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 यदि  तो  इस  समिति  ने  अपनी  अंतरिम  रिपोर्ट  में  कौन-कौत  सी  सिफारिशें  की

 उन  पर  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  को  और

 कया  अंतरिम  रिपोर्ट  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखो  जाएगी  ?
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 उद्योग  मन्त्रालय  में  सरकारो  उद्यम  विभाण  में  राज्य  मन्त्री  के०  के०  :  से
 विवरण  सभा-पटल  पर  रखा

 वबरण

 हां  ।

 उच्च  शक्ति  प्राप्त  वेतत  समिति  ने  अपनी  अन्तरिम  रिपोर्ट  में  निम्नलिखित  सिफारिशों

 जन

 (2)

 (3  जन

 (4)

 की  —

 इन  कर्मचारियों  को  मंहगाई  भत्ता  उसी  आधार  पर  दिया  जाना  जारी  रखा  जाय  जिस
 बाघार  पर  कि  वे  इस  प्रकार  का  मंहगाई  भत्ता  1/1/1986  से  पृ  ले  रहे  थे  अर्थात  उसी
 आधार  पर  जिस  पर  कि  तीसरे  वेतन  आयोग  द्वारा  सुझाये  गये  तथा  उस  तारीख  तक
 भारत  सरकार  द्वारा  समय-समय  पर  यथासंशोधित  पैटन  के  अनुसार  केन्द्रीय  सरकारी
 कर्मचारियों  को  मंहगाई  भत्ता  दिया  जा  रहा  इन  कमंचारियों  को  1/1/1986  के
 उपरान्त  विभिन्‍न  तारीखों  पर  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  में  हुई  वृद्धि  क ेअनुसार  देय  मंहगाई

 टनको  उसी  आधार  पर  ऐसी  देय  तारीखों  से  निर्मोचिित  किया  जाय  ।

 इन  उपक्रमों  के  हजार  रु०  या  उससे  कम  मूल  वेतन  पाने  वाले  सभी  कर्मचारियों  को
 नीय  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  स्वीकृत  अन्तरिम  इन  उपक्रमों  के  सभी
 चारियों  अर्थात्‌  हजार  रुपये  से  अधिक  मूल  वेतन  पाने  वाले  उन  कमंचारियों  को  भी  उसी
 तारीख  अर्थात्‌  ।  1986  से  दी  जब  से  माननीय  उच्चतम  न्यायालय  ने
 उपयुक्त  सहायता  प्रदान  की  थी  ।

 ये  कमंचारी  मद  (1)  पर  मंहगाई  भत्ते  के  बारे  में  इस  सिफारिश  से  उस  समय  तक  शासित
 होंगे  जब  तक  कि  समिति  इस  मामले  पर  विचार  करती  रहेगी  ओर  इसके  ५  श्चात््‌  अपनाये
 जाने  वाले  पैटन  के  बारे  में  सिफारिशें  करेगी  ।  जब  तक  कि  मंहगाई  भत्ते  का  नया  पैटर्न  न
 अपना  लिया  तब  तक  मद  (।)  के  अनुसार  अदा  किया  गया  मंहगाई  भत्ता  प्रतिलक्य
 नहीं  होगा  ।  इसमें  से  कुछ  कर्मचारियों  के  मामले  में  |  1/1/1986  से  पूर्व  देय  मंहगाई  भत्ते
 की  किश्तें  माननीय  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  अथवा  माननीय  उच्च  न्यायालयों  द्वारा  विये
 गये  निदेशों  के  अनुसार  प्रदान  की  गई  थीं  तथा  उन  आदेशों  में  यह  शर्त  लगाई  गई  थी  कि
 यदि  उन  कमंर्चात्यों  की  याचिकारयें  स्वीकृत  न  हुई  जिनके  परिणामस्वरूप  संबद्ध  कमंचारी
 द्वारा  प्राप्त  ऐसे  भुगतानों  की  राशि  जिसके  वे  हकदार  उससे  अधिक  पाई  गईं  तो  इस
 प्रकार  की  अधिक  उस  कर्मचारी  को  भविष्य  में  की  जाने  वाली  अदायगियों  जिसका
 वह  हकदार  उसमें  से  वसूल  कर  ली  जायेगी  ।  उपयुक्त  को  देखते  हुए  यह  शर्ते  लाग
 नहीं  की  जानी  चाहिए  ।

 दि

 ऐसे  मामलों  में  जहां  या तो  माननीय  उच्चतम  न्यायालय  अथवा  माननोय  उच्च  न्यायालयों
 द्वारा  कुछ  कमंचारियों  को  1/1/86  से  पहले  की  तारोखों  से  अन्तरिम  सहायता  स्वीकार
 करने  का  आदेश  दिया  गया  उनके  ऐसे  भुगतानों  में  से  वसूली  के  बारे  में  भी  वही  शर्त
 निर्धारित  की  गई  हैं  जिसका  उल्लेख  पिछले  पैराग्राफों  में  किया  गया  चूंकि  इन  मामलों
 में  1/1/86  से  पूर्व  को  स्थिति  को  संशोधित  नहीं  किया  गया  इसलिए  यह  शत  ऐसे
 मामलों  में  1/1/86  से  पहले  प्रदान  की  गई  अन्तरिम  सहायता  के  बारे  में  लागू  बनी
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 रहेगी  ।  1/1/86  से  लेकर  मद  (2)  के  अधीन  सुझाई  गई  अन्तरिम  सहायता  के
 बारे  में  ऐसी  कोई  शर्त  निर्धारित  नहीं  की  गई  क्योंकि  अन्तिम  सिफारिशें  होने  तक  इसे
 अन्तरिम  सहायता  के  रूप  में  समझा  जाता  अतः  1/1/86  से  आगे  कर्मचारियों  द्वारा

 प्राप्त  किसी  अन्तरिम  सहायता  के  मामले  में  ऐसी  कोई  शर्तें  लागू  नहों  की  जानी

 यह  दोनों  ही  भर्थात्‌  जिन  कर्मचारियों  का  मूल  वेतन  हजार  रुपये  से  अधिक  है  और  जो

 उपर्युक्त  मद  (2)  के  अन्तर्गत  शामिल  है  तथा  जिन  कर्मचारियों  का  मूल  वेतन  हजार
 रुपये  अथवा  उससे  कम  है  तथा  जिन्होंने  माननीय  उच्चतम  न्यायालय  के  !  9/2/86  के
 आदेशों  के  अनुसार  अन्तरिम  सहायता  प्राप्त  कर  ली  पर  लागू  इन  दो  श्रेणियों
 के  बीच  भेदभाव  से  बचाव  के  लिए  माननीय  उच्चतम  न्यायालय  के  पूर्व  आदेशों  में  यह

 मामूली  सा  संशोधन  किया  जाना  आवश्यक  इससे  सेवा  निवृत्त  होने  वाले  अथवा

 1/1/86  को  सेवा  निवृत्त  हो  चुके  कमंचारियों  को  कोई  कठिनाई  नहीं  होगी  ।

 उपर्युक्त  सिफारिशें  सरकार  द्वारा  स्वीकार  कर  ली  गई  सरकारी  उद्यमों  को  19/3/87
 को  समृचित  अनुदेश  जारी  कर  दिए  गए

 नहीं  ।

 ]
 थी  रासाश्रय  प्रसाद  सिह  :  अध्यक्ष  मैं  यह  जानना  चाहता  हुं  कि  जितने  सरकारो  उपक्रम

 इनमें  जो  काम  करने  वाले  कमंचारी  इन  को  अन्तरिम  सहायता  किस  नीति  के  अन्तगंत  दी  जा  रही
 केन्द्रीय  कमंचारियों  को  चतुर्थ  वेतत  आयोग  के  वेतनमानों  को  लागू  कर  के  सारी  सुविधाएं  प्रदान  की

 गई  हैं  लेकिन  इनको  क्‍यों  वंचित  रखा  गया  यह  मैं  मनन्‍्त्री  महोदय  पे  जानना  चाहता

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  प्रश्न  जो  है  यह  पब्लिक  सेक्टर  के  एम्पलाईज  के  बारे  में  पब्लिक
 सेक्टर  माननीय  सदस्य  की  सूचना  के  लिए  मैं  लगभग  21  लाख  वकर्मन  एम्पलाईज  हैं  और
 लगभग  2  लाख  हमारे  एक्जीबयूटिब्ज  इन  में  दो  पैटने  पे  स्केल्स  के  ।  एक  तो  इन्डस्ट्रियल  पैटन  पर

 डो०ए०  से  रिलेटेड  स्कल्स  झाफ  पे  हैं  ओर  दूसरे  सेन्ट्रल  गबनेमैंट  डी०ए०  का  जो  पैटन  उस  से  संबंधित
 सकेल्स  स्‍झ्राफ  पे  इस्टेरिम  रिलोफ  जो  हम  ने  अभी  दिया  उसका  एक  छोटा  सा  इतिहास  जो
 माननीय  सदस्य  जानते  सुप्रीम  कोर्ट  के आदेशानुसार  सरकार  ने  एक  हाई  पावर  कमेटी  बहाल  की
 रिटायडं  सुप्रीम  कोर्ट  जज  की  चंयरमेनशिप  में  और  उनकी  जो  रिकमेडेंशंस  उनके  आदेशानुसार  पब्लिक

 :  झेक्टर  में  जो  गवर्नमैंट  पेटने  आफ  डी०ए०  पर  एम्पलाईज  उनको  रिलीफ  देने  की  अनुमति  दी  गई  है  ।

 न

 श्री  रामाञ्रय  प्रसाद  सिह  :  अन्तरिम  सहायता  की  इन्होंने  बात  कही  ओर  अन्तरिम  सहायता
 उन्होंने  75  से  100  रुपये  दी  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  1985  के  सूचकांक  के  आधार  पर  बह  दी
 गई  है  या  वर्तमान  सूचकांक  के  आधार  पर  दी  गई  है  ओर  1985  का  सूचकांक  क्‍या  है  ओर  अभी  मोजुदा
 यूचकांक  क्‍या  हैं  ?

 प्रो०  क०  के०  तिवारो  :  मैंने  कहा  है  कि  एम्पलाईज  ओर  आफिससे  एसोसियेशंस  जो
 उनके  कहने  पर  यह  मामला  सुप्रीम  कोर्ट  में  गया  था  ओर  सुप्रीम  कोर्ट  के  आदेश  पर  यह  कमेटी  बहाल

 की  गई  उस  कमेटी  ने  सारे  बिन्दुओं  पर  विचार  किया  ओर  सारे  ईबन्दुओं  पर  विचार  करके  जो
 प्ेंडेशंस  दी  व ेकाफी  काम्प्री हैं  सिव  हैं  ओर  उसी  हिसाब  से  यह  आदेश  हुआ  है  सरकार  का  कि  पब्लिक
 सेक्टर  में  हम  पेमेंट  करें  इस्टेरिम  रिलीफ  का  ।

 भ्ली  रामाश्रय  प्रसाद  सिह  :  सुप्रीम  कोर्ट  वाली  जो  बात  कही  तो  19-2-86  का  उसका  फैसला

 $
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 हुआ  है  कि  इन्टेरिम  सहायता  दी  जाए  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  औद्योगिक  उपक्रमों  में  जो  कमंचारी
 उनको  सरकारी  कमंचारी  माना  जाएगा  या  नहीं  ?

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  के  दो  सवाल  पहले  ही  हो  गये  हैं  ।

 |

 डा०  दत्ता  सामन्‍्त  :  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  काम  करने  वाले  2।  लाख  कर्मचारियों  के  लिए

 हाल  ही  में  सरकार  ने  एक  परिपत्र  जारी  किया  है  कि  उनके  सभी  समझोतों  का  उत्पादकता  से  सम्बद्ध  रखा

 जायेगा  तथा  60  समझौते  अभी  लम्प्रित  हैं।टूसरी  बात  है  कि  विभिन्‍न  सरकारी  क्षेत्र  के  उपकमों  तथा
 अन्य  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  महंगाई  भत्ता  भिन्‍न-भिन्‍न  है  जेसे  कि  रिच्डंसन  क्रड्स  तथा  भारत

 पैट्रोलियम  में  ज्यादा  है  ।  सरकार  ने  इस  फंसले  के  पहले  एकपक्षीय  ही  इनके  महंगाई  भत्ते  में  कभी  कर  दी
 भारत  पैद्रोलियम  जैसे  सभी  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  अधिक  मुनाफ  में  चल  रहे  हैं  तथा  अन्य  उपक्रमों  को

 .  घाटा  हो  रहा  अब  उच्चतम  न्यायालय  ने  निर्णय  दिया  है  कि  गेर-सरकारी  उपक्रमों  के  वतंमान  सविस
 ज्तों  में  कोई  परिबतेन  अथवा  कमी  नहीं  की  जाये  |  सरकार  ने  उनके  मंहगाई  भत्ते  में  कमी  करने  की

 कार्यवाही  को  वह  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  के  विरुद्ध  सरकार  कामगारों  को  एकतरफा
 जो  कुछ  भी  मंहगाई  भत्ता  देगी  उन्हें  ःवीकार  करना  जब  तक  उत्पादन  में  कमी  नहों  भायेगी  कुछ  भी

 नहीं  दिया  जाएगा  और  उसको  श्रमिकों  को  हटाने  का  अधिकार  क्या  सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्षमों  मे
 रत  श्रमिकों  के  प्रति  सरकार  इतनी  कठोरता  बरतेगी  ?  मैं  दो  बातें  पूछना  चाहता  हूं  ।  1-1-86  से  पहले
 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  कमंचारियों  को  जो  महुंगाई  भत्ता  दिया  जा  रहा  था  सरकार  ने  उसमें  क्‍यों
 परिवह्तन  कर  दिया  है  ?  अधिकारी  संवर्ग  की  वेतन  वृद्धि  करने  के  लिए  क्या  सरकार  ने  हाल  हो  में  निदेश

 दिए  हैं  ?

 प्रो०  के०  के०  तिबारो  :  मैंने  सोचा  था  माननीय  सदस्य  मजदूर  संघ  गतिविधियों  श्रमिकों  तथा
 मधिकारियों  के  वेतन  तथा  सेवा-शर्तों  के  बारे  में  काफी  जानकारी  रखते  परन्तु  उन्होंने  जो  अनुपूरक
 प्रश्न  पूछा  उससे  बड़ी  निराशा  हुई  ।  प्रारम्भ  मै ंमानतीय  सदन  को  जानकारी  दूंगा  कि  सम्पूर्ण  सरकारी
 उपक्रमों  में  हम  दो  तरह  की  पद्धति  का  अनुसरण  करते  एक  तो  महंगाई  भत्ते  का  औद्योगिक
 पेटने  ।  जो  सभी  व्यक्ति  औद्योगिक  पेटन  का  महुंगाई  भत्ता  तथा  उससे  सम्बद्ध  वेतनमान  प्राप्त  कर  रहे  हैं
 उनके  वेतनमानों  को  प्रत्येक  चार  वर्षों  में  संशोधित  किया  जाता  1986  तथा  1987  के  मजूरी  संबन्धी
 समझौता  अभी  किया  जाना  है  |  सरकार  ने  एक  पैकेज  तेयार  किया  है  जिसे  उच्चतम  स्तर  पर  अनुमति  भी
 दे  दी  गई  है  तथा  साबंजनिक  उद्यम  विभाग  पहले  ही  निर्देश  जारी  कर  चुका  मैं  माननीय  सदस्यों  को
 यह  जानकारी  भी  दूंगा  कि  22  लाख  श्रमिकों  में  से  95  प्रतिशत  श्रमिक  औद्योगिक  पैटर्न  का  महंगाई
 भत्ता  प्राप्त  कर  रहे  इन  95  प्रतिशत  श्रमिकों  के  संबंध  में  हमने  मजूरी  सम्बन्धी  समझौतों  के  लिए  मार्ग
 निर्देश  अनुमोदित  कर  दिए  हैं  ।

 डा०  बत्ता  सासन्त  :  महंगाई  भत्ते  को  कम  कर  के  ?

 प्रो  कं०  के०  तिवारो  :  इस  पेकेज  को  सभी  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  भेज  दिया  गया  है  तथा
 इस  पर  बातचीत  चालू  टूसरा  पेटनं  बाकी  बचे  5  प्रतिशत  क्मंकारों  तथ्रा  लगभग  15  प्रतिश्षत
 क्यूटिवो ंके  लिए

 डा०  बसा  सासन्‍्त  :  उन्होंने  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  उनके  महंगाई
 भत्त ेमे ंकमी  कर  दी  गई

 ह
 महँगाई

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  यह  महंगाई  भत्ते
 का  सरकारी  पैटन  सरकार  चाहती  थो  कि  इन  बची
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 हुई  श्रेणियों  को  अर्थात  जो  कि  सरकारी  पेटने  का  महुंगाई  भत्ता  ले  रहे  हैं.उन्हें  औद्योगिक  पैटन  के  महंगाई
 भत्ते  में  जोड़  दिया  जाये  ।  यह  आदेश  1984  में  हुआ  चूंकि  कामगार  तथा  अधिकारीगण  सरकार  के

 इस  निर्णय  से  संतुष्ट  नहीं  थे  ।  कई  र/ज्यों  में  य ेलोग  उच्चतम  न्यायालय  तथा  उच्च  न्यायालयों  में  गये  ।

 उच्चतम  न्यायालय  तथा  उच्च  न्यायालयों  ने  यह  निर्णय  लिया  कि  उच्चतम  न्यायालय  के  निवृत्त
 न्यायाधीश  की  अध्यक्षता  में  सरकार  को  एक  उच्च  शक्ति  प्राप्त  समिति  बनानी  ऐसा  हमनत

 इसकी  अध्यक्षता  न्यायमूर्ति  मिश्रा  ने  की तथा  हमने  अपनी  अन्तरिम  रिपोर्ट  पेश  कर  दी  उस

 रिपोर्ट  के  अनुसार  हमने  इस  वर्ग  के  लिए  भी  निर्देश  जारी  कर  दिए  हैं  कि  महंगाई  भत्ते  का  भुगतान  समिति
 के  निदेशों  के अनुसार  किया  जाये  ।  हमने  उनके  महंगाई  भत्तों  में  कोई  कमी  नहीं  की  है  !  यह  समिति  पर

 निर्भर  करता  था  कि  महंगाई  धत्ते  के  पैटने  के  लिए  वह  कुछ  भी  सिफारिशें  समिति  की  सिफारिश  पूरी
 तरह  से  स्वीकार  कर  ली  गई  हैं  ।  तथा  हमने  महंगाई  भत्ता  तथा  अस्तरिम  सहायता  के  भुगतान  के  लिये  भी
 निर्देश  जारी  कर  दिये  हैं  ।

 शो  झ्रानन्‍्द  गोपाल  मुखोपाध्याय  :  क्या  माननीय  मन्त्री  इस  बात  को  स्पष्ट  करेंगे  कि  दो  तरह  क॑

 महंगाई  भत्ता  पेटनें  बनाने  का  ओचित्य  कया  है  ?

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  यह  बहुत  ही  सरल  !984  में  सरकार  ने  यह  निर्णय  लिया  था  कि
 सरकारो  क्षेत्र  में  का  रत  सभी  कामगारों  तथा  एक्जीक्यूटिवों  को  ओौद्योगिक  पेटनं  का  महंगाई  भत्ता  दिया

 भतਂ  हम  भी  चाहेंगे  कि  वे  औद्योगिक  पैटन  का  महंगाई  भत्ता  स्वीकृत  करें  क्योंकि  95  प्रतिशत
 कर्मकार  इंसे  पहले  हो  स्व्रीकार  कर  जके  हैं  तथा  उसके  तहत  मजूरी  सम्बन्धी  संशोधन  के  लिए  प्रत्येक  चार
 बर्ष  में  समझोता  किया  जाता  इस  समय  हम  95  प्रतिशत  श्रमिकों  को  औद्योगिक  पैटन  पर  महंगाई
 भत्ता  देने  के  लिए  बातचीत  कर  रहे  सरकार  वास्तव  में  ऐसा  ही  करना  चाहती  है  परन्तु  कुछ  लोगो  को
 ऐसा  स्वीकार  नहीं  था  और  वे  लोग  अदालत  में  गए  ।  देश  में  न्याय  की  सर्वोपरि  अदालत  उच्चतम
 लय  ने  इस  समिति  को  बनाने  का  निर्देश  दिया  था  तथा  समिति  की  सिफारिशों  के  अनुसार  कार्य  करने  को
 भी  कहा  गया  और  हमने  उनकी  अन्तरिम  रिपोर्ट  में  दी  गई  सिफारिशों  के  अनुसार  कार्य  किया  है  ।
 अन्तिम  रिपोर्ट  1987  के  अन्त  तक  आयेगी  और  यह  इस  बात  पर  निर्भर  करेगा  कि  किस  तरह  की
 रिशें  प्राप्त  की  गई  हैं  ।

 श्री  इन्द्रजोत  गुप्त  :  में  इस  बात  का  स्वागत  करता  हूं  कि  लम्बी  अवधि  के  गतिरोध  के
 बाद  यह  पिर्णय  लिया  गया  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  कर्मचारियों  के  साथ  मिलकर  उनकी  मजरी
 संशोधन  सम्बन्धी  बातचीत  करनी  चाहिए  ।  परन्तु  क्‍या  मन्‍्त्री  जी  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  इन
 वार्ताओं  की  अभी  शुरूआत  ही  की  गई  इससे  पहले  ही  केवल  एक्जीक्यूटिबों  को  अन्तरिम
 राहत  के  रूप  में  अच्छी  छासी  रकम  दे  दी  गई  और  क्‍या  उन्हें  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  इससे
 श्रमिकों  के  बीच  काफी  असंतोष  फंला  है  ?  उन्हें  इस  बात  से  कोई  नाराजगी  नहीं  है  कि  मधिकारियी  को
 अन्तरिम  सहायता  दी  जा  रही  है  परन्तु  इस  समय  सिर्फ  अधिकारियों  के  साथ  ही  ऐसा  किया  जा  रहा  है
 जबकि  श्रमिकों  से  कहा  जा  रहा  है  कि  उन्हें  वार्ता  समाप्त  होने  तक  इन्च्॒जार  करना  अतः  क्‍या  उन्हें
 इस  बात  को  जानकारी  है  कि  इससे  औद्योगिक  असंतोष  होगा  और  क्‍या  वे  अधिकारियों  को  दी  जाने  बाली
 अन्तरिम  राहत  को  कम  से  कम  तब  तक  स्थगित  करेंगे  जब  तक  कि  श्रमिकों  सम्बन्धी  अन्तरिम  राहत  का
 प्रश्न  हल  नहीं  हो  जाता  ?

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  ॒  मैं  माननीय  सदस्य  का  सहयोग  चाहता  हूँ  कि  जो  कि  बहुत  ही
 सुलझे  हुए  प्रख्यात  मजदूर  संघ  के  नेता  हैं  ।  वे  देश  में  ओद्योगिक  शांति  बनाये  रखने  में  मदद  कर  सकते  हैं
 क्योंकि  ऐसा  करना  देश  भोर  श्रमिकों  दोनों  के  द्वी  हित  में  अधिकारियों  को  अन्तरिम  राहुव  काफो  पहले
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 दी  ज'नी  चाहिए  मैं  आपको  स्पष्ट  करूंगा  कि  कित  परिस्थितियों  में  हमें  अन्त  रिम  राहत  देनी  पड़तो
 श्रमिकों  के  वेतन  में  हर  चार  वर्ष  बाद  संशोधन  किया  जाता  है  ।  अधिकारीगण  के  बारे  में  आप  जानते  ही  हैं
 कि  हमारे  यहां  अच्छे  एक्जीक्यूटिवों  की  वास्तव  में  कमी  है  तथा  अच्छे  वेतन  तथा  उनके  लिए  भविष्य  में  अच्छे

 मौके  न  होने  के  कारण  हम  लोग  प्रतिभाशाली  व्यक्तियों  को  आकर्षित  करने  में  अममर्थ  रहे  काफी  लम्बे
 प्मय  से  उनके  वेतनमान  संशोधन  नहीं  किये  गये  वर्तमान  में  जा  वेतनमान  हैं  वे  बहुत  ही  कम  थेਂ  और
 उनमें  कुछ  असंगतियां  भी  बहुत  से  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रभों  में  एक्जीक्यूटिवों  को  बहुत  ही  कम  वेतन
 मिलता  इन  बातों  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  हमने  उन्हें  अन्तरिम  राहत  देने  का  निर्णय  लिया  यह
 उनके  वेतनमानों  का  संशोधन  नहीं  है  क्योंकि  यह  भी  आखिरकार  उच्च  शक्षित  प्राप्त  वेतन  सप्तिति  की
 अन्तिम  सिफा  रिशों  से  जुड़ा  सरकार  तथा  मजदूर  संघ  के  बीच  स्थायी  समझौते  के  अनुसार  कप्रेकारों  के

 लिए  एक  पृथक  पेकेज  इसलिए  मेरे  विचार  से  कामगारों  के  बीच  कोई  ट्वंध  की  भावना  नहों  पैदा  होनी

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  परन्तु  क्‍या  वह  इस  द्वेष  के  बारे  में  जानते  हैं  अथवा  नहीं  ?
 प्रो०  के०  के०  तिबारी  :  जी  मुझे  मालूम  इसलिए  मैंने  यह  बात  स्पष्ट  करनी  चाही  कि

 दो  भिन्‍न-भिन्‍न  मसले  हैं  ।  किसी  तरह  का  भ्रम  नहीं  होना  किसो  तरह  का  आन्दोलन  ऐसो-बात

 "

 नहीं  होना  चाहिए  जिसका  कोई  अस्तित्व  ही  न  हो  ।

 क्री  झानन्द  गोपाल  मुखोपाध्याय  :  यह  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  मद  यदि  आप  मुझे
 ति  दें  तो  मैं  एक  अनुपूरक  प्रश्त  पूछुंगा  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  जी  मुखोपाध्याय  जी  सिर्फ  एक  अनुपूरक  प्रश्न  पूछने  का  नियम

 ]
 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  श्री  एच०बी०  श्री  राम  प्यारे  डा०ए०के०  श्री  दिग्विजय

 श्रो  नरपिह  सूयेवंशी--यह  तो  बहुत  ज्यादा  हो  गया  श्री  एम०  वी०  चन्द्रशेख्वर  चौधरी
 राम  श्रो  ए०  जयमोहन--आज  कोई  खास  प्रोटेस्ट  तो  नहीं  है  ।

 '  धनुवाद  ]
 क्या  प्रश्नकाल  के  विरुद्ध  विरोध  है  ?

 ]
 श्री  एच०  जी०  श्री  राधाकान्त  ओ्रोमती  गीता  यह  बात  मझे

 प्रमुवाद  ]

 मुझे  बहुत  बुरा  लगता  हम  अत्यधिक  धन  ओर  शक्ति  खराब  करते

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  ।

 गेस  पर  ब्याधारित  बिद्युत  परियोजना  के  लिए  ठेका

 $829.  शी  इम्द्र्ीत  गुप्त+
 PAT  +  नया  उद्योन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 झोसतो  गोता  मुखर्जो  /
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 (%)  क्‍या  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  पश्चिम  जम॑तरीः  को  एक  कम्पनी  क्राफ्टवर्क्स  यूनियन
 की  सहायक  ठेका  कम्पनी  के  रूप  में  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  के  कवाम  में  प्रस्तावित  गैस  पर

 आधारित  विद्युत  परियोजना  का  ठेका  प्राप्त  करने  की  इच्छुक

 क्‍या  यह  ठेका  क्राफ्टवक्स  यूनियन  को  प्राप्त  हो

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ओर  इससे  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  के  हितों
 पर  किस  सीमा  तक  प्रतिकल  प्रभाव  पड़ा  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  सरकारी  उद्यम  विमाग  में  राज्य  मंत्तो  के०  के०  :

 हां  ।

 से  भस्तावों  के  मूल्यांकन  तथा  ठेका  देने  के  बारे  में  अभी  तक  अन्तिम  रूप  से  कोई
 निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 थ्री  इन्द्रजोत  गुप्त  :  कम  से  कम  मुझे  यह  जानकर  खुशी  हुई  है  कि  अन्तिम  निर्णय  अभी  तक  नहीं
 लिया  गया  परल्तु  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्‍या  कवास  में  गंस  पर  आधारित  विद्युत  परियोजना  के
 लिए  यह  ठेका  देने  के  बारे  में  तीन  विदेशी  कम्पनियों  से  वार्ता  चल  रही  है--मेरे  विचार  से  पहली  जापान
 को  दूसरी  फ्रांस  की  एलस्टन  जी०  ई०  ओर  इसके  अतिरिक्त  यह  जमंन  फर्म  क्राफ्टवक्स
 पन  क्‍या  यह  सच  है  कि  जब  ठेके  के  लिए  टेंडर  आमंत्रित  किये  गये  थे  तो सबसे  कम  और  सस्ता  टेंडर
 इस  जमेन  फर्म  क्राफ्टवर्स  यूनियन  का  हमारे  देखने  की  बात  यह  है  कि  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  एक
 उप-ठेकेदार  हैं  अथवा  इस  परियोजना  में  क्राफ्टवक्स  के  साथ  उप-ठेकेदार  ही  रहना  चाहता  अगर
 क्राफ्टवक्स  को  ठेका  मिलता  है  तो  सरकारो  क्षेत्र  की  कम्पनी  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  को
 काम  का  बड़ा  हिस्सा  मिलेगा  जिसका  अनुमानित  मूल्य  कई  सौ  करोड़  मैं  जो  प्रश्न  पूछना  चाहूंगा
 कि  क्राफ्टव्स  द्वारा  सबसे  कम  बोली  का  ढेके  देने  के  बाद  जिससे  को  फायदा  ढोगा  क्या  बोली
 कीमत  में  परिवर्तन  करने  के  लिए  किसी  मूल्यांकन  समिति  द्वारा  कोई  प्रयास  किया  जा  रहा  है  ?  मैं  जानना

 खाहता  हूं  कि  इस  मूल्यांकन  समिति  के  सदस्व  कौन-कोन  हैं  जिनके  कारण  क्राफ्टवब्स  बसे  सस्ता  ठेका

 होने  की  बजाय  अब  सबसे  महंगा  ठेका  हो  गया  है  ?  क्‍या  विश्व  बेंक  ते  भी  नाम  के  किसी
 कार  को  नियुक्त  किया  है  और  वह  भी  इस  क्राफ्टवर्क्स  यूनियन  के  अलावा  किसी  अन्य  कम्पनी  का  पक्ष  ले
 रहा  हमें  विश्व  बेंक  की  नीति  का  पता  वे  चाहते  हैं  कि  सरकार  सारे  ठेके  विदेशी  बहु-रःष्ट्रीय
 कम्पनियों  को  दें  तथा  काम  का  कोई  भांग  किसी  भी  भारतीय  फर्मों  को  न  विशेषकर  किसी  सरकारी  क्षेत्र
 को  ।  आपने  अभी  तक  ठेके  को  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  है  परन्तु  मैं  चाहता  हूं  कि आप  सभा  को  फिर  से
 आश्वस्त  करें  कि  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  हमारी  अपनी  सरकारी  क्षेत्र  की  कम्पनी  के  हितों  को  विश्व  बैंक
 द्वारा  इन  दूसरो  कम्पनियों  के  पक्ष  जिससे  इस  काय॑  में  अफना  हिस्सा  गंवा  दबाव  में  आकर
 ममेलਂ  के  हितों  का  बलिदान  नहीं  किया

 प्रो०  के०  के०  तिवारो  :  अनुपूरक  प्रश्नों  जिन्हें  मैंने  अभी  सुना  यह  बिल्कुल  स्पष्ट  है  कि
 यह  भाग  जिसका  माननीय  सदस्य  ने  उल्लेख  किया  है  मेरे  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  नहीं  यह  ऊर्जा
 मंत्रालय  से  सम्बन्धित  है  ।

 श्री  इन्द्रजोत  गुप्त  :  आपके  सामने  बैठे  हुए  हैं  ।

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  इस  बारे  में  विश्वव्यापी  )  टेंढर  या  निर्णय  ऊर्जा  मंत्रालय  को
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 लेना  होगा  ।  मैं  सिफे  इतना  चाहता  हूं  कि  भेलਂ  को  इस  कार्य  में  हिस्सा  परियोजना  के

 बारे  में  विस्तृत  निर्णय  करने  की  कौन-कौन  सी  पार्टियां  सम्बद्ध  ये  सब  बातें  ऊर्जा
 मंत्रालय  के  विचारार्थ  भेजनी  होती  लेकिन  माननीय  सदस्य  की  सूचना  के  में  उन्हें  बता  सकताਂ

 हूं  कि  यह  एक  बड़ी  परियोजना  है  जिसमें  लगभग  तीन  पर  1500  करोड़  रुपये  को  लागत
 आयेगी  !  ये  गैस  पर  आधारित  विद्युत  परियोजनाओं  को  शुरू  कर  रहे  कवास  उनमें  से  एक  है  और
 कवास  की  लागत  लगभग  324  करोड़  रुपये  विशेष  आवश्यकताओं  के  कारण  यह  एक  नया

 नीकी  क्षेत्र  भेलਂ  इसमें  हिस्सा  लेते  का  बहुत  इच्छुक  है  क्योंकि  उसे  अनुभव  के  साथ  कम्पनी  के

 लिए  आडंर  प्राप्त  होते  अतः  क्राफ्टवर्क्स  यूनियन  में  उप-ठेकेदार  के  रूप  में  भागीदार  हैं  और

 ठेके  में  क्राफ्टवक्स  यूनियन  मुख्य  भागीदार  है  ।  पूरा  मामला  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।  मूल्यांकन  एक
 प्रक्रिया  है  जो  अभी  किया  जाना  है  और  ऊर्जा  मंत्रालय  के  पास  विशिष्टियां  और  प॑  रामीटर  अतः

 जब  अन्तिम  रूप  से  निर्णय  लिया  सभी  मामलों  को  ध्यान  में  रखा  जायेगा  ।  एक  स्वदेशी

 विद्यत  उपकरण  के  रूप  में  उपकरण  यूनिट  को  नये  तकनीकी  कार्य  में  तथा  स्वदेशी  रूप  से

 निर्माण  करने  के  आडंर  प्राप्त  करने  में  भागीदारी  मिल  सकती

 भी  इस्द्रजीत  गुप्त  :  सरकार  एक  है  ।  क्या  ऐसा  नहीं  है  ?

 झरध्यक्ष  महोदय  :  इसोलिए  उन्होंने  कुछ  इसी  प्रकार  की  बात  कही  है  ।

 )

 श्री  इन्द्रजोत  गुप्त  :  किसी  को  तो  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  देना  होगा  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  ख्याल  साठे  जी  भी
 **

 feret)

 एक  कहावत  लेकिन  मैं  कहूंगा  नहीं  ।

 ]
 प्रो०  के०  के०  तिबारी  :  मैंने  यह  बिल्कुल  स्पष्ट  है  कि  मृल्यांकन  हो  रहा  है  ।  अभी  तक

 अन्तिम  रूप  से  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 माननीय  सदस्थ  के  मन  में  यह  आशंका  है  कि  स्वदेशी  क्षमता  को  ध्यान  में  नहीं  रखा
 स्वदेशी  क्षमता  का  उचित  उपयोग  नहीं  किया  जाता  है  यह  निराधार  है  और  इसलिए  मैं  कह

 सकता  हूं  कि  इस  स्थिति  में  ऊर्जा  मंत्रालय  द्वारा  अभी  तक  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया  उद्योग
 मंत्रालय  हमने  अ१ना  दृष्टिकोण  बिल्कुल  स्पष्ट  कर  दिया  है  और  निश्चित  ही  सरकार  एक  है  और
 इसलिए  सरकार  निर्णय  लेगी  ओर  वह  सरकार  के  उद्देश्यों  क॑  पक्ष  में  होगा  जिसमें  अधिष्ठापित  क्षमता
 का  उपयोग  भी  शामिल  है  ।

 थी  इस्रजोत  गुप्त  :  हम  बहुत  परेशान  हैं  क्योंकि  ठोक  या  गलत  खबर  यह  है  कि  ऊर्जा  मंत्रालय
 ओर  उद्योग  मंत्रालय  इस  प्रश्न  पर  एक  दूसरे  से  सहमत  नहीं  एक  गम्भीर  मामला  है  जो  सरकार
 को  अस्थिर  कर  सकता  है  ।  यह  बहुत  बुरा  होगा  ।

 उद्योग  मंत्री  जे०  वेंगल  :  यह  सही  नहीं  है  ।  हम  झगड़  नहीं  रहे  हैं  ।
 [  हन्दा  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  तो  टोबेस्को  हो  सुना  यह  एबेस्को  आ  गयी  ।
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 *

 ओ  इन्द्रजोत  युप्त  ;  इस  मूल्यांकन  समिति  में  कौन-कौन  व्यक्ति  है  जिन्हें  अन्तिम  मूल्यांकन
 का  काये  सौंगा  गया  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्‍या  विश्व  बैंक  द्वारा  के  नाम  से

 नियुक्त  सलाहकार  अभी  भी  कार्य  कर  रहा  है  और  यदि  तो  हमें  इसके  बारे  में  चिन्ता  हे  क्योंकि

 हम  विश्व  बैंक  की  नीति  क॑  नारे  में  जानते  विश्व  बैंक  हमारे  सावंजनिक  क्षेत्र  को  इस  कम्पनी  को

 बाहर  निकालना  अतः  हम  इसकें  बारे  में  थोड़े  से आशंकित  शायद  इस  पर  कुछ
 प्रकाश  डाल  सकेंगी  ।

 ऊर्जा  मंत्री  वसन्‍त  :  यद्यपि  यह  प्रश्न  मेरे  मंत्रालय  से  नहीं  पूंछा  गया  था--इस
 कारण  से  मैं  चुप  रहने  की  कोशिश  कर  रहा  था--अब  मेरे  माननीय  सहयोगी  तथा  सभी  ने  कहा  है  कि
 ऊर्जा  मंत्रालय  इसमें  कार्य  कर  रहा  हम  इसमें  कार्य  कर  रहे  इन  सभी  प्रस्तावों

 की
 जांच  की

 -  जा  रही  यह  सच  है  कि  विश्व  बेंक  के  परामर्श  के  साथ  एन०  ठो०  पो०  सी०  न  कि  विश्व
 बैंक  द्वारा  बल्कि  हमारे  एक  सलाहकार  नियुक्त  किया  गया

 श्री  इन्द्रजोत  गृप्त  :  जो  विश्व  बेंक  द्वारा  सुझाया  गया  था  ।

 झरी  वसनन्‍्त  साठे  :  एक  पेनल  था  जिसमें  से  हमने  को  चुना  ये  सलाहकार  थे  ।

 एन०  टी०  पी०  सी०  बोड  द्वारा  विभिन्‍न  पार्टियों  द्वारा  भरे  जाने  के  लिए  शर्तों  का  एक  पूर्ण
 मापदंड  तैयार  किया  गया  छः  पारियों  उनके  टेंडर  भरे  उनका  मूल्यांकन  किया  गया

 एन०  टी०  पी०  विभिन्‍न  टेंडरों  का  मूल्यांकन  कर  रही  इस  समय  यह  मूल्यांकन  की
 प्रक्रिया  में

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  बोडे  में  कौन-कौन  से  सदस्य  हैं  ?

 श्री  बससत  साठे  :  कौन  से  सदस्य  ?

 प्रो०  एन०  जो०  रंगा  :  बोर्ड  के  सदस्य  ।

 श्री  बसन्‍त  साठे  :  एन०  टी०  पी०  सी०  बोर्ड  के  सदस्य--इस  समय  मेरे  पास  सबके  नाम

 जैसा  मैंने  कहा  हम  सददव  राष्ट्रीय  द्वित  का  ध्यान  रखते  सरकार  किसी  भी  मन्त्रालय
 के  बारे  में  प्रत्येक  निणंय  करते  समय  राष्ट्रीय  हित  को  सर्वोच्च  रूप  से  ध्यान  में  रब्वती  है  और  राष्ट्रीय  हित
 का  बलिदान  नहीं  किया

 मेर-सरकारो  ठेकंदा  रों/एजेन्टों  के  माध्यम  से  डाक  संबंधी  कारोबार

 #332.  क्री  कमल  चौधरी  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ठेकेदारों  के  माध्यम  से  डाक  टिकटों  को  बिक्री  बन्द  कर  दी  गई

 यदि  तो  इसके  कौन  से  कारण

 क्या  रजिस्ट्रीकृत  वस्तुओं  की  बुकिंग  लाइसेंस  शुदा  गेर-सरकारी  एजेन्सियों  के  माध्यम  से
 आरम्भ  की  गई

 ह

 यदि  तो  क्या  डाक  संबंधी  कुछ  अन्य  किस्म  के  कार्य  भी  इस  प्रकार  को  लाइसेंस  शदा
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 गर-सरका री  एजेन्सियों  को  सौंपे  गए  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कोन  से  रक्षोपाय  किए  गये  हैं  कि  ये  एजेन्सियां  बिना  किसी

 किस्म  के  कदाचार  के  का  करें  ?
 ह

 संचार  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  संतोष  मोहन  :  से  सभा  पटल  पर  एक
 विवरण  रख  दिया  गया

 ह

 विवरण

 विभाग  द्वारा  अलग-अलग  समय  पर  डाक  टिकटों  ओर  लेखन  सामग्री  की  बिक्री  के  लिए
 तीन  योजनाएं  प्रारम्भ  की  गई  ये  योजनाएं  हैं  :  --

 ()  प्राइवेट  एजेन्सियों  के माध्यम  से  डाक  टिकट  ओर  लेखन  सामग्री  की  बिक्री  के  लिए
 1969  प्रें  एक  योजना  प्रारम्भ  की  गई  थी  उस  समय  इन  मदों  की  कमी  के  कारण

 इस  योजना  को  1979  में  समाप्त  कर  दिया  गया  फिर  भी  इस  योजना  को
 1-9-83  से  पुनः  प्रारम्भ  किया  गया  इसके  लिए  13  प्रतिशत  का  कमीशन
 दिया  गया  ।  इस  योजना  के  अधीन  भूतपूर्व  डाक  तार  पेंशन  भोगी  मृतक  डाक
 तार  कमंचारियों  के  शिक्षित  बेरोजगारों  और  शारीरिक  रूप  से  विकलांग
 लोगों  को  लाइसेंस  दिए  जाते  हैं  ।

 (ii)  पिछड़े  ओर  जनजातीय  क्षेत्रों  में  लाइसेंस  प्राप्त  लोगों  के  माध्यम  से  दाक
 टिकटों  और  लेखन  सामग्री  की  बिक्री  क ेलिए  26-6-1980  से  एक  दूसरी  योगना
 प्रारम्भ  की  गई  थी  ।  इसमें  कमीशन  की  दरें  ऊंची  थीं  जो  इस  प्रकार  हैं  s—

 प्रतिमाह  100  रु०  तक  5  प्रतिशत

 प्रतिमाह  101  र०  से  200  रु०  तक  73  एतिशत

 201  रु०  से  अधिक  10  प्रशिब्षत

 (iii)  लाइसेंस  शुदा  पोस्टल  एजेंटों  की  तासरी  योजना  16-8-1985  से  आरम्भ  की  गई
 थी  ।  इस  योजना  के  अन्तगंत  भी  लाइसेंस  शूदा  एजेन्टों  के  माध्यम  से  जनता  को
 डाक  टिकटें  और  लेखन  सामग्री  सुलभ  कराई  जाती  1,000  २०  प्रशिदिन  तक
 की  बिक्री  पर  3  प्रतिशत  और  1,000  से  ऊपर  की  बिक्री  पर  12  प्रतिशत  कमीशन
 दिया  जाता  इस  योजना  के  अन्तगंत  सामान्यतया  सामाजिक  संस्थानों/स्वयंसेवी/
 एजेंसियों  संगठनों/सहकारी  सोसाइटियों  को  लाइसेंस  दिये  जाते  यद्ध  के
 दौरान  शहीद  हुए  सेनिकों  की  विधवाओं  ओर  शारीरिक  रूप  से  विकलांग  लोगों
 को  भी  प्राथमिकता  के  आधार  पर  लाइसेंस  देने  पर  विचार  किया  जाता  ये
 तीनों  योज  नाएं  चल  रही  हैं  और  किसी  को  भी  समाप्त  नहीं  किया  गया

 उपर्युक्त  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  शश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 जी  प्रश्न  के  भाग  के  उत्तर  में  उल्लिखित  लाइ  पेंस  शुदा  डाक  एजेन्टों  की  योजना
 के  अधीन  लाइसेंस  शुदा  एजेस्टों  को  जनता  द्वारा  भ्रस्तुत  पत्र  डाक  की  पंजीकृत  वस्तुओं  को  भी  बक
 करना  होता
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 डाक  टिकट  और  लेखन  सामग्री  की  बिक्री  और  पंजीकृत  पत्रों  की  बुकिंग  के  अलावा  इन

 एजेन्टों  द्वारा  कोई  अन्य  डाक  संबंधी  लेन  देन  नहीं  किया  जाता  वैसे  लाइसेंस  शुदा  डाक  एजेन्टों  को

 अपने  भहाते  में  लगे  लेटरबक्स  से  डाक  निकालनी  होती  है  ओर  उसे  प्राधिक्त  डाकघर  को  भेजना

 होता

 (=)  लाइसेंस  शुदा  डाक  एजेन्टों  के  उचित  कार्य  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  निम्नलिखित

 सुरक्षाएं  प्रदान  की  गई

 (1)  लाइसेंस  शुदा  डाक  एजेन्टों  को  बचत  पत्रों  के  रूप  में  1000  रु०  की  प्रतिभूति  प्रस्तुत
 करनी  होती  है  या  ईमानदारी  का  बांड  देना  होता  है  ताकि  वे  अपनी  जिम्मेवा री  को  उचित

 ढंग  से  निभा  सके  ।

 (2)  विभाग  के  सक्षम  प्राधिकारियों  द्वारा  इस  एजेन्सी  का  निरीक्षण/सत्यापन/समीक्षा  को

 जाती  है  जो  निम्नलिखित  सुनिश्चित  करने  के  लिए  एजेन्ट  आइते  पर  जायेंगे  कि  :.

 डाक  काय  संतोषप्रद  ढंग  से  चल  रहा  है  ।

 (q@)  डाक  टिकटें  और  लेखन  सामग्री  को  उन  पर  छपे  मूल्य  पर  बेचा  जाता

 केवल  प्राधिकृत  डाकघर  द्वारा  सप्लाई  की  गई  डाक  टिकटें  ओर  लेखन  सामग्रो  का  ही
 इस्तेमाल  होता  है/बेची  जाती

 जनता  को  किसी  प्रकार  की  असुविधा  न  हो  ।

 स्थानीय  जरूरतों  को  पूरा  करने  के  लिए  एजेन्ट  डाक  टिकटों  और  लेखन  सामग्री  का
 पर्याप्त  स्टाक  रखता  है  ।

 (3)  यदि  सक्षम  प्राधिकारी  किसी  लाइसेंस  शुद्ा  डाक  एजेन्ट  के  कार्य/आचरण से  संतुष्ट  न
 तो  वह  एक  महीने  का  नोटिस  देकर  उसका  लाइसेंस  समाप्त  कर  सकता

 शो  कमल  चौधरी  :  क्या  माननीय  मन्‍्त्री  महोदय  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  डाक  टिकटों
 को  बिक्री  पहले  शुरू  की  गयी  थी  और  बाद  में  बन्द  कर  दी  गई  ।

 झो  संतोष  मोहन  देव  :  मूल  रूप  से  एक  योजना  थी  जिसे  लाइसेंस  शुदा  एजेन्ट  कहते  थे
 ओर  बाद  में  इसे  एक  दूसरी  योजना  शुदा  पोस्टल  एजेन्टਂ  के  साथ  संबद्ध  कर  दिया  गया  यह
 सच  है  कि  1969  से  1979  तक  को  थोड़ी  सी  अवधि  के  लिए  इसे  जारी  रखा  गया  लेकिन  फिर
 1983  में  संपूर्ण  योजना  को  शुरू  किया  गया  था  ओर  बह  नई  योजना  26-6-1986  से  लागू  की

 गई

 शी  कमल  घोधरोी  :  क्या  माननीय  मंत्री  महोदय  यह  बतायेंगे  कि  क्या  जाली  टिकटें  अथवा  प्रयोग
 को  गई  टिकटें  बड़े  स्तर  पर  कुछ  पार्टियों  द्वारा  बेची  गई  थीं  जिसके  कारण  राजस्व  की  भारी  हानि  हुई  ?

 श्री  संतोष  मोहन  देव  :  डाक  से  भेजी  जाने  वाली  किसी  भी  वस्तु  पर  लगी  जाली  टिक  ५,
 को  स्वीकार  नहीं  किया  जा  सकता  और  मेरे  विचार  से  कोई  जाली  टिकट  नहों  बेची  गई  सभी  टिकटों
 को  सरकार  द्वारा  जारी  किया  गया  है  ओर  बाजार  में  कोई  जाली  टिकट  नहीं  है  ।
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 ]
 उत्तर  प्रदेश  में  लोक  प्वालतें

 +833,  डा०  चन्द्र  शेखर  त्रिपाठी  :  क्या  विधि  और  न्याय  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  वर्ष  1985-86  के  दौरान  मामलों  के  शीघ्र  निपटारे  के  लिए  कितनी  लोक
 अदालतें  आयोजित  को  गई  और  इन  लोक  अदालतों  द्वारा  कितने  मामले  निपटाए  गये  ;

 क्या  उत्तर  प्रदेश  में  अब  भी  बड़ी  संख्या  में  मामले  लंबित  पड़े  हुए  ओर

 यदि  तो  इन  मामलों  को  शोध्र  निपटाने  क ेलिए  कौन  से  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 विधि  झोर  न्याय  सरजालय  सें  राज्य  सन्‍्त्रो  एच०  झार०  :  विधिक  सहायता
 स्कोम  कार्यान्वयन  समिति  द्वारा  प्रस्तुत  जानकारी  के  अनुसार  :--

 वर्ष  1985-86  के  दोरान  51  लोक  अदालतें  आयोजित  को  गईं  और  कुल  82,404
 मामलों  का  निपटारा  किया

 अपेक्षित  में  दी  गई  है  जिसे  सदन  के  पटल  पर  रख  दिया
 गया

 अपेक्षित  में  दी  गई  है  जिसे  सढन  के  पटल  पर  रख  दिया
 गया  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  लंबित  मामलों  को  संख्या

 ऋ्रम  सं०  न्यायालय  लंबित  मामलों  निम्नलिखित
 की  संख्या  तारोख  को

 यथाविद्यमान

 1.  उच्च  इलाहाबाद  2,88,060  30-06-1986  6

 2.  सेशन  न्यायालय  66,432  31-1
 3.  मजिस्ट्रेट  के  न्यायालय

 प्रुलिस  चालान  5,20,357  83

 (7)  शिकायत-मामले  2,58,445  31-12-19
 4...  मूल  अधिकारिता  के  सिविल

 न्यायालय  2,43,047
 5.  अपील  अधिकारिता  के

 सिविल  न्यायालय  31-12-1983
 बाण  पण/थैिखय//आणआ  अधिकारिता  क्‍_क्‍फक्‍क्‍क्ॉौााापत  सच  न  तन  तन  जतन>नननत  न  5
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 उठा ਂख्

 लंबित  मामलों  को  कम  करने  के  लिए  समय-समय  पर  उठाए  गये  कदस

 उच्च  न्यायालयों  में  लंबित  मामलों  को  कम  करने  के  लिए  हाल  ही  वर्षों  में  निम्नलिखित  कदम

 गए  हैं
 1.  मुख्य  राज्य  के  मख्य  मन्श्रियों  और  विधि  मन्त्रियों  के  31  अगस्त  से  सितम्बर

 198  5  तक  हुए  सम्मेलन  में  सभी  न्यायालयों  में  बकाया  मामलों  के  निपटारे  के  विथय  में
 विचार-विमश  हो  गया  है  और  सम्मेलन  के  संकल्प  उच्च  न्यायालयों  और  राज्य  सरकारों  को
 भेजे  गये  हैं  ।  -

 2.  उच्च  न्यायालय  के  एकल  न्यायाधीश  के  निर्णय  के  विरुद्ध  द्वितीय  अपील  के  रूप  में  लेटस

 पेटेंट  अपील  को  समाप्त  करने  के  सन्‌  1976  में  सिविल  प्रक्रिया  संहिता  का  संशोधन

 किया  गया  था  घारा  100%)  ।

 3.  विधि  आयोग  की  सिफारिशों  पर  आधारित  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  वर्ष  1973  में
 मित  की  गई

 4.  उच्च  न्यायालयों  के  की  स्वीकृत  संख्या  1977  में  351  थी  जिसे
 1  1987  को  बढ़ाकर  440  कर  दिया  गया

 5.  उपर्युक्त  के
 ह

 कुछ  उच्च  न्यायालय  मामलों  के  बेहतर  निषपटारे  को  सुनिश्चित  करने
 के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  कर  रहे  हैं  :---

 कई  उच्च  न्यायालयों  द्वारा  ऐसे  मामलों  को  एक  ग्रुप  में  रखा  जाता  है  जिसमें  एक  जेसे
 प्रश्न  अन्तवं  लित  होते

 सूचना  को  तामील  के  लिए  थोड़ा  समय  दे+र  सुनवाई  के  लिए  मामले  नियत

 अभिलेश्व  के  मुद्रण  की  आवश्यकता  को  समाप्त

 कुछ  अधिनियमों  के  अधीन  मामलों  में  शीघ्र  कारंबाई  करना  और  उन्हें  पृविकता
 देना  ।

 6.  विधि  आयोग  की  रिपोर्ट  में  अन्तविष्ट  सिफारिशों  की  समीक्षा  की  गई  है  ।  अधिकांश
 सिफारिशों  पर  राज्य  सरकारों  और  उच्च  न्यायालयों  द्वारा  कारंवाई  की  जानी  इसलिए  वे
 सिभारिशें  संघ  सरकार  के  विचारों  सहित  उनको  भेज  दी  गई  हैं  और  उनसे  आवश्यक  कारंवाई
 करने  का  अनुरोध  किया  गया

 7.  सरकार  ने  विधि  आयोग  आवश्यक  सुधार  लाने  के  लिए  न्यायिक  पद्धति  का  अध्ययन
 करने  का  काय॑े  सौंपा  है  ।

 विचारार्थ  विषय  निम्नलिखित  हैं  OF

 (1)  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  विवादों  के  निपटारे  के  लिए  न्‍्याय  पंचायत  या  अन्य  तंत्र  की
 स्थापना  उसका  विस्तार  करके  ओर  उसे  सुदुढ़

 (४)  उपर्युक्त  क्षेत्रों  ओर  केन्द्रों  मे ंपरिनिश्चित  अधिकारिता  और  शक्तियों  सहित
 भाग  लेने  वाली  न्याय  पद्धति  स्थापित  करके  ;

 म  13
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 (11)  उच्चतम  न्यायालय  और  उच्च  न्यायालयों  में  कार्य  की  मात्रा  को  घटाने  के

 लिए  न्यायिक  श्रेणी  के  भीतर  अन्य  पंक्ति  या  पद्धति  स्थापित  करके  ;

 न्याय  प्रशासन  की  पद्धति  का  विकेन्द्रीकरण  करने  की  आवश्यकता  ।

 ऐसे  विषय  जिनके  लिए  संविधान  के  भाग  में  यथा  परिकल्पित  अधिकरणों
 अधिकरणों  अपवर्जित  करते  को  शीघ्र  स्थापित  करने  को  आवश्यकता  है
 ओऔर  उनके  स्थापन  ओर  कार्यकरण  से  संबंधित  विभिन्‍न

 प्रक्रिया  सम्बन्धी  मामलों  के  शीघ्र  निपटाने  अनावश्यक
 बाजी  को  और  मामलों  की  सुनवाई  में  विलंब  को  कम  करने  को  दृष्टि  से  और  प्रक्रिया
 संबंधी  विधियों  में  सुधार  ओर  विशेष  रूप  से  मद  और  मद  में
 कल्पित  विषयों  के  अनुरूप  प्रक्रियाओं  क॑  लिए  उपाय  करना  ।

 अधीनस्थ  अधोनस्थ  न्यायपालिका  में  नियुवित  का  ढंग  ।

 न्यायिक  अधिकारियों  का  प्रशिक्षण  ।

 न्याय  प्रशासन  की  पद्धति  को  सुदृढ़  करने  में  विधि  व्यवसाय  की  भूमिका  । जननी

 ऐसे  मानदण्डों  को  निश्चित  करने  की  वांछनीयता  जिनका  सरकार  और  पब्लिक
 सेक्टर  उपक्रमों  द्वारा  विवादों  के  निपटारे  में  पालन  किया  जाना  इसके
 अन्तर्गत  सरकार  ओर  ऐसे  उपक्रमों  की  ओर  से  मुकदमों  के  संचालन  के  लिए  वर्तमान
 पद्धति  का  पुनविलोकन  भी

 मुकदमेबाजी  का  खर्च  मुकदमा  लड़ने  बालों  पर  भार  कम  कश्ने  की  दृष्टि  से  ।

 जी

 अखिल  भारतोय  न्यायिक  सेवा  का  और

 ऐसे  अन्य  विषय  जो  आयोग  उपयुक्त  प्रयोजनों  के  लिए  उपबक्‍त  या  आवश्यक
 समझें  या  जो  सरकार  द्वारा  उसे  समय-समय  पर  निर्देशित  किए  जाएं  ।

 ]
 डा०  चन्द्रशेखर  ज्रिपाठो  :  अध्यक्ष  यह  बड़ा  स्पष्ट  है  कि  देश  में  लोक  अदालतों  को

 श्यकता  इसलिए  मुहसूस  की  गई  ताकि  लिटिगेंट्स  को  शीघ्र  ओर  सस्ता  न्याय  प्राप्त  हो  सके  परन्तु  इन
 लोक  अदालतों  के  कार्य  कर  ने  की  जो  प्रक्रिया  है  उसमें

 ]

 उन्हें  समझोता  करना  पड़ता  जो  जुर्माना  उन  पर  लगाया  जाता  है  उसे  मानना  पड़ता  इससे
 साफ  पता  चलता  है  कि  मुकदमा  लड़ने  वालों  को  वास्तव  में  न्याय  नहीं  मिलता  ।  उन्हें  समझौता  करना
 पड़ता  इस  संदर्भ  में  मैं  माननीय  मन्‍्त्री  से  पूछना  चाहता  हूं  कि सस्ता  और  शीघ्र  न्याय  दिलाने  के  लिए
 स्वतंत्रता  के  बाद  स्थापित  की  गई  ग्राम  पंचायतें  या  न्याय  पंचायतें  अब  अप्रचलित  हो  गई  मैं  सरकार
 से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  गरोब  सुकदमा  लड़ने  वालों  को  इसकी  सुविधा  उपलब्ध  कराने  के  लिए  इन्हें
 पुगर्जीबित  किया  जाएगा  ।

 14
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 '
 श्री  एच०  प्रार०  मारद्ाज  :  इस  पूरक  के  दो  पहल  पहला  इस  आरोप  के  बारे  में  है  कि लोक

 अदालत  में  लोगों  को  मजबूरन  समझोता  करना  पढ़ता  मैं  स्पष्ट  रूप  से इसका  विरोध  करता  मेरा
 निवेदन  है  कि  लोक  अदालतों  का  आयोजन  काफी  वरिष्ठ  जंसे  उच्चतम  न्यायालय  के

 उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  और  जिला  न्यायाधीशों  की  उपस्थिति  में  होता  अदालत  के

 बाहर  निपटाए  जाने  वाले  मुकदमों  का  फैसला  सौहादंपूर्ण  होता  है  क्योंकि  उन्हें  समझोते  द्वारा  निपटाया
 जाता  मेरे  विचार  से  प्रत्येक  के विचारानुसार  यह  न्याय  का  सर्वोत्तम  रूप

 जहां  तक  दूसरे  पहल  का  सम्बन्ध  मैं  माननीय  सदस्य  को  सूचित  करना  चाहता  हूं  कि  निम्न
 स्‍तर  पर  विवादों  को  सुलझाने  के  लिए  वेकल्पिक  व्यवस्था  के  बारे  में  हमें  न्यायिक  सुधार  आयोग  न्यायमूर्ति
 घीरूभाई  देसाई  की  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  हमें  इस  दृष्टिकोण  की  जानकारी  है  कि  निम्न  स्तर  पर  न्याय
 व्यवस्था  ऐसी  होनी  चाहिए  कि  उसमें  लोग  शामिल  हो  न्याय  स्वयं  आसानी  से  लोगों  को  उपलब्ध  हो  ।
 अपनी  सलाहकार  समति  के  अनेक  सदस्यों  क ेसाथ  हम  इस  मामले  पर  चर्चा  कर  चुके  हैं  और  इस  दिशा  में

 हम  न्यायिक  छुधार  में  मौलिक  परिवतेन  करने  के  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।

 ]

 डा०  अन्द्रशेखर  त्रिपाठो  :  माननीय  मन्त्री  जी  ने  स्वीकार  किया  है  कि  उत्तर  प्रदेश  में

 1983  तक  की  जो  फीगस  उनसे  ज्ञात  होता  है  कि  ।4  लाख  मुकदमें  लम्बित  अब  भी  पड़े  1973

 के  पूर्ष  छोटे-छोटे  पेटी  कसेस  जो  होते  थे  वे  एक्जीक्यूटिव  मजिस्ट्रेट  देख  लिया  करते  लेकिन

 1973  में  सी०आर०पी०सी०  में  संशोधन  करके  या  सारे  मुकदमें  सरकार  ने  मुन्सिफ  और  जजों  को  दे  दिए
 ओर  ये  मुकदमें  जो  समरी  ट्रायल  के  आधार  पर  10  एक  एक  घंटा  या  तत्काल  निणित  किए  जा

 सकते  उनको  उन्हें  देकर  उनमें  अब  और  चार-चार  साल  तक  तारीखें  पड़ने  लगी  हैं  जिससे

 मुकदमा  लड़ने  वाले  गरीबों  को  परेशानी  होती  है  और  उनके  थाली-लोटा  तक  बिक  जाते  तो  क्या  मंत्री
 जी  1973  से  पूर्व  की  सिचुएशन  क्रिएट  करके  इन  एक्साइज  आदि  के

 केैसेस  को  एक्जीक्यूटिव  मजिस्ट्रेट  को  देकर  समरी  ट्रायल  को  इफेक्टिव  बनाएंगे  या  ऐसे  ही  तीन-तीन  साल

 तक  इनको  चलाएंगे  ?

 ]

 क्रो  एच०  झार०  मारद्वाज  :  का्यंकारी  मजिस्ट्रेट  को  न्यायिक  मामलों  के  विचारण  की  शक्ति
 देना  पीछे  लोौटाने  के  बरात्रर  है  क्‍योंकि  न्याय  के  सम्बन्ध  में  गांधी  जी  के  दर्शन  के  अमुसार
 पालिका  कायं  पालिका  से  अलग  होनी  जहां  तक  छोटे-मोटे  मामलों  का  सम्बन्ध  मैं  माननीय
 सदस्य  को  देश  में  लोक  अदालतों  के  माध्यम  से  निपटाए  गए  मामलों  के  आंकड़े  देता  आप  देखेंगे  कि  अभी
 तक  इस  दिशा  में  हमने  लगभग  70  लाख  लोगों  को  सहायता  की  है  और  अपराधों  के  शिकार  व्यक्तियों  को
 देने  के लिए  हमें  20  करोड़  रुपए  मुआवजे  के  रूप  में  मिले  यह  कोई  कम  उपलब्धि  नहीं  हम  विचार
 कर  रहे  हैं  कि  न्यायिक  मजिस्ट्रेट  लोक  अदालत  या  ग्राम  न्यायालय  संक्षिप्त  विचारण  करें  ताकि  गरीबों  को
 ज्यादा  पेसा  खर्च  करना  ओर  परेशानी  का  सामना  न  करना  पड़े  ।  हमर  जानते  हैं  कि आप  गरीब  व्यक्ति  को
 काफो  पैसा  और  समय  व्यय  करना  पड़ता  है  और  काफी  घूमना  भी  पड़ता  इसलिए  हम  सबसे  पहले
 ओर  सबते  अधिफ  प्राथमिकता  न्यायिक  सुधार  को  दे  रहे  बल्कि  हम  बेहतर  किस्म  का  न्याय  उपलब्ध
 करा  रहे  हम  इस  प्रकार  का  न्याय  उपलब्ध  करा  सकते  हैं  जो  उससे  बेहतर  न्याय  होगा  जो  हम  आज
 गरीबों  को  उपलब्ध  करा  रहे  क्‍योंकि  कार्यकारी  मजिस्ट्रेट  के  मामले  में  आप  यह  सुनिश्चित  नहीं  कर
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 सकते  कि  वह  पूरी  तरह  प्रशिक्षित  होगा  या  उसे  न्यायिक  अनुभव  होगा  ।  1973  और  उससे  पूर्व  कार्यकारी

 मजिस्ट्रेट  वे  अवेतनिक  मजिस्ट्रेट  थे  जो  कि  राजा  राय  बहा  दुर  हुआ  करते  जिस  तरह  से  वे
 मामलों  को  निपटाते  थे  उसका  विरोध  सारे  वकील  संघ  किया  करते  अतः  इस  प्रकार  के  मजिस्ट्रेट  बनाने
 बन्द  कर  दिए  मैं  नहीं  सोचता  कि  यह  सही  विकल्प  सही  विकल्‍प  प्रणाली  को  बदलना  होगा
 क्योंकि  यह  एंग्लो-सेक्शन  प्रणाली  पर  आधारित  है  जोकि  देश  की  विचारधारा  से  मेल  नहीं  छाती  |  हम
 इसे  बदलने  के  लिए  द॒ढ़  संकल्प  हैं  ।

 ]

 श्री  श्यामलाल  यादव  :  माननीय  अध्यक्ष  मैं  मन्‍्त्री  जी  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या
 अदालत  का  यह  कंसप्ट  गांव  वालों  के  ऊपर  पुलिस  द्वारा  चलाए  गए  छोटे-छोटे  मुकदमों  का  फैसला  करने
 तक  सीमित  या  हाई  कोर्ट  ओर  सुप्रीम  कोर्ट  में  जहां  के  जजेज  देश  को  शिक्षा  दे  रहे  हैं  लोक  अदालत

 उन  अदालतों  में  भी  क्या  क्भो  यह  कानून  ओर  व्यवस्था  लागू  की  जायेगी  ?  मुझे  तो  शंका  है  कि

 सुप्रीम  कोर्ट  और  हाई  कोर्ट  के  जजेज  ओर  वकील  जो  लम्बी-चोड़ी  फीस  लेकर  काम  करते  हैं  और  जजेज
 जिस  तरीके  से  मुकदमों  को  दशकों  तक  लटकाये  रहते  यहां  क्‍यों  नहों  लोक  अदालत  कायम
 को  जाती  ?  सुप्रीम  कोटें  इसमें  आदर्श  प्रस्तुत  लेकिन  सुप्रीम  कोर्ट  मुकदमों  को  अनन्त  काल  तक
 लटकाता  जाता  है  और  गांव  वालों  को  तबाह  करने  के  लिए  जो  कार्यक्रम  आप  चलाते  हैं  और  राज्य
 कारें  इसका  आयोजन  करती  जिस  जिले  में  लोक  अदालत  करनी  होती  है  तो  वहां  की  पुलिस  को  आदेश
 होता  है  कि  मकदमे  लाओ  और  वह  तरह-तरह  के  दफा  34  वगैरह  के  जितने  मृक्दमे  यहां  पर  पड़े  होते  हैं  ।
 चकबन्दी  के  जो  मुकदमें  25  बरस  से  चल  रहे  लोक  अदालत  उनमें  सहयोग  नहीं  दे  पाती  ।  जो  न्याय  की
 बात  आप  कर  रहे  हैं  कि  हम  चलाते  वह  एक्सपेरीपेंट  कानून  आज  भी  बना  हुआ  है  और  उत्तर
 बिहार  में  पंचायत  कानून  बना  था  लेकिन  मुकदमे  वहां  जाते  नहीं  हैं  अगर  कोई  दाखिल  भी  करे  तो  लोग
 तुसन्‍्त  ट्रांसफर  करा  लेते  आपने  कहा  कि  आनरेरी  मजिस्ट्रेट  नहीं  मैं  समझता  हुं  कि  उस  अधिनियम
 के  अन्दर  व्यवस्था  की  गई  थी  लेकिन  वही  वकील  जो  इसके  खिजाफ  थे  उन्होंने  बाद  में  एजीटेशन  किया  कि
 आनरेरी  मजिस्ट्रेट  कायम  किये  जाएं  मौर  आज  आनरेरी  मजिस्ट्रेट  कायम  किये  गये  ।

 एक  साननोय  सदस्य  :  बह  स्पेशल  मजिस्ट्रेट  हैं  ।

 श्री  श्यामलाल  यादव  :  वह  आनरेरी  मजिस्ट्रेट  की  तरह  ही  उनको  भत्ता  आप  देते  ऐसी
 सूरत  में  मैं  मन्‍्त्री  जी  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  आप  योग्य  वकील  क्या  सुप्रीम  कोर्ट  और  हाई  कोर्ट  में
 भी  लोक  अदालत  के  कंसेप्ट  को  निकट  भविष्य  में  लागू  किया  जायेगा  ?  क्‍या  इसके  बारे  में  धिकिंग  है
 सुप्रीम  कोर्ट  के  जजेज  की  क्‍या  राय  है  ?

 !

 शी  एच०  झार०  भारद्वाज  :  यादव  जी  ने  बड़े  जज्बात  के  साथ  यह  कहा  कि  सुप्रीम  कोर्ट  और
 हाई  कोर्ट  में  लोक-अदालत  नहीं  मैं  बड़े  विनम्र  शब्दों  में  उनसे  कहना  चाहता  हूं  कि  जहां  तक
 अदालत  का  ताल्लुक  तो  किसी  कानून  के  अधीन  लोक  अदालत  नहीं  यह  एक  स्ट्रेटेजिक  लीगल  एड  है
 जो  हम  समझते  हैं  कि उन  गरीब  लोगों  को  जिनको  ज्यादा  खर्च  होने  की  वजह  से  न्याय  नहीं  मिल  पाता
 उनको  तुरन्त  एक  किस्म  की  जेसी  कि  आपने  इंटीरियम  रिलीफ  की  बात  वह  चीज़  की  गई  हमारे
 सुप्रीम  कोर्ट  ओर  हाई  कोर्ट  में  केसेज़  काफी  तादाद  में  बढ़  रहे  कोट  स  में  काफी  केसेज्ञ  आ  रहे

 जह  तक  लोक  अदालत  के  जरिये  जो  केसेज़  हमने  निपटाये  उनके  बारे  में  मैं  आपको  बताता  हूं किस  तरह  से  सबसे  पहले  हमने  मोटर  एक्सोडेंट्स  ट्रिब्यूनल  के  केसेज़  जिसके  अन्दर  किसी  परिवार
 का  रोजो  कमाने  वाला  आदमी  अगर  कोई  मारा  जाता  है  तो  उनको  दो-दो  और  चार-चार  साल  तक
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 कम्पेंतेशन  नहीं  मिल  पाता  इसलिये  सक्षसे  पहले  यह  अनुभव  किया  गया  हैं  कि  कम्पंसेटरी  जस्टिस

 पहले  कराया  जाये  और  मोटर  एक्सीडैंट्स  के  केसेज  तुरन्त  कम्प्रोमाइज  के  जरिये  तय  किये  उसमें

 हमने  इंश्योरेस  के  आफिससे  को  भी  दूसरों  को  भी  बुलाया  और  आप  देखेंगे  कि  राजस्थान  में  कितने
 मोटर  एक्सीडेंट  ट्रिब्बनल  के  केसेज  को  हमने  मुआवजा  दिलाया  रंगुलर  कोर्ट  में  जो  10  साल  में  होता

 वह  एक  साल  में  हमने  दिलाया  है  ।  यह  एक  अच्छा  काम  किया  गया  है  लोक  अदालत  इसको  सराहना
 की  जानी  लेकिन  यहां  उलटा  कहा  जा  रहा

 दूसरे  राजस्थान  में  बहुत  सारे  ऐसे  गरीब  लोग  थे  जो  जमीन  जोतते  उनके  पानी  आता

 )

 बाप  सुन  मैं  आपकी  बात  भी  मैं  सारी  चीज  सदन  के  सामने  रखना  चाहता  हू
 क्योंकि  जो  लोक  अदालत  का  काम  हो  रहा  वह  यहां  बेठकर  नहीं  आांका  जा  सकता  हर  एम०्पी०
 जो  लोक  अदालत  में  शामिल  हुआ  उससे  पूछिये  जिसके  जिले  में  लोक  अदालत  उससे  पूछिये  ।  आज

 बड़े-से-बड़ा  नेता  जाता  कोई  भी  आदमी  उप्तका  भाषण  सुनने  को  तैयार  नहीं  ।  हमारे  लोक  अदालत  में
 25,  25  हजार  लोग  आते  )

 माननीय  सदस्य  ने  यह  कहा  कि  वहां  पर  कितना  मुआवजा  दिलाया  जा  रहा  अगर  मुआवजे  के

 कानून  को  आप  जानते  तो  उसमें  एक  सिस्टम  दिया  हुआ  है  एक  कि  आदमी  की  उम्र  कितनो  उसका
 व्यवसाय  क्या  उसकी  कितनी  जिन्दगी  बाकी  थी  ओर  कितना  वह  कमा  सकता  यह  हाई  कोर्ट  जन
 सारा  जानते  उसके  आधार  पर  ही  यह  सब  निर्धारित  करके  उसमें  5-10  हजार  जोड़कर  दिलाया
 जाता  इसमें  किप्ती  का  भी  हक  तलफी  नहीं  होता  है  ।  लोक  अदालतों  के  जरिये  बही  चेक  दिलाया  जाता
 है  और  वहीं  जमा  कराया  जाता

 तोसरी  बात  मैं  बह  कहना  चाहता  हूं  कि  लोक  अदालतों  के  जरिये  कम  से  कम  50  या  60  हजार
 ऐसे  लैंडलैंस  लेब्स  के  कंस  किये  गये  हैं  जिनके  चालान  होते  अगर  वह  थोड़ी  सी  जमीन  दरिया
 के  किनारे  से  जोत  लेते  थे  तो  रेवेन्यू  वाले  उसका  चालान  कर  देते  थे  और  पैसा  ले  लेते  हमने  उन
 चालानों  के  आधार  पर  5-5  साल के  पट्टे  दिलाये  हैं  ताकि  वह  रोजी-रोटी  कमा  सकें  ।  अगर  आप  इस
 क्रिया  को  सही  रूप  से  देखें  तो  पता  चलेगा  कि  यही  एक  सिलसिला  है  जिसके  द्वारा  गरीबों  की  सहायता  हो
 सकती  है  ।  सुप्रीम  कोट  ओर  हाई  कोर्ट  में

 इस  किस्म  का  महंगा  न्याय  है  कि  कोई  भी  गरीब  आदमी  वहां
 जा  नहीं  सकता

 ]

 थ्रो  विधि  मन्त्री  जी  द्वारा  को  गई  व्याख्या  से  लगता  है  कि  लोक  अदालतें  न्याय
 पर  आधारित  न्यायालय  नहीं  हैं  बल्कि  वे समझौता  कराने  वाली  एजेंसियां  तो  आप  इन्हें  लोक  अदालतें
 क्यों  कहते  हैं  ?  उन्हें  लोक  अदालत  कहने  की  जरूरत  नहीं  है  क्योंकि  अदालत  तो  है  ही  नहीं  ।

 |
 झध्यक्ष  महोदय  :  अगर  बाबा  ही  घर  था  जाता  है  तो  उसको  कुछ  भी  कह  दो  ।

 श्रो  ग्रताउरहमान  :  काम  तो  सही  है  लेकिन  काम  बनता  नहीं  है  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  मान  लो  समझौते  के  वाद  फिर  असहमति  हो  जाए  तो  वे  क्या  काननो
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 वाहो  करेंगे  ?  इस  पर  वे  क्या  कार्यवाही  करेंगे  ?  इन  दो  पहलुओं  के  बारे  में  मैं  जानना  चाहता

 श्री  एच०  प्रार०  मारद्वाज  :  दुर्भाग्य  स ेलोक  अदालतों  के  पीछे  जो  भावना  है  उसे  हम  समझ  नहीं

 पाए  विश्व  में  ऐसे  देश  हैं  विशेष  रूप  से  समाजवादी  देश  जिनमें  लोग  न्याय  प्रक्रिया  में  भाग  लेते  हैं  और

 इसलिए  उन्हें  वे  कोर्टਂ  कहते  भारत  में  हमारी  भी  यही  घारणा

 ]

 यह  गलत  बात  है  कि  आप  बोलने  नहीं  देते  )

 ]
 अगर  हम  इस  व्यवस्था  को  देखें--मौजूदा  प्रणाली  यह  है  कि  व्यक्ति  अपना  केस  ?  वकील के  चैम्बर  में

 छोड़  आता  और  पैसा  देता  है  पर  वह  नहीं  जानता  कि  मामले  में  क्या  हो  रहा  वह  महसूसकरता  है
 कि  मामला  निर्णय  के  लिए  न्यायाधीशों  पर  छोड़  दिया  गया  मैं  निश्चित  रूप  से  सहमत  नहीं  लेकिन
 चाहे  भारत  हो  या  अमरीका  निर्णय  के  समय  अगर  हर  लोक-अदालत  में  स्थानीय
 जिला  न्‍्याणाघीश  और  उच्चतम  न्यायालय  का  प्रशासनिक  न्यायाधीश  सहित  प्रत्येक  व्यक्ति  उपस्थित  हो
 तो  हर  तरह  से  न्यायालय  से  बाहर  निर्णय  होगा  ।  70-80  प्रतिशत  मामलों  में  न्‍्यायालय  के  बाहर  निर्णय
 लिया  गया  |  भारतीय  भी  यही  चाहते  झगड़े  की  स्थिति  में  दो  पक्ष  एक  साथ  मिलकर  बैठते  हैं  और
 सौहादंता  से  अपने  वियादों  का  निपटारा  करते  मेरे  ख्याल  से  यह  कहने  का  सवाल  नहीं  उठता  कि  यह
 न्याय  दिलाने  की  बेहतर  व्यवस्था  नहीं  अगर  लोग  शामिल  होते  हैं  तो  मुझे  विश्वास  है  कि  निर्णय  के
 बाद  अपील  नहीं  की  जाएगी  क्योंकि  वे  मिलजुलकर  सौहादंतापूर्ण  ढंग  से  उसे  सुलझाते  इसीलिए  इसे
 लोक  अदालत  कहा  जाता  है  ।  लोक  मायने  जनता  और  अदालत  का  अथ्थ  है  यह  जनता  की
 अदालत  वे  न्याय-प्रशासन  में  हिस्सा  लेते  हैं***  उन्हें  न्याय  मिलता  इसलिए  इसके
 खिलाफ  अपील  नहीं  की  जाती  क्‍योंकि  समझोता  न्यायालय  में  हुआ  इसे  अदालत  की  डिक्री  या  आदेश
 के  रूप  में  माना  जाता  इसे  लागू  कर  सकते  हैं  क्योंकि  मजिस्ट्रेट  समझोते  को  रिकार्ड  करता  है  ओर
 मामले  को  अंतिम  रूप  से  निपटाया  जाता  एक  बार  समझौता  या  सौहादंतापूर्ण  ढंग  से  निर्णय  हो  जाने
 के  बाद  सवाल  नहों  कि***  )

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार  से  इस  पर  कभी  हम  पूरी  चर्चा  कर  सकते  मैं  और  अधिक  की

 अनुमति  नहीं  दूंगा  ।

 )

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  पहले  ही  इस  पर  आधा  घंटा  खर्च  कर  चुका  हूं  ।

 )

 लस्बी  द्रो  के  स्विचिंग  भोर  ट्रांसमिशन  उपकरण

 *835.  श्री  मट्टस  भ्ीरामसृर्ति  :  क्‍या  संचार  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  लम्बी  दूरी  के  स्विजिंग  और  ट्रांसमिशन  उपकरणों  के  मामले  में
 निर्धारित  लक्ष्य  प्राप्त  करने  में  कितनी  कमी  रहो  ओर

 सातवों  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दोरान  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  की  उपलब्धि  क्या
 रही  है  !

 18



 8  1909  (ae)  मौदिक  उत्तर

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  :  और  एक  विवरण  सभा
 पटल  पर  रख  दिया  गया

 विवरण

 1.  छठी  योजना  के  लम्बी  दूरी  के  घ्विचिंग  और  ट्रांसमिशन  उपकरणों  के  मामले  में
 निर्धारित  लक्ष्य  प्राप्त  करने  में  कमी  की  स्थिति  इस  प्रकार  है  :--

 टी०ए०एक्स०  क्षमता  50  प्रतिशत

 कोएक्सियल  केबिल  )  53.3  प्रतिशत

 माइक्रोवेव  प्रभाली  62.2  प्रतिशत

 यू०एच०एफ०  प्रणाली  74  2  प्रतिशत

 2.  सातवीं  योजना  के  पहले  दो  वर्षों  के  दौरान  कार्य  निष्पादन  की  स्थिति  इस  प्रकार  रही  :  --

 ऋणसं०  योजना  का  नाम  1985-86  6  1986-87

 लक्ष्य  उपलब्धि  लक्ष्य  तफ्लब्धि
 ण्ा  न  .

 टू  णए-55फसससस न
 ।.  ट्रंक  आटोमेटिक  एक्सचेंज  संख्या  2  5600  4  4

 2  टो०ए०एक्स०  की  क्षमता  6000  5000  9500  7400
 3.  कोएक्सियल  केबिल  प्रणाली  2200  23304  2583  1701

 प्रणालियां

 4...  साइक्रोवेव  प्रणालियां  )  1500  2304  2583  1605
 5.  यू०एच०एफ०  प्रणालियां  108:  श्री wzen श्रीराम मूर्ति : महोदय, हमें जो आंकड़े दिये गये हैं, उससे स्पष्ट है कि छठो प  बवर्षोय नमन  न  न अ२3ेचय॑यतवघतघतघवयय््््जज्जअणअअअइअ अजय  पप््््््ंात-तऊ  निराशाजनक

 श्री  भट्टम  श्रीराम  मूर्ति  :  हमें  जो  आंकड़े  दिये  गये  उससे  स्पष्ट  है  कि  छठो  प  बवर्षोय
 योजना  के  दोरान  मंत्रालय  का  कार्य-निष्पादन  खराब  और  निराशाजनक  उसके  क्या  कारण  थे  ?
 उसका  स्पष्टीकरण  क्या  है  ?  इस  खराब  उपलब्धि  का  क्या  कारण  है  ?  उदाहरण  के  कर  क्षमता  में
 50  प्रतिशत  गिरावट  दूसरी  मद  में  53.3  प्रतिशत  गिरावट  आई  माइक्रोवेव  प्रणाली  में
 62.6  प्रतिशत  गिरावट  आई  तथा  यू  ०एच  ०एफ०  प्रणालो  में  74.2  प्रतिशत  गिरावट  आई  ---

 यह  कप्री  निरन्तर  बढ़  रद्दी  इसका  क्या  कारण  है  ?  सातवीं  पंचवर्षीय  अवधि  में  कुछ  सुधार
 हुआ  है  और  मैं  इस  बारे  में  बाद  में  कहूंगा  ।

 श्री  संतोष  मोहन  देव  :  यह  सच  है  कि  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  कार्यनिष्पादन
 जनक  नहीं  रहा  ।  छठी  पंचवर्षीय  योजना  से  ही  हमने  बेहतर  प्रौद्योगिकी  अपनाने  की  कोशिश  की  और
 साथ  ही  हमने  आई०  टी०  आई०  और  बो०  ई०  एल०  जैसे  अपने  कारखानों  में  उत्पादों  का  देशो  करण  शरहू
 किया  चूंकि  हमारे  देश  में  छठो  पंचवर्षोय  योजना  में  पहले  साल  माइक्रोवेव  प्रणाली  और  य०  एच०एफ० प्रणाली  और  शुरू  की  गई  थी  इसलिए  हमें  प्रारम्म  में  कई  कठिताइयां  हुईं  किन्तु  जैसा  कि  आपने  भी  कह
 है  कि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  पहले  दो  वर्षों

 में  इसमें  सुधार  हुआ  है  और  चाल  व  में  भी  उ्त्प
 हवा

 बहुत  अन्छा  रहा  जब  कभो  आप  देश  में  कोई  नई  तकनोक  या  उत्पादन  शुरू  करते  हैं  तो  उसमें  कुछ
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 त्रुटियां  रहना  सम्भव  किन्तु  हमने  उपचारात्मक  कदम  उठाए  मैं  समझता  हूं  कि  सातवीं  योजना  में

 हम  इस  योजना  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य  को  पूरा  कर  पाएंगे  और  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  वकाया  पिछले

 काम  को  भी  पूरा  कर  पाएंगे  ।

 श्रो  मटटम  श्रीराम  सूति  :  उदाहरण  के  लिए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  वर्ष  1985-86  में

 माइक्रोवेव  प्रणाली  में  2:04  आर०  उपलब्धि  हुई  किन्तु  वर्ष  1936-87  में  उपलब्धि  केवल

 1701  रही  ।  इसका  क्‍या  कारण  है  ?  और  मंत्री  महोदय  कंसे  कह  रहे  हैं  कि  सातवीं  पंचवर्षीय  यो
 बधि  में  कार्य  निष्पादन  अच्छा  रहा  है  ?

 श्री  संतोष  मोहन  देव  :  उदाहरण  के  लिए  माइक्रोवेव  प्रणाली  को  मान  लीजिए
 त्तरक्षेत्र  में  अथवा  कश्मीर  घाटी  या  हिमाचल  प्रदेश  में  हमें  माइक्रोवेव  प्रणाली  शुरू  करनी  तो  यह  बड़ा

 दुर्गम  क्षेत्र  कुछ  स्थानों  में  हमें  केवल  उपकरणों  में  ही  भूमि  अजेन  करने  में  भी  कठिनाई  इस
 कारण  से  स्थापन  प्रक्रिया  में  कुछ  समय  लगता  नागालैंड  तथा  मिजो रम  में  विद्रोह  होने  क ेकारण  कई
 बार  दूर-दराज  क्षेत्रों  में  काम  करना  मुश्किल  हो  जाता  अतः  इन  कठिनाइयों  के  कारण  हम  लक्ष्य  प्राप्त

 नहीं  कर  पाते  ।  किन्तु  जिन  क्षेत्रों  में  ऐसी  कोई  कठिनाई  नहीं  हम  यह  प्रणालो  शुरू  कर  पाए  अब
 *  नागालैंड  तथा  कश्मीर  में  स्थिति  सामाम्य  है  और  मैं  समझता  हूं  कि हम  पिछले  वर्ष  का  शेष  काम

 पूरा  कर  पाएंगे  ।

 श्री  मुकुल  वासनिक  :  भारत  सरकार  ने  एक  नीति  की  घोषणा  की  है  कि  इस  योजनावधि  के  अन्त
 तक  हर  जिला  मुख्यालय  में  एस०  टी०  डो०  की  सुविधा  उपलब्ध  कराई  जाएगी  ।  किन्तु  जहां  तक  छठी
 पंचवर्षीय  योजना  में  हुई  लक्ष्य  प्राप्ति  का  सम्बन्ध  सरकार  अपने  लक्ष्य  से  काफी  पीछे  रही  ओर  ऐसा
 लगता  है  कि  इस  योजनावधि  में  भी  वे  लक्ष्य  से  पीछे  रह  रहे  जहां  तक  यू०एच०एफ०  भ्रणाली  का  संबंध

 वर्ष  195  5-86  में  लक्ष्य  1500  था  किन्तु  उपलब्धि  1605  यह  उपलब्धि  लक्ष्य  स ेअधिक  रही
 किन्तु  वर्ष  1:  6-87  में  लक्ष्य  1685  था  और  उपलब्धि  1605  जैसा  कि  पिछले  वर्ष  इससे
 पता  चलता  है  कि  सरकार  ऐसी  स्थिति  में  है--जहां  सब  स्थिर  हो  गया  मैं  समझता  हूं  सरकार  को
 अविलम्ब  कुछ  आवश्यक  कदम  उठाने  चाहिए  ताकि  लक्ष्यों  की  पूतति  की  जा  सके  ।  सरकार  को  यह  स्पष्ट
 करना  चाहिए  कि  उन्होंने  इस  दिशा  में  कुछ  कदम  उठाने  की  योनना  बनाई  है  अथवा  नहीं  ।

 थ्रो  संतोष  मोहन  देव  :  यह  अच्छा  सुझाव  हम  हमेशा  प्रगति  पर  ध्यान  देते  रहे  और  देते
 रहेंगे  ।

 झायल  इण्डिया  लिसिटेड  हारा  बंगाल  को  शाड़ो  में  खुदाई
 $836,  प्रो०  पराग  धालिहा  :  क्या  पेट्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  ग्रेस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 आयल  इंडिया  लिमिटेड  द्वारा  बंगाल  की  खाड़ी  के  बेसिन  में  वर्ष  1981  से  कितने  तेल  कुतों
 खुदाई  को  गई

 निर्धारित  गहराई  तक  पहुंचने  से  पहले  हो  कितने  तेल  कुओं  की  खुदाई  का  कार्य  बन्द  कर
 दिया  गया

 इस  क्षेत्र  में  कितनी  मात्रा  में  तेल/गैस  होने  का  पता  चला

 आयल  इंडिया  लिमिटेड  द्वारा  बंगाल  की  खाड़ी  के  बेसिन  में  खुदाई  पर  कुल  कितना  व्यय
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 किया  गया  और

 ()  इस  क्षेत्र  में  तट-दूर  खुदाई  के  सम्बन्ध  में  आयल  इंडिया  की  भावी  योजनाएं
 क्‍या

 पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गैस  मन्‍त्रालय  के  राज्य  सनन्‍्त्रों  तथा  वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री

 ब्रह्म  :  आठ  ।

 दो  ।

 कुछ  कुओं  में  तेल  ओर  गैस  की  विद्यमानता  के  आशाजनक  संकेत  मिले  परन्तु  कोई  भी

 वाशिज्यिक  स्वरूप  के  नहीं  थे  ।

 31-3-1987  तक  करीब  126  करोड़  हफ्ये  ।

 आयल  इंडिया  लिमिटेड  की  इस  क्षेत्र  में  चार  अन्वेषी  कुओं  की  खुदाई  करने  को  योजना

 प्रो०  पराग  उत्तर  बड़ा  दिलचस्प  केवल  स्वीकारात्मक  संकेत  दिये  गये  हैं  किन्तु
 वाणि-ज्यिक  स्वरूप  के  बारे  में  नहीं  बताया  गया  जैसा  कि  स्वेविदित  है  ये  सभी  अन्वेषणकार्य  उचित

 भू-वैज्ञानिक  मूल्यां  कन  के  बाद  शुरू  किया  जाता  है  ।  यह  स्पष्ट  हैकि  इस  विशेष  मामले  में  उपयुक्त
 भू-बेज्ञानिक  मूल्यांकन  नहीं  किया  यया  जब  कि  पश्चिमी  तट-दूर  पर  हमें  काफी  सफलता  भिली  थी  और

 पूर्वी  क्षेत्र  में  ऐसा  नहीं  हुआ  ।  कया  मंत्री  महोदय  हमें  बताएंगे  कि  बंगाल  की  खाड़ी  में  8  कुओं  की  खुदाई  पर
 126  करोड़  रुपये  बेकार  खर्च  करने  के  क्या  कारण  हैं  जिससे  कि  वाणिज्यिक  स्त्ररूप  का  कुछ  हासिल  नहीं

 होना  था  ?  यह  मेरा  पहला  अनुप् रक  प्रश्न

 श्रो  ब्रह्म  दत्त  :  मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  अन्वेषण  पहला  कदम  जब  वाणिज्यिक
 तौर  पर  तेल  मिल  जाता  है  तब  तेल  निकालने  का  काम  शुरू  किया  जाता  भांकड़े  तैयार  किये  जाते  हैं
 और  जैसा  कि  मैंने  कहा  हाइड्रो  कार्बन  होने  के  संकेत  भी  मिने  लेकिन  बाद  में  यह  देखा  गया  कि  यह
 वाणिज्यिक  तोर  पर  नहीं  मिला  मैं  इसे  पंसा  बेकार  करना  नहीं  मान  सकता  क्‍योंकि  तेल  कोई
 ऐसा  पदःथ्थ  नहीं  ह ैजिसे  किसी  कच्चे  माल  को  सहायता  से  तेयार  किया  जा  सके  ।  हमें  खुदाई  करनी  होती
 है  और  हमें  कुओं  को  अधिक  से  अधिक  गहरा  खोदना  पड़ता  है  ओर  कोशिश  करनी  पड़ती  है  और  जब
 वाणिज्यिक  रूप  से  तेल  मिल  जाता  है  तब  हमें  तेल  निकालना  होता  है  ।  यह  भाग्य  की  बात

 प्रो०  पराग  चालिहा  :  31-8-87  तक  126  करोड़  रुपये  की  भारी  राशि  खर्च  की  इससे
 वाणिज्यिक  रूप  से  कोई  उपलब्धि  नहीं  हुई  ।  मुझे  मामले  की  गहराई  में  जाना  होगा  |  क्या  यह
 सच  है  कि  पिछले  6  वर्षो  के  दोरान  अत्यधिक  सक्षम  ओर  अनुभवी  भू-बेज्ञानिकों  को  आयल  इंडिया

 डुलियाजाग  से  स्थानांतरण  किया  गया  ?  क्‍या  यह  भो  सच  है  कि  यह  सब  से  खच  किये
 जनता  के  पैसे  को  लापरवाही  से  उपयोग  में  लाने  और  अन्धाधुन्ध  खुदाई  के  कारण  हुआ  और  केवल

 यह  दिखाने  के  लिए  किया  गया  कि  आयल  इंडिया  लिमिटेड  के  वतमान  प्रबन्ध  के  अन्तगंत  वे  उत्तादन  के
 नाम  पर  बहुत  कुछ  कर  रहे  हैं  ?

 श्री  ब्रह्म  वत्त  :  मैं  समझता  हूं  माननीय  सदस्य  को  आयल  इंडिबा  लिमिटेड  के  बारे  में

 मुझसे  ज्यादा  जानकारी  इन  सब  तथ्यों  की  ओर  मेरा  ध्यान  कई  बार  दिलाया  गया  और  मैंने  इनकी
 जांच  की  ।  मुझे  ऐसा  कुछ  नद्वीं  तेल  के  अन्वेषण  कार्य  में  आपको  पंसा  खर्च  करना  पड़ता  जिन
 चार  कुमों  का  अन्वेषण  किया  जा  रह  उनकी  भी  खुदाई  किये  जाने  का  विचार  है  ओर  यदि  एक  भी  कुएं

 21



 मोखिक  उत्तर  28  1987

 में  तेल  या  गेस  मिल  गई  तो  उससे  सब  नुकसान  पूरा  हो  जाएगा  ।

 थ्रो  के०  एस०  राव  :  मंत्री  महोदय  ने  जो  उत्तर  जैसा  कि  श्री  पराग  कह  रहे  थे
 126  करोड़  रुपये  केवल  यह  जानने  के  लिए  खच  किए  गए  कि  क्या  वहां  तेल  है  या  नहीं  ।  मैं  माननीय  मंत्री

 महोदय  से  केवल  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  ऐसा  उन्नत  देशों  की  नवीनतम्न  प्रौद्योगिकी  को  न  अपनाने
 के  कारण  हुआ  अथवा  अन्य  देशों  में  तेल  का  अन्वेषण  इसी  तरह  किया  जाता  है  और  अन्वेषण  पर

 हजारों  करोड़  रुपये  खर्च  किये  जाते  हैं  ?  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इसकी  नवीनतम
 प्रौद्योगिकी  है  ?  क्‍या  वे  अन्वेषण  ओर  सर्वेक्षण  पर  होने  वाले  व्यय  को  रोकने  के  लिए  नवीनतम  प्रौद्योगिकी
 लाएंगे  ?

 ओर  ब्रह्म  वत्त  :  हमने  नवोनतम  प्रौद्योगिकी  अपनाई  जब  वे  खुदाई  करते  जाते  हैं  तो  उन्हें
 अनुभव  हो  जाता  रूस  में  एक  जगह  है  जहां  उन्होंने  आधी  जगह  खुदाई  की  है  किन्तु  वहां  कुछ
 नहीं  मिला  ।  लेकिन  कुछ  स्थान  ऐसे  हैं  जहां  संयोगवश  खुदाई  करने  पर  तेल  मिल  यह  भाग्य
 की  जात  यह  काम  1978  में  शुरू  किया  गया  था  और  उप्त  समय  उपलब्ध  प्रोद्योगिकी  का  इस्तेमाल
 किया  जा  रहा  था  किन्तु  अब  हम  नवीनतम  प्रौद्योगिकी  इस्तेमाल  कर  रहे  हैं  और  हम  अधिक  से  अधिक

 खुदाई  कर  अच्छे  परिणाम  प्राप्त

 श्री  दिनेश  गोस्वाप्ती  :  किसी  को  भी  अन्वेषण  पर  खर्च  को  जाने  वाली  राशि  पर  आपत्ति  नहीं  है
 बशरतें  कि  आंकड़ों  से  यह  संकेत  धिलता  हो  कि  वाणिज्यिक  तौर  पर  कच्चा  तेल  मिलने  की  सम्भावना
 अब  पहले  ही  से  8  कुओं  की  खुदाई  की  जा  चुक्रो  ह ैओर  इस  बात  का  कोई  संकेत  नहीं  मिला  है  कि  वहां
 वाणिज्यिक  तौर  पर  कच्चा  तेल  इसे  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  तेल  के  4  कुओं  के
 ओर  अन्वेषण  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?  क्‍या  कुछ  ऐसा  संकेत  मिला  है  जिससे  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचा  जा
 सके  कि  तेल  के  4  ओर  कुओं  का  अन्वेषण  किया  जाएगा  ?  .

 श्री  ब्रह्म  दत्त  :  यदि  8  कुओं  से  वाणिज्यिक  रूप  से  तेल  या  गैस  नहीं  मिली  है  तो  इस  आधार  पर
 हम  अपना  प्रयास  नहीं  छोड़  सकते  हैं  ।  हमें  यह  प्रयास  जारी  रखना  होगा  ओर  नत्रीनतम  आंकड़ों  का
 घण  करने  का  चार  नये  कुओं  से  वाणिज्यिक  रूप  से  तेल  या  गैस  मिलने  की  सम्भावना  लेकिन  मैं
 निवेदन  करता  हूं  कि  पहला  कदम  यह  उठाना  होगा  कि  हम  नवीनतम  उपलब्ध  प्रौद्योगिकी  का  इस्तेमाल
 कर  भू  सर्वेक्षण  करें  और  फिर  खुदाई  अब  खुदाई  के  भी  कई  तर॑ के  हो  गये  हैं  -  सहमत  खुदाई  ,  संब
 रूप  में  ओर  कोण  पर  खुदाई  ।  इसे  जारी  रखना  होगा  ।

 गोबा  सें  मारत-प्रमरोका  संयुक्त  उद्योग

 +837,  श्री  ज्ांतारास  नायक  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  गोवा  में  एक  भारत  अमरीका  संयुक्त  उद्योग  स्थापित  करने  के  किसी  प्रस्ताव
 पर  विचार  कर  रही  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  प्लोद्योगिक  विकास  विमाग  में  राज्य  मन्त्रो  एम०  झरणायलम )  :
 हां  ।

 उन  प्रस्तावों  के  ब्योरे  लोकहित  में  नहीं  बताए  जाते  जिनकी  सरकार  द्वारा  अभी  जांच  की
 जानी  है  और  जिन  पर  अभी  निर्णय  नहीं  लिए  मये  हैं  ।
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 श्री  ज्ञांताराम  नायक  :  मैंने  गोवा  में  भारत-रूत  संयुक्त  उद्यम  करने  के  बारे  में  प्रश्न  पूछा
 है  ।  इसका  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  क्योंकि  लोकहित  में  इस  मामले  के  बारे  में  नहीं  बताया  गया  इसलिए
 मैं  सभी  सहयोगी  विदेशी  औद्योगिक  इकाइयों  के  संबंध  में  जानना  चाहता  हूं  कि  वहां  भी  प्रस्तावों  को
 नियम  के  तौर  पर  गुप्त  रखे  जाने  की  नीति  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  वहां  भी  सभी  प्रस्तावों  को

 नियमानुसार  गोपनीय  रखा  जाता

 झरध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  आप  भारत-अमरीका  उद्यम  की  बात  कर  रहे  हैं  या  भारत-रूस  उद्यम  की  ।

 ओ  एसम०  झर  जाचलस  :  जहां  तक  हमारे  विभाग  का  संबंध  हम  इसे  गोपनीय  रख  रहे  हैं  ।

 श्रो  शांताराम  नायक  :  चूंकि  यह  एक  औद्योगिक  इकाई  है  इसलिए  आप  सदन  को  विश्वास  में
 लेते  हुए  कम  से  कम  यह  बता  दीजिए  कि  इस  इकाई  का  स्वरूप  कैसा  है  और  इसे  गोवा  के  किस  भाग  में
 स्थापित  किए  जाने  का  विचार  है  ?

 श्रो  एम०  श्ररुणाचलम  :  हमें  दो  प्रस्ताव  मिले  पहला  प्रस्ताव  वीडियो  चुंबकीय  टेप  के  निर्माण
 के  लिए  विदेशी  कंपनी  मैससे  मीडिया  अमरीका  से  सहयोग  लेने  के  लिए  मैसस  इकानामिक
 डिवलेपमैंट  कोरपोरेशन  ऑफ  दमन  और  दीव  लिमिटेड  से  प्राप्त  हुआ  दूसरा  प्रध्ताव  मे  सस॑

 फिलट्रेशन  साइंसेज  कोलेब्रोरेशन  अमरीका  के  सहये)ग  से  प्रदूषण  नियंत्रण  निःफ्रंदन  उपकरण  के  निर्माण  के

 लिए  मंससं  स्पनकॉन  फिल्टरेशन  प्राइवेट  बम्बई  से  प्राप्त  हुआ  है  ।

 ]

 महाराष्ट्र  के  गढ़चिरोली  जिले  में  ठेलीफोन  सुविधाएं

 *838.  श्री  विलास  मुत्तेमवार  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  महाराष्ट्र  के  गढ़चिरोली  जिले  में  टेलीफोन  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  के

 संबंध  में  कोई  अनुरोध  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ओर  उस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्‍या  है  ?

 |
 संचार  मन्त्रालय  में  राज्य  मनन्‍्त्रो  संतोष  मोहन  :  और  एक  विवरध  सभा

 पटल  पर  रख  दिया  गया

 विवरण

 महाराष्ट्र  के गढ़  चिरोली  जिले  में  किसी  विशिष्ट  टेलीफोन  सुविधा  के  लिए  अनुरोध  प्राप्त  नहों
 हुआ  है  ।  बे  दूरसंचार  विभाग  की  कुछेक  दूरसंचार  सुविधाएं  मुहैया  कराये  जाने  की  योजना  है  जिसका
 ब्यौरा  इस  प्रकार

 गढ़चिरोली  में  इस  समय  200  लाइनों  की  क्षमता  का  एक  मेनुअल  एक्सचेंज  है  जिसमें  196
 चाल  कनेक्शन  हैं  एवं  प्रतीक्षा-सूची  में  31  व्यक्तियों  के  नाम  दर  हैं  ।

 गढ़बिरोली  के  200  लाइनों  के  मौजूदा  मैनुअल  एक्सचेंज  के  स्थान  पर  400  लाइनों  के  एक
 थायातित  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  लगाये  जाने  की  योजना  है  ।

 वर्ष  1987-88  के  इस  जिले  में  लंबी  दूरी  के  20  सा्वंजनिक  टेलीफोन  खोलने  का
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 प्रस्ताव  है  ।

 गढ़चिरोली  तथा  चन्दरपुर  के  बीच  60  चैनल  यू०एच०एफ०  लिंक  प्रदान  करने  को  योजना  है
 ताकि  उपभोक्ता  डायलिंग  सुविधा  की  व्यवस्था  करने  की  दृष्टि  से  गढ़चिरोली  के  प्रस्तावित  नए  एक्सचेंज
 को  नागपुर  द्रंक-आटोमेटिक  एक्सचेंज  के  साथ  जोड़ा  जा  सके  |  सातवीं  योजना  अवधि  के  अंत  तक  इसे

 प्रदान  किए  जाने  की  आशा  है  ।

 सातवीं  योजना  अवधि  के  दोरान  इस  जिले  में  विभिन्‍न  ग्रामों  से  संभावित  मांग  किए  जाने  पर

 लाइनों  को  क्षमता  के  सात  नए  फम  क्षमता  के  आटोमेटिक  एक्सचेंज  उपलब्ध  कराए  जाने  की

 संभावना

 ]

 श्री  विलास  मुत्तेमवार  :  अध्यक्ष  पिछड़े  इलाके  इसलिए  पिछड़े  क्योंकि  वहां  पर

 इन्फ्रास्ट्रक्चर  नहीं  होता  इसलिए  सरकार  को  नीति  है  fs  ऐसे  विभागों  को  अन्य  विभागों  के  साथ  लाने

 के  लिए  रियायत  और  कन्सेशन  दिए  जाते  गढ़चिरोली  जिला  महाराष्ट्र  का  एकमात्र  ऐसा  जिला  जो

 नो.इन्डस्ट्री  मन्त्री  महोदय  ने  बताया  है  कि  1990,  सातवीं  योजना  के  अन्त  तक  ये  सब

 संचार  सुविधाएं  दी  मेरा  मन्त्री  महोदय  से  प्रश्न  नो-इन्डस्ट्री-डिस्ट्रिक्ट  को  देखते  हुए

 मिकता  के  आधार  पर  एक-दो  साल  में  क्या  काम्यूनिकेशन  की  फैसिलिटों  दी  जाएगी  ?  वह  इसलिए  कि

 वहां  कोई  उद्योगपति  इसलिए  नहीं  जाना  चाहता  क्योंकि  वहां  पर  काम्यूनिकेशन  की  फैसिलिटीड  नहीं
 न  वह  क्षेत्र  चन्दरपुर  से  जुड़ा  हुआ  न  राज्य  की  राजधानी  बम्बई  से  जुड़ा  हुआ  है  और  न  नागपुर  से

 जुड़ा  हुआ  इसलिए  क्या  वहां  प्राथमिकता  के  आधार  पर  ये  सहूलियतें  दी  जायेंगी  ?

 ]

 श्री  संतोष  मोहन  देव  :  यह  सच  नहीं  है  कि  ये  सभी  योजनाएं  वर्ष  1989-90  के  लिए  बनाई  गई

 अगला  जो  कि  इलेक्ट्रॉनिक  एक्सचेंज  है  जिसकी  सुविधा  बहुत  से  संसद  सदस्यों  को  नहीं  मिल

 रही  1987-88  में  आपके  क्षेत्र  में  अधिष्ठापित  किया  वास्तव  में  मैंने  इसका  उत्तर  नहीं  दिया

 बयोंकि  मैं  इसका  उत्तर  अब  देना  चाहता  था  ।

 गढ़चिरोली  ओर  अन्दरपुर  के  बीच  60  चेनल  यू  लिक  1988-89  में  लगाये  जाने

 की  संभावना  जेसा  कि  आप  जानते  हैं  हमने  देश  को  षडभुजों  में  विभाजित  किया  आपके  जिले  में

 हम  5  गांवों  को  लम्बी  दूरी  के  सावंजनिक  टेलीफोन  कार्यालयों  के  अंतर्गत  लाने  जा  रहे  हमने
 ध्यान  रखा  और  हम  सब  कदम  उठा  रहे  हैं  ओर  1989-90  तक  सब  काम  पूरा  हो  अब

 आपको  किसी  बात  की  जिता  करने  की  जरूरत  नहीं  है  !

 *

 श्री  विलास  मृत्तेमवार  :  अध्यक्ष  मन्‍्त्री  महोदय  ने  जवाब  दिया  है  कि  वहां  के  लिए  कोई
 प्रस्ताव  नहों  गढ़चि  रोली  जिला  और  बरसादेसाई  गंज  के  लिए  300  इलेक्ट्रोनिक  एक्सचेंज  के  लिए
 प्रस्ताव  आया  बरसादेसाई  गंज  ओद्योगिक  दृष्टि  से  महत्वपूर्ण  स्थान  मैं  मन्‍्त्री  महोदय  से  गर्ज

 करूंगा  कि  इस  विभाग  के  बिकास  के  लिए  क्या  बरसादेसाई  गंज  में  300  लाइनों  का  इलेक्ट्रोनिक
 चेंज  लगाने  में  हमें  मदद  देंगे  ?

 24
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 झी  संतोष  मोहन  देव  :  माननीय  सदस्य  हमें  खिख  सकते  हैं  ओर  हम  इसको  जांच  करेंगे  और  इस
 पर  सहानुभ  बिचार  करेंगे  ।

 सस्‍्क्टसे  इण्डिया  लिसिटैड  में  उत्पादन  लागत

 +839.  श्रो  सो०  थंगा  रेड्डी  :  क्यः  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  स्कूटर्स  इन्डिया  लिमिटेड  में  उत्पादन  लागत  बहुत  अधिक  है  और  उसके  स्कूटरों  का
 बिक्री  मूल्य  काफी  कम  निर्धारित  किया  गया  जिसके  परिणामस्वरूप  कम्पनी  को  भारी  घाटा  हुआ

 पदि  तो  तत्संबंधी  न्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  कोन  से  सुधारात्मक  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  सरकारी  उच्चम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  के०  के०  :  और
 स्कूट्स  इण्डिया  लिमिटेडद्वारा  स्कूटरों  का  बिक्री  मूल्य  बाजार  के  आधार  पर  निर्धारित  किया  जाता

 उत्पादन  लागत  न्यून  क्षमता  उपयोग  तथा  ब्याज  बोझ  के  परिणामस्वरूप  गैर-अवशोशित  निर्धारित
 उपरिव्ययों  के  कारण  तुलनात्मक  रूप  से  अधिक

 एकक  को  जीव्य  बनाने  के  लिए  उपलब्ध  विभिन्‍न  विकल्पों  को  जांच  की  जा  रही

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्नकाल  समाप्त  हो  गया  ।

 प्रश्मों  क ेलिखित  उत्तर

 ]  ह
 नई  लोनो  मिलों  को  स्थापना

 *+821,  श्री  एच  बो०  पाटिल  ]
 /  :  क्‍या  खाद्य  भोर  सामरिक  पृति  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा

 श्री  राम  प्यारे  सुमन  |
 करेंगे  कि  :

 ।
 सरकार  की  लाइसेंसिंग  नीति  के  अनुसरण  में  वर्ष  1986-87  में  कितनी  नई  चीनी  मिलें

 स्थापित  की  गई

 वर्ष  1986-87  के  दोरान  वतंमान  मिलों  के  विस्तार  के  लिए  कितने  अ
 और

 उनका  राज्य-वार  और  क्षेत्रवार  ब्यौरा  क्म्मा  है  ?

 सत्र  प्राप्त  हुए

 संसदीय  कार्य  संज्रो  तथा  खाद्य  शोर  नामरिक  पृति  मंत्री  एच०
 1986-87  मौसम  में  (31-3-1987  को  स्थिति  के  नौ  नई  चीनी

 आरम्भ  कर  दिया

 के०  एल०  :
 यूनिटों  ने  उत्पादन  करना

 रई



 धलखित  उत्तर  28  1987

 ओर  अपेक्षित  सूचना  देने  वाला  एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 1986-87  6-87  मौसम  के  दोरान  (31-3-1957  को  स्थिति  के  मौजूदा
 यूनिटों  में  विस्तार  करने  के  लिए  आप्त  हुए  आवेदन  पत्रों  का  राज्यवार

 ओर  क्षेत्रवार  ब्यौरा  देने  वाला  विवरण

 ऋम  सं  ०  राज्य  प्राप्त  आवेदन  पत्रों  की  संख्या

 निजी  सरकारी  सहकारी  जोड़

 जि  महाराष्ट्र  --  --  2  2

 2  पंजाब  2  न
 न+  2

 3  तमिलनाड  न+  2  3  5

 4.  गुजरात  1

 5  उत्तर  प्रदेश  --  न  1

 जोड़  3  2  6  11
 न  अनन्त  तन  वन  अ७अ--+  ,  ००  पा  या  भा  अमल  अब  न  ee ओ  >>  व ति-+  -+.  जनम  की  जीना  अमन  वनन-ााम

 बिललो  न्यायिक  सेवा  के  ध्रधिकारियों  के  लिए  विशेष  वेतनमान

 +४23,  डा०  ए०  के०  पटेल  :  क्या  विधि  झोर  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उच्चतत  न्यायालय  द्वारा  दिल्‍ली  न्यायिक  सेवा  के  अधिकारियों  के  लिए  विशेष
 मान  का  प्रावधान  किए  जाने  के  बारे  में  ।9  1986  को  दिये  निर्णय  ओर  केन्द्रीय  सरकार
 को  जिला  न्यायपालिका  में  उच्च  पदों  के  लिए  भर्ती  नियमों  के  बारे  में  दिये  गये  आदेश  को  कार्यान्वित  कर
 दिया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 यदि  तो  इसमें  विलंब  के  क्या  कारण  और

 क्‍या  उच्चतम  न्यायालय  के  आदेश  के  आधार  पर  राज्यों/संघ  राज्यक्षेत्रों  को कोई  सलाह
 दी  गई

 विधि  झोर  न्याय  मन्त्रालय  में  राज्य  संत्री  एच०  पझ्रार०  :  से  दिल्ली
 उच्चतर  न्यायिक  सेवा  नियम  को  संशोधित  करने  वाली  अधिसूचना  तारीख  1987  के  दिल्‍ली
 राजपतन्र  में  प्रकाशित  कर  दी  गई  दिल्ली  प्रशासन  दिल्‍ली  न्यायिक्र  सेवा  के  अधिकारियों  की  प्रोन्नति
 में  प्रगतिरोध  को  दूर  करने  को  बाबत  प्रस्ताव  मांगे  गये

 राश्यों/संघ  राज्यक्षेत्रों  ऐसे  अनुदेश  जारी  नहीं  किए  गये
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 पीतल  भौर  तांबे  से  षातु  को  वस्तुओों  का  निर्माण  करने  वालों
 को  विसोय  सहायता

 *824,  24.  थ्रो  विग्विजय  सिह  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पीतल  ओर  तांबे  से  धातु  की  वस्तुए  बनाने  वाले  लघु  निर्माताओं  के  संघ  से  खादी  गौर
 ग्रामोद्योग  आयोग  के  उदार  ऋण  नियमों  के  अनुसार  वित्तीय  सहायता  दिये  जाने  के  संबंध  में  कोई
 वेदन  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  निणंय  लिया  गया  है  ?

 उद्योग  स्त्री  जे०  बेंगल  :  जी

 पीतल  ओर  तांबा  उद्योग  इस  समय  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  सहायता  पाने  के  हकदार
 उद्योगों  की  अनुसूची  में  नहीं  हैं  ।  किन्तु  ग्रामोद्योग  को  परिभाषित  करने  वाला  एक  विधेयक  इस  समय
 संसद  के  पास  विचाराधीन  है  ;

 मंगलोर  तेल  शोधक  परियोजना  के  लिए  किया  गया  नियतन

 +825.  श्री  नरसह  सर्यवंशो  :  क्या  पेट्रोलियम  श्रौर  प्राकृतिफ  गेस  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 (8)  क्‍या  यह  सच  है  कि  चालू  बजट  में  मंगलोर  तेल  शोधक  परियोजना  के  लिए  कोई  प्रावधान

 नहीं  किया  गया

 यदि  तो  इसके  कौत  से  कारण  ओर

 जहां  तक  वित्तीय  प्रावधान  का  संबंध  है  इस  परियोजना  की
 वर्तमान

 स्थिति  क्‍या  है  ?

 पेट्रोलियम  प्रोर  प्राकृतिक  गंस  मंश्लालय  के  राज्य  संत्रो  तथा  वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो

 ब्रह्म  :  से  हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  द्वारा  संयुक्त  क्षेत्र  में  एक  प्राइवेट
 प्रवतंक  के  साथ  मंगलोर  रिफाइनरी  की  स्थापना  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।  यह  संयुक्त  उद्यम  प्रारम्भ  में

 एक  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  तंवार  हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  लिमिटेड  की  वाधिक
 योजना  में  दस  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  किया  गया  है  जिससे  कि  वह  विस्तुत  परियोजना  रिपोर्ट  के  लिए
 अपनो  लागत  शेयर  जुटा  सके  ।

 विद्युत  पूनिटों  का  प्रबन्ध

 #826.  श्री  एम०  वो०  चस्प्रशेखर  मूति  ]
 ४  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 चोधरो  राम  प्रकाश  »

 क्या  देश  में  विद्युत  यूनिटों  का  प्रबन्ध  कुशलतापूर्वक  नहीं  किया  जा  रहा  जिसके

 स्वरूप  देश  में  विद्युत  उत्पादन  में  भारी  कमी  आई  और

 देश  में  विद्युत  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  वर्तमान  विद्युत  यूनिटों  का  कुशलत/पूर्व क
 प्रबन्ध  करने  हेतु  कोन  से  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  सुशीला  :  ओर
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 लिबित  उत्तर  28  1989  ag 1986-87 में ताप विद्युव केन्द्रों

 वर्ष  तक सबसे  में  ताप  विद्युव  केन्द्रों  का  संयंत्र  भार  अनुपात  53.2%  था  जो  कि  !  977-78  से  लेकर

 अब  तक  सबसे  अधिक  ताप  विद्युत  उत्पादन  वर्ष  पिछले  में  लक्ष्य  से  मिलियन  युनिट  से
 अधिक  हुआ  |  वर्ष  का उत्पादन  में  विद्युत  का  कुल  उत्पादन  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  3%  अद्विक
 यद्यपि  जल  विद्युत  का  उत्पादन  कार्य  क्रम  से  लग्भंग  3256  मिलियन  यूनिट  कम  रहा  ।  जन्न  विद्युत  केन्द्रों  का

 कार्य  मिष्पादन  मुख्य  रूप  से  जलाशयों  के  जल  स्तर  पर  निर्भर  करता  है  ।

 विद्युत  केन्द्रों  की कुशल  एवं  कारगर  प्रबन्ध  व्यवस्था  सुनिश्चित  करने  के  लिए  की  गई  काय॑वाही  में
 ये  शामिल  हैं  :  केन्द्र  सरकार  द्वारा  प्रयोजित  एक  नवीकरण  और  आधुनिकीकरण  कांयंक्रम  क्रियान्वित

 संयंत्र  सुधार  कार्यक्रमों  को  हाथ  में  लेने  के लिए  राज्य  बिजली  बोडों  को  सहायता  कोयले  और

 हिस्से  पुर्जों  की  सप्लाई  में  सुधार  प्रधालन  और  अनुश्क्षण  कार्मिकों  को  प्रशिक्षण  देता  तथा  संयंत्र
 कोर  उपस्कर  के  अनुरक्षण  के  सुनियोजित  कायंक्रमों  को  क्रियान्वित  करना  ।

 मारी  इंजोनियरी  उपकरणों  के  भ्रायात  में  विदेशी  सहयोग  को  शामिल
 करने  सम्बन्धी  मानदण्ड

 *+827.  श्री  ए०  जयमोहम  :  क्या  उच्योग  मन्त्री  वह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सरकार  द्वारा  भारो
 इंजीनियरी  उपकरणों  के  आयात  में  विदेशी  सहयोग  प्राप्त  करने  की  स्वीकृति  देने  के  लिए  कौन  से  मानदण्ड
 अपनाये  जाते  हैं  ?

 उद्योग  पत्रों  जे०  बेंगल  :  उपकरण  के  आयात  वाले  विदेशी  सहयोगों  को  मंजूरी  देते
 समय  सामान्यतः  निम्नलिखित  मानदण्ड  मोटे  तोर  पर  अपनाये  जाते  हैं  :  --

 परियोजना  को

 परियोजना  के  करार्यात्वयन  के  लिए  उपकरण  की
 समान  या  उसी  प्रकार  के  उपकर  की  देश  में  उपलब्धता  ;

 अगर  देश  में  उपलब्ध  नहीं  हैं  तो  क्या  ड्राइंगों  तथा  तकनौकी  विशिष्टियों  के
 आयात  से  उपकरण  को  देश  में  तैयार  किया  जा  सकता

 आयातित  उपकरण  में  लगाई  गई

 भुगतान  को  शर्तें  तथा  वित्त  के

 स्वदेशीकरण  के  लिए  चरणबढ्ध  निर्माणकारी  कार्य  क्रम  ।

 ७

 मा  रतीय  साध  निगम  को  हुआ  घाटा
 *828.  भरी  एज०  जी०

 0:  क्या  खाद्य  भोर  भागरिक  पृति  संत्री
 शो  राघाकान्त  डिगाल  _|

 इति  संत  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  प्रति  वर्ष  ओर  चालू  वर्ष  में  विभिम्न  शी्षों  के  अन्तर्गत  भारतीय  लाल
 निगम  को  कितना  घाटा

 क्या  भारतोय  खाद्य  निगम  के  कार्यकरण  की  जांच

 करने के लिए किसी आन्तरिक समिति ह
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 की  नियुक्ति  की  गई  और

 यदि  तो  समिति  की  टिप्पणियां  ओर  सुझाव  क्‍या  हैं  और  उन  पर  कौन  सी  कार्यवाही  की
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 संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  खाद्य  झोर  पृति  मंत्री  एच०  के०  एल०  :
 ओर  एक  विवरण  सभा  के  पटल  पर  रब्वा  जाता

 हां  ।,

 विवरण

 खाद्यानों  को  हानियों  को  गणना  दो  शी्थों  अर्थात्‌  (1)  भण्डारण  और  (2)  समुद्री  मार्ग

 सहित  मार्गस्थ  के  अन्तगगंत  की  जाती  निगम  को  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  हुई  हानियों  का  ब्यौरा

 निम्नानुसार  है  :--

 लाख  मीटरी  टन

 वर्ष  कुल  खरीद  जमा  कुल  हानि  कुल  खरीदारियों  जमा  बिक्री  के

 बिक्री  संदर्भ  में  हानि  की  प्रतिशतता

 1983-84  319.00  6.74  2.11

 1984-85  295.14  5.72  1.94

 1985-86  368.40  5.95  1.62

 वर्ष  1986-87  के  लिए  लेखों  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया

 भारतीय  खाद्य  निगम  के  परिचालनों  में  कायंकुशलता  और  किफायत  लाने  के  लिए  समिति
 की  प्रमुख्ष  सिफा  रिशें  संक्षेप  में  निम्नानुसार  हैं  :--

 (1)  सरकार  भारतीय  निगम  को  बफर  स्टाक  रखते  के  लिए  धनराशि  प्रदान  कर  सकती

 है  ।

 (2)  संचालन  को  युक्ष्तियुकत  करना  ओर  भाड़े  के  भार  को  कम  करना  |

 (3)  श्रमिकों  की  संख्या  में  कम्मी  करना  ।;

 (4)  अलाभकारी  गोदामों  ओर  क्रय  केन्दों  को  बन्द

 (5)  अपरिहायें  मार्यश्य  भोर  भण्डारण  हानियों  के  लिए  मानदण्ड  निर्धारित  करना  ।

 (6)  लापरवाही  के  लिए  अधिकारियों  पर  जिम्मेदारी  निर्धारित  करना  ।

 (7)  डिपुभों  पर  अचानक  छापे  भारने  के  कार्य  को  तेज  करना  |

 (8)  डिपो  लेश्ों  को  सरल  बनाना  ।  ,

 समिति  की  अधिकांश  सिफारिशों  को  क्ार्यान्वित  कर  दिया  गया
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 पश्चिम  जम्तेनी  द्वारा  नेवेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन  लिसिटेड
 को  वित्तीय  सहायता

 +830.  डा०  वी०  वेंकटेश  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जमंन  संघीय  गणराज्य  ने  नेवेली  लिग्वाइट  कारपोरेशन-को  वित्तोय  सहायता  देना  जारो

 रखने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ह ैओर  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया
 े

 क्‍या  इस  सहायता  के  लिए  नेवेली  लिग्ताइट  कारपोरेशन  लिमिटेड  द्वारा  इस  कार्यक्रम  के
 अन्तगंत  भविष्य  में  किए  जाने  वाले  सोदों  के  बारे  में  कोई  शर्त  रखो  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्री  वसंत  :  हां  ।

 भारत  सरकार  ने  नेवेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन  की  विस्तार  परियोजनाओं  के  लिए
 के०  एफ०  डब्ल्यू०  के  साथ  100  मिलियन  माके  क ेऋण  समझौते  पर  1987  में  हस्ताक्षर  किए

 अभी  हाल  ही  में  जो  व्यापारिक  बातचोत  हुई  है  उसके  आधार  पर  के०  एफ०  डब्ल्यू०  ने  110
 मिलियन  मार्क  की  राशि  और  आरक्षित  कर  दी  है  जिसके  लिए  ध्मझौतों  पर  यथासमय  हस्ताक्षर  किए ः

 और  के०  एफ०  डब्ल्यू०  की  यह  सामान्य  शर्तें  है ंकि  वित्त  व्यवस्था  मिश्रित  रहेगी  और
 उपकरणों  की  सप्लाई  के  टेंडर  संघीय  जमंतर  गणराज्य  तक  ही  सीमित  रहेंगे  ओर  उनकी  यह  सामान्य  शर्तें

 इन  ऋणों  पर  भी  लागू  होंगी  ।

 उपमभोक्ताप्नों  को  खाना  पकाने  को  गेस  के  भ्तिरिकत  सिलेंडर  को  सुविधा
 *+834.  श्री  परसराम  भारद्वाज  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गस  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कौन-कौन  से  नगरों  में  उपभोक्ताओं  को  खाना  पकाने  की  गंस  का  अतिरिक्‍त  सिलेंडर  प्राप्त
 करने  की  सुविधा  उपलब्ध

 क्या  यह  सुविधा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  उपलब्ध  कराई  और

 यदि  तो  कब  ?  ह

 पेट्रोलियम  झ्ोर  प्राहृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  वित्त  संजालय  में  राज्य  मंत्रों

 ब्रह्म  :  एल०पी०जी०  की  उपलब्धता  तथा  बाटलिंग  क्षमता  होने  पर  तेल  कम्पनियों  द्वारा
 जहां  भी  एल०  पो०  जो०  का  विपणन  किया  जाता  है  वहां  दूसरा  सिलिडर  उपलब्ध  कराने  की  सुविधा
 होतो  है  ।

 ओर  चूंकि  अभी  तक  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  एल०  पी०  जी०  विपणन  नहीं  होता
 इसलिए  वहां  पर  दूसरा  सिलिडर  उपलब्ध  कराने  का  प्रस्ताव  नहीं  .
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 |  भ्रतुवाव  ]  रु  <

 कटाई  तेल  यौगिक  का  निर्माण  करने  वाले  संगठन

 8171.  श्री  लक्षण  मलिक  :  कया  पेट्रोलियम  शौर  प्राकृतिक  गस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 उन  संगठनों  के  क्‍या  नाम  हैं  जो  कटाई  तेन  योगिक  तथा  कटाई  तेलों  का  निर्माण  कर

 क्‍या  सरकारी  क्षेत्र  के  कारखाने  भी  इस  महत्वपूर्ण  औद्योगिक  आदान  का  निर्माण  कर  रहे
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  वितरण  के  लिए  क्‍या  मानदण्ड  ओर  शर्तें

 निर्धारित  की  गई  हैं  ?

 वेट्रोलियम  शोर  प्राकृतिक  गैस  सन्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्रो  तथा  वित्त  मन्त्रालय  सें  राज्य  मन्‍्त्रो

 ब्रह्मा  :  से  निजी  क्षेत्र  के  कई  संसाधकों  के  अतिरिक्‍त्र  सभी  प्रमुख  और  लघु  तेल

 कम्पनियाँ  कटाई  तेलों  का  निर्माण  कर  रही  कटाई  तेल  यौगिकों  का  निर्माण  सरकारी

 क्षेत्र  की  मेसर्स  लुब्रोजोल  इंडिया  लिमिटेड  और  निजी  क्षेत्र  के  अनेक  निर्माताओं  द्वारा  किया

 जा  रहा  है  ।

 ये  उत्पाद  निर्माताओं  द्वारा  बाजार  में  बेचे  जाते  ये  उत्पाद  मूल्य  अथवा  वितरण  नियन्त्रण  के

 णन्‍्तगंत  नहीं  आते  हैं  ।

 कोल  इंडिया  लिसिटेड  द्वारा  कोयला  कम्पनियों  में  रिजवं  स्टेशनों  का  परिवीक्षण

 8172.  डा०  बो०  एल०  शलेश  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोल  इंडिया  लिमिटेड  द्वारा  स्थापित  कोयले  सम्बन्धी  संयुक्त  द्विपक्षीय  समिति  द्वारा

 स्थापित  सुरक्षा  ओर  पर्यावरण  सम्बन्धी  उप-समिति  ने  सभी  कोयला  कम्पनियों  में  रिजर्व  स्टेशनों  का

 वीक्षण  करने  का  सुझाव  विया
 '

 यदि  तो  उपयुक्त  पैनल  द्वारा  रिजवं  स्टेशनों  के  कुशल  प्रबन्ध  के  लिए  अन्य  कौन  से  सुझाव

 विए  गए  बौर

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 ऊर्जा  मनत्री  बसंत  :  से  इस  सवाल  में  शायद  स्टेशन  की  जगह
 गलती  से  स्टेशन  छप  गया  है  और  यह  सवाल  रेस्क्‍्यू  अर्थात  बचाव  स्टेशनों  के  बारे  में  कोयला

 उद्योग  की  संयक्त  द्विपक्षीय  समिति  ने  सुरक्षा  और  पर्यावरण  पर  जो  उप-स  सिति  बनाई  थी  उसने  कोल

 इंडिया  लि०  कौ  सहायक  कंपनियों  में  बचाव  स्टेशनों  के  बारे  में  निम्नलिखित  सिफारिशें  की  थीं  :-.

 कोयला  कम्पनी  में  बचाव  स्टेशनों  के  कुशल  प्रबन्ध  के  लिए  उपयुक्त  संगठन  होना

 बचाव  स्टेशन  के  कर्मचारियों  को  समपित  सेवा  के  लिए  उत्साहित  किया  जाना  इस  बात

 के  लिए  भो  समुचित  कदम  उठाए  जाएं  कि  बचाव  कार्य  में  प्रशिक्षित  व्यक्तियों  की  संख्या  बचाव
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 में  निर्धारित  संडया  तक  बढ़  बचाव  स्टेशनों  में  आधुनिक  उपकरण  लगाए  जाएं  ।

 खनिकों  का  पता  लगाने  और  उनके  साथ  संछार  व्यवस्था  स्थापित  करने  के  लिए  इलेक्ट्रोनिक  उपकरण

 उपलब्ध  कराए  कोयला  कंपनियों  के  मुख्य  बचाव  स्टेशनों  में  बड़े  व्यास  वाली  बोरिंग  अध्विक
 क्षमता  वाले  और  अधिक  बड़े  हेड  वाले  मोबाइल  आदि  उपसबन्ध  कराए  बचाव  स्टेशन

 ओर  खानों  के  बीच  भरोसेमंद  संचार  व्यवस्था  होनी

 कोयला  उद्योग  की  संयुक्त  द्विपक्षीय  समिति  को  उप-समिति  की  सिफ़ारिशों  पर  अभी  निर्णय  लेना
 बाकी  सरकार  बचाव  स्टेशनों  के  क्रियाकलाप  में  सुधार  के  लिए  जो  भी  व्यावहारिक  उपाय  किए  जाएंगे
 छनका  स्वागत  और  समर्थन  करेगी  ।

 खोनो  मिलों  की  क्षमता  का  उपयोग

 8173.  श्री  आर०  एम०  मोये  :  क्‍या  खाद्य  भर  नागरिक  पृति  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 गेर-सरकारो  और  सरकारी  क्षेत्रों  की  चीनी  मिलों  की  वर्ष  (1985-86  की  अश्चिष्ठापित
 भौर  उपयोग  की  गई  क्षमता  कितनी

 देश  में  चालू  वर्ष  के  दोरान  चोनी  को  कुल  अनुमानित  मांग  और  उत्पादन  कितना  है  ?

 खाद  शोर  नागरिक  पति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  नथो  :  बर्ष
 1985-86  के  लिए  निजो  और  सहकारी  सेक्टर  में  चीनी  फैकिट्रयों  की  स्थापित  क्षमता  और  उनका  क्षमता
 उपयोग  इस  प्रकार  था  :---

 संक्टर  स्थापित  क्षमता  कगता

 मीटरी  उपयोग

 _  निजी  25.80  91.12

 सहकारी  42.63  96.17

 चालू  मौसम  1986-87  के  लिए  चीनो  की  कुल  आवश्यकता  87  लाख  मीटरी  टन  आंकी
 गई  चालू  मौसम  1986-87  के  दोरान  चीनी  का  7  1987  तक  कुल  मिलाकर
 70.09  लाश  मीटरी  टन  हुआ  था  ओर  यह  आशा  की  जाती  है  कि  कुल  उत्पादन  75  लाख  मीटरी  टन  के
 मूल  अनुमान  से  अधिक  हो  संकता  है  ।

 पोलियो  टोके  का  निर्माण

 8174.  श्री  के०  प्रधानोी  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  पोलियो  के  टीके  के  निर्माण  के  लिए  सुविधायें  प्रदान  की  गई  हैं  अबवा  करने
 का  विचार

 उसकी  चालू  और  परियोजनागत  मांग  कितनी  और

 वर्ष  1985-  “6  और  1986-87  के  दौरान  उसका  कितना  आयात  किया  क्या  ठथा  उनके
 मायात॒  पर  कितनी  विदेशी  मुद्रा  खर्च
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 उद्योग  मंत्रालय  में  रसायन  शोर  पेट्रो-रसायन  विमाणग  में  राज्य  मंत्री  भ्रार०  के  ०  जयचन्द्र
 :  पोलियो  के  टीके  का  निर्माण  करने  के  लिए  मे०  हाफकिन  महाराष्ट्र  10

 मि०  खुराकों  की  क्षमता  अधि७्ठापित  को  जा  रही  इसके  हाल  ही  में  घोषित  नये  उपायों  में

 पोलियो  के  टीके  का  उत्पादन  सभी  क्षेत्रों  के  लिए  खोल  दिया  गया

 और  वर्ष  1989-90  के  लिए  60  मि०  ख़राकों  की  मांग  का  अनुमान  लगाया  गया  है
 बतंमान  मांग  पूर्णरूप  से  आयात  द्वारा  पूरी  की  जा  रही  है  जिसके  वर्ष  1985-86  के  लिए  ब्यौरे  नीचे  दिये
 बाते  हैं  :--

 वस्तु  मात्रा  मूल्य  )

 पोलियो  माइलाइटिस  टीका  कुछ  नहीं  कुछ  नहीं
 किया  गया  )

 2.  पोलियो  माइलाइटिस  वेक्सीन
 डोजओरल  )  80,80,275  26,83,186

 डोज )  4,50,0:,000  51,75,813

 वर्ष  1986-87  के  आयात  के  आंकड़े  अभी  उपलब्ध  नहीं

 हिमाचल  प्रदेश  में  ज्वालामुश्ली  श्रोर  चिन्तपृर्णों  में

 एस  ०  ए०  एक्स०  एक्सचेंजों  को  बदलना

 8175.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हिमाचल  प्रदेश  में  ज्वालामुखी  और  चिन्तपूर्णी  में एस०ए०एक्स०  एक्सचेंजों
 को  बदलने  की  परिभाषाओं  को  स्वीकृति  दे  दी  गई

 यदि  तो  स्वीकृति  किस-किस  तारीख  को  दी  गई  ओर  प्रत्येक  मामले  में  अनुमानित  लागत
 कितनी  और

 बठलने  का  कार्य  किस-किस  तारीख  तक  पूरा  कर  लिए  जाने  को  सम्भावना  है  और  विलम्ब
 होने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  संतोष  मोहन  :

 एक्सचेंज  का  नाम  मंज्री  की  तारोश्  झ्रनुमानित  लागत

 (3)  बेजनाथ  3-3-1984  2,49,400.00  रु०

 (ii)  ज्वालामुखी  8-8-1986  6  5,47,743.00  रु०

 (iii)  चिन्तपूर्णी  4-2-1987  5,45,  70.00  ₹०

 (i)  ज्वालामुद्धी  ओर  चिन्तपूर्णी  के  लिए  भापरेटरों  के  पदों  की  मंजूरी  अभी  दी  जानी
 कफ  के  की इनके  1987-88  7-88  तक  चालू  होने  को  सम्भावना

 (ii)  बेजनाथ  के  1987-88  के  अन्तिम  तिमाही  तक  चालू  होने  की  योजना
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 निःशुल्क  विधिक  सहायता

 8176.  श्री  भ्रमर  सिह  राठवा  )
 9  :  क्‍या  विधि  भोर  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  खिन्तामणि  जना  |

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  वर्षवार  प्रत्येक  राज्य  में  कानूनी  सहायता  के  लिए  कितने  आवेदन
 प्राप्त

 कितने  व्यक्ति  लाभान्वित

 कया  लोगों  को  नि:शुल्क  कानूनी  सहायता  देने  के  लिए  कोई  मानदण्ड  निर्घारित  किया
 गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 कानूनी  सहायता  के  लिए  इस  सभग्र  कितने  आवेदन  विचाराधीन  और

 (a)  गत  तीन  वर्षों  के दोरान  इस  योजना  पर  सरकार  द्वारा  कितनी  धनराशि  ख्च  की  गई  है  ?

 विधि  और  न्याय  सन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्री  एच०  झार०  :  और
 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 तारीख  21-4-87  7  तक  72  लाख  से  अधिक  व्यक्ति  लाभान्वित  हो  चुके  हैं  ।

 और  विधिक  सहायता  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  समिति  द्वारा  निधंनों  को

 निःशुल्क  विधिक  सहायता  देने  के  लिए  अधिकथित  किया  गया  मानदंड  उन  व्यक्ति  के  लिए  है  जिनक्री
 वाधिक  उच्चतम  न्यायालय  की  दशा  में  9,000  रु०  और  अन्य  मामलों  में  6,000  रु०  से  अनधिक  है  ।

 अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  महिलाओं  और  विमुक्त  जातियों  और  यायावर
 जातियों  की  दशा  कोई  धनीय  सीमा  विहित  नहीं  की  गई  है  ।

 विधिक  सहायता  स्कोम  कार्यान्वयन  समिति  ने  मत  तीन  वर्षों  के  दौरान  विभेन्‍त  विधिक
 सहायता  स्कीमों  पर  लगभग  80  लाख  रुपए  की  रकम  खत  का  है  ।

 उड़ीसा  में  तेल  की  खोज

 १177.  श्री  चिन्तामणि  जेना  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  सातवीं  योजना  अवधि  के  दोरान  उड़ीसा  में  तेल  की  खोज  करने  के  संबंध  में
 कोई  योजना  शुरू  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  है  ?

 पेट्रोलियम  श्रौर  प्राकृतिक  ग॑ंस  मंबालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 ब्रह्म  :

 आयल  इंडिया  की  12.20  करोड़  रुपए  की  लागत  से  उड़ीता  में  आठ  अन्वेषी  कंए  तथा
 89.89  करोड़  रुपए  की  लागत  पर  उत्तर-पूर्वी  अपतर  क्षेत्र  में  छः  अन्वेषी  कुंए  खोदने  को  योजना  भमि
 पर  पहला  कुंआ  1987  में  पूरा  कर  लिया  गया  है  तथा  दूसरे  को  1987  में  खोदा
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 उत्तर-पूर्वी  अपतट  क्षेत्र  में  1986-87  के  दौरान  एक  कुंआ  छोदा  गया  और  |  1987-88  के  दौरान  दो  और

 कुंओं  का  ड्रिलिग  कायं  आरम्भ  होने  को  संभावना  है|

 रेरोल  बने  कलकत्ता  का  बन्द  होना
 8.78.  श्री  ध्रतोश  चन्द  सिन्हा  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  रेरोल  बने  कलकत्ता  के  बन्द  होने

 के  बएरे  में  24  1987  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  402  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  कम्पनी  को  बन्द  करने  की  सूचना  जारी  करने  से  पहले  कम्पनी  को  नकद  धाटा  होने  के
 कारणों  की  कोई  जांच  की  गई

 कम्पनी  को  अन्तरिम  उपाय  के  रूप  में  कुछ  वित्तोय  सहायता  देने  के  अलावा  कया  उसे  फिर  -

 से  चालू  करने  के लिए  और  कया  उपाय  किये  जा  रहे  और

 कम्पनी के  प्रबन्ध  में  कामगारों  की  भागीदारी  के  लिए  क्या  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  सरकारी  उद्यम  विभाग  सें  राज्य  मनत्नी  के०  के०  :  यह
 बताया  गया  है  कि  बन्द  होने  का  नोटिस  जारी  होने  से  पूर्व  इस  मामले  पर  रेरोल  बने  लिपिटेड

 बी०  के  बोर्ड  में  विचार  विमर्श  किया  गया

 आर०  बी०  एल०  न  तो  सरकारी  कम्पनी  है  और  न  ही  सरकारी  उपक्रम  की  एक  सहायक
 कम्पनी  बने  स्टेण्डड  कम्पनी  लिमिटेड  एस०  सी०  के  आर०  बी०  एल०  में  50%  शेयर

 बर्न  स्टेण्डड  कम्पनी  लिमिटेड  के  अनुरोध  पर  सरकार  ने  अन्तरिम  उपाय  के  रूप  में  वित्तीय  सहायता
 प्रदान  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  था  ।  फिर  भो  संपाधन  रुकावट  को  दृष्टि  से  यह  मंत्रालय  इस  उद्देश्य
 के  लिए  बी०  एस०  सी०  एल०  को  कोई  वित्तीय  सहायता  देने  की  स्थिति  में  नहीं  है  ।

 यह  आर०  बी०  एल०  का  एक  आन्तरिक  मामला

 ऊर्जा  प्रनुसंधान  पर  व्यय

 8179.  श्री  जगन्नाथ  पटनायक  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तोन  वर्षो  के  दोरान  ऊर्जा  अनुसंघान  पर  कितना  व्यय

 अनुसंधान  संस्थाओं  द्वारा  कितनी  धनराशि  इस्तेमाल  की

 भारतीय  प्रौद्योगिकी  संस्थानों  और  अन्य  अनुसंधान  संगठनों  द्वारा  कितनी
 घनराशि  इस्तेमाल  की  और

 अनुसंधान के  क्षेत्रों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  सुल्लीला  रोहत्  :  से  (9)
 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ओर  सभा  पटल  पर  रख्व  दी  जाएगी  ।

 श्राई०  घो०  पो०  कम्पनो  लिसिटेड  द्वारा  मछुझारों  को  हाई  स्पोड  डोजल  पायल  को  विक्की
 8180.  प्रो०  सधु  दण्डवते  :  क्‍या  पेट्रोलियम  श्रौर  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
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 क्‍या  आई०  बी०  पी०  कम्पनी  लिमिटेड  ने  मंत्रालय  के  अनुदेशों  पर  महाराष्ट्र  के  पिछड़े
 कोंकण  क्षेत्र  में  माल्लेट  बन्दर  के  मछुआरों  को  हाई  स्पीड  ढीजल  आयल  की  बिक्री  बन्द  कर  दी

 यदि  तो  इसका  मछुआरों  के  कितने  परिवारों  पर  प्रभाव  पड़ा  ओर

 उन्हें  कितना  नुकसान  हुआ  है  तथा  उक्त  तेल  को  बिक्री  बन्द  किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  भ्ौर  प्राकृतिक  गस  मन्त्रालण  के  राज्य  मन्त्रो  तथा  वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो

 ब्रह्म  :  नहीं  ।

 ओर  उपर्युक्त  की  दृष्टि  से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 पूर्वो  क्षेत्र  में  राज्यों  में  प्राम-विद्युतीकरण  झौर  विद्युत  चालित  पम्प

 8181.  भ्रो  बाज  बन  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  पूर्वी  क्षेत्र  के  प्रत्येक
 राज्य  में  पिछले  तीन  वर्षों  क ेदोरान  कुल  कितने  गांवों  का  विद्युतीकरण  किया  गया  और  कितने
 चालित  पम्प  लगाये  गये  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  सुशीला  :  पिछले  तीन  वर्षों
 के  दौरान  पूर्वी  क्षेत्र  के  राज्यों  में  विद्युतीकृत  किए  गए  गांव  व  ऊजित  किए  गए  पम्पसेटों  की  राज्यवार  संख्या
 को  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।
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 लिखित  उत्तर  28  1987

 श्रांध्र  प्रदेश  में  नए  कोयला  क्षेत्र

 8182.  श्री  एस०  पलाकोंड़ायुड  :  क्‍या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :.

 वष  1983  से  आंध्र  प्रदेश  में  कितने  नए  कोयला  क्षेत्रों  का  पता  लगाया  गया  है  और  वे

 कहां-कहां  स्थित  ओर

 इन  क्षेत्रों  का विदोहन  क  रने  के  लिए  कया  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 ऊर्जा  मन्त्री  वसंत  :  वर्ष  1983  भारतोय  भूव॑ज्ञानिक  सर्वेक्षण  द्वारा  किए
 गए  क्षेत्रीय  समस्वेषण  के  गोदावरी  घाटी  कोयला  क्षेत्र  में  निम्नलिश्बित  15
 कोयलाधारी  क्षेत्रों  का  पता  लगा  है  :---

 जिला  :  झादिलाबाद

 1...  बुधरम

 2.  चिन्नूर  ईस्ट

 जिला  :  वारंगल  बेल्ट

 3...  सम्मागपल्लो

 4...  सतरजपल्ली

 5.  भोपालपल्ली-बेलपुर
 6.  ताडचेरला

 7.  लक्षीदेवीपेट

 8.  चेलवाई-पसरा

 9.  लिगाला

 जिला  :  खस्माम

 10.  मानुगुरु
 11.  अनसेटटी  पलली

 12.  मईलारम

 13.  कोयागुडेम

 14.  अयनपलली-गंगेवरम-सत्ती पल्‍ली  सेक्टर

 15.  आरावरम

 उपर्युक्षत  क्षेत्रों  में  खनन  योग्य  भंडारों  और  बिजली  की  उपलब्धि  और  सीमा
 करने  के  लिए  सिंगरेनी  कोलियरीज  कम्पनी  लिमिटेड  ने  विस्तृत  समन्वेषण  कार्य  पहले  हट  भा
 दिया  हैं

 88
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 बिहार  में  डाकधर  खोलना

 8183.  श्री  सेयद  शाहबुद्दीन  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  बिहार  में  छठी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  कुल  कितने  डाकघर  खोले  और

 उन  डाकघरों  का  श्रेणीवार  अथवा  ग्रेड  वार  अलग-अलग  ब्यौरां  क्या  है  ?

 संचार  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  संतोष  मोहन  :  बिहार  में  छठो  पंचवर्षोय  योजना
 के  दौरान  761  डाकघर  खोले  गए  थे  ।

 ये  सभी  डाकधर  अतिरिक्त  विभागीय  शाखा  डाकघर  स्तर  के

 श्रान्ध्र  प्रदेश  और  उटोसा  में  तार  उप-घरों  का  बन्द  किया  जाना

 8184.  श्री  सोमनाथ  रथ  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  आ'प्न  प्रदेश  और  उड़ीसा  सकिल  में  हाल  ही  में  100  तार  उप  घर  बन्द  कर
 दिये

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  प्रकार  का  निर्णय  लेने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 संचार  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  सन्‍्तोष  मोहन  :  जी

 ओर  उपय कत  के  उत्तर  को  मद्देनजर  रखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 तामलुक  पश्चिम्त  बंगाल  सें  एस०  टीौ०  डो०  सुविधा
 8185.  श्री  सत्यगोपाल  मिश्र  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  तामलुक  जिला  पश्चिम  बंगाल  के  वतमान  मानव  चालित
 फोन  एक्सचेंज  को  एस०  टी०  डी०  सुविधाओं  सहित  स्वचालित  टेन्नीफोन  एक्सचेंज  में  बदलने  के  बारे  में
 कोई  निर्णय  लिया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संचार  सन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  सन्‍्तोष  मोहन  और  जो  एक्सचेंज
 के  आटोमेटिक  बनाए  जाने  तथा  माध्यम  उपलब्ध  होने  के  बाद  एस०  टी०  डी०  सुविधा  उपलब्ध  हो  सकेगी
 जिप्तके  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  उपलब्ध  होने  की  उम्मीद  है  ।

 नंबेलो  लिग्नाइट  कारपोरेशन  को  द्वितोय  खान  विस्तार  परियोजना  के  लिए
 झाशय-पतन्र  पर  इब्त्यू०  एम०  झाई०  श्रोर  मेससे  एम०  ए०  एन०

 को  दिया  गया  अ्रप्नरिम  घन

 8186.  भरी  बो०  श्रोनिवास  प्रसाद  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  नेवेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन  की  द्वितीय
 खान  विस्तार  परियोजना  के  लिए  आशय  पत्र  हेतु  पश्चिमी  जमंनी  की  डब्लू  ०एम  ०आई०  और  मंससे
 एम०ए०एन०  को  दिए  गये  अग्निम  घन  के  बारे  में  31  1987  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  5075  के
 उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ३9
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 इन  दोनों  कंपनियों  में  से  प्रत्येक  को  किस-किस  तारीख  को  ठोक-ठीक  कितनी-कितनी
 राशि  दी  गई  और  पश्चिमी  जमंनी  को  एप०ए०ऐन०जी०एच०एच०  द्वारा  दी  गई  गारंटी  का  स्वरूप  और
 ब्योरा  क्‍या  ५

 क्‍या  डब्ल्यू०  एम०आई०  के  अधीन  यूनिर्टे  वित्तीय  कठिनाइयों  सहित  विभिन्‍न  कारणों  से

 पूर्णतः  बन्द  होने  की  स्थिति  में

 क्‍या  उक्त  कंपनी  ने  आशय-पत्र  में  अपेक्षित  कोई  भी  कार्य  नहीं  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 (5)  क्‍या  नेवेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन  ने  अपनी  परियोजना  के  तकनीकी  परामशंदाताओं  से

 डब्ल्य  एम  ०आई०  की  तकनीकी  क्षमता  के  बारे  से  कोई  रिपोर्ट  नहीं  मांगी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बसन्‍त  :  मैसस  एम०एम०एन०  को  23-1-1987  को  5.015
 मार्क  की  इतनी  ही  राशि  की  बेक  गारन्टो  के  आधार  भुगतान  की  गई  मैसस  डब्ल्यू  ०एम०
 आई०  को  रु०  20  108  मिलियन  की  राशि  ।  7-7-1985  को  पहली  पेशगी  के  रूप  में  और  रु०  20.108
 की  राशि  27-12-1986  को  दूसरी  पेशगी  के  रूप  में  दी  गई  थी  ।  यह  दोनों  पेशगियां  उतनी  ही  राशियों
 की  बैंक  गारंटी  के  आधार  पर  दी  गई  यह  गारंटियां  बम्बई  के  हांगकांग  एन्ड  शंघाई  बैंकिंग
 पोरेशन  ने  दी  हैं  ।

 जी  नहीं  ।

 और  डब्ल्यू०  एम०  आई०  का  कार्यनिष्पादन  सहमत  समय  अनुसूची  के  अनसार
 रहा

 हु

 ओर  डब्ल्यू०एम०आई०  को  तकनोकी  क्षमताओं  का  पूरो  तरह  आकलन  कर  लिया
 गया  था  ।  नैवेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन  के  इस  निर्णय  पर  परियोजना  के  तकनीकी  परामशंदाताओं  ने
 सहमति  दे  दी  थी  कि  20,000  टन/धंटा  स्प्रेडरों

 की  सप्लाई  का  ठेका  एम०ए०एन०/ढब्ल्यू०एम०आई०
 को  दिया

 त्रिवेख्रम  में  टेलोफोन  कनेक्शनों  के  लिए  प्रतोक्षा-सची
 8187.  श्री  टी०  बश्ञीर  :  कण  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  त्रिवेन्द्रम  टेलीफोन  डिस्ट्रिक्ट  में  कितने  टेलीफोन  एक्सचेंज

 प्रत्येक  एक्सचेंज  में  कितने  टेलीफोन  कनेक्शन

 प्रतीक्षा-सूची  में  एक्सचेंज  वार  कितने  लोग

 प्रतीक्षा-सूची  में  एन्सचेंज  वार  कितने  लोग  तीन  वर्षों  स ेअधिक  समय  से  और
 प्रतीक्षा-सूची  निपटाने

 क ेलिए  कोन  से  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?
 संचार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  संतोष  मोहन  :  त्िवेन्द्म  दर

 स॑
 कं

 आज  की  स्थिति  के  अनूसार  )  टेलीफोन  एक्सचेंज  हैं  ।
 )  :  दूर  संचार  जिले  में

 से  अपेक्षित  जानकारी  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 40



 लिखित  उत्तर 8  1909

 BRIY

 001
 ४

 88-८8 61

 त्श्ट

 हि

 आओ ।

 ४109]४18&

 (६

 0)

 ) । ४६ ४५2) | ट ॥ 8९ | ७४) #४७ ( 69-88 श्श्ट क््ाट 6998 0006 & ५ 6 7? | ट | (2 8९४७९ ०9 (० 8. 4७ [9 4७ (४३४॥४) ४७ ५8॥६ है $४ ४७... ४४ ह ६५७ 8७. 2४2७ ०५% | ४५% 09| ९ ५४ ३० 2५ 5 है 8]४/8 ७3|।९ 48 4५ ॥82 ४ (५ € 2|४२| (७ ६ ४२७४]



 28  1987 लिखित  उत्तर

 £3112

 011
 ६

 68-8861

 1६

 ६01

 221७

 011
 ४

 06-6851
 LY

 &

 ध्ध्ा

 दा

 ध्र्टा

 ऊआाडै४
 --

 99

 ।
 है

 ७७

 ६88
 (४

 0६

 0।
 8

 ८४

 -+-७४७४--

 &८

 हश्ट

 --388--

 9

 ।
 है

 ॥2॥७

 ७७

 ४

 9

 6५

 £3'७

 00६
 ४

 6८

 ण्टट

 +--३४--

 67

 88

 ट

 ।
 है

 ४

 (७

 ४

 ध्त्ा

 8

 ८

 श्ट

 9

 ५

 06 06

 0, 06

 Be | 2422001022५ 8 4042४ ५७ jee

 ‘Ll



 प्र
 |

 9

 रु

 डर

 &
 8

 —

 0

 दंध

 |

 8

 ।
 है

 ७3

 4808
 [७

 ४५६४॥५७

 न

 ».

 हथ॥४
 59?
 ४

 ६

 शा

 ६9
 8

 ण्ग्ी न ना

 99

 न

 0

 । न

 ट५

 जा

 ट

 ्

 त

 कला

 5
 |
 जन्‍ममम

 ाा

 $

 ०5

 छः

 न्‍
 ६

 हरे

 ।
 है

 ॥७॥8

 ७३

 छ

 १8१8
 [७

 ४५४॥५

 ना

 ही ००

 ६

 9

 ्ीीखझक

 न

 ७
 0 २

 ऑ-कक्‍ट-झ-झऑफ-त

 ्ट फट

 b ४ ४६।2३७९

 00

 43



 लिखित  उत्तर  2६  1987

 केरल  में  तिरूवेला  में  टरं  को  केबल  फंक्टरो  को  स्थापना

 8158.  थ्रो  मुल्लापली  रामचन्द्रन  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  केरल  में  तिश्वेला  में  स्थापित  की  जा  रही  ट्रेको  केबल  फैक्टरी  के  लिए  कोई
 वित्तीय  सहायता  प्रदान  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  श्रौद्योगिक  विकास  विमाग  में  राज्य  सभी  एस०  :
 (८)

 ओर  यह  एक  राज्य  सरकार  का  सरकारी  क्षेत्र  का  उद्यम  केस्द्र  सरकार  इसे  कोई  घित्तीय  स
 यता  प्रदान  नहीं  कर  रही  है  ।  केन्द्रीय  रूप  से  अधिसूचित  पिछड़  क्षेत्रों  में  स्थापित  किए  गये  एकक
 केन्द्रीय  निवेश  राजसहायता  पाने  के  पात्र  हैं  ।

 राजस्थान  में  कालावाड़  शहर  में  गंस  कनेक्शन

 8189.  श्रीमती  ऊषा  चोधरी  :  क्‍या  पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  राजस्थान  के  झालावाड़
 शहर  में  खाना  पकाने  की  गंस  के  कनेक्शनों  के  बारे  में  4  1986  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  1210
 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :  .

 क्‍या  खाना  पकाने  को  गैस  के  कनेक्शनों  के  लिए  जिन  आवेदकों  ने  अपने  नाम  दर्ज  कराये
 न  सभी  को  ये  कनेक्शन  जारी  कर  दिये  गये  हैं  भौर  नये  गैस  कनेक्शनों  के  लिए  आबेदन  पत्र  आमंत्रित

 किए  गये

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?
 पु

 पेट्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  तथा  वित्त  सन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री
 बह्म  :  से  नहीं  ।  एच०पी ०सी  ०एल  ०  द्वारा  राजस्थान  में  1986-87  6-87  के  दोरान

 जारी  किए  गये  23083  नए  एल०  पो०  जी०  कनेक्शनों  में  झालावाड़  नगर  में  जारी  किए  गये  नए  गैस
 की  संख्या  200  वतंमान  प्रतीक्षा  सूची  को  देखते  हुए  जिला  प्रशासन  द्वारा  नए  आवेदन  नहीं

 बिए  गये  क्षेत्र  में  बाटलिंग  क्षमता  की  रुकावटों  के  कारण  झालावाड  में  ओर  अधिक  संख्या  में  कनेक्शन
 जारी  नहों  किए  जा  सके  ।

 लाइनर  एल्काइल  बेजोन  के  लिये  समान  माड़ा  दर  के  निर्धारण  के  संबंध  में
 इंडियन  पेट्रो-कसिकल्स  लिसिटेड  का  निर्णय

 8190.  श्री  सनत  कुमार  संडल  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इण्डियन  पेट्रोकेमिकल्स  कारपोरेशन  लिमिटेड  ने  पूर्वो  क्षेत्र  के  डिटजेट  यूनिटों  को
 सप्लाई  किये  गये  लाइनर  एल्काइल  बेंजीन  के  लिए  समान  भाड़ा-दर  के  निर्धारण  के  संबंध  में  कोई  निर्णय
 ले  लिया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  सें  रसायन  भोर  पेट्रोरसायन  विमाग  में  राज्य  घंत्रो  के
 :  नहीं  ।  जयधस्द
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 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 पेनसिलोन  ट्रिबाइड्रेट  श्राई  ०  पो०  के  उत्पादन  के  लिये  करचे
 माल  का  उपलब्ध  न  होना

 8191.  श्री  डाल  चन्द्र  जेन  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  यह  बताया  गया  है  कि  पेनपघिलोन  ट्रिवाइड्रेट  आई०पी०  जोकि  एक
 आवश्यक  ऐंटिबायोटिक  और  जीवन  रक्षक  औषधि  के  अनेक  लघु  निर्माताओं  ने  इसके  प्रमुख  कच्चे

 माल  6  एमीनों  पैनसिलीन  ए०सी  ०सी  ०ढो  ०  की  कमी  के  व[रण  इसका  उत्पादन  बन्द  कर  दिया

 यदि  तो  देश  में  6  एमीनों  पेनसिलीनिक  ए  ०  सी  ०सी  ०  डी  ०  का  इस  समय  कितना  उत्पादन

 होता  है  ओर  इसकी  कमी  के  क्या  कारण  और

 इस  कच्चे  माल  की  कमी  की  पूरा  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  रसायन  भोर  पेट्रोरतायन  विमाग  में  राज्य  मंत्री  झ्ार०  के०  जयचना

 :  ऐसे  कोई  लघु  निर्माता  नहीं

 और  6  ए०पी०ए०  की  कमो  को  कोई  सूचना  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 झसम  में  नये  टेलीफोन  एक्सचेंज

 8193.  भी  हरेन  भूभिज  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पूर्वोत्तर  सकिल  कार्यालय  का  कुछ  भाग  अभी  भी  दिल्‍लो  में  रखे  जाने  के  क्या  करण

 (a)  असम  में  खोले  जाने  के  लिये  प्रस्तावित  नये  टेलीफोन  एक्सचेंजों  को  जिलेवार  संख्या  कितनी

 है  ओर  उन  जिलों  का  ब्योरा  कया  जह्दां  डी ०ई०टी  ०  कार्यालय  है/स्थापित  क  ने  का  प्रस्ताव  है

 क्‍या  सरकार  का  डिब्रुगढ़  में  टेलीफोन  व्यवस्था  को  उन्नत  बनाने  का  विचार

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ओर

 (४)  क्या  सरकार  पूर्वोत्तर  सकिल  को  सरकारो  क्षेत्र  के  एक  उद्यम  में  परिवर्तित  करने  का  भी
 विचार  है  ?

 संचार  मम्त्ालय  में  राज्य  मन्‍्जी  संतोष  मोहन  :  उत्तर  पूर्व  दूरखंचार  सकिल  का

 मुख्यालय  शिलांग  में  सकिल  कार्यालय  का  कोई  पोस्ट  दिल्‍ली  में  स्थित  नहीं  है  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  शेष  वर्षों  केदोरान  नए  एक्सचेंज  का  कार्यक्रम  इध्त  प्रकार

 (i)  इलेक्ट्रानिक

 जिला  एक्सचेंज

 »  ,,

 कारवी  एक्सचेंज

 उत्तर  कछार  |  क्र
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 (ii)  एम०  ए०  एक्स०  --11-12  एक्सचेंज

 जिला  दारांग  1  एक्सबेंज

 ».  बरपेटा  1  एक्सचेंज

 »  उत्तरी  लखीमपुर  1  एक्सचेंज

 »  ग्वालपाड़ा  2  एक्सचेंज

 »  घुबरी  1  एक्सचेंज

 »  सिबसागर  1  एक्सचेंज

 »  कीॉमरूप  2  एक्सचेंज

 ».  डिंबरूगढ़  2  एक्सचेंज

 ».  जोरहाट  1  एक्सचेंज

 (iii)  प्रतिवर्ष  लगभग  10  एक्सचेंज  बशतें  कि  टेलीफोनों  की  मांग  उपलब्ध  हो  ।
 असम  के  जिन  जिलों  में  मंडल  इंजोनियर  तार  कार्यालय  स्थित  हे/स्थापित  किये  जाने  का
 प्रस्ताव  है  ।

 (7)  दूरसंचार  जिला  इंजीनियर  घुबरी  गुवाहाटी  में  स्थित

 ()  दुरसंचार  जिला  तेजपुर

 दूरसंचार  जिला  इंजोनियर  सिलचर

 (४)  डिबरूगढ़

 (५)  जोरहाट

 (५४)  +-वही  नोगांव

 उपयकक्‍्त  के  अलावा  गुवाहाटी  में  एक  दूरसंचार  जिला  प्रबन्धक

 और  मौजूदा  पी०आर०एक्स२|ए०  कंटेनराइज्ड  इलेक्ट्रॉनिक  एक्सचेंज  को  आठवीं
 योजना  भवधि  के  दोरान  डिजीटल  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  में  बदलने  की  योजना  है  ।

 जी  फिलहाल  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचा  राधीन  नहों  है  ।

 झमरोका  में  छोटो  कारों  को  मांग

 8194.  श्री  हुरिहर  सोरन  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  में  निभित  छोटी  कारों  की  अमरीका  और  अन्य  बहुत  देशों  में  बहुत  मांग

 यदि  तो  छोटी  कारों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  और

 इन  देशों  को  छोटी  कारों  के  निर्यात  के  लिये  पता  लगाई  गई  संभावना  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  श्लोद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एस०  :
 से  कुछ  यूरोपोय  देशों  तक  पड़ोसी  देशों  ने  मारुति  कारें  आयात  करने  में  रुचि  विद्याई  मारुति
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 उद्योग  लि०  द्वारा  नेपाल  और  बांगलादेश  को  पहले  ही  वाहनों  की  आपूर्ति  की  जा  चुकी  है  और  अभो  हाल

 ही  में  हंगरी  को  500  कारें  बेचने  का  करार  भी  किया
 हैं

 उड़ोसः  में  दर-संचार  के  लक्ष्य  झोर  उपलब्धि

 8195.  श्री  प्रनादि  चरण  दास  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  आम  तौर  पर

 उड़ीसा  और  विशेषकर  जाजपुर  में  स्विचिंग  क्षमता  की  व्यवस्था  सीधी  एक्सचेंज

 टेलीफोन  यू०एच०एस०  लम्बी  दूरी  के  सावंजनिक  टेलीफोनों  और  तारघर  के  मामले

 में  वास्तविक  लक्ष्य  क्या  थे  और  कितनी  उपलब्धि  हुई  है  और  इसे  किन  स्थानों  पर  कार्यान्वित  किया

 गया  है  ?

 संचार  मस्तालय  में  राज्य  मन्त्रो  संतोष  सोहन  :  एक  विवरण  संलग्त  है  ।

 विवरण

 1986-87  के  दौरान  उड़ीसा  में  लक्ष्य  एवं  उपलब्धि  दर्शाने  वाला  विवरण

 उपलब्धि क्रम  स ं०  मद  1986-87  के  टिप्पणी
 लिए  लक्ष्य

 1.  स्थिन  क्षमता  3930  3480.  जयपुर  उपमंडल  में  10

 की  संख्या  )  सीधी  एक्सचेंज  लाइनें  और

 2...  सीधी  एक्सचेंज  लाइनें  2000  3147  9  लम्बी  दूरी  सावं
 )  संयुक्त  ढाकतार  घर

 3.  टेलीफोन  एक्सचेंज  लाइवें  २9  32  1986-87  7  के  दौरान

 )

 4.  लंबो  दूरी  के  100  114

 संयुक्त  तारधर

 5.  डाक  तारघर  100  111

 6.  यू०एच०एफ०  प्रणाली  श्न्य  शून्य  ओर  मरकदपुर  में  खोले

 गए  ।

 रिहन्द  सुपर  ताप  विद्युत  परियोजना  का  पूरा  किया  जाना

 8196.  डा०  टो०  कल्पना  देवी  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  रिहन्द  सुपर  ताप  विद्युत  परियोजना  के  पहले  चरण  का  काय॑  पूरा  होने  में  विलम्ब  हुआ
 और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  संब्रालय  में  बिश्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  सुशीला  :  बोर  ,
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 रिहन्द  सुपर  ताप  विद्युत  परियोजना  चरण-एक  (2  x  500  की  पहली  यूनिट  को  वर्ष  1987  की
 चौथी  तिमाही  में  चालू  करने  का  कार्यक्रम  जिसे  मूलतः  1987  में  चालू  किया  जाना
 योजना  प्रबन्ध  सम्बन्धी  संसाधनों  को  लगाने  में  प्रमुख्ठ  ठेकेदार  की  ओर  से  विलम्ब  होने  तथा  डिजाइन  और
 इंजीनियरी  कार्य  पूरा  होने  और  सप्जाई  आदि  में  विलम्ब  होने  से  चालू  करने  का  कार्यक्रम  प्रभावित

 हुआ  है  ।

 उड़ीसा  में  खाना  पकाए  को  गेस  के  कनेक्दनों  की  सांग

 8197.  श्री  नित्यानन्द  सिश्र  :  क्‍या  पेद्रोलियम  श्रोर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  उड़ोसा  में  खाना  पकाने  की  गैस  को  आवश्यकता  का  आंकलन  करते  के  लिए  कोई
 सर्वेक्षण  किया  गया  है  जौर  यदि  तो  मांग  के  जिला  वार  आंकड़े  क्या

 प्रत्येक  जिले  में  अब  तक  खाना  पकामे  की  गैस  के  कितने  कनेक्शन  मंजूर  किये  गये  और

 खाना  पकाने  की  गैस  के  कनेक्शनों  विशेषकर  आदिवासो  बहुल  जिलों  मांग  को  पूरा
 करने  के  लिए  भविष्य  के  लिए  क्या  कार्यक्रम  बनाये  गये  हैं  ?

 ॥॒

 पेट्रोलियम  धोर  प्राकृतिक  गेंस  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्न्नो  तथा  वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  सम्त्री
 ब्रह्म  :  से  उड़ीसा  के  सभी  जिलों  में  एल०  पी०  जी०  की  सप्लाई  की  सुविधा  उपलब्ध

 तेल  उद्योग  के  वाधिक  नामांकन  कार्यक्रम  के  अधीन  इन  बाजारों  में  नए  कनेक्शन  जारी  किए  जाते
 इसका  निर्धारण  एल०  पो०  जी०  की  बार्टालग  क्षमता  में  वृद्धि  और  आधारभूत  प्रबन्धों  पर
 निर्भर  करता  जिन  नए  स्थानों  पर  वितरण  केन्द्र  के  लिए  आथिक  रूप  से  व्यवहायं  मांग  तत्व  उपलब्ध

 उनको  तेल  उद्योग  द्वारा  चरणबद्ध  रूप  से  हाथ  में  लिया  जा  रहा

 1-4-1987  को  जारी  किए  गए  जिला  वार  कनेक्शनों  की  संख्या  इस  प्रकार  है  :  ---

 1.  गंजम  —  14714  7«  समबलपुर  —  12835

 2.  घेनकेनल  —  5393  8.  कटक  —  19362

 3.  बोलनगीर  --  3906  9.  को  रापुर  --  10038

 4.  बालसोर  —  5913  10.  केनझार  —  1777

 5.  मयूरभंज
 --+  1266  11.  फूलबानी  —  521

 6.  पुरी
 —  29957  12.  सुन्दरगढ़  —  19143

 13.  कलहन्डी  —  2056

 दिल्‍लो  लघु  उद्योग  विकास  निगम  द्वारा  उपलब्ध  कराई  जाने  वालो  सुबिधायें
 8198.  श्री  मानवेन्द्र  सिह  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपः  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  लघु  उद्योग  विकास  निगम  में  लघु  उद्योगों  के  पंजीकरण  के  लिये  क्या
 निर्धारित  किया  गया  और

 निगम  द्वारा  पंजीकृत  उद्योगों  को  उपलब्ध  कराई  जाने  वाली  सुविधाओं  का  ब्योरा  क्या  है  ?
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 उद्योग  मंत्रालय  में  प्रौद्योगिक  विकास  विमाग  में  राज्य  संत्री  एर०  :

 दिल्‍ली  प्रशासन  के  डी०  एस०  आई०  डी०  सी  ०,  अपनी  विपणन  गतिविधियों  के  लिये  लघु  उद्योगों
 का  केवल  व्यापारिक  सहायकों  के  रूप  में  पंजीकरण  करती  निम्नलिखित  श्रेणियों  के  एकक  व्यापारिक

 सहायकों  के  रूप  में  पंजीकरण  के  पात्र  हैं  :--

 (1)  उद्योग  दिल्ली  दिल्ली  में  पंजीकृत  संघ  शासित  प्रदेश  में  स्थित

 लघु  औद्योगिक  एकक  |

 (2)  दिल्ली  के  निर्माणकारी  एककों  के  थोक  विक्रेता  एकक/एजेंट  जिनका  निर्माणकारी
 एककों  के  साथ  कानूनी  तौर  पर  समझौता

 (3)  ऐसी  वस्तुयें  जिनका  निर्माण  संघ  शासित  प्रदेश  दिल्ली  में  नहीं  किया  जा  रहा  है
 लेकिद  इसके  बाहर  किया  जा  रहा  उनके  लिए  दिल्ली  से  बाहर  स्थित  लघु
 भोौद्योगिक  एककों  के  बारे  में  भी  पंजीकरण  हेतु  विचार  किया  जाता  है  ।

 (4)  डो०  एस०  आई०  डी०  सी०  के  औद्योगिक  कम्पलेक्सों  के  उद्यमी  तथा

 डो०  एस०  आई०  ढी०  सी०  के  सामूहिक  काय॑  केन्द्रों  के

 (@)  दिल्‍ली  तथा  बाहर  दोनों  के  सरकारी  अधंसरकारी  संगठनों  तथा  सरकारी  क्षेत्र  के
 उपक्रमों  को  डी०  एस०  आई०  डी०  सी०  द्वारा  विभिन्‍न  प्रकार  की  वस्तुओं  की  सप्लाई  की  जा  रही  है  और

 इन  संगठनों  से  प्राप्त  क्रादेशों  को डो०  एस०  आई०  डी०  सी०  में  पंजीकृत  व्यापारिक  सद्दायकों  के  जरिये

 पूरा  किया  जाता

 दिल्ली  में  लघु  एककों  तथा  अन्यों  को  डी०  एस०  आई०  डी०  सो०  द्वारा  निम्नलिखित  अन्य

 सुविधायें  प्रदान  को  जाती  हैं  :--

 (1)  अपने  व्यापार  दिल्‍ली  एम्पोरियम  तथा  दिल्‍ली  और  बाहर  आयोजित  की  जाने
 व  ली  विभिन्‍न  प्रदर्शनियों  के  जरिये  उनके  उत्पादों  की  प्रदर्शनी  ।

 तकनीकी  परामशंदायी  सेवायें  । नी  N  जा

 अपनी  प्रयोगशाला  के  जरिये  कच्चे-माल  तथा  तैयार  उत्पादों  की  ग्रुणवत्ता
 परीक्षण  ।

 (३3  जज

 (4)  सरकारी  मार्गंदर्शी  सिद्धांतों  के  अनुसार  कुछ  कच्चे-माल  को  व्यवस्था  ।

 (5)  उद्योग  शुरू  करने  की  इच्छा  रखने  वाले  उद्यमियों  के  लिए  निमित  औद्योगिक  शेडों
 तथा  प्लाटों  की  व्यवस्था  ।

 दिल्ली  विद्यत  प्रदाय  संस्थान  के  उपमोक्ताश्रों  के लिए  द्रदर्शन  कार्यक्रम  का  प्रसारण

 8199.  श्री  कमला  प्रसाद  लिह  :  क्‍या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ।2  1987  को  दिल्ली  में  दूरदर्शन  पर  प्रसारित  किए  गए  कायंत्रम  में  दिल्‍ली  विद्युत
 प्रदाय  संस्थान  के  उपभोक्ताओं  द्वारा  व्यक्त  को  गई  कठिनाइयों  का  ब्यौरा  क्या  और

 इत  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  उठाये  गये  कदमों  का  ब्यौरा  क्या

 ऊर्जा  संत्रालय  में  विद्युत  विभाग  सें  राज्य  मंत्री  सुशोला  :  दिल्‍ली  विद्युत
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 प्रदाय  संस्थान  के  ।2  1987  को  दुरदश्शन  पर  कार्यक्रम  के  दोरान  उपभोक्ताओं  द्वारा
 व्यक्त  की  गई  कठिनाइयां  मुख्य  रूप  से  उपभोक्ता  सेवा  से  संबंधित  जैसे  वसूली  के-द्रों  को  कमर
 जिससे  लम्बी  लाइनें  लग  जाती  ब्रिद  बनाने  सम्बन्धी  बैंकों  के  माध्यम  से  बिलों  के  भुगतान
 की  सुविधा  उपलब्ध  न  मीटर  रीडिंग  कार्डों  की  शुरूआत  न  अस्थाई  कनेक्शनों  के  सम्बन्ध  में

 प्रतिभूति  जमा  राशि  की  वापसी  में  विलम्ब  ओर  नामों  को  ठीक  करने  में

 दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  के  बिल  बनाने  आदि  से  सम्बन्धित  समस्याओं  को

 दूर  करने  तथा  उपभोक्‍टा  सेवा  में  सुधार  लाने  के  लिए  प्रयास  किए  जा  रहे  संस्थान  के  वितरण  जिला

 मुख्यालयों  में  इन  हाऊस  कम्प्यूटर  टमिनल  स्थापित  करके  परवर्ती  बिलों  में  भुगतान  कर  दिए  गए  बिलों
 की  बकाया  राशि  को  शामिल  अधिक  राशि  के  प्रतिभूति  जमा  राशि  को  वापसी  में  विलप्ब
 तथा  नामों  को  टीक  करने  में  विलम्ब  आदि  से  सम्बन्धित  कुछ  एक  मामलों  पर  ध्यान  दिया

 दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  बैंकों  क ेजरिए  बिजली  के  बिलों  के  भुगतान  की  सुविधा  भी  शुरू
 कर  रहा  है  ।  प्रशासनिक  कठिनाइयों  के  कारण  मीटर  रीडिग  काडं  शुरू  करना  सम्भव  नहीं  हैं  ।

 महाराष्ट्र  में  ऊर्जा  और  बिजलो  प्रशिक्षण  संस्थान

 ६200.  श्री  बनवारी  लाल  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  ने  ऊर्जा  ओर  बिजली  के  विभिन्‍न  पहलुओं  के  सम्बन्ध  में  प्रशिक्षण  देने  के

 लिए  अब  तक  कितने  प्रशिक्षण  संस्थानों  की  स्थापना  की

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  का  महाराष्ट्र  राज्य  में  इस  प्रकार  के  एक  संस्थान  की  स्थापना  करने
 का  विचार  और

 यदि  तो  कब  तक  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  सुशीला
 :  केन्द्र  सरकार

 ने  विद्युत  क्षेत्र  मे ंनिम्नलिखित  पांच  प्रशिक्षण  संस्थान  स्थापित  किए  हैं  :--

 1.  ताप  विद्युत  केन्द्र  कामिक  प्रशिक्षण  नागपुर

 2.  ताप  विद्युत  केन्द्र  काभिक  प्रशिक्षण  दुर्गापुर

 3  ताप  विद्युत  केन्द्र  कामिक  प्रशिक्षण  बदरपुर  दिल्ली  )

 4  ताप  विद्युत  केन्द्र  कामिक  प्रशिक्षण  नेवेली

 5,  विद्युत  प्रणाली  प्रशिक्षण  इसमें  गरम  लाइन  प्रशिक्षण  केन्द्र  भी  शामिल

 ओर  महाराष्ट्र  के  नागपुर  में  एक  ताप  विद्युत  केरद्र  कार्मिक  प्रशिक्षण  संस्थान  पहले

 हो  स्थापित  किया  जा  चुका  बिजली के  क्षेत्र  में  महाराष्ट्र  में  केन्द्र  सरकार  का  एक  और  प्रशिक्षण
 संस्थान  स्थापित  करने  का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 कोयले  को  रायल्टो  में  संशोधन  सम्ब-घों  प्रध्ययन  दल

 8201.  चोधरो  राम  प्रकाश  :  क्‍या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  को  कपः  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  ने  वर्ष  1984  प्ें  कोयले  की  दायल्टी  में  संशोधन  करने  के  प्रश्न  की  जांच  करने
 के  लिए  एक  अध्ययन  दल  गठित  किया  े  हि

 यदि  तो  क्या  अध्ययन  दल  ने  इस  बीच  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दो  है  ?

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या

 वर्ष  दल  से  तक  हुए  कोयले  के  उत्पादन  और  भुगतान  की  गई  रायल्टो
 का  वंवार  ओर  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  सरकार  ने  कोयले  की  रायल्टी  के  संशोधन  के  बारे  में  इस  बीच  कोई  निर्णय  ले
 लिया  है  ?

 ऊर्जा  मनत्रो  बसन्‍त  :  से  और  (=)  कोयले  पर  स्वाभिस्व  की  दरों  में  और
 संशोधन  के  प्रश्न  पर  विचार  करने  के  लिए  )984  में  एक  अध्ययन  दल  बनाथा  गया  इस  दल
 ने  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  के  मंतब्यों  पर  विचार  करने  के  बाद  अपनो  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी
 केन्द्रीय  सरकार  ने  अभी  कोई  निर्णय  नहीं  लिया

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ओर  सभा  पटल  पर  रख्न  दी  जाएगी  ।

 वनस्पति  घो  के  मूल्यों  पर  कानूनी  नियंत्रण

 8202.  श्री  वृद्धि  चन्द्र  जेन  :  क्या  खाद्य  श्नौर  नागरिक  पूर्ति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  वनस्पति  घी  के  मूल्यों  में  वृद्धि  को  रोकने  के  लिए  कानूनी  नियंत्रण

 लागू  क  रने  का

 यदि  तो कब  और

 यदि  तो  सरकार  का  बढ़ते  हुए  मूल्यों  पर  किस  प्रकार  नियंत्रण  रखने  का  विचार  है  ?

 खाद्य  झौर  नागरिक  पूर्ति  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍त्री  गुलास  नबी  :  और

 जी

 मूल्यों  को  उचित  स्तर  पर  नियंत्रित  रखने  हेतु  उत्रचारात्मक  जिसमें  आयातित
 तेलों  का  कारगर  आपूर्ति-प्रबंध  करना  भी  शामिल  की

 [  प्रनुवाद  ]

 उत्तर  प्रदेश  में  मारतोय  खाद्य  निगम  द्वारा  घटिया  किस्म  के  चावल  को  खरीद

 8203.  थ्रो  जितेन्द्र  प्रसाद  :  क्या  खाद्य  श्रौर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गत  वर्ष  और  चालू  वर्ष  के  दोरान  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  उत्तर  प्रदेश  में  चावल
 मिलों  से  खरीदा  गया  चाबल  घटिया  किस्म  का  पाया  गया  और

 यदि  तो  जिम्मेदार  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई

 खाद्य  मोर  नागरिक  पृतति  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गुलाम  नबो  :  1985-86
 के  दौरान  अधिप्राप्त  कुल  10.67  लाख  मीटरी  टन  चावल  और  1986-87  के  दोरान  (21-3-1987
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 ___भभभभभपपथपथपपपपपप।//पखउयिुएरए_/ख्च्ख््क्ख्छा  emer  eee  वअ+वआण  “5  था  ८  eee  gee  *

 अधिप्राप्त  9.05  लाख  मीटरी  टन  की  मात्रा  में  स ेकेवल  2357  मीटरी  टन  की  मात्रा  अत्यधिक

 टोटा  चावल  होने  के  कारण  घटिया  पायी  गई

 इसके  लिए  जिम्मेदार  स्टाफ  के  विरुद्ध  अनुशासकीय  कायंवाही  शुरू  की  गई

 सुपर  बाजार  को  वसंत  विहार  शाला

 8204.  भरी  ग्रुरूदास  कामत  :  क्या  खाद्य  श्र  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बसंत  बिहार  स्थित  सुपर  बाजार  शाखा  ओर  इसके  पट्टादाताओं  के  बीच  मुकदमा  चल
 है

 रहा

 यदि  तो  इस  मामले  के  तथ्य  कया  और

 क्‍या  होटल  वसंत  कांटीनेंटल  के  जहां  बड़ी  संख्या  में  क्वार्टरों/फ्लेटों  का  निर्माण

 किया  गया  सुपर  बाजार  की  एंक  नई  शाखा  खोलने  अथवा  वतंमान  शाखा  को  स्थानांतरित  करने

 प्रस्ताव  है  ?

 खाद्य  श्रौर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गुलाम  नबो  :  ओर

 जी  सुपर  दिल्‍ली  ने  सूचित  किया  है  कि  वसंत  बिहार  में  सुपर  बाजार  शाला  के  परिसर  के

 पट््‌टादाता  ने  सुपर  बाजार  के  विरुद्ध  उक्त  परिसर  को  खाली  करने  के  लिए  किराया  दिल्‍ली  की
 अदालत  में  सिविल  वाद  दायर  किया  है  ।  मामला  न्यायाधीन

 जी  नहीं  ।

 माड़ा  समकरण  नोति  के  कारण  पश्चिम  बंगाल  के  वनस्पति  निर्माताझों  को  नुकसान  छः

 8205.  श्री  बसुदेव  झाचार्य  :  क्या  खाद्य  झ्लोर  नागरिक  पूर्ति  मन्‍्त्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे

 |

 क्या  यह  सच  है  कि  पश्चिम  बंगाल  के  वनस्पति  निर्माताओं  को  भाड़ा  समकरण  नीति  के
 कारण  नुकसान  हो  रहा

 यदि  तो  उबत  राज्य  में  वनस्पति  उपभोक्ता  प्रति  किलो  कितने  रुपये  अतिरिक्त  मूल्य  दे

 रहे  ओर

 सरकार  का  इस  संबंध  में  क्या  कायंवाही  करने  का  विचार  है  ?

 खाद्य  झोर  नागरिक  पूर्ति  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  गुलाम  नबो  :  से
 वनस्पति  के  मुल्यों  पर  कोई  ओपचारिक  अथवा  अनौपचारिक  नियंत्रण  नहीं  है  और  इसलिए  भाड़ा  समकरण

 फ

 जिसमें  बिक्री  कर  तथा  चुंगी  की  प्रतिपूर्ति  भी  शामिल  की  वजह  से  कोई  नुकसान  होने  का  ब्रश्त
 नहीं  उठता  ।

 एकाधिकार  भ्रवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  झायोग  द्वारा  को  गई  जांच

 8206.  भ्रो  पी०  एस०  सईद  :  कया  उद्योग  भन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  एकाधिकार  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  आयोग  ने  ह्वाल  हो  में  कुछ  जाती-मानो

 करेंगे
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 उत्पादन  कम्पनियों  के  विरुद्ध  जांच  करायी  े
 यदि  तो  अलग-अलग  मामलों  में  जांच  किस-किस  आधार  पर  की

 इसमें  शामिल  कम्पनियों  के  नाम  क्‍या  ओर

 प्रत्येक  मामले  में  जांच  कार्य  के कब  तक  पूरा  होने  की  आशा  है  ?
 उद्योग  संत्रालय  में  क्‍प्लोद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  भ्ररुणाचलम  :  से

 एकाप्चिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  आयोग  ने  अभी  हाल  ही  में  विभिन्‍न  विनिर्माता
 कम्पनियों  के  विरुद्ध  काफी  संख्या  में  जांचों  की  स्थापना  की  इस  प्रकार  के  सभी  मामलों  को  संकलित
 करने  में  लगने  वाला  प्रयास  प्राप्त  किए  जाने  बाले  उद्देश्य  के  अनुकूल  नहीं  हो  सकेगा  ।

 मामले  से  मामले  में  लिया  गया  विविध  समय  उन  मामलों  की  प्रकृति  पार्टियों  के  सम्पन्न
 करने  आदि  पर  निर्भर  करता  है  ।

 उद्योगविहोन  जिलों  में  श्रौद्योगिक  इकाइयों  को  स्थापना  के  लिए  एकाधिकार  झौर
 झवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  कम्पतियों  को  झ्लाशय  पत्र  जारी  करना

 8207.  प्रो०  राम  कृष्ण  मोरे  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1986  के  दौरान  एकाधिकार  और  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  कम्पनियों  को  उद्योग
 विहीन  जिलों  में  औद्योगिक  इकाइयों  की  स्थापना  हेतु  वर्ष  1985  में  जारी  किये  गये  आशय  पत्रों  की  तुलना
 में  कितने  आशय  पत्र  जारी  किये  गये  ;

 इन  वर्षो  में  कितने  प्रतिशत  आशय  पत्र  औद्योगिक  लाइसेंसों  में  बदले

 क्या  उद्योगविद्वी  न  जिलों  में  इकाइयों  की  स्थापना  के  लिए  उत्साह  की  कमी  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  और  क्या  सरकार  का  विचार  उद्देश्यों  की  प्राप्ति  हेतु
 मान  प्रोत्साहनों  की  पुनरीक्षा  करना  टे  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  श्रोद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :
 और  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  के  अधीन  पंजीकृत  उपक्रमों  को

 रहित  जिलोंਂ  में  उद्योगों  की  दिये  गये  आशय  पत्रों  की  संख्या  तथा  उन  आशय  पत्रों  की
 जो  औद्योगिक  लाइसेंसों  में  परिवर्तित  किये  जा  चुके  नीचे  की  तालिका  में  दर्शाई  गई  --

 वर्ष  रहित  जिलोंਂ  के  लिए  कालम  (2)  में  उल्लिखित  आशय  पत्रों  में
 एम०  आर०  टी०  पी०  कम्पनियों  से  उन  आशय  पत्रों  की  संख्या  जो  28-2-87
 को  दिये  गये  आशय  पत्रों  की  संख्या  तक  ओऔद्योगिक  लाइसेंसों  में  परिवर्तित  किये

 जा  चुके
 कमनकमममओनननीनीनीी तभी  डन्‍  ौ  ॒ृृ,एएाओं  किसपपिी रच  3

 2  3
 ए  रु  ्एझऊझ॒झ॒झ

 संख्या  प्रतिशत

 1986  5  2  _

 5 -- __
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 और  क्षेत्रीय  असंतुलन  को  ठीक  करना  तथा  पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योगों  के फैलाव  को

 बढ़ावा  देना  सरकार  की  औद्योगिक  नीति  का  एक  महत्वपूर्ण  उद्देश्य  इस  उद्देश्य  को  ध्यान  में  रखते
 पिछड़े  क्षेत्रों  क  उद्योगों  की  स्थ!पनाथ  अनेक  प्रोत्साहन  और  राहतें  दी  जा  रही  हैं  जेसे  कि  केन्द्रीय  निवेश

 रियायती  वित्त  और  परिवहन  राजसहा7ता  पिछड़े  क्षेत्रों  और  विशेष  रूप  से

 रहित  जिलोंਂ  के  ओद्योगीकरण  के  मार्ग  में  आने  वाली  एक  बाधा  आधारभूत  सुविधाओं  का  बेभाव  भी
 इस  तथ्य  को  समझते  हुए  प्रत्येक  रहित  जिलेਂ  में  एक  या  दो  चुने  हुए  विकास  केन्द्रों  मे ंआधारभूत
 सुविधाओं  के  विकास  का  कार्य  करने  हेतु  राज्य  सरकारों  को  सहायता  देने  की  एक  योजना  आरम्भ  को
 गई  े

 पिछड़े  क्षेत्रों  के  औद्योगीकरण  में  ओर  तेजो  लाने  के  लिए  यह  निर्णय  भी  लिया  गया  है  कि  पिछड़े
 क्षेत्रों  को  श्रेणी  तथा  में  से  भिन्न  उद्योगों  के  संदर्भ  में  एम०  आर०  टी०  पी०/फेरा
 कम्पनियों  के  निर्यात  दायित्व  को  कोयला  तक  घटाया  जाए  श्रेणी  के  पिछड़े  क्षेत्रों  में  यह  दायित्व
 तया  समाप्त  कर  दिया

 नई  कोयला  खान  परियोजनाश्रों  में  उत्पादन

 8208,  श्रो  प्रकाश  चन्द्र  है|  े
 श्री  सुमाष  यादव  >  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 हो  धर्मपाल  सिह  मलिक

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  स्थापित  नई  कोयला  खनन  परियोजनाओं  के  नाम  क्या  हैं  भौर
 उनकी  संख्या  कितनी

 प्रत्येक  परियोजना  का  अनुमानित  उत्पादन  कितना

 प्रत्येक  परियोजना  पर  कितनी  धनराशि  खर्च  की  गई

 क्या  प्रत्येक  परियोजना  में  उत्पादन  संतोषजनक  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण
 और

 (2)  प्रत्येक  परियोजना  की  कमियों  को  दूर  करने  के  लिए  कोन  से  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 ऊर्जा  मन्त्रो  बसंत  :  से  पिछले  तीन  वर्षो  में  1-4-1984  1-3-1987 7
 तक  रु०  5  करोड़  और  उससे  अधिक  लागत  वाली  44  नई  कोयला  खनन  परियोजनाएं  मंजूर  की  गईं  ।
 उनकी  उत्पादन  क्षमता  और  खर्च  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 और  इन  परियोजनाओं  के  कार्यास्वयन  का  काम  निर्धारित  कार्यक्रम  के  अनुसार  चल
 रहा

 ,

 $4
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 1984-85

 कऋ०
 सं०

 ~

 10.

 11.

 ———_———

 परियोजना  का
 नाम

 2

 ईस्टन  कोलफोल्ड्स  लि०

 चौरा
 पिट

 चिनाकुरी  ग०
 परियोजना

 भारत  कोकिग  कोल  लि०

 11/12  सीम  बदरूचक  का

 तरलोकरण

 बागदीगी  आगमेन्टेशन

 लोडना  कोलियरी

 सेन्द्रल  कोलफील्ड्स  लि०

 स्यथाल  ओपनकास्ट
 साउथ  ईस्टनं

 कोलफोल्ड्स  लि०

 चुरचा  वेस्ट  भूमिगत

 बेस्टर्न  कोलफील्डस  लि०

 सिलेवारा  विस्तार  भूमिगत

 बंसी  भूमिगत
 सिगरेनो  कोलियरीज
 कंपनो  लि०

 मानुगुरू  ओ०  का  गा

 बेलमपलली  भो०  का०

 विवरण

 स्वीकृत
 लागत

 (०

 45.54

 8.95

 7.10

 7.94

 9.75

 3264

 38.06

 11.28

 लिखित  उत्तर

 31-3-7:7  विलम्ब  यदि अन्ततः
 क्षमता  तक  व्यय  कोई  हो

 2०  (०
 अनंतिक

 4  5  6

 ७0.24  0.56  समय  से

 0.69  16.61  समय  से

 0.21  0.54  समय  से

 0.15  1.19  समय  से

 0.24  0.97  समय  से

 0.35  3.36  समय  से

 0.60  1.81  समय  से

 1.00  26.12  समय  से

 8.15  1.20  समय  से

 2.75.  35.49  12

 9.35  9.31  समय  से

 55
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 1985-86

 1985-86

 56

 15.

 16.

 20.

 22.

 23.

 24.

 ईस्टर्न  कोलफोल्ड्स  लि०

 सोदेपुर  बाजारी  192.96
 ओ०  का०

 पाण्डवेश्वर  भू०  ग०  9.25

 रतिबती  स्कीम  6-57
 नारायनका री
 गिरिजा  ओ०  का ०  6.28

 अमृतनगर  भू०  ग०  65.45
 परियोजना

 रिपोर्ट  )

 सोदेपुर  भू  ०  ग०
 परियोजना

 रिपोर्ट  )

 भारत  कोकिंग  कोल  लि०

 हुरूलाडीह  की  अपर  सीम  5.74
 का  तरलीकरण

 भुरूगिया  भू०  ग०  9.47
 परियोजना

 रिपोर्ट  )

 नादने  कोसफोल्ड्स  लि०

 खांदिया  ओ०  का ०  400.00
 परियोजना

 रिपोर्ट  )

 बीना  ओ०  का लि०  240.55
 परियोजना

 रिपोर्ट  )

 सेन्ट्रल  कोलफोल्ड्स  लि०

 संगम  ओ०  का ०  9.87

 गिडी  कोलियरी  भू०  ग०  9.03

 न्यू  स्वांग  ओ०  का०  9.78

 0.27

 0.30

 4.00

 4.50

 0.30

 0.60

 0.30

 0.50

 26.84

 11361

 1.48

 3.90.

 2.86

 28  1987

 समय  से

 समय  से

 समय  से

 सयय  से

 समय  से

 समय  से

 समग्र  से
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 198€-87

 30.

 30.  ०0]

 37.

 साउथ  ईस्टने

 कोलफील्ड्स  लि०

 बंगवार  भू०  ग०

 दिपका  ओ०  का ०

 गेवरा  ओ०  का०  विस्तार

 बेस्टने  कोलफोल्ड्स  लि०

 टांडसी  भू०  ग०

 नन्दन  भू०  गऊ

 परियोजना
 रिपोर्ट  )
 सिगरेनी  कोलियरोज
 कम्पनी  लि०

 गोदावरी  खानी

 भूमिगत
 रकिन्द्रा  खानी

 भू०  ग०

 श्री  रामपुर  3  और

 भ्‌०  ग०

 ईस्टर्न  कोलफोल्ड्स  लि०

 कालीदासपुर  भूमिगत

 चिनाकुरी  भूमिगत
 सीम  की  टॉप

 लिफ्टिंग  खुदाई  )

 मधुसूदनपुर  भू०  ग०

 सेन्ट्रन  कोलफ़ोल्ड्स  लि०

 पिप-ाडोह  ओ०  का ०
 साउथ  ईस्टर्न

 कोलफोल्ड्स  लि०

 ओोरिएन्ट  नं०  3  खान  में
 साइड  डिस्चार्ज

 लागू  करने  की  योजना

 25.14

 56.05

 224.39

 51.58

 17.89

 27.3!

 29.78

 10.46

 47.95

 9.63

 10.34

 9.84

 5.32

 4  5  6

 0.65  1.89  समय  से

 2.00  21.82  24

 10.00  101.03  समय  से

 0.90  1.20  समय  से

 0.60.  15.01  12

 0.57  1.46  समय  से

 0.54  ३3.74  समय  से

 0.30  0.75  समय  से

 0.96  3.44  समय  से

 0.18  समय  से

 0.36  0.39  समय  से

 0.40  १.9 |  समय  से

 0.50  --._'  समय  से

 हु
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 वेस्टने  कोलफोल्ड्स  लि०

 38.  सेथिया  ओ०  का ०  9.70  0.22  8.91  समय  से

 1986-87  वेस्टर्न  कोलफील्ड्स  लि०

 39.  घूपतला  ओ०  का०  9.45  0.25  —  समय  से

 40.  बेल्लोरा  ओ०  का०  19.30  0.45  =  समय  से

 41.  सोदेपुर  भू०  ग०  20.72  0.60  20.59  समय  ते
 परियोजना

 रिपोर्ट  )

 सिगरेनी  कोलियरीज
 कम्पनी  लि०

 42.  रामागृंडम  ओ०  का०ता  147.16  2.00  न  समय  से

 43.  काकातिया  |  और  13.27  0.30  —_—  समय  से

 भ्‌०  ग०

 भारत  कोकिंग  कोल  लि०

 44.  बेगुनिया  भू०  ग०  9.47  0-18  4.70  पूरी  हो  गई
 परियोजना

 रिपोर्ट  )
 '
 चीनी  के  उत्पादन  को  कसी

 8209.  श्रो  के०  रामचन्द्र  रेड्डी  :  क्‍या  खाद्य  श्रौर  नागरिक  पूति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  गे  के  प्रति  हैक्टेयर  उत्पादन  और  उसकी  प्र'प्ति  की  प्रतिशतता  में
 उल्लेखनीय  वृद्धि  होने  के  बावजूद  गत  पांच  वर्षों  में  भारत  में  चीनी  के  उत्पादन  में  कमी  हो  रही  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 खाद्य  झौर  नागरिक  पूर्ति  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  गुलास  नबो  :  ओर
 चीनी  एक  कृषि  पर  आधारित  उद्योग  है  और  इसका  उत्पादन  वषं-प्रति-वर्ष  घटता-बढ़ता  रहता

 इसके  कई  कारण  हैं  जिनमें  जलवायु  आदि  शामिल  गन्ने  के  अन्तग्गंत  क्षेत्रफल  में

 मामूली  गिरावट  आने  के  बावजूद  देश  में  पिछते  दो  वर्षों  के  दौरान  चीनी  के  उत्पादन  में  बढ़ोतरी  की  प्रवृत्ति
 देखी  गई  इसका  कारण  सरकार  द्वारा  साकारात्मक  नीति  सम्बन्धी  उपाय  अपनाया  जाना

 1983-84  3-84  मौसम  में  गिरावट  आने  के  चीनो  के  उत्पादन  में  बढ़ोतरी  की  प्रवृत्ति
 आई

 चालू  मौसम  1986-87  के  दोरान  7-4-1987  को  स्थिति  के  अनुसार  कुल  70.09  लाख  मोटरी  टन
 उत्पादन  हुआ  जो  कि  1983.84  (59.16  लाख  मीटरी  1984-85  (51.44  लाख

 ढ़
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 मोटरी  और  1985-86  5-86  (70.03  लाख  मीटरी  के  वाधिक  चीनी  उत्पादन  से  अधिक  है  ।

 कीटनाशक  ववाइयों  का  निर्यात  5

 8210.  डा०  जी०  विजयरामाराव  )
 >:  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  श्रोहरि  राव  ही

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  सरकारो  क्षेत्र  की  कम्पनी  हिन्दुस्तान
 क्टीसाइड  लिमिटेड  जो  कि  भारतीय  की टनाशक  संघ  की  सदस्य  कीटनाशक  दवाइयों  के  निर्यात  का  समर्थन
 कर  रहो  हैः

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  कीटनाशक  दवाइयों  के  निर्यात  की  अनुमति  देने  का
 ओर

 कीटनाशक  दवाइयों  के  निर्माताओं  को  नये  लाइस्रेंस  जारी  करने  के  बारे  में  सरकार  की  क्या
 नीतिहै  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  रसायन  झोर  पेट्रो-रसायन  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  श्रार०  के०  जयचन्द्र
 :  ओर  जी  निर्यात  को  प्रोत्साहित  किया  जाता  है  क्‍योंकि  देश  में  अतिरिक्त  निर्मा

 क्षमता

 कीटनाशक  उद्योग  को  औद्योगिक  नीति  1973  के
 में  शामिल  किया  गया  सभी  कम्पनियां  ओऔद्योगिक  लाइसेंस  प्राप्त  करने  के  लिए  पात्र  तथापि
 कीटनाशक  सूत्रयोगों  के  लिए  नये  राज्य  क्षेत्र  या सहकारो  उपक्रमों  के  जब  तक
 कि  वे  तकनीकी  ग्रेड  के  निर्माण  से  जुड़े  हुए  न  जारी  नहीं  किये  जाते

 ]

 उत्तर  प्रदेश  में  कांच  उद्योग

 8211.  थ्रो  स्वामी  प्रसाद  सिह  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  क्पा  करेंगे  कि  ;

 व्या  उत्तर  प्रदेश  में  कांच  उद्योग  इस  समय  संकट  का  सामना  कर  रहा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  ओर

 इस  दिशा  में  सरकार  द्वारा  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  प्रोौद्योयिक  विकास  विभाग  में  राज्म  सन्‍त्री  एस०  :
 नहीं  ।

 ओर  फिर  भी  फिरोजाबाद  एककों  को  घटिया  किस्म  का  कोयला  भेजे  जाने  के  बारे  में
 कुछ  शिकायतें  मिली  रानोगंज  और  दक्षिणी  करनपुर  कोयला  खानों  से  वाष्प-कोयले  की  अपर्याप्त
 आपूर्ति  क ेकारण  बेहतर  किस्म  के  कोयले  की  मांग  अन्य  कोयला  खानों  से  पूरो  की  जाती  कोयले  का  सही
 आकार  सुनिश्वित  करने  तथा  उसमें  से  विजातीय  तत्व  निकालने  की  दृष्टि  से  कोल  इण्डिया  लिमिटेड  द्वारा
 एक  कोल  हैण्डलिग  संयंत्र  स्थापित  किये  जाने  हेतु  एक  जोरदार  कार्यक्रम  आरम्भ  किया  गया  कोयला
 कम्पनियों  को  भी  यह  निदेश  दिये  गये  हैं  कि  वे  बड़े  आकार  के  कोयलों  को  श्रप्तिकों  से  तुड़वाने  ओर  उनमें  से

 $9
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 विजातीय  तत्व  निकलवाने  की  सुनिश्चित  व्यवस्था  प्रत्येक  कोयला  कम्पनी  में  गुणवत्ता  नियंत्रण  सेल
 स्थापत  किये  जा  चुके
 आलञ्बतज  7? Lets  8  ४  शा  पु

 डिजिटल  स्विचिंग  प्रणालो  तंयार  करने  के  सम्धन्ध  सें  उच्चाधिकार  समिति

 8213.  श्री  जो०  एस०  बसवराज  |
 »  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  एच०  एन०  नन्‍्जे  गोडा

 क्‍या  सरकार  ने  डिजिटल  स्विचिग  प्रणाली  तेयार  करने  के  सम्बन्ध  में  एक  उच्चाधिकार
 समिति  की  नियुक्ति  की

 यदि  तो  इसके  सदस्य  कौन-कौन  हैं  ओर  इस  समिति  का  कार्य-क्षेद्र  क्या  और

 इसकी  रिपोर्ट  सरकार  को  कब  तक  प्रस्तुत  कर  दिये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  संतोष  मोहन  :  डिजिटल  स्विचन  प्रणाली  के

 लिए  आवश्यक  विनिर्माण  क्षमता  तथा  आई०  टी०  आई०  की  मौजूदा  संरचना  का  सर्वोत्तम  उपयोग  करने
 के  बारे  में  एक  योजना  तैयार  करने  के  लिए  एक  उच्च  शक्ति  प्राप्त  समिति  का  गठन  किया  गया  है  ।

 (i)  समिति  के  सदस्य  इस  प्रकार  हैं  :--

 1.  श्री  वी०  कृष्णमृति  अध्यक्ष
 अध्यक्ष  एम०  ए०  आई०  एल०

 2.  श्री  वी०  एम०
 सदस्य  प्रौद्योगिकी  )

 )

 3.  डॉ०  एन०
 अपर
 डलेक्टानिक  विभाग

 4.  श्री  बी०  एल०  के०  राव

 मछलीपद्नम

 5.  डॉ  कृष्ण
 सलाहकार  एण्ड

 आयोग  )

 €.  श्री  जी०  एन०

 संयुक्त  सचिव
 व्यय  विभाग

 60
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 7.  श्री  बी०  आर०  प्रभाकर

 संयुक्त  सावंजनिक  उद्यम  विभाग
 उद्योग  मंत्रालय

 8.  डॉ०  बी०  के०  मिश्र
 निदेशक  एस०
 विज्ञान  एवं  प्रोद्योगिको  विभाग

 9.  श्री  ए०  के०  गंगोपाध्याय

 महाप्रबन्धक  एंड  डी०  )
 एच०  एम०  टी०  बेंगलूर

 श्री  एस०  के०
 निदेशक  अप्रेन्टिस  शिप
 श्रम  मंत्रालय

 श्री  डी०  वी०  गुप्ता
 कार्यकारी  प्रबन्धक  निदेशक

 आई०  टी०  आई०

 श्री  माइकल  फर्नांडीज
 आई०  टी०  आई०  बेंगल्र

 वाई  मृथ्थुस्वामी  सदस्य  सचिव

 उप-महानिदेशक
 दूरसंचार  विभाग

 समिति  का  काये  क्षेत्र  इस  प्रकार  है  :  --

 (॥)  वर्ष  2000  तक  देश  में  इलेक्ट्रानिक  स्विचन  प्रणालो  के  लिए  अपेक्षित  विनिर्माण

 क्षमता  का  उत्तरोत्तर  मूल्यांकन  इसमें  देश  में  उत्पन्न  मांग  और  सम्भावित  निर्यात  भी  शामिल  है
 तथा  इलेक्ट्रानिक  ग्रामीण  स्वचल  एक्सचेंज  के  विभिन्‍न  आकार  ओर  प्रयोग  तथः  माध्यम  और

 बड़े  आकार  के  स्वचल  एक्सचेंज  तथा  ट्रंक  एवं  ट्रांसिट  एक्सचेंज  भी  शामिल  हैं  ।

 विभिन्न  आकार  के  एक्सचेंजों  के  लिए  इलेक्ट्रनिक  स्विचन  प्रणाली  का  विनिर्माण  करने  के

 लिए  निजी  फैक्टरी  के  लिए  अधिकतम  आकार  निर्धारित  करना  तथा  प्रयोग  पर  सलाह  देना  ।

 देश  में  आई०  टीा०  आई०  और  इलेक्ट्रांनिक्स  में  अन्य  विनिर्माताओं  की  मौजूदा  संरचना  की

 पुनरीक्षा  करना  और  भविष्य  में  इलेक्ट्रानिक  स्त्रिचन  प्रणाली  की  फैक्ट्रियां  स्थापित  करने  के  लिए

 उपयुक्त  नीति  की  सिफारिश  करना  |

 आई०  टी०  आई०  की  विभिन्‍न  मौजूदा  स्विचन  फैब्ट्रियों  में  सुलभ  मौजूदा
 शक्ति  आदि  के  समुचित  उपयोग  और  तैनाती  के  बारे  में  सिफारिश  ई०  एंस०  एस०  उपस्कर  का
 बिनिर्माण  ओर

 बेकल्पिक  निर्माण
 भी  इसमें  शामिल  है  ।  र

 उम्मीद  है  कि  समिति  31-7-87  तक  अपनो  रिपोर्ट  दे  देगी  ।

 6।
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 हरियाणा  में  चुनाव  कराना

 8214.  श्री  घमंपाल  सिह  मलिक  ]

 च्दसान  रघमा  रेड्डी  ५
 +  क्या  विधि  और  न्याय  मन्त्री  यह  बताने  को  क्ुपा

 श्रो  सुमाष  यादव  »
 करेंगे  कि  :

 कया  हरियाणा  विधान  सभा  के  चुनाव  कराने  के  लिए  कोई  कार्यक्रम  तयार  किया  गया

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 विधि  श्रौर  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍त्रो  एच०  झार०  :  जो

 प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।

 वतंप्रान  हरियाणा  विधान  सभा  की  अवधि  23  1967  को  समाप्त  होनी  है  और  इस

 लिए  निर्वाचन  कार्यक्रम  की  घोषणा  करने  में  कोई  विलंब  नहीं  हुआ

 मह॒षि  द्धोच्ि  तया  भ्रन्य  संतों  की  स्मृति  में  डाक  टिकट

 8215.  श्री  सदन  पांडे  :  क्या  संच।र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  महषि  दधीचि  की  स्मृति  में  डाक  टिकट  जारी  करने  के  सुझाव  के  पन्र  प्राप्त
 हुए

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  महर्षि  दवीचि  को  स्मृति  में  एक  डाक  टिकट  जारी  करने  का
 बिचार  ह

 यदि  तो  कब  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  कुछ  अन्य  भारतीय  संतों  की  स्मृति  में  निकट  भविष्य  में  डाक  टिकट  जारी  करने  का
 विचार  ओर

 (&)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  बया  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  :  जी

 और  स्मारक/विशेष  डाक-टिकट  जारो  करते  ओर  अन्य  संबद्ध  मामलों  पर  सरकार  को
 परामश  देने  के  लिए  विभाग  में  एक  फिलेटली  सलाहकार  समिति  कार्य  कर  रही  इस  प्रस्ताव  को
 फिलैटली  सलाहकार  समिति  की  आगामी  बंठक  में  विचाराथथ  रखा

 ओर  (&)  उन  महानुभात्रों  को  जिन्हें  संत  और  द्रष्टा  कहा  जा  सकता  है  तथा  जिनपर  1987
 के  दोरान  ढाक  टिकटे  जारी  करने  का  अस्थायी  श्रस्ताव  उनका  विवरण  संलग्त
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 कप विवरण

 संत  जिन  पर  स्मारक/विशेष  डाक  टिकटे  जारो  करने  का  अस्थायी  प्रस्ताव  है

 1.  श्री  श्री  मां  आनन्दमयी

 2.  जे०  कृष्णमृति

 3.  ग्रुरुघासीदास

 4.  संत  हरचंद  सिह  लोंगोवाल

 5.  श्री  श्री  ठाकुर  अनुकूल  चन्द्र

 सिहोरा  और  जबलपुर  के  बोच  एस०  टी०  डी०  सेवा

 8216.  श्रो  श्रजय  मुशरात  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताते  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  सिहोरा  और  जबलपुर  के  बीच  टो०  डी०  सेवा  प्रारम्भ  करने  का

 विचार  और

 यदि  इस  काये  के  कब  तक  पूरा  किये  जाने  की  संभावना  है  ?

 संखार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  :  सिहोरा  और  जबलपुर  के  बीच

 सातवीं  योजना  के  दौरान  एस०  टी०  डी०  सेवा  शुरू  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 चीनी  उत्पादन  के  लिए  प्रोत्साहन

 8217.  श्री  एशल०  एन०  नन्‍जे  गोडा  ]
 श्री  उत्तम  राठौड़  कि  र्गाः  »
 श्री  एस०  एस०  ग्रहो

 खाद्य  झ्रौर  नागरिक  पुति  मंत्री  चीनी  प्रोत्साहन

 झोसतो  जयन्तो  पटनायक  |

 गोजना  की  समीक्षा  के  बारे  में  24  फरव  1087  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  227  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  चीनी  मिलों  को  प्रोत्साहन  देने  के  बारे  में  कोई  निर्णय  लिया

 यदि  तो  दिए  गए  प्रोत्साहनों  का  ब्यौरा  क्‍या

 इन  प्रोत्साहनों  को  देने  का  बुनियादी  उद्देश्य  क्या  और

 उक्त  योजना  को  कब  तक  शुरू  किये  जाने  और  कार्यान्वित  किये  जाने  की  संभावना  है  ?

 खाद  भ्रोर  नागरिक  पूर्ति  सगत्नालय  में  राज्य  सन्त्रो  गुलाम  नवो  :  (१)
 प्रश्न  ही  नहों  उठता  ।

 ह  इन  प्रोत्साहनों  के  देने  का  मूलभूत  उद्देश्य  चीनी  फैक्ट्रियों  को  सक्षम  बनाने  में  इस  तरह  मदद
 करना  है  जिससे  वे  वित्तीय  संस्थानों  को आवधिक  ऋणों  की  अदायगी  कर  सकें  ।
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 यह  मामला  अभी  भी  विचाराधीन  टै  और  बहुत  जल्द  निर्णय  लिए  जाने  की  सम्भावना

 तमिलनाड़  द्वारा  इम्नोर  ताप  बिजलली  घर  के  लिए  कोयले  का  प्रायात

 8218.  भरी  के०  राममृति  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्र  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  तमिलनाड  सरकार  ने  मद्रास  के  निकट  स्थित  इन्नौर  ताप  बिजलो  घर  के  लिए  प्रतिमाह
 60,000  टन  कोयला  आयात  करने  की  अनुमति  मांगी  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्‍या  निर्णय  लिया  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  सुश्लोला  :  और

 तमिलनाडं  में  मैत्तर  ताप  विद्युत  त्रेन्द्र  की  210  मेगावाट  की  पहली  बूनिट  को  कोयले  की  आवश्यकताओं
 को  पूरा  करने  के  व्यपर्दतित  भिगरेनी  कोयलीरीज  कम्पनी  लिमिटेड  से  लिकेज  के  स्थान  पर  इन्नौर  ताप

 विद्युत  केन्द्र  के  लिए तमिलनाडु  बिजली  बोड  ने  प्रतिमाह  50,000  रुपए  मीट्रिक  टन  कोयले  के  आयात  की

 अनुमति  हेतु  अनुरोध  किया  इन  केन्द्रों  के लिए  कोयले  के  आयात  की  अनुमति  देने  का  भ्रस्ताव  नहीं  है
 क्योंकि  तमिलनाड  बिजली  बोड्ड  के  ताप  विद्युत  केन्द्रों  की कोयले  की  आवश्यकताओं  को  फिलहाल  स्वदेशी
 स्रोतों  से  पूरां  किया  जा  सकता

 तालचेर  ताप  विद्युत  परियोजना  को  स्वोकृति  देना

 8219.  थी  बज  मोहन  महन्तो  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  तालचेर  ताप  विद्युत  परियोजना  पर्यावरण  विभाग  की  स्वीकृति  के  लिए  रुकी  पड़ी

 है  और
 क्‍या  विश्व  बेंक  ने  इस  परियोजना  के  कार्यान्वयन  के  लिए  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की

 ;  भौर

 क्या  इस  परियोजना  में  पूंजी  लगाने  के  लिए  विदेशों  से  कोई  पेशकश  प्राप्त  हुई  यदि
 तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?  *

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  सुझ्ोला  से
 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  ने  प्रस्तावित  तलचेर  सुपर  ताप  विद्युत  परियोजना  को  रूप  मेंਂ

 बीकृत  दे  दी  इसे  वित्तीय  सहायता  हेतु  विश्व  बैंक  को  प्रस्तुत  किया  गया  यह  परिकल्पना  की  गई  है
 कि  मेंस  भारत  हैवी  इले।क्ट्रकल्स  लिमिटेड  मैससं  स्टील  इंडस्ट्री  आफ  फ्रांस  के  सहयोग  जिसने  समचित
 वत्तीय  पैकेज  की  व्यवस्था  करने  का  भी  अनुरोध  किया  टावर-टाइप  बायलरों  का  निर्माण

 नेवेली  लिग्नाइट  भिगम  के  श्रमिकों  को  वेतन
 ६220.  डा०  पी०  वललल  पेरूमन  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नैवेली  लिग्नाइट  निगम  में  कितने  मजदूर  ठेके  पर  काम  कर  रहे

 यह  मजदूर  कितनी  अवधि  से  ठेके  पर  कार्य  कर  रहे

 मो
 क्‍या  इन  अधिकांश  ठेका  मजदूरों  को  अनुमत्य  वेतन  का  केवल  50  प्रतिशत  दिया  जाता

 ;  गौर

 यदि  तो  उन्हें  नेमित्तिक  श्रमिक  बनाने  और  तत्पश्चात्‌ू  नियमित  आधार  पर  खपाने  के
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 लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जाने  का  विचार  है  ?

 ऊर्जा  धन्‍्त्रो  वसन्‍्त  :  भौर  मजदूरों  को  ठेकों  आधार  पर  वह  ठेकेदार  नियोजित
 करते  हैं  जिन्हें  नेवेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन  काम  देता  ऐसे  मजदूरों  की  संख्या  7.800  ठेकों  की
 अवधि  सामान्यतया  एक  वषं  होती  है  ।

 जी  नहीं  ।  न॑वेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  आवश्यक  कदम
 छठाता  है  कि  ठेका  मजदूरों  को  न्यूनतम  सांविधिक  मजदूरी  अवश्य  मिले  ।

 नेवेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन  पर  ठेका  मजदूरों  को  नियमित  आधार  पर  खपा  लेने  का

 कोई  सांविधिक  दायित्व  नहीं  है|

 देवोधुरा  उत्तर  प्रदेश  में  स्वचालित  टेलोफोन  एक्सचेंज  को  स्थापना

 8221.  श्री  हरोश  रावत  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  देवीघुरा  उत्तर  में  एक  स्वचालित  टेलीफोन  एक्सचेंज
 स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  को  स्वीकृति  दे  दी  गई

 यदि  तो

 क्या  डकत  एक्सचेंज  ने  कार्य  करना  शुरू  कर  दिया  और

 यदि  तो  इसके  कब  तक  चाल  होने  की  संभावना  है  ?

 संचार  मम्त्रालय  में  राज्य  भन्त्री  संतोष  मोहन  :  जी

 ओर  उपय्‌ कत  भाग  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 अभी  भी  न्यूनतम  अपेक्षित'मांग  की  शर्त  पूरी  नहीं  होती  ।

 झ्ौद्योगिक  एककों  को  सिट॒टो  के  तेल  को  सप्लाई
 8222.  भी  दिलीप  सिंह  भूरिया  :  क्या  पेट्रोलियम  श्रौर  प्राकृतिक  गंस  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  एककों  को  उनके  औद्योगिक  प्रयोजनों  में  इस्तेमाल  के  लिए  मिट्टी
 का  तेल  सप्लाई  कर  रही  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  श्रोर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो
 ब्रह्म  :  ओर  मिट्टी  के  तेल  का  प्रयोग  घरेलू  प्रयोजनों  अर्थात्‌  खाना  पकाने

 ओर  रोशनी  के  लिए  किया  जाता  मिट्टी  का  तेल  निबंधन  और  मृल्य  निर्धारण  ),  आदेश  1966,  6,
 समय-समय  पर  यथा  के  अधोन  मिट्टी  के  तेल  के  प्रयोग  की  अनुमति  अनिवायं  औद्योगिक  प्रयोजन
 के  लिए  केवल  प्रोद्योगिकीय  आधार  और  आवश्यकता  के  लिए  हो  दी  जातो  है  और  राज्य  सरकारें  राज्य  के
 कोटे  में  से ऐसी  अनिवाययं  आवश्यकताओं  के  लिए  आबंटन  करने  के  लिए  सक्षम  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा
 भोद्योगिक  प्रयोग  के  लिए  मिट्टी  के  तेल  का  अलग  से  कोई  आबंटन  नहीं  किया  जाता  है  ।
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 तमिलनाड़  में  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  मंज्री

 8223.  श्री  पो०  श्रार०  एस०  वेंक्टेशन  :  कया  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तमिलनाडु  में  उद्योगों  के  विस्तार  करने  या  नए  उद्योग  स्थापित  करने  संबंधी  कितने  प्रस्ताव
 केन्द्रीय  सरकार  के  विचाराधीन  पड़े  ओर

 उन्हें  मंजूरी  देने  में  विलम्ब  के  कौन  से  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  सें  श्रौद्योगिक  विकास  विमाग  में  राज्य  संत्री  एस०  :

 तमिलनाड  में  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिए  उद्योग  तथा  1951  के
 प्रावधान  के  अन्तगंत  प्राप्त  हुए  70  ओद्योगिक  लाइसेंस  आवेदन  21-4-87  को  विभिन्‍न  अवस्थाओं  में  भे  ।

 सरकार  का  यह  निरंतर  प्रयत्न  रहता  है  कि  लम्बित  पड़े  सभी  औद्योगिक  लाइसेंस  आवेदनों
 का  यथासंभव  शोप्र  निपटान  किया  जाए  ।  इसे  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्रियाविधि  को  सुप्रवाही  बनाया
 गया

 श्रान्प्र  प्रदेश  में  बहु  इंघन  ताप  विद्युत  परियोजमाश्रों  की  स्थापना

 8  24.  श्री  बी०  तुलसीराम  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  आन्ध्र  प्रदेश  में  बहु  इंघन  ताप  विद्युत  परियोजनाएं  स्वापित  करने
 का  विचार

 यदि  तो  ये  किन-किन  स्थानों  पर  स्थापित  की

 इन  परियोजनाओं  की  अनुमानित  अधिष्ठापित  क्षमता  ओर  लागत  कितनी

 परियोजनाओं  को  स्वीकृति  प्रदान  करमे  को  सर्वाधिक  प्राथमिकता  देने  के  लिए  कौन  से
 कदम  उठाये  जा  रहे  और

 इससे  राज्य  की  आवश्यकता  की  कितनो  पूति  हो  सकेगी  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  बिच्त  विमाग  में  राज्य  मंत्री  सुशोला  :  से  (४)
 नहीं  ।  केन्द्र  सरकार  द्वारा  आन्ध्न  प्रदेश  में  बहु-इंधत  ताप-विद्युत  परिशेजनाएं  स्थापित  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  विचा  राधीन  नहीं  है  ।

 मारो  विद्युत  उपकरणों  के  लिये  क्रयादेश

 8225.  डा०  डी०  एन०  रेड्डी  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  ३-पा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भा रत  हेवी  हलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  ने  सरकार  से  अनुरोध  किया

 है  कि  विदेशी  कम्पनियों  को  भारी  विद्युत  उपकरण  के  लिए  क्रयादेश  न  दिए  जाएं  क्योंकि  इन  उपकरणों
 का  शी  क्र  ही  अधिक  मात्रा  में  निर्माण

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  और

 द्वारा  देश  में  उत्पादित  ऐसे  उपकरणों  का  अब  श्रति  वर्ष  कितनो  मात्रा  में  आयात  किया
 जा  रहा
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 उद्योग  मन्त्रालय  में  सरकारी  उद्यम  ब्रिमाग  में  राज्य  मन्त्री  के०  के०  :
 ओर  क्षमता  के  बेहतर  उपयोग  का  सुनिश्चित  करने  के  लिए  बी०एचे०ई०एल०  सरकारी  सहयोग  के

 लिए  अनुरोध  करता  रहा  यह  सरकार  की  नीति  है  कि  देशी  क्षमता  के  अधिकतम  उपयोग  का  सुनिश्चय
 किया  जा  परिस्थितियों  वो  समग्रता  के  आधार  पर  केवल  चयनात्मक  रूप  में  आयात  का  सहारा
 लिया  जाता  है  ।

 जानकारी  इकट्ठी  को  जा  रही  हे  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 सीमेंट  उत्पादन

 8226.  श्रीमती  प्रमावतो  गुप्त  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  पंचबर्षीय  योजना  अवधि  के  अन्त  तक  सीमेंट  की  कितनी  मांग  होने  का

 मान

 उक्त  अवधि  तक  सीमेंट  का  कितना  उत्पादन  होने  का  अनुमान  ओर

 सीमेंट  को  यदि  कोई  कमी  तो  उसे  पूरी  करने  ओर  सीमेंट  उत्पादन  में  आत्म  निर्भरता

 प्राप्त  करने  क ेलिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  प्रौद्योगिक  विकास  विभाग  म  राज्य  मन्त्रो  एम०  :

 से  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  में  सीमेंट  की  मांग  लगभग  49  मिलियन  मो०  टन  होने  की

 बनः  योजना  के  अंतिम  वर्ष  के  लिए  उत्पादन  लक्ष्य  भी  49  मिलियन  मी०  टन  निर्घारित  किया

 गया  है  जिसे  सम्पूर्ण  रूप  से  प्राप्त  कर  लेने  की  सम्भावना  है  जिससे  देश  को  सीमेंट  में  आत्म-निर्भर  बताया

 जा  सके  ।

 कर्नाटक  में  बिजलो  का  उत्पादन  शोर  खपत

 8227.  थ्री  डो०  के०  नायकर  :  कया  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कर्नाटक  में  जल  बिजली  और  ताप  बिजली  का  अलग-अलग  कुल  कितने  मेगावाट  उत्पादन
 और

 राज्य  में  बिजली  की  कुल  खपत  ओर  ओर  आवश्यकता  कितनी  है  ?

 अर्जा  मंत्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  सन्‍्त्री  सुशोला  :  वर्ष
 वर्ष  1986-87  के  दौरान  कर्नाटक  में  विद्युत  का  कुल  उत्पादन  778४8  मिलियन  यूनिट  जिसमें
 1267  मिलियन  यूनिट  ताप  विद्युत  ओर  652]  मिलियन  यूनिट  जल  विद्युत  था  ।

 वर्ष  1986-87  के  दोरान  कर्नाटक  में  विद्युत  को  कुल  उपलब्धता  10350  मिलियन

 यूनिट  जिसकी  तुलना  में  आवश्यकता  14163  मिलियन  यूनिट

 पनबिजली  परियोजनाध्नों  को  स्वीकृति

 8228.  श्री  श्रोकाम्तदतत  नरसिह  राज  वाडियर  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;
 क्या  दक्षिणी  राज्यों  में  कार्यान्वयन  के  लिए  बड़ी  संख्या  में  प्रस्तावित  परियोजनाएं  स्वीकृति

 के  लिए  लम्बित  पड़ी
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 यदि  तो  उनकी  राज्यवार  संख्या  क्या  है  ओर  उन्हें  स्वीकृति  न  दिए  जाने  के  कया  कारण
 और

 उन  पनबिजली  परियोजनाओं  को  शीक्र  स्वीकृति  देने  के  लिए  राष्ट्रीय  पन-बिजली  निगम
 ने  क्‍या  कदम  उठाए  हैं  ?

 ऊर्जा  मम्त्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  सुशोला  :  से
 भान््र  प्रदेश  में  तमिलनाड  में  केरल  में  तीन  ओर  कर्नाटक  में  एक  जल  विद्युत  परियोजना  के
 सम्बन्ध  में  विद्युत  परियोजना  रिपोर्ट  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिक रण  में  प्राप्त  हुई  हैं  ।  कुछ  रिपोर्टों  की  तकनी
 आधिक  दृष्टि  से  जांच  की  जा  रही  है  तथा  अन्य  रिपोर्टों  के  संबंध  में  टिप्पणियां  संबंधित  राज्य
 कारियों  के  पास  भेज  दी  गई  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  द्वारा  किए  जा  रहे  इन  प्रस्तावों  के
 आर्थिक  मूल्यांकन  में  राष्ट्रीय  जल  विद्युत  निगम  शामिल  नहों

 श्रान्ध्र  प्रदेश  में  बिजलो  को  कमी

 8229.  श्री  एम०  रघुमा  रेड्डी  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आन्ध्र  प्रदेश  में  बिजली  की  कमी

 क्‍या  सरकार  केन्द्रीय  पूल  से  आपेक्षित  मात्रा  में  विद्युत  सप्लाई  करने  जा  रहो  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  सुशोला  :  (  1986-87
 के  आन्ध्र  प्रदेश  अपनी  विद्युत  की  मांग  पूरी  करने  में  समर्थ  1987  में  राज्य
 को  विद्युत  की  कमी  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  जितका  मुख्य  कारण  जलाशयों  में  कम  जल  स्तर  होने
 के  फलस्वरूप  जल-विद्युत  उत्पादन  में  कमी  होना  है  ।

 ओर  जहां  तक  संभव  आन्ध्र  प्रदेश  को  दक्षिण  क्षेत्र  में  स्थित  केन्द्रीय  विद्युत  केन्द्रों
 के  अनाबंटित  भाग  में  से  विद्युत  प्रदान  की  जा  रही  है  ।

 हु

 सोडियम  बेपीर  इलेक्ट्रिक  लेम्पों  का  निर्माण

 8230.  श्री  एन०  डेनिस  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  भारत  मैं  सोडियम  बेपोर  इलेक्ट्रिक  लैम्पों  का  निर्माण  किया  जाता

 उनका  निर्माण  करने  वाली  कम्पनियों  के  नाम  क्या  और

 उन्हें  कितने  लेम्पों  का  निर्माण  करने  को  अनुमति  दी  गई  है  ?

 ु
 उद्योग  मंत्रालय  में  श्रोद्योगिक  विकास

 विभाग  में  राज्य
 मंत्री  एम०  भप्ररुणाजल  :

 उच्च  दबाव  वाले  सोडियम  वेपर  इलेक्ट्रिक  लेम्पों  का  भारत  में  निर्माण  किया  जा  रह
 कम  दबाव  वाले  सोडियम  वेपर  इलेक्ट्रिक  लेम्पों  का  देश  में  अभी  तक  निर्माण  नहीं  किया  जा

 रहा

 (  ख  )  ओर  में०  पिको  इलेक्ट्रानिक्स  एण्ड  इलेक्ट्रिकह्स  बम्बई  ओर  मं०  जेमेलेक
 बम्वई  इन  लेम्पों  का  निर्माण  कर  रही  हैं  और  इनकी  लाइसेंस  प्राप्त  वाषिक  क्षमता  क्रमशः  |  “50,000
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 सुपर  बाजार  झोर  दिल्‍लो  राज्य  नागरिक  झ्ापूर्ति  निगम  लिसिटेड  द्वारा
 पासोलोन  झायल  को  सशतं  बिक्रो

 8231.  भरी  यशवन्त  राव  गढाल  पाटिल  :  क्‍या  खाद्य  श्रोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  में  सुपर  बाजार  के  माध्यम  से  वितरित  किए  जाने  के  लिए  पामोलीन  खाद्य  तेल
 की  कमी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  ह ैऔर  उसके  कया  कारण

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  3  1987  के  टाइम्स  ऑफ  इंडिया  में  छरे  समाचार  की  ओर
 आकर्षित  किया  गया  है  जिसमें  कहा  गया  है  कि  दिल्‍ली  राज्य  नागरिक  आपूर्ति  निगम  लिमिटेड  की  गाड़ियों
 से  पामोलीन  खरीदने  के  इच्छुक  लोगों  को  जबरदस्ती  गाड़ियों  से  क्रीमਂ  खरीदने  के  लिए  कहा

 गया  या  कई  बार  खाद्य  तेल  लेने  से  पहले  बख्शोश  की  मांग  की  जाती  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  पर  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 खाद्य  शोर  नागरिक  पूति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गुलाम  नबी  :  और
 देशीय  खाद्य  तेलों  के  मल्यों  में  वृद्धि  क ेरख  के  कारण  उपभोक्ताओं  ने  पामोलीन  के  प्रति  अधिक  अभिरुचि
 दिखाई  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  आयातित  ब्वाद्य  तेलों  की  देशीय  खाद्य  तेलों  को  सप्लाई
 को  अनुपूर्ति  करने  के  लिए  की  जाती  दिल्‍ली  प्रशासन  से  कहा  गया  है  कि  वे  आवंटित  किए  गए  रेपसीड
 हेल  को  उठाने  में  सुधार  ताकि  संघ  राज्य  क्षेत्र  को किए  गए  पामोलीन  के  आवंटन  की  अनुपूर्ति  की  जा
 सके  ।

 और  दिल्ली  राज्य  नागरिक  आपूर्ति  निगम  तथा  सुपर  बाजार  ने  सूचित  किया  है  कि
 3-4-87  के  ऑफ  इंडिया  में  प्रकाशित  खबर  में  कोई  सच्चाई  नहीं  है  ।  ०

 हाजी  रा-जगदोशपुर-विज यपुर  गस  पाइप  लाइन  का  देश  के
 दक्षिणों  मागों  का  विस्तार

 8232.  श्री  वो०  एस०  कृष्ण  भ्रथ्यर  :  वया  पेट्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  गेस  मन्त्रो  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  हाजी  रा-विजयपुर-जगदीशपुर  गैस  पाइप  लाइन  का  देश  के  दक्षिणी  भागों  तक
 विस्तार  करने  के  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 पेट्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  गेस  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  तथा  वित्त  मन्धालय  में  राज्य  मम्त्नो

 ब्रह्म  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 टैलोग्राफ  सकिट  के  किरायां  में  परिवर्तन

 8233.  कली  पी०  झार०  कमारमंगलस  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  टेलीग्राफ  सकिट  के  किरायों  में  परिवर्तन  कर  दिया  गया
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 इसके  परिणामस्वरूप  बन्द  कर  दिये  गये  सकिटों  की  संख्या  कितनी

 इस  कारण  राजस्व  की  कितनी  हानि  होने  का  अनुमान  ओर

 इन  हानियों  को  पूरा  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 संचार  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  :  जी  हां  ।

 से  अपेक्षित  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  उसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया

 मोपाल  डिबोजन  के  जिलों  में  टेलोफोन  सेवाएं

 8234.  श्री  प्रताप  मानु  र्मा  :  क्या  संचार  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृष  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भोपाल  डिवीजन  के  जिलों  रायसेन  ओर  |सहोर  जिलों  में  टेलीफोन  सेवाएं
 बहुत  ही  असंतोषजनक

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  बुदनी--सिहो
 ब॒दनी  भोपाल--दीवानगंज  ओर  नसरुल्‍लागंज--भोपाल  टेलीफोन  लाइनें  खराब

 पड़ी  रहती  हैं  ?

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ओर

 उक्त  लाइनों  की  टेलीफोन  व्यवस्था  में  सुधार  करने  के  लिए  कौन  से  कदम  उठाने  का
 बिचार

 संचार  सम्श्रालय  में  राज्य  मन्त्री  संतोष  मोहन  :  भोपाल  डिवीजन  के
 जिले  में  टेलीफोन  सेवाएं  संतोषप्रद  हैं  ।

 उपयुक्त  के  उत्तर  को  मद्देनजर  रखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 नहीं  ।  रायसेत  और  सिहोर  की  विभिन्‍त  ट्रंक  लाइनों  का  कार्यकरण
 प्रद  है

 उपयुक्त  के  उत्तर  को  मदेनज२  रखते  हुए  प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।

 कड़े  रख-रख्ाव  और  दोषों  का  सुधार  करके  ट्रंक  लाइनों  के  कायंकरण  को  संतोषप्रद  स्तर  पर
 रखने  के  प्रयास  किए  जा  रहे

 भुवनेश्वर  और  मद्रक  के  बोच  एस  ०टो  ०  डो०  सुविधा

 8235.  थ्री  प्ननन्त  प्रसाद  सेठी  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  वर्ष  1986-87  के  दोरान  भुवनेश्वर  ओर  भद्रक  के  बीच  एस०टो०डो०  टेलीफोन
 सुविधा  का  विस्तार  किया  जाना

 यदि  तो  इसमें  क्या  प्रगति  और

 यदि  यह  कार्य  नहीं  किया  गया  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?
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 संचार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  संतोष  मोहन  देव  :

 लंबी  दूरी  के  पकिट  बढ़ा  देने  के  बाद  भुवनेश्वर  और  भंद्रक  के  बीच  एस०टी०डी ०
 सुविधा  सम्भव  हो  जाएगी  ।  इस  दिशा  में  कार्य  शुरू  किया  जा  रहा  है  ।

 सम्पत्ति-उत्तराधिकार  फे  संबंध  में  एक  हो  कानून

 8236.  श्रीमती  किशोरी  सिह  :  क्या  विधि  श्रौर  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  सम्पत्ति-उत्त  रधिकार  के  सम्बन्ध  में  विद्यमान  कानून  में  विभिन्‍न  घामिक  सम्प्रदायों  में

 पुत्रों  और  पृत्रियों  के  उत्तराधिक!र  के  सम्बन्ध  में  विभिन्‍न  मानदंड  निर्धारित  किए  गए

 यदि  तो  क्या  सभी  लोगों  के  उनके  घामिक  विश्वास  को  नजर  अन्दाज  करते  हुए
 उत्तराधिकार  के  सम्बन्ध  में  एक  ही  कानून  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 विधि  श्र  न्याय  मन्‍त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  एच०  श्रार०  :  हां  ।

 एक  स्वेच्छिक  समान  सिविल  संहिता  बनाने  के  प्रस्ताव  जो  कि  सरकार  के  विचाराधीन

 उत्तराधिकार  की  एक  ही  विधि  का  उपबंध  किया  गया  किन्तु  इस  पर  अभी  कोई  विनिश्चय  नहीं
 किया  गया  है|

 प्रश्न  ही  नहीं

 ]

 पेट्रोलियम  पदार्थों  के  मृल्यों  में  वद्ध

 823९.  श्री  राम  पूजन  पटेल  :  पेट्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  गस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :  .

 क्या  भारत  में  पेट्रोलियम  पदार्थों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  हुई  जबकि  विश्व  बाजार  में  इन  के
 मूल्य  नोचे  गिरे  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  श्रौर  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  वित  मंत्रालय  राज्य  मंत्री

 ब्रह्म  :  और  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  नियंत्रित  मूल्य  निर्घारण  नीति  के

 सामान्यतः  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्यों  में  परिवर्तन  के  अनुसार  मूल्यों  में  संशोधन  नहीं  किया  जाता
 1986  से  मुख्य  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  मूल्यों  में  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई  है  ।

 |

 इंजोनियसे  इण्डिया  लिमिटेड  में  पर्णफालिक  प्रध्यक्ष  को  नियुक्त

 8239.  श्री  दोलत  सिह  जो०  जदेजा  :  क्या  थेट्रोलियम  श्रौर  प्राकृतिक  गेस  मन्त्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे कि  :

 क्‍या  इंजीनियस  इंडिया  लिमिटेड  में  कोई  पूर्णकालिक  अध्यक्ष  नियुक्त  नहीं  किया  गया  ,
 यदि  तो  इस  पद  को  कब  भरा

 ह&६।
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 क्‍या  सरकार  को  पिछले  7  वर्षों  के  दोरान  इंजोनियसं  इंडिया  लि०  के  व्यावतायिक  स्तर
 घीरे-छीरे  गिरते  जाने  के  बारे  में  जानकारी  और

 सरकार  इंजी  नियसं  इंडिया  लि०  की  पिछली  प्रतिष्ठा  फिर  से  कायम  करने  के  लिए  कौन  से
 उपाय  कर  रही  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  सन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  तथा  वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 ब्रह्म  :  और  इंजीनियस  इंडिया  लिमिटेड  के  अध्यक्ष  और  प्रबन्ध  निदेशक  में
 कालिक  पद  को  पूर्णकालिक  प्रबन्ध-निदेशक  ओर  अंशकालिक  अध्यक्ष  के  पद  में  बांट  दिया  गया
 कालिक  प्रबन्ध-निदेशक  होने  पर  पूर्णकालिक  अध्यक्ष  रखने  की  आवश्यकता  महसूस  नहीं  होती  ।

 और  इंजीनियस  इंडिया  लिमिटेड  ने  देशी  टेकनोलोजी  के  जनशक्ति  आदि  के
 अधिक  उपयोग  को  उच्च  प्राथमिकता  देते  हुए  कम्पनी  को  प्रगति  पर  महत्वपूर्ण  जोर  दिया  सरकार

 की  गतिविधियों  की  लगातार  समीक्षा  करेतो  रहती  है  ताकि  यह  उच्च  स्तरीय
 दात्री  संगठन  बना  रहे  ।

 |

 बिजलो  का  उत्पादन  झोर  उसको  भांग

 8240.  झो  बलवंत  सिह  राभूवालिया  ]
 9  :  क्या  ऊर्जा  मन्‍्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 शो  तेजा  सिह  बर्दो

 क्‍या  गत  कुछ  वर्षों  में  बिजली  के  उत्पादन  ओर  उसकी  मांग  में  निरन्तर  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  बिजली  के  उत्पादन  और  उसकी  मांग  के  वर्षवार

 आंकड़े  क्या

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  द्वारा  प्रयास  किये  जाने  के  बावजूद  बिजली  के  वितरण  और

 पारेषण  में  होने  बाली  हानि  को  प्रतिशतता  में  कमी  नहीं  हुई  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  विद्युत  विमाग  में  राज्य  मन्त्री  सुशोला  :  और
 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  विद्युत  का  उत्पादन  और  मांग  निम्नानुसार  रही  है  :---

 वर्ष  कुल  विद्युत  उत्पादन  झ्रावश्यकता

 1984-85  156633  155432

 1985-86  5-86  170037  170746

 1986-87  187568  197356

 ओर  प्रणाली  सुधार  स्कीमों  के  क्रियान्वयन  ओर  प्रशासनिक  उपायों  के  जरिए  ऊर्जा
 को  चोरी  को  रोकने  से  देश  में  पारेषण  ओर  वितरण  हानियां  धीरे-धीरे  कम  हो  जाने  की  आशा
 अत्यधिक  पारेषण  और  वितरण  हानियों  के  लिए  मुख्य  कारण  ये  कमजोर  एबं  अपर्याप्त  पारेषण  ओर
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 वितरण  निम्न  क्द्युत  गुणांक  बड़े  पैमाने  पर  गांवों  का  अत्यधिक
 फामरों  का  स्थापित  ऊर्जा  की  समुथित  भार  प्रबन्ध  कान  मीटर  के  जरिए  विद्युत
 सप्लाई  न  किया  जाना  तथा  वित्तीय  बाघाएं  ।

 |

 डीजल  इंजन  प्रायल  के  स्थान  पर  प्लांट  झायल

 8242.  श्री  प्रताप  राव  बी  भौसले  :  क्या  पेट्रोलियम  भ्रोर  प्राकृतिक  गंस  मन्‍्त्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  इंजन  आयलਂ  के  स्थान  पर  आयलਂ  का  श्रयोग  किये  जाने  के

 लिए  कुछ  अनुसंधान  काय॑  हुए

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्योरा  क्या  ओर

 आयलਂ  के  स्रोत  क्‍या  हैं  और  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  कदम  उठाने  का
 विधार  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  सस्त्रालय  के  राज्य  मन्‍त्रो  तथा  वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री

 :  से  पेट्रो-फसलों  पर  कई  अध्ययन  आरम्भ  किये  गये  हैं  जिससे  बाटनो-के
 कल्स  की  प्राप्ति  हुई  है  जो  पेट्रोकेमिकल्स  का  सश्भ्व  '्तिस्थापना/पुरक  हो  सकता  उनके  महत्व  के

 का  पेट्रो-फसलों  की  उन  विभिन्‍न  किस्मों  पर  एक  सर्वेक्षण  किया  गया  था  जो

 एसक्लेडायडेशिया  के  परिवारों  से  सम्बन्धित  थे  ।

 इन्हें  ऊर्जा  तेलों/इंधनों  के  उत्पादन  के  लिए  मारयता  दी  गई

 सर्वेक्षण  से  पता  चला  है  कि  पौधों  का  विभिन्‍न  कृषि-जलवायू  वाले  क्षेत्रों  में  प्रसार  किया  जाता  है
 ओर  ये  अंडमान  ओर  निकोबार  तमिलनाडु  और  केरल  के  तटीय  गुजरात  और  राजस्थान
 के  शुष्क  और  अधं-शुष्क  पहाड़ों  की  रेतीले  टीलों  और  मैदानी  इलाकों  में  पाये  जाते  हैं  ।

 ..  पौधों  के  तेल्न  पोगोबा  तेल  और  कटंजी  तेल/सालपीड  तेल/राइस  ब्रांड  के  दो  स्ट्रोक  के  इंजन
 के  लिए  बेस  स्टादः  के  रूप  में  और  डीजल  तेल  को  प्रतिस्थापक/प्रक  के  रूप  में  प्रयोग  में  लाये  जाने  पर

 देहरादून  स्थित  आई०आर्ट  ०  पी  ७  और  मद्रास  स्थित  आई०आई०टी०  में  कुछ  अन्वेषण  किये  गये  चूंकि
 इन  पोधों  के  तेलों  में  डोजल  तेल  के  प्रतिस्थापक/पूरक  की  सम्भावना  आगामी  वर्षों  में  इनके

 वर्गीक  संसाधन  और  उपयोग  के  सम्बन्ध  में  अनुसंधान  और  विकास  कार्य  किये
 जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 दिल्‍ली  के  जिला  न्यायालयों  में  रजिस्ट्रार  के  पदों  का  सूजन

 8243.  श्री  राममगत  पासवान  :  क्या  विधि  झोर  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  सरकार  का  विचार  निकट  भविध्य  में  बम्बई  को  तरह  दिल्‍ली  के  न्यायालयों  में
 स्ट्रार  का  पद  बनाने  और  निकट  भविष्य  में  दिल्ली  के  जिला  न्यायालयों  के  अधीक्षकों  के  ग्रेड  संशोधित  करने
 का  ओर

 यदि  तो  इसके  क्या  का रण  हैं  ?
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 विधि  और  न्याय  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  भ्ार०  :  नहीं  ।
 जज  न  अननजड  न  जिओ

 वर्तमान  व्यवस्था  संतोषप्रद  रूप  से  काम  कर  रही

 राजधाट  विद्वत  गह  को  श्रन्यत्न  ले जाना

 8244.  चौधरी  श्रख्तर  हसन  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बत्ताने  की  क्पः  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राजघाट  स्थित  विद्यत  गृह  को  हटाकर  अन्यत्र  कहीं  ले  जाने  का  विचार  है  ताकि  इस
 क्षेत्र  के  पर्यावरण  में  सुधार  किया  जा  सके  ;

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  शिकायतें  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  विशधत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  सुशीला  रोहतगो  )  :  नहीं  ।

 और  प्रदूषण  FT  रोकने  तथा  पर्यावरण  की  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिए  राजघाट  में
 15  भेगावाट  की  यूनिट  में  इलेक्ट्रोस्टेटिक  प्रिसिपिटिटर  स्थापित  किए  जा  रहे  हैं  तथा  कार्य  1987  के
 दोरान  पूरा  हो  जाने  की  उम्मीद  इलेक्ट्रोस्टेटिक  प्रिसिपिटेटर  स्थापित  हो  जाने  के  बाद  ही  यूनिट  को
 वाणिज्यिक  विद्युत  उत्पादन  में  लगाया

 रियों  का  भ्रायात

 8245.  श्री  सत्येन्द्र  नारायण  सिह  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  को  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  रिगों  का  होने  के बावजूद  उनका  आयात  किया  जा  रहा

 यदि  तो  इसक्रे  क्या  कारण  और

 क्या  प्रौद्योगिकी  विकास  महानिदेशक  ने  सरकार  को  इस  अप्रयुक्त  स्वदेशी  क्षमता  के  बारे  में
 अवगत  कराया  है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  श्रोद्योगिक  विक्रास  विभाग  में  राज्य  मनन्‍्त्री  एम०  :
 से  तेल  क्षेत्र  क ेउपकरणों  तथा  सेवाओं  के  स्वदेशोकरण  को  अधिकार  प्राप्त  समिति  द्वारा  तेल  रिगों
 के  आयात  पर  विचार  किया  जाता  है  जिसमें  तकनीकी  विकास  महानिदेशालय  का  प्रतिनिधित्व  है|  समिति
 द्वारा  तेल  रिगों  तथा  अन्य  उपकरणों  के  आयात  की  स्वदेशो  निर्माताओं  की  वस्तुओं  के  निर्माण
 करने  तथा  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  तथा  आयल  इंडिया  लि०  द्वारा  निर्धारित  किये  गये  कार्यक्रम  के

 मनुसार  उन्हें  आपूर्ति  करने  की  क्षएता  के  आंकलन  के  बाद  ही  दी  जातो  इसके  अलावा  तेल  एवं
 प्राकृतिक  गेस  आयोग  तथा  आयल  इंडिया  लि०  द्वारा  दी  जाने  वालो  विश्वव्यापी  निविदाओं  में  भाग
 वाले  स्वदेशी  निर्माता  कुछ  रिय!यतें  जैसे  मूल्य  अधिमान्य  71,  रियायती  आयात-शुल्क  तथा  माने  गये  निर्यात
 के  लाभ  प्राप्त  करने  के  पात्र  स्वदेशीकरण  की  प्रगति  की  निरन्तर  समीक्षा  की  जाती

 पश्चिम  बंगाल  में  खाना  पकाने  को  गंस  के  तिलेण्डरों  को  सप्लाई

 8246.  श्री  रेशपद  दास  :  क्‍या  पेट्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  गस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 14
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 पश्चिम  बंगाल  में  प्रति  दिन  खाना  पकाने  की  गैस  के  कुल  कितने  सिलेण्डरों  की  मांग
 और

 उक्त  राज्य  को  खाना  पकाने  की  गैस  के  प्रति  दिन  कितने  सिलेण्डर  सप्लाई  किए  जाते  हैं  ?

 पेट्रोलियम  झ्ोर  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  के  राज्य  मत्री  तथा  वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो

 ब्रह्म  :  पश्चिमी  बंगाल  में  कुकिंग  गेस  सिलिडरों  की  औसत  मांग  करीब  5,000  की  प्रति
 दिन  है  t

 पश्चिमी  बंगाल  में  एल०  पी०  जी०  बाटलिण  संयंत्रों  की  वर्तमान  क्षमता  करीब  20,000
 सिलिडर  प्रति  दिन  पश्चिमी  बंगाल  में  मांग  को  केवल  बाटलिग  संयंत्रों  मे ंकभी-कभी  संचालन  सम्बन्धी

 समस्याओं/ओद्योगिक  संबंधों  की  समस्याओं  के  उत्पन्न  होने  की  स्थितियों  को  छोड़कर  पूर्णतः  पूरा  किया
 जाता

 बिहार  में  हिन्दुस्तान  मश्ोन  ट्ल्स  लिसिटेड  के  कारखाने  को
 स्थापना  का  प्रस्ताव

 8247.  भ्री  राम  बहादुर  सिह  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  में  छपरा  में  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  लिमिटेड  के  पूर्ण  विकसित  एक  कारखाने
 की  स्थापना  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  प्रस्तावित  कारखाने  में  कब  तक  का  शुरू  हो  जाने  को  सम्भावना  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  सरकारों  उद्यम  विमाग  में  राज्य  मंत्री  के०  के०  :

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 टदेलोफोन  कनेक्शनों  के  अंतरण  के  लिए  मानदंड

 8248.  श्रीमतो  डो०  के०  भंडारी  :  क्‍या  संजार  सन्द्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रत्णेक  श्रेणी  के  विद्यमान  टेलीफोन  कनेक्शनों  को  रक्त  दूर  के  रिश्तेदारों  भोर
 अन्य  व्यक्तियों  को  अन्तरित  करने  संबंधी  मानदंड  क्या

 मृत्यु  के  मामलों  में  प्रत्येक  श्रेणी  के  मौजूदा  कनेक्शन  अन्तरित  करने  सम्बन्धी  मानदण्ड
 क्‍या

 सभो  मामलों  में  कनेक्शन  हेतु  पंजीकृत  व्यक्तियों  के  पंजीकरण  अन्त  रत  करने  के  लिए  प्रत्येक
 श्रेणी  हेतु  मानदण्ड  क्या

 प्रत्येक  श्रेणी  के  मौजूदा  कनेक्शनों  को  एक  जगह  से  दूसरी  जगह  स्थानांतरित  करने  सम्बन्धी
 मानदण्ड  क्या

 (#)  31  1987  को  दिल्ली  के  किन-किन  इलाकों  में  प्रत्येक  श्रेणी  के  मौजूदा  कनेक्शनों  को
 स्थानांतरित  करने  की  अनुमति  दी  गई  और

 प्रत्येक  श्रेणी  में  कनेक्शन  की  स्वीकृति  हेतु  प्रतोक्षा  कर  रहे  पंजीकृत  व्यक्तियों  के  सम्बन्ध  में
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 क्या  मानदण्ड  हैं  और  ऐसे  मामलों  में  निवास  पते  में  परिठतंन  के  सम्बन्ध  में  किस  प्रक्रार  विच्रार  किया
 जाता  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  :  से  अपेक्षित  जानकारी
 संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  जो  समा  पटल  पर  रद्ध  दिया  गया  है  ।

 31  1987  को  सेना  लोदी  तीस
 शक्ति  दिल्‍ली  शाहदरा  टी०  रोड  के  उत्तर  के  क्षेत्र  के

 करोल  बाग  और  नजफगढ़  एक्सचेंजों  द्वारा  सेवित  क्षेत्रों  को  उनके
 स्थानांतरण  की  पात्रता  पर  टेलीफोन  शिफ्ट  करने  की  अनुमति  थी  ।

 एक्सचेंज  क्षमता  सुलभ  होने  टेलीफोन  कनेक्शन  निम्नलिखित  प्रतिशत  में  किये
 जाते  हैं  :--

 ओ०  बाई०  टी  ०  40  प्रतिशत

 गेर-ओ०  वाई०  टी  ०  |सामान्‍्य  40  प्रतिशत

 गर-ओ०  वाई०  टी०/|विशेष  20  प्रतिशत

 यदि  कोई  आवेदक  प्रतीक्षा  सूची  से  अपना  नाम  और  पता  किसी  अन्य  मल्टी  एक्सचेंज  प्रणाली  के
 अन्तर्गत  एक्सचेंज  मे  बदलने  का  अनुरोध  करता  है  तो  उप्तका  नाम  उस  नये  एक्सचेंज  को  विशेष  श्रेणी  की
 प्रतीक्षा  सूचो  में  रखा  जाएगा  ओर  उप्तकी  प्राथमिकता  की  तारीख  मूल  रजिस्ट्रेशन  की  तारीख  से  घिनो

 विवरण

 मौजूदा  टेलीफोन  कनेक्शन  के  रजिस्ट्रेशन  के  भ्रन्तरण  और  मोजूदा  टेलीफोन
 कनेक्शनों  को  शिफ्ट  क  रने  से  संबंधित  मानदंड  दर्शाने  वाला  विवरण

 किसी  उपभोक्‍ता  के  जीवित  रहते  किसी  भी  श्रेणी  के  टेलीफोन  कनेक्शन  का  अन्त  रण
 उसके  सम्बन्धी  अर्थात्‌  सौतेला  भाई  और  सौतेली
 बहन  शामिल  परन्तु  चचेरा  शामिल  नहीं  के  नाम  करने  की  अनुभति  इस  प्रकार  के  अन्तरण  के
 लिए  यह  आवश्यक  है  कि  मूल  किराएदार  के  नाम  टेलीफोन  कम  से  कम  एक  वर्ष  तक  काम  किया
 विशेष  श्रेणी  के  अन्तगंत  टेलीफोन  कनेक्शन  के  अन्तरण  के  मामले  में  मूल  किराएदार  उप्त  विशेष  श्रेणी  के

 अन्तरण  की  तारीख  से  पांच  वर्ष  की  अवधि  तक  रजिस्ट्रेशन  के  लिए  पात्र  नहीं  माना

 किराएदार  की  मृत्यु  के  पश्चात्‌  क्रिसी  भी  श्रेणी  के  अन्तग्गंत  टेलीफोन  का  अन्तरण  उसके
 कानूती  रूप  से  उत्तराधिकारी/हकदार  के  नाम  किया  जा  सकता  यदि  सम्पत्ति  किसी  एक  आदमी  के  नाम
 से  वसीयत  की  गई  हो  तो  टेलोफोन  उस  व्यक्ति  के  नाम  अन्तरित  किया  उस  स्थिति  में  यदि
 सम्पत्ति  एक  से  अधिक  व्यक्ति  के  नाम  वस्तीयत  की  गई  हो  तो  टेलोफ़ोन  का  अन्तरण  उस  विशेष  व्यक्ति  के
 नाम  किया  जाएगा  जिसके  नाम  का  उल्लेख  इस  उद्देश्य  से  विशेषरूप  से  वसीयत  में  किया  गया  किसी
 घककार  का  विशेष  उल्लेख  न  होने  के  कारण  अन्य  लाभभोगियों  की  आम  सहमति  से  किसी  भी  एक  लाभभोगी
 के  नाम  टेलीफोन  अन्तरित  किया  जा  सकता  है  ।

 बसोयत  न  होने  पर  जीवित  पति/पत्नी  के  नाम  टेलीफोन  अन्तरित  किया  जा  सकता  एक  से

 १6
 हैं
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 अधिक  पति/पत्नी  होने  पर  अन्यों  की  सहमति  से  किसी  एक  के  नाम  में  टेलोफोन  अन्तरित  किया  जा  सकता
 यदि  पति/पत्नी  जीवित  न  हो  या  टेलीफोन  अपने  नाम  न  रखना  चाहें  तो  टेलीफोन  परस्पर  सहमति  से

 किसी  एक  संतान  के  नाम  पर  अन्तरित  किया  जा  सकता  पति/पत्नी  या  संतान  के  जीवित  न  रहने  पर

 टेलीफोन  बंध  उत्तराधिकारी  के  नाम  अन्तरित  किया  जा  सकता  एक  से  अधिक  वध  उत्तराधिकारी

 होने  पर  उनमें  से  किसी  एक  के  नाम  अन्य  को  ५रस्पर  सहमति  टेलीफोन  अन्तरित  किया  जा
 सकता  है  ।

 रज्स्ट्रिशन  का  ध्रन्तरण  :

 (i)  र-ओ०वाई०टी०  स्पेशलਂ  और  ०-
 एस०  एस०  श्रेणियों  के  अन्तगंत  रजिस्ट्रेशन  के  अन्तरण  की  अनुमति  नहीं  दी  जाती

 आवेदक  के  जीवित  रहने  की  अवधि  में  वाई०  टी०  सामान्यਂ  और
 गो०  वाई०  टी०  सामान्यਂ  श्रेणियों  के  अन्तर्गत  रजिस्ट्रेशन  के  अन्तरण  की  अनुमति
 निकट  सम्बन्धियों  पुत्र  एवं  भाई  ओर

 बहिन  भाई  ओर  बहिन  सहित  परन्तु  चचेरे  भाई/बहिन  को  के
 नःम  अन्तरित  किया  जा  सकता  आवेदक  को  मृत्यु  होने  पर  वध  उत्तराधिकारी
 के  नाम  में  रजिस्ट्रेशन  के  अन्तरण  की  अनुमति  दी  जा  सकती

 शिफ्टिंग्  :

 एक  हो  एक्सचेंज  क्षेत्र  के  भीतर  टेलीफोन  के  कार्य  करने  की  अवधि  पर  ध्यान  दिए  बिना  शिफ्टिग
 की  अनुमति  दे  दी  जाती

 मल्टी  एक्सचेंज  प्रणाली  में  एक  एक्सचेंज  क्षेत्र  से  अन्य  एक्सचेंज  में  शिफ्टिग  की  जनुमति  दी  जाती
 बशतें  कि  :--

 (i)  शिफ्ट  किए  जाने  वाले  हेलीफोन  कनेक्शन  के  लिए  प्रारम्भिक  आवेदन  को  पंजीकरण  तारीख
 उस  एक्सचेंज  क्षेत्र  की  विशेष  श्रेणी  की  रिलीज  अवधि  के  भीतर  पड़ती  हो  जिसमें  उसे
 थिफ्ट  किया  जाना  या

 मी  बन
 ०

 —

 (ii)  शिफ्ट  किए  जाने  वाले  टेलीफोन  उस  एक्सचैंज  क्षेत्र  में  कम  से  कम  तीन  वर्ष  तक  कार्य  कर
 लिया  हो  जहां  से  उसे  शिफ्ट  किया  जाना  है  ।

 इसके  अलावा  शिफ्ट  किए  जाने  वाले  एक्सचेंज  में  क्षमता  उपलब्ध  होने  पर  शिफ्टिग  को  अनुमति  दे
 दी  जाती  टेलीफोन  की  शिफ्टिंग  तभी  को  जाएगी  जब  वह  तकनीकी  दृष्टि  से  व्यवह्ा्य  हो और  मामला

 सह्दी  हो  ।

 डिस्टलरियों  द्वारा  क्षमता  का  उपयोग

 8249.  भो  एम०  जो०  धोलप  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  राज्यवार  कितनी  डिस्टलरियां

 वास्तविक  उत्पादन  की  तुलना  में  उनकी  उत्पादन  क्षमता  का  ब्यौरा  क्या
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 क्या  उत्पादन  क्षमता  का  पूरा  उपयोग  नहीं  किया  जा  रहा  और

 ee  .--->त>3>737>>-++5

 यदि  तो  इसके  क्‍या  का रण  हैं  ?

 28  1987

 उद्योग  मन्त्रालय  में  रसायन  और  पेटोरसायन  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  श्रार०  के०  जयचना

 सिह  :  ओर  पिछले  अल्कोहल  वर्ष  1985-  6  1985,  1986)  म्रें

 अमल्कोहल  की  आसवन  क्षमता  और  उत्पादन  के  राज्यत्रार  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिये  जाते  हैं  ।

 और  मुख्यतः  शीरे  की  अपर्याप्त  उपलब्धता  के  कारण  गत  वर्ष  के  दोरान  आसवन  क्षमता
 का  पूरा  उपयोग  नहीं  किया  जा  सका  ।

 ऋ्र०  सं०  राज्य  का  नाम

 2

 आन्ध्र  प्रदेश

 असम

 बिहार

 गुजरात

 हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू-कश्मीर

 हरियाणा
 केरल

 कर्नाटक

 महाराष्ट्र

 नागालैंड

 उड़ोसा

 पंजाब

 राजस्थान

 पांडिचेरी

 मध्य  प्रदेश

 विवरण

 डिस्टलरियों
 की

 संख्या

 3

 15

 01

 10

 लीटर  में  मात्रा  )

 आसवन
 क्षमता

 लीटर  )

 4

 791.68

 767.00

 75.00

 50

 97.70

 303.00

 187.50  00

 20.00

 243.22
 न

 अल्कोहल  वर्ष  1985-86
 198  5,  नवम्बर

 1986) )  के  दोरान
 विक  उत्पादन

 5

 469.70

 3.12

 175.26

 273.9  5

 3.28

 55.60

 3.53

 25.49

 36
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 ।  2  3  4  5

 17.  तमिलनाडु  09  969.30  768.40

 18:  पश्चिम  बंगाल  05  111.00  25.00

 19.  उत्तर  प्रदेश  28  3705.65  1562.97

 20.  दमन  और  दीव  8  28.27  नी

 कृषकों  को  बिजली  सप्लाई  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  राज  सहायता

 8250.  भ्री  प्रकाश  वी०  पाटिल  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  को  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  कृषकों  को  सस्ती  दरों  पर  बिजली  उपलब्ध  कराने  के  लिए
 राज्य  सरकार  को  राज  सहायता  देने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  विद्युत  विमाग  में  राज्य  मन्त्रो  सुशीला  :  नहीं  ।

 )  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 गेर-परम्परागत  तरीकों  से  विद्युतोक रण

 श्रीमतो  बसदराजेश्वरी
 श्री  एस०  एम०  ग्रही  ५  :  क्‍या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 श्री  एच०  एन०  नन्‍्जे  गौड़ा  |

 क्‍या  सरकार  का  विचार  गैर-परम्परागत  तरीके  से  गांवों  के  विद्युतीकरण  के  लिए
 सरकारी  पूंजी  आकर्षित  करने  हेतु  ओर  अधिक  सुविधाएं  प्रदान  करने  का  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्री  बसन्‍्त  :  ओर  अपारम्परिक  ऊर्जा  स्रोत  के  तरीकों

 ग्रामों  के  त्रिद्युतीकरण  के  लिए  ठेवल  गर-सरकारी  पंजी  को  आकर्षित  करने  के  लिए  अपेक्षाकृत  अधिक

 सुविधाओं  को  देने  के  लिए  इस  समय  कोई  प्रस्ताव  नहीं  ऐसा  प्रस्ताव  है  कि  सभी  सम्बन्धितों  द्वारा

 ग्रामीण  एवं  शहरी  दोनों  क्षेत्रों  में  विविध  ऊर्जा  आवश्यकताओं  को  पूर्ति  के  लिए  ऊर्जा  उत्पादन  का  विकास

 एवं  उसकी  वृद्धि  की

 पोलिस्टर  फिलामेंट  धाऐे  का  निर्माण  करने  वाली  कम्पनियों  हारा
 मशीनों  का  झायात

 8252.  श्रो  नारायण  चोबे  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  पोलिस्टर  पिजामेंट  धागे  का  निर्माण  वालो  कम्पनियों  की  इस  शर्त
 पर  मशौनों  के  आयात  की  अनुमति  प्रदान  की  गई  थी  कि  वे  इसके  लिए  धनराशि  का  प्रबन्ध  पोलिस्टर  कपड़े
 और  घागे  के  निर्यात  से

 ह

 यदि  तो  इन  कम्पनियों  का  ब्यौरा  क्या  है  ओर  इस्त  अनुबन्ध  के  अन्तगंत  अब  तक  कितने
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 मूल्य  की  मशीनों  का  आयात  किया  गया  है

 क्‍या  यह  सच  है  कि  इन  कम्पनियों  के  निर्यात  ने  सम्बन्ध  में  किये  गये  अपने  वायदों  को  पूरा
 नहीं  किया

 पदि  तो  इन  कम्पनियों  द्वारा  इस  अनुवन्ध  के  अन्तर्गत  अब  तक  कुल  कितने  मृल्य  का
 निर्यात  किया  और

 दोषी  कम्पनियों  के  विरुद्ध  कोन-सी  कायंवाही  करने  का  जिचार  है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  रसायन  झौर  पेट्रो-रसायन  विभाग  में  सन्नी  श्रार०  के०  जयचन्द
 :  बोर  (a)  निम्नलिखित  पालिएस्टर  फिलामेंट  याने  एफ०  वाई०  )  निर्माता

 नियों  को  इस  शर्तं  पर  मशीनों  के  आयात  की  अनुमति  दी  गई  थी  कि  वे  आयातित्त  पूंजीगत  माल  के  दोगुना
 मूल्य  के  फैब्रिक  |पालिएस्टर  फिलामेंट  याने  का  निर्यात  करेंगी  :  --

 _-
 ऋ०  सं०  एकक  का  नाम  आयातित  पूंजीगत  माल

 का  सी  ०आई०एफ०  मूल्य

 ता  मे०  आके  सिल्क  सिल्स  बम्बई  16,58,26,800

 2.  मे  ०  रिलायंस  इंडस्ट्रीज  क्म्बई  21,61,1  7,880

 3.  मैं०  जे०  के  ०  सिथेटिक  नई  दिल्‍ली  13,74,60,100

 4.  में  ०  इंडियन  आर्गेनिक  क ैमिक्स  बम्बई  ४,89,58,600

 से  (8)  इन  एककों  के  निर्यात  दायित्व  को  हटामे  के  लिए  इस  आधार  पर  अभ्यावेदन
 दिया  है  कि

 अधिक  उत्पादन  लागत  के  कारण  भारत  में  निभित  पोलिएस्टर  फिलामेंट  यान  अन्तर्सष्ट्रीय
 बाजार  में  स्पर्धा-योग्य  नहीं  इस  मामले  में  अभी  अन्तिम  निर्णय  लिया  जाना

 गजरात  के  ग्रामीण  भ्रोर  पिछड़े  क्षेत्रों  में  टेलोफोन  सुविधाएं
 8253.  श्री  रणजीत  सिह  गायकथाड  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  आ

 प्रदेश  के  ग्रामीण  और  पिछड़े  क्षेत्रों  में  टेलीफोन  सुविधा  का  विस्तार  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  को
 विचार  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  संतोष  मोहन  :  सामग्री  और  वित्तोय  स्रोतों  के  सुलभ
 होने  पर  सातवीं  योजना  के  दोरान  गुजरात  के  ग्रामीण  ओर  पिछड़े  क्षेत्रों  में  420  लम्बी  दरी  की  सावंजनिक टेलीफोन  लाइने  और  एक्सचेंज  क्षमता  में  लगभग  11500  लाइनों  को  जोड़ने  का  प्रस्ताव  है  ।

 मारत  हेवो  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  सें  दिहाड़ो  कामगार
 £254.  254.  श्री  संतोष  कुमार  सिह  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  में  कामगार  दिहाड़ी  पर  काम  कर
 रहे
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 यदि  तो  क्या  उनके  भविष्य  की  सुरक्षा  के  लिए  उनकी  सेवाओं  को  नियमित  किया

 जाता  *

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  ओर

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  चतुर्थ  श्रेणी  के  कमंचारियों  को  उनकी  अहँता  के  अनुसार  पदोन्‍नत

 किया  जा  रहा  और  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मन्व्ालय  में  सरकारी  उच्चम  विमाग  में  राज्य  सन्‍त्रो  के०  के०  :  (७)

 और  सेवा  की  निर्धारित  न्यूनतम  अवधि  के  बाद  ही  नियमित  ग्रेंडों  में  नियुक्ति  क ेलिए
 अध॑  कुशल  और  कुशल  मजदूरों  की  सेवाओं  पर  विचार  किया  जाता

 बी०  एच०  ई०  एल०  में  कमंचारियों  का  ऐसा  कोई  समूह  नहीं  है  जिसे  कम  चारियों  के
 रूप  में  वर्गीकृत  किया  जा  सके  ।

 ]

 बिहार  में  गांवों  का  विद्वतोकरण

 8255.  श्रीमतो  समोरमा  सिह  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  के  कितने  गांवों  का  अब  तक  विद्युतीकरण  किया  गया  है  और  कितने  आदिवासी  गांवों
 में  बिजली  पहुंचाई  गई

 बिहार  में  1986-87  में  विद्यतीकृत  किये  गये  आदिवासी  गांवों  के  पृथक  आंकड़े  सहित
 ग्रामीण  विद्युतीकरण  की  प्रगति  का  ब्यौरा  क्या  और

 ग्रामीण  विद्युतीकरण  कार्यक्रम  में  राज्य  और  अन्तर  राज्य  क्षेत्रों  में  असंतुलन  को  दूर  करने  के

 लिए  कौन  से  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  विद्युत  विमाग  में  राज्य  मंत्री  सुशीला  :  31-3-1  987
 की  स्थिति  के  अनुशार  बिहार  में  39129  गांवों  का  विद्युतोकरण  किया  जा  चुका  है  जिसमें  468!
 वासी  गांव  भी  शामिल

 1986-87  के  दौरान  बिहार  में  2605  गांवों  का  विद्युतीकरण  किया  गया  |  ग्राम
 करण  निगम  द्वारा  वित्त  पोषित  कायंक्रम  के  अन्तगंत  1987  तक  विद्युतीकृत  किए  गए  गांवों  में
 623  आदिवासी  गांव  भी  शामिल

 ग्राम  विद्युतीकरण  से  संबंधित  अन्तर्राज्यीय  तथा  राज्य  के  अन्तगंत  असंतुलन  को  कम  करने
 के  1-4-1985  5  को  स्थिति  के  अनुसार  वे  सभी  राज्य  जिनमें  ग्राम  जिद्यरीकरण  का  स्तर  65  १  से
 कम  इन  सभी  राज्यों  को  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  शामिल  किया  गया  इस  कार्यक्रम
 के  अन्तगंत  इन  राज्यों  में  निर्धारित  समय-सूची  के  भीतर  विद्युतीकरण  का  अपेक्षित  स्तर  प्राप्त  करने  के
 लिए  इन  राष्यों  के  प्रयासों  की  पूति  के  लिए  उदार  शर्तों  पर  निधियां  आबंटित  की  जाती  नई  ग्राम
 विद्युतीकरण  स्कीमों  को  तंयार  करते  समय  ऐसे  जिले  जिनमें  ग्राम  विद्युतीकरण  को  प्रतिशतता  कम  से  कम

 इन  जिलों  को  दूसरे  जिलों  को  अपेक्षा  प्राथमिकता  प्रदान  की  जाती
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 कोल  इण्डिया  लिमिटेड  द्वारा  पूर्वो  क्षेत्र  में  रक्षित  विद्युत  संयंत्र

 8256.  श्री  मानिक  रेड्डी  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोल  इंडिया  लिमिटेड  पूर्वी  क्षेत्र  मे ंबिजली  की  भारी  कमी  को  दूर  करने  फेहुलिए  रक्षित

 विद्युत  संयंत्र  स्थापित  करने  की  बना  रहा

 यदि  तो  इस  संबंध  में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई

 क्‍या  इस  प्रस्ताव  को  छोड़  दिया  गया  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ओर

 कया  दामोदर  घाटो  निगम  द्वारा  वर्ष  1987-88  में  कोयला  क्षेत्र  को बिजली  की  उपलब्धता
 में  वृद्धि  करने  हेतु  कोई  आश्वासन  दिया  गया  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बसन्‍्त  :  से  तीन  ग्रहीत  बिजली  घर  मंजूर  किए  गए
 हैं  ओर  इनमें  से  प्रत्येक  की  क्षमता  2»  10  मे०  वा०  यह  कठारा  को०  मूनीडीह
 पृभा०  को०  कोਂ  तथा  चीनाकुरी  को०  में  स्थापित  किए  इनके  अलावा  कोल
 इण्डिया  लि०  गैस  टरबाइन  सेट  लगाकर  भी  बिजली  की  उपलब्धि  बढ़ाने  के  लिए  कारंवाई  कर  रहा
 इनके  फोल  इण्डिया  लि०  ने  झरिया  कोयला  क्षेत्र  के  मुकन्दा  स्थान  पर  एक  5  210  मे०  वा०
 तापबिजलीघर  लगाने  के  लिए  साध्यता  अध्ययन  शुरू  कर  दिया  है  ।

 दामोदर  घाटी  निगम  से  कोयला  क्षेत्र  क ेलिए  1987-88  7-88  में  बिजली  के  आवंटन  की  पुनरीक्षा
 के  लिए  कारंवाई  शरू  की  गई  है  ।

 श्रां्र  प्रदेश  में  कानोगिरि  में  इलेक्ट्रानिक  क्रासबार  ठेलोफोन  एक्सचेंज  को  स्थापना

 8257.  श्री  सी०  सम्बु  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आंध्र  प्रदेश  के  प्रकाश  जिले  में  कानीगिरि  में  इलेक्ट्रानिक-क्रासबार  टेलीफोन  एक्सचेंज
 का  विक्रास  अथवा  उसकी  स्थापना  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 उपयू  क्‍त  एक्सचेंज  के  किस  तारीक्ष  तक  चालू  हो  जाने  की  संभावना  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  :  जी

 और  उपय्‌ कत  भाग  के  उत्तर  को  महेनजर  रखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 लाइसेंस  मुक्त  ्रौषधों  को  सूचो  में  संशोधन

 8258.  श्रो  कृष्ण  सिह  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नई  ओऔषध  नीति  से  अन्तगंत  उन  ओऔषधों  की  वर्तमान  सूची  जिनके  लिए  लाइसेंस  व्यवस्था
 नहीं  कब  संशोधन  किये  जाने  की  संभावना

 पिछली  सूचो  कब  घोषित  की  गई  थी  और  लाइसेंस  व्यवस्था  समाप्त  करने  की  योजना  के
 अंतग्ंत  प्रत्येक  औषध  के  लिए  कुल  कितनी  क्षमता  की  अनुमति  है

 उन  ओषधों  के  नाम  क्या  हैं  जिनके  लिए  नई  क्षमता  स्थापित  की
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 ~
 उद्योग  मन्त्रालय  में  रसायन  झौर  पेट्रो-रसायन  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  श्रार०  के०

 जयचन्द्र  :  नाइसेंस-मृक्‍्त  औषधों  की  सूची  को  संशोधित  करने  के  लिए  कोई  निश्चित  तिथि
 निर्घारित  नहीं  की  गई  है  ।

 और  अन्तिम  लाइसेंस-मुक्त  सूचो  12  1985  फो  अधिसूजित  की  गई  थी

 लाइसेंस-मुक्त  योजना  के  अन्त्गंत  अनुमोदित  किए  गए  पंजीकरणों  के  औबधों  के  नामों  सहित  तथा

 इसके  साथ  ही  स्वीकृत  को  गई  इंडिया  इंवेस्टमेंट  सैंटर  द्वारा  अपने  मासिक  सूचना  पत्र  में  नियमित
 रूप  से  प्रकाशित  ज़िये  जाते  हैं  जिध्षकी  प्रतियां  संसद-पुस्तकालय  में  उपलब्ध  हैं  ।  +

 31-3-1987  तक  लाइसेंस-मुक्त  योजना  के  अंतगंत  प्रस्तावित  निवेश  385.53  करोड़  रु०
 का  मानीटर  की  गई  87  प्रपुंज  ओऔषधों  के  उत्पादन  के  ब्यौरे  इस  मंत्रालय  के  कार्यनिष्पादन  बजट  में
 प्रकाशित  किये  जाते  हैं  जिसकी  प्रतियां  संसद  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  लाइसेंस-मुक्त  औषधों  के
 उत्पादन  को  अलग  मानीटर  से  नहीं  किया  जाता  है  ।

 पवन  दाक्ति

 8259.  श्री  श्रोहरि  राव  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्रो  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 वर्ष  2001  तक  पवन  शक्ति  के  लिए  क्‍या  लक्ष्य  निश्चित  किया  गया  है  तथा  यह  कुल  क्षमता
 का  कितना  प्रतिशत

 क्‍या  सरकार  ने  देश  में  विभिन्‍न  सरकारी  में  आजादी  से  पूर्व  लगाई  गई  विभिन्‍न
 पवन  चबिकयों  क  संचालन  से  मिले  अनुभव  का  उपयोग

 क्‍या  इस  प्रकार  के  पूर्व  परीक्षणों  के  परिणामों  का  विश्लेषण  किया  गया  और

 क्या  निर्धारित  लक्ष्य  के  प्राप्त  करने  की  संभावना  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  वसन्‍त  :  और  ऐसा  प्रस्ताव  है  कि  पवन  विद्युत  से  सन्‌  2001

 तक  5000  मेगावाट  का  एक  लक्ष्य  संस्थापित  किया  जाये  बशतें  कि  उसके  लिए  अपेक्षित  नीति  एवं
 वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  की

 आजादी  से  पूर्व  देश  में  पवन  चक्किप्रों  की  स्थापना  संबंधी  कोई  वेशञानिक  सूचना  उपलब्ध

 नहीं  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सावंजनिक  टेलोफोन  केन्द्रों  में  विदेशों  क ेलिए  एस०  टी०  डो०  सुविधायें
 8260.  श्रोमतो  पटेल  रमाबेन  रामज़ोमाई  सावरणि  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  सावंजनिक  टेलोफोन  केन्द्रों  से  स्वचालित  टेलीफोन  केन्द्रों  पर
 विदेशों  के  लिए  एस०  टी०  डी०  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  का

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?
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 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  :  जी  हां  ।

 के  दोरान  लगभग  300  एस०  टी०  डो०  पे-फोन  जिनके  जरिए  एस०  टी०  डो०
 गौर  विदेशों  के  लिए  उपभोक्ता  डायल  काल  की  अनुभ्ति  प्रदान  की  जाएगी  आयात  किए  जाने  को
 संभावना

 महाराष्ट्र  कनर्टाक  झोर  उड़ोसा  में  डाकधर  बन्द  करना

 8261.  थी  एस०  एम०  गुरह्ली  :  क्या  संचार  मन्जी  यह  बतमने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कर्नाटक  और  उड़ीसा  के  ग्राभीण  क्षेत्रों  में  कुछ  ढाकघर  शाखाएं  वित्तोय'घाटे
 के  कारण  हाल  ही  में  बन्द  कर  दी  गई  और

 यदि  तो  क्या  इस  निर्णय  पर  पुनः  विचू[र  किया  जाएगा  ओर  बन्द  कर  दी  गई  ढाक

 शाखाएं  फिर  से  खोल  दी  जाएंगी  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  :  महाराष्ट्र  सकिल  में  ।  98  6-87
 के  दौरान  कुछ  शाखा  डाकघर  बंद  कर  दिए  गए  थे  ।  एक  ओर  तो  पर्याप्त  स्रीमा  तक  आथिक  हानि  होने  के
 साथ  अन्य  क!रण  जंसे  डाक  लेन-देन  ओर  प्रस्तावित  डाकघर  से  निकटतम  डाकघर  से  दूरी  की  शर्त  पर
 भी  विचार  किया  जाता  उड़ीसा  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कोई  शाखा  डाकघर  बंद  नहीं  किया  गया
 कर्नाटक  सकिल  से  संबंधित  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 जी  नहीं  ।  इस  महाराष्ट्र  सकिल  में  की  गई  कारंवाई  का  पुनरीक्षा  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  नहीं  है  क्योंकि  यह  विभागीय  मानदंडों  और  प्रक्रिया  पर  आधारित  थी  ।  कर्नाटक  सकिल  से  संबंधित
 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 मुख्य  न्यायाधोशों  के  सम्मेलन  में  को  गई  सिफा  रिज्ञों  का  कार्यास्वयन

 8262.  ओ  कुंवर  रास  :  क्‍या  विधि  झोर  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  मुख्य  न्यायाधीशों  के  विगत  सम्मेलन  में  की  गई  सिफारिशों  का  कार्यान्वयन  सम्बन्धी  ब्यौरा
 क्‍या

 मामलों  के  शी  प्रता  से निपटान  किए  जाने  में  इससे  किस  सीमा  तक  सहायता  और
 कार्यान्वित  न  की  गईं  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विधि  झौर  न्यांप  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  .  एच०  आर०  :  से  मृज्य
 न्यायमूर्तियों  के  7  र०  को  हुए  सम्मेलन  में  निम्नलिश्वित  सिफारिशें  की  गई  थीं  चाहिए

 अखिल  भारतोय  न्यायिक  सेवा  का  गठन  करने  के  प्रशन  न्यायिक  सुधार  आयोग
 मुख्य  न्यायमूर्तियों  क ेविचार  जानने  के  विचार  किया

 (४)  र०  तक  के  दावों  को  बाबत  कोई  न्यायालय  फोस  नहीं  होनी  चाहिए  और

 विधिक सहायता के मामलों को न्यावालय फीस से न्यायालय फीस अधिनियम के अधोन अधिसूचना जारो करके सशत छूट दो जानी इन बातों पर विचार $4
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 करते  समय  उपय्‌  क्‍त  सिफारिशों  पर  ध्यान  दिया  गया  था  और  इस  संबंध  में

 स्थिति  निम्नलिखित  है  :--  .

 अखिल  भारतोय  न्यायिक  सेवा  न्यायिक  के  गठन  से  संबंधित
 मामला  विधि  आयोग  को  अध्ययन  के  लिए  भेजा  गया  था  ।  विधि  आयोग  ने

 इस  विषय  पर  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  आयोग  द्वारा  की  गई
 सिफारिशों  पर  इस  समय  सरकार  विचार  कर  रही

 न्यायालय  फीस  से  संबंधित  मामला  विधि  आयोग  कों  उसके  अध्ययन  के  लिए

 मुकदमा  खर्च  से  सम्बन्धित  विचारार्थ  बिषय  के  संदर्भ  में  भेज  दिया  गया

 पश्चिम  बंगाल  में  ताना  पकाने  को  गंस  के  सिलिडरों  का  निर्माण  करने  बालो
 फेक्टरों  को  स्थापना

 8263.  डा०  फूलरेणु  गृहा  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  पश्चिम  बंगाल  में  ख्वाना  पकाने  की  गैस  के  सिलेंडर  बनाने  की  एक

 फैक्ट्री  स्थापित  करने  का  और

 यदि  तो  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  स्‍्रौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  एम०  प्रूणाचलम  )  :

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 नदो-घाटियों  में  पन-बिजलो  परियोजनाएं

 8264.  भी  ई०  श्रय्यप्प्‌  रेड्डो  :  क्‍या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 ब्रह्मय॒त्र  तथा  गोदावरी  की  नदी  घाटियों  में  कितनी  पन-बिजली  परियोजनाएं  विचारा«

 घीन  ओर

 क्‍या  उक्त  तीन  नदी  घाटियों  की  पत-बिजली  क्षमता  के  पूर्ण  उपयोग  के  लिए  कोई  संदर्शी

 योजनाएं  तैयार  की  गई  हैं  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  सुशोला  :

 ब्रह्मपुत्र  तथा  गोदावरी  बेसिन  की  शक्यता  पर  आधारित  39  भ्रस्तावित  वृहत/मध्यम  जल-विद्युत  सकी  में
 विभिन्‍न  प्राधिकारियों  द्वारा  जांच  के  विभिन्‍न  चरणों  में

 इन  नदी  बेसिनों  की  जल-विद्युत  शक्‍्यता  का  सोपानबद्ध  रूपसे  विकास  किए  जाने  का
 प्रस्ताव  है  जिनमें  निम्नलिश्वित  बातों  का  ध्यान  रखा  जाएगा  की  क्षेत्रीय  प्रस्तावित
 थोजनाओं  की  तुलनात्मक  आर्थिक  राज्य  सरकारों  द्वारा  प्रदान  की  गई  पारस्परिक
 वित्तोग्र  साधतों  की  उपलब्धता  तथा  अन्धरांज्योय  दृष्टि  से  स्वीकृतियों  की  उपलब्धता  ।
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 महाराष्ट्र  मे ंपाइपलाइन  बिछाना

 8265,  श्री  भ्ररविन्द  तुलसोरांस  कांवले  :  क्या  पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गस  मंत्री  यह  बताने
 को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  महाराष्ट्र  में  पेट्रोल  और  डीजल  को  सप्लाई  के  लिए
 नई  पाइपलाइन  बिछाने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  नई  पाइपलाइन  किन-किन  स्थानों  में  बिछानी  और

 क्‍या  इस  कायें  में  शोलापुर--औरंगाबाद  नानदेड  को  भी  शामिल  किया  गया  है  ?

 पेट्रोलियम  श्रोर  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  तथा  वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्रो

 ब्रह्म  :  और  भारत  पेट्रोलियम  कार्पोरेशन  का  बम्बई  से  मनमाड़  तक

 पेट्रोलियम  उत्पाद  पाइपलाइन  ब्िछाने  का  प्रस्ताव  है  ।  यह  परियोजना  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  में  शामिल
 की  गई  है  ।

 नहीं  ।

 उद्योगों  में  गोबर  गेस  का  उपयोग  करना

 8266.  श्री  ए०  सो०  षण्मुख  :  क्‍या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उद्योगों  में  लिग्नाइट  और  अन्य  ज्वलनशील  वस्तुओं  के  स्थान  जो  विदेशों
 में  प्रदूषण  मुक्त  सिद्ध  हुई  गोबर  ग्रस्त  का  प्रयोग  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मन्त्रो  बसन्‍त  :  से  ग्रामीण  क्षेत्र  में  गोबर  गैस  ऐसे  प्रयोजनों  के  लिए
 उपयोग  की  जा  सकती  है  बशतें  कि  यह  ग्रामीणों  को  खाना  बनाने  के  लिए  गोबर  गैस  के  उपयोग  से  वंचित
 न  अथवा  इससे  गोबर  को  कीमत  न  तथापि  औद्योगिक  बहिस्रावों  की  तरह  के  अन्य  ज्रोतों  से
 बायोगैस  पहले  ही  अपारम्परिक  ऊर्जा  स्रोत  विभाग  के  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  स्थापित  की  गई  प्रायोगिक

 यूनिटों  में  कोयले  अथवा  तेल  के  स्थान  पर  प्रयुक्त  की  जा  रही  यदि  विभाग  को  पर्याप्त  वित्तयोी  नियतन
 किया  जाए  तो  इस  गांतविधि  को  महत्वपूर्ण  रूप  से  तेज  करने  ओर  बहुतिध  करने  का  विचार

 हिमाचल  प्रदेश  टेलोकॉम  सकिल  में  एस०  ए०  एक्स०  टेलीकोन  एक्सचेंजों  को  स्थापना

 8267.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 हिनाचल  प्रदेश  टेलीफोन  सकिल  के  तोन  टेलोग्राफ  इंजीनियरी  प्रभागों  में  प्रत्येक  के  उन

 एस०ए०एक्स०  टेलीफोन  एक्सचेंजों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  आज  तक  स्वीकृति  तो  मिल  गई  लेकिन  उन्हें
 अभी  तक  स्थापित  नहीं  किया  गया

 उनमें  से  प्रत्येक  को
 कब  तक  स्थापित  किये  जाने  की  सम्भावना

 क्‍या  यह  सुनिश्चित  किया  जाएगा  कि  सभो  जिला  पुस्तकालयों  को  सभी  एम०ए०एक्स०»  के
 साथ  सीधा  जोड़  दिया  जाएगा  जिससे  कि  टेलोफोन  सेबाओं  की  किस्म  में  सुधार  किया  जा  सके  ओर  इन
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 जिलों  से  की  जाने  वाली  ट्रंक  कालों  के  मिलने  में  लगने  वाली  देरी  को  कम  से  कम  किया  जा  सके  ;

 यदि  तो  ऐसी  कौन-सी  तारीख  तक  कर  दिये  जाने  की  सम्भावना  है  ओर  इस  सम्बन्ध  में
 चरणबद्ध  कायं  क्रम  की  रूपरेखा  क्‍या  है  ?

 (&)  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  :  जानकारी  विवरण  दी

 गई

 इन  एक्सचेंजों  का  संस्थापन  उत्तरोत्तर  किया  जाएगा  बशर्ते  कि  मैंससे  भारतीय  टेलीफोन
 उद्योग  लि०  से  उपस्कर  उपलब्ध  हो  ।

 औचित्य  और  माध्यम  उपलब्ध  होने  पर  इसकी  जांच  की

 उपर्युक्त  भाग  के  उत्तर  को  मद्देनजर  रखते  हुए  श्न  ही  नहीं

 उपयुक्त  उत्तर  को  मद्देनजर  रखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 विवरण

 हिमाचल  प्रदेश  दूरसंचार  सकिल के  प्रत्येक  तार  इंजीनियरी  मंडल  में

 एस०ए०एक्स०  के  नाम

 1.  धर्मशाला  संडल  :

 1.  बोहना  हु  11.  आअवाहदेवी

 2.  जोरबार  12.  कोहाला

 3.  बारोलीकलां  13.  लद॒रोर

 4.  कालोल  14.  ऋषिकेष

 5.  नकरोट  15.  पटलनधार

 6.  थानाकलां  16.  कश्मीर

 7.  बरारी  17.  संसारपुर-टेर्रास

 8.  पंचरूशी  18.  लथानी

 9.  दुलेहार  19.  धंगर

 10.  मैर

 2.  संडी  संडल  :

 1...  कटोला

 2.  झांझेली

 3.  जाच्छ

 4...  छेलचोक
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 3.  शिमला  मंडल  :

 1.  नउराघार

 2>  फागू

 3.  बरेउन

 4...  कुफारगढ़
 5.  बिच्चूंच

 कर्नाटक  को  जल  विद्युत  परियोजनाएं

 8268.  श्री  एच०  वी०  पाटिल  :  क्‍या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कनटिक  में  कितनी  जल  विद्युत  परियोजनाओं  पर  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  ने  तकनीकी

 दृष्टि  से  स्वीकृति  प्रदान  कर  दी  और

 अब  तक  स्वीकृत  परियोजना  की  क्षमता  कितनी  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  विज्वत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  सुशीला  :  और

 कुल  241.5  भेगावाट  की  स्थापित  क्षमता  की  कर्नाटक  में  दो  जल  विद्युत  परियोजनाएं  केन्द्रीय  विचय॒त
 प्राधिकरण  ने  तकनीकी-आ्थिक  दृष्टि  से  अनुमोदित  कर दी

 बिजलो  को  वोल्टता  में  उतार-चढ़ाव  को  बजह  से  प्रत्याधुनिक
 उपकरणों  को  हुई  क्षति

 8269.  श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  क्‍या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बिजली  की  वोल्टता  में  उतार-चढ़ाव  से  अश्याधुनिक  उपक  रणों  को  पहुंची  क्षति  के  लिए
 राज्य  बिजली  बोर्डों  को  उत्तरदायी  ठहराए  जाने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इस  दिशा  में  कौन-से  विशेष  कदम  उठाये  गये  हैं  ओर  उनके  क्या  परिणाम
 निकले  हैं  ?

 ऊर्जा  मन्त्नालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  सुशीला  :  और
 उपभोक्ताओं  को  विद्युत  की  सप्लाई  भारतीय  बिजली  1956  के  अन्तगंत  नियंत्रित  की  जाती  है
 जिसमें  वोल्टता  की  स्वीकायें  सीमाओं  ओर  नियमों  के  उल्लंघन  के  लिए  दण्ड  की  व्यवस्था  समय-समय
 पर  राज्य  बिजली  बोर्डो/राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  जाती  है  कि  विद्युत  सप्लाई  की  गुणवत्ता  में  सुधार
 लाने  के  लिए  विद्युत  पारेषण  ओर  वितरण  तारजाल  को  सुदृढ़  करने  हेतु  कायंवाही

 टेलीफोन  एक्सचेंज  को  इलेक्ट्रानिक  प्रणालो  में  बदलना

 ६270.  श्रो  भ्रमर  सिह  राठवा  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कितने  टेलीफोन  एक्सचेंजों  को  अब  तक  इलेक्ट्रानिक  प्रणाली  में  बदला
 स्थानों  पर  बदला  गया

 क्‍या  इस  समय  कार्य  कर  रहे  एक्सचेंजों  को  तुलना  में  इलेक्ट्रानिक्र  एक्सचेजों  को  तुलना  में

 गया  है  और  किन
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 इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  अधिक  सफल  रहे

 क्‍या  सरकार  ने  वर्तमान  टेलीफोन  प्रणाली  को  इलेक्ट्रानिक्स  प्रणाली  में  बदलने  के  बारे  में
 निर्णय  लिया

 यदि  तो  उक्त  प्रणाली  को  बदलने  के  इस  कार्यक्रम  के  लिए  कितनी  अवधि  निश्चित  की
 गई

 एक  टेलीफोन  एक्सचेंज  को  बदलने  में  कितनी  घनराशि  खचं  और

 जिन  टेलीफोन  एक्सचेंज  में  प्रणली  बदलने  का  कार्य  चल  रहा  है  उनकी  संख्या  कितनो  है
 ओऔर  ये  किन-किन  स्थानों  पर  स्थित  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  संतोष  मोहन  :  अब  तक  5  स्थानीय  टेलीफोन
 एक्सचेंजों  को  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंजों  में  बदला  जा  चुका  है  ।  ब्यौरा  संलग्न  में  दिया  गया  है  ।

 जी

 और  संसाधनों  की  उपलब्धता  के  आधार  पर  इलेक्ट्रानिक  टेलीफोन  एक्सचेंजों  को

 नए  टेलीफोन  एक्सचेंज  लगाकर  और  कुछ  मौजूदा  टेलीफोन  एक्सचेंजों  को  बदलकर  कार्य
 अवधि  समाप्त/घिसे-पिटे  उपस्कर  को  बदलने  के  आधार  धीरे-धीरे  नेटवर्क  में  लागू  किया  जा  रहा

 इस  प्रकार  के  परिवतंनों  में  उत्तरोत्तर  समय  लगेगा  ।

 ऐसे  परिव्तंनों  की  लागत  उपस्कर  के  आकार  और  किस्म  तथा  संस्थापना  के  स्थान  पर
 निर्भर  करती  महानगरीय  शहर  में  10,000  लाइनों  के  विशिष्ट  एक्सचेंजों  पर  परिवतंन  की  लागत
 लगभग  11  करोड़  बेठती  है  ।

 संलग्न  विवरण-ा  में  उल्लिखित  स्थानों  पर  1987-88  के  दोरान  लगभग  80  स्थानीय
 टेलीफोन  एक्सचेंजों  के  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंजों  में  बदले  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 उन  स्थानों  के  जहां  स्थानीय  टेलीफोन  एक्सचेंजों  को  इलेक्ट्रानिक
 एक्सचेंजों  में  बदला  जा  चका  है

 दिल्ली  कारूर

 कलकत्ता  गुड़गांव

 मद्रास  गुलबर्गा

 कानपुर  उंगनचेर्री

 पठानकोट  पाली  मा  रवाड़

 श्री-गंगानगर  उद्विपी

 कलपेट्टा  पोरबन्दर

 उड़यामपेरूर  तिनसुकिया
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 अमरूर

 कोठागुदाम

 थैनकनाल

 डूंगरपुर

 हाफलॉन

 नैनीताल

 अल्मोड़ा

 कोसी  कलां
 उश्लीनी

 सिरसा

 गांधीधाम

 कुरनूल
 वेरावल

 डिबखूगढ़

 इम्फाल

 विवर  ण-ा

 28  1987

 न्‍्यावर

 मेहसाना

 गया

 खन्ना

 मारगायो

 अलवर

 जोरहाट

 गांधीनगर

 अबोहर

 हेबागुड्डी

 कित्तूर  और

 बाजपे

 उन  स्थानों  के  नाम  जहां  1987-88  8  के  दौरान  स्थानीय
 -  एक्सचेंजों  को  बदले  जाने  की  सम्भावना  हे

 कलकत्ता

 बेंगलूर

 सिलचर

 पोर्ट  ब्लेमर

 रामचन्द्रपुरम

 दुमका

 हाजीपुर

 मघुबनी
 नवादा

 पूणिया

 कोडिनार

 99

 शिवपुरी
 मनमेड

 मनगांव

 लुंगलेह

 न्यू  इटानगर

 बिलासपुर

 हमोरपुर

 नाहुन

 ललितपुर

 पोड़ी

 पिथौरागढ़

 उरई

 सुलतानपुर

 बांदा

 रानीखेत

 सैविया

 अलीपुर  द्वार

 वयवकंम

 बाड़मेर

 रुद्रपुर

 और

 किच्छा
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 कठुआ

 येलवाल

 मन्नार

 बेतूल

 दतिया
 घार

 खरगोन

 माण्डला

 शाजापुर

 टीकमगढ़

 अम्बिकापुर

 बालाधाट

 कोरापुट

 फुलबनी

 सुन्दरगढ़

 बारीपडा

 छत्तरपुर

 जालोरा

 जैसलमेर

 झालावाड़

 सवाई  माधोपुर

 सवाई  माधोपुर

 )

 सिरोही

 टोंक

 बूंदी

 झुनझूनू

 फतेहपुर

 गाजीपुर

 लिखित  उत्तर

 बायतू

 पंचपद्रा

 समधारी

 सिवाना

 प्न्धरी

 मोकोकचुंग

 त्वेनस्रांग

 खिमरे

 पारेन

 चुमुकदीमा

 बुन्दावन

 गोबरधन

 संदाबाद

 रामनगर

 काशीपुर

 सादति  उद्योग  लिमिटेड  के  डोलरों  ह।रा  जारो  किये  जाने  वाले  प्रत्याशित

 बाहनों  के  लिए  भुगतान  को  वसूलो

 8271.  प्रो०  मधु  बण्डवते  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  कया  मेससे  मारुति  उद्योग  लिमिटेड  के  अधिक्वत  डोलरों  को  जारी  किये  जाने  वाले  प्रत्याश्षित

 वाहनों  के  लिए  पूरा  भुगतान  वसूली  करने  की  अनुमति

 यदि  तो  क्या  पूरी  अदायगी  के  बाद  वास्तविक  सुपुर्दगी  में  5-6  महीने  तक  का  समय

 लग  जाता

 क्या  विक्रेता  इस  प्रकार  की  वसूली  पर  ऊंची  दर  पर  ब्याज  कमाते
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 क्‍या  पूरा  मूल्य  जमा  कर  दिये  जाने  के  बाद  भी  शल्कों  और  करों  में  हुई  वृद्धि
 भोक्‍ता  से  वसूली  की  जाती  ओर

 (&)  यदि  तो  क्रेताओं  के  हितों  की  रक्षा  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  सरकारी  विभाग  में  राज्य  मंत्री  के०  के०  :  से  (2)
 जिन  व्यक्तियों  को  आवंटन  नम्बर  सुपुर्देगी  के  लिए  भा  जाता  है  डीलर  उनसे  वाहनों  के  लिए  पूरा  भूगतान
 इस  शर्त  पर  ले  लेता  है  कि  सुपुदंगी  की  तारीख  को  प्रचलित  मूल्य  ही  लागू  होगा  ।  सामान्य  रूप  से  भुगतान
 के  दिनों  के  बाद  |वास्तविक  रूप  से  डिलीवरी  की  जाती  है  ओर  अगर  सुपुदंगी  में  2  दिनों  से
 ज्यादा  का  विलम्ब  हो  जाता  है  तब  सुपुदंगी  की  तारीख  से  पूर्ण  भुगतान  की  जमा  राशि  की  तारीख  तक
 की  21  दितों  से अधिक  की  अवधि  के  लिए  ढीलरों  द्वारा  12%  की  दर  से  ब्याज  दिया  जाना  जबकि

 कुछ  मामलों  में  दो  महीनों  तक  का  विलम्ब  हुआ  मारुति  उद्योग  लिमिटेड  ने  राशियों  पर  डीलरों

 द्वारा  उच्च  दर  पर  ब्याज  कमाए  जाने  से  इन्कार  किया  है  ।

 ६  वर्ष  1979-50  में  मिट्टी  के  डोजल  श्रौर  खाना
 पकाने  को  गेस  के

 ६272.  श्री  बाजू  बन  रियान  :  क्‍या  पेट्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  ग्स  मनन्‍्त्री  यह  बतःने  की  कृपा
 करेंगे  कि  ;

 वर्ष  1919-80  79-80  से  1986-87  6-87  तक  प्रत्येक  वर्ष  में  मिट्टी  डीजल  तेल  का
 लोटर  मुल्य  कितना

 वर्ष  1979-80  से  198/-87  तक  खाना  पकाने  को  गैस  के  सिलेंडर  का  मूल्य  कितना

 क्‍या  सरकार  उपयुक्त  पदार्थों  में  से  प्रत्येक्ष  का  मूल्य  घटाने  पर  विचार  कर  रही
 और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलिपम  भोर  प्राकृतिक  मैस  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  तथा  वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :  ओर  एक  विवरण  संलग्न

 ह

 नहीं  ।

 पेट्रोलियम  उत्पादों  की  बर्तेमान  मूल्य  निर्धारण  नीति  तेल  उद्योग  के  विकास  के  लिए  पर्याप्त
 साधन  जुटाती  है  तथा  समाज  के  संवेदनशील  वर्गों  को  रियायतो  दरों  पर  उत्पाद  उपलब्ध
 इंधन  प्रतिस्थापन  के  संवर्धन  तथा  हाइड्रोकार्बन  साधनों  के  प्रयोग  को  नियंत्रित  करने  जैसे  कुछ
 आशिक  उद्देश्यों  को  प्राप्त  करने  पर  जोर  देती  है
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 विबरण

 1-4-79  से  अब  तक  दिल्‍ली  में  खाना  पकाने  की  डोजल  तथा

 मिट्टी  के  तेल  गेंस  सिलिडर  और  प्रति  की

 खुदरा  बिक्री  को  मर्ते

 प्रभावी  तारीखें  पेट्रोल  डीजल  मिट्टी  का  तेल  एलग्पी  ०जी  ०

 )  (रुपये/लीटर )  (रुपये/लीटर)  किलोग्राम

 सिलिंडर )

 4,04  1.66  1.61  34.98

 at --  1.58  1.54  40  23

 --  2.28

 8-6-80  5.50  2.28

 11-7-81  5.50  2.67  1.81  45.53

 1-4-8 2 --  6.07  2.02  50.78

 1-9-82  2  वही  --
 --  वही  --

 44.58

 5-2-83  5.90  188  --.
 -  -

 1-4-84  5.99  3.70  1.89  45.09

 1-6-84  6  09  3.70  1.92

 17-3-85  7.01  3.22  2.18  45.47

 26-3-85  +-वही —  3.47  2.11

 26-3-8  5  +-वही  --  3.39  2.34

 7.54  3.58  2.34  57.61

 6-2-86  )  7.43  3.50  पुन-प्रयोज्य ऊर्जा
 जे  की

 पुन-प्रयोज्य  ऊर्जा  विकास  एजेन्सो  की  स्थापना

 8273.  डा०  बो०  एल०  शैलेश  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  नए  तथा  पुन-प्रयौज्य  ऊर्जा  स्रोतों  के  उपयोग  को  बढ़ावा  देने  के लिए  उनके
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 मंत्रालय  पें  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  विभाग  के  अधीन  एक  पुनः  प्रयोज्य  ऊर्जा  विकास  एजेन्सी  की

 पना  करने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  इस  एजेंसी  विशेष  रूप  से  उद्योगों  और  वंयक्तिक  प्रयोक्तातों  को  विभिन्‍न
 प्रणालियों  और  तकनीकों  के  निर्माण  और  उपयोग  के  लिए  उदार  शर्त्तों  पर  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने
 के  संबंध  क्या  कार्य  सौंपे  गए  चालू  वर्ष  के  दौरान  इस  प्रयोजन  के  लिए  कितनी  घनराशि  निर्धारित
 की  गई  और

 इस  धनराशि  के  सही  उपयोग  ओर  ऊर्जा  स्रोतों  के  विकास  पर  यह  एजेन्सो  किस  प्रकार
 निगरानी  रखेगी  ?

 ऊर्जा  मंत्री  वसन्‍त  साठे  )  :  जी  हां  ।

 भारतीय  नवीकरणीय  विकास  एजेन्सी  हे  मुख्य  ये  कार्य  नए  एवं  नवीकरणीय  ऊर्जा
 स्रोतों  से  संबंधित  परियोजनाओं  को  प्रोत्साहन  देने  के लिए  एक  आवर्ती  निधि  नवीकरणीय
 सामग्री  एवं  स्रोतों  से ऊर्जा  सृजन  करने  के  लिए  विशिष्ट  स्कीमों  के  लिए  उदार  शर्तों  पर
 आंशिक  रूप  से  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  नए  ओर  नवीकरणीय  ऊर्जा  स्रोतों

 को  प्रणालियों  तथा  युक्तियों  के  निर्माताओं  को  उदार  शर्तों  पर  आंशिक  रूप  से  ऋण  सम्बन्धी  सहायता
 प्रदान  व्यक्तियों  ओर  संस्थाओं  को  एन०  आर०  एस०  ई०  के  उपकरणों  को  उदार  शर्तों  पर  पट्टे  पर

 एन०आर०  एस०  ई०  की  ओर  से  वित्तीय  संस्थाओं  के  वित्तोय  बिचोलिया  के  रूप  में  कार्य
 करना  और  इसके  द्वारा  समथित  परियोजनाबों  एवं  स्कीमों  का  मूल्यांकन  करना  चालू  वर्ष  के  दौरान
 एजेन्सी  के  2  25  करोड़  रुपये  की  राशि  का  नियतन  किया  गया  है  ।

 एन०आर०एस०ई०  के  क्षेत्र  आथिक  रूप  से  और  तकनीकी  रूप  से  व्यवहारिक
 परियोजना  ओं|प्रणालियों  आदि  की  लागत  को  पूर्ण  रूप  से  या  आंशिक  रूप  से  लगाने  के  एजेन्सी  के
 फंड  को  उदार  शर्तों  पर  ऋण  के  रूप  में  प्रयोग  किया  एजेन्ती  द्वारा  वित्तीय  सहायता  प्राप्त
 परियोजनाओं  का  सामयिक  रूप  एजेन्ह्री  के  कमंच!रियों  तथा  अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोत  विभाग  की  या
 किसी  अन्य  विशेषता  प्राप्त  संस्था/संगठन  की  सेवाओं  को  प्राप्त  कर  मानीटरिंग  किया

 टायरों  का  झ्ायात

 8274.  डा०  बो०  एल०  शेलेश  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इया  सरकार  देश  में  ट'यरों  की  उपलब्धता  बढ़ाने  और  इस  प्रकार  उनके  मूल्यों  में  बद्धि  को
 रोकने  के  लिये  टायरों  का आयात  करने  का  विचार  कर  रही  और

 °  .

 यदि  तो
 किस  देश  से  कितना  आयात  किये  जाने  की  संभावना  है  और  कौन  से  टायरों

 का  आयात  किया  जायेगा  ?

 डद्योग  मंत्रालय  में  भ्रोद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :
 और  देश  में  आटोमोटिब  टायरों  की  वर्तम!न  अधिष्ठापित  ओर  स्वीकृत  क्षमता  को  सातरीं

 जना  के  अन्त  तक  टायरों  की  स्वदेशी  आवश्यकटा  को  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  समझा  गया
 उत्पादक-संघ  के  गठन  ओर  प्रतिबन्धित  व्यापार  व्यवहार  को  टायर  उत्पादकों  द्वारा  अपनाने

 के  सम्बन्ध  में  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  जिससे  बाजार  में  विद्यमान  व्यापारियों  को  खलकर
 कार्य  करने  की  अनुमति  नहीं  मिल  पाती  ।  इन  शिकायतों  वी  एकाधिकार  और  प्रतिबंधित  व्यपार  व्यवह्व  र्‌
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 आयोग  द्वारा  जांच  की  जा  रही  है  ।

 सरकार  का  यह  मत  है  कि  नई  क्षमता  कौ  बढ़ावा  देने  से  घरेलू  बाजार  के  भीतर  प्रतिस्पर्धा  बढ़
 सकती  है  और  टायर  उत्पादकों  के  कशित  कदाचारों  को  रोका  जा  सकता  आवश्यकता  होने  पर
 कार  टायरों  के  आयात  के  प्रश्न  पर  विचार  कर  सकती  है  ।

 प्राल  इंडिया  लिमिटेड  द्वारा  लिए  गये  जापानी  येन  ऋण

 8275.  डा०  बी०  एल०  शलेश  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  आयल  इंडिया  लि०  ने  अपनी  विदेशी  मुद्रा  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए
 भारत  सरकार  की  गारंटी  के  अन्तगंत  3.50  बिलियन  जापानी  येन  का  अपना  प्रथम  विदेशी  वाणिज्यिक
 ऋण  लिया

 यदि  तो  आयल  इण्डिया  लि०  ने  इस  येन  ऋण  का  किस  प्रकार  उपयोग  करने  की

 नाएं  बनाई  और

 क्‍या  उक्त  ऋण  की  शर्ते  के  अन्तगंत  आयल  इंडिया  लि०  इस  ऋण  के  बदले  में  जापान  से  ही
 उपकरण  और  मशोनें  खरीदने  क ेलिए  वचनबद्ध  है  ?

 पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गेस  मंत्र/लय  के  राज्य  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो

 ब्रह्म  :  हां  ।

 आयल  इंडिया  लिमिटेड  की  संयंत्र  और  मशीनरी  कच्चा  माल  तथा  सेवाओं  के  लिए  आयात
 क्री  आवश्यकताओं  के  वित्त  पोषण  के

 नहीं  ।

 जीवन  रक्षक  ओषधियों  का  स्वदेशो  उत्पादन

 8276.  श्री  श्राश०  एम०भमोये  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रतिवर्ष  भारी  मात्रा  में  करोड़ों  रुपए  मूल्य  को  जीवन  रक्षक  का  आयात
 किया  जाता

 यदि  तो  इन  औषधियों  के  आयात  पर  गत  तीन  वर्षो  के  वर्ष-वार  खर्च  की  गई
 घनराशि  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  देश  में  विदेशी  कंपनियों  सहित  औषध  उद्योग  इस  तथ्य  के  बावजूद  कि  सरकार  ने  इन्हें
 भाशय  पत्र  जारी  करने  में  अपनी  रुचि  दिखाई  इन  आवश्यक  औषधियों  का  उत्पादन  करने  का  इच्छक

 नहीं  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  योजना  का  ब्यौरा  क्या  है

 उद्योग  मन्त्रालय  में  रसायन  श्र  पेट्रो-रसायन  विभाग  में  राज्य  मन्‍त्रो  श्रार०  के०  जयचन्ध
 :  हां  ।

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  क्षेत्र  में  प्रपुंज  औषधों  भोर  सूत्रयोगों  का  कुल  आयात/वर्षवार,
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 याजाता

 (रु०/करोड़ों  में  )

 198 8  3-8 4  163.34

 1984-85  5  215.62

 1985-86  5-86  2°

 और  किसी  कंपनी  द्वारा  औषध  का  उत्पादन  विभिन्न  पहलुओं  पर  निर्भर  करता है  जैसे
 मांग  और  उत्पादन  के  अनुसार  औषध-अप्रचलन  और  कंपनी  की  कारपोरेट  योजना  यद्यपि
 अनेक  प्रपुंज  औषधों  का  देश  में  ही  उत्पादन  करने  की  आवश्यकता  स्पष्ट  है  लेकिन  यह  स्वीकार  करना

 होगा  कि  कोई  भी  देश  सब  औषधों  के  उत्तादन  में  आत्मनिभंर  नहीं  हो  सकता  प्रपंंज  औषधों  के आयात
 :  में  नई  ओषधों  की  शुद्धी  निर्यात  हेतु  उत्पादन  के  लिए  भ्रग्रिम  लाइसेंसों  पर  आयातित

 अंत्व॑स्तुओं  के  कारण  हुई

 बिहार  में  केन्द्रीय  सावंजनिक  उपक्रम

 8277.  श्री  संयद  ज्ञाहबुद्दीन  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तोन  वर्षों  के  दौरान  बिहार  में  स्थापित  किए  गये  नये  केन्द्रीय  साव॑जनिक  उपक्रणों
 का  ब्यौरा  क्‍या

 इसी  अवधि  के  दोरान  बिहार  में  वतंमान  उपक्रमों  के  निवेश  में  कितनी  वृद्धि  हुई  और

 1984  और  ।  1987  की  स्थिति  के  अनुसार  केन्द्रीय  सावंजनिक  उद्यमों  में
 कुल  कितना  निवेश  किया  गया  है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  सरकारी  उच्चम  विभाग  में  राज्य  मनन्‍्त्रो  के०  के०  :
 गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  बिहार  में  कोई  नया  केन्द्रीय  सरकारी  उद्यम  स्थापित  नहीं  किया  गया  है  ।

 1/4/1983  को  ब्ट्वार  में  वर्तमान  केन्द्रीय  सरकारी  उद्यमों  में  सकल  परिश्षपत्ति  के  रूप  में
 पूंजी-निवेश  जो  4692.33  करोड़  रु०  बढ़कर  यह  1/4/1986  को  6305.84  करोड़  रु०  हो
 गया है  ।

 केन्द्रीय  सरकारी  उद्यमों  में  सकल  परिसंपत्ति  के  रूप  में  कुल  लगी  पूंजी  1/4/1983  को
 31968.69  करोड़  1/4/1984  को  38844.42  करोड़  और  1/4/1986  को  56695.30
 करोड़  र०  1/-/1987  के  ये  आंकड़े  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  हैं  और  इसीलिए  1983  से  1986  तक
 की  अवधि  के  तोन  वर्षों  के  आंकड़े  सूचित  किये  गये  हैं  ।

 बिहार  में  झावश्यक  वस्तुझों  का  श्राबंटन

 8278,  श्री  सेंयद  शाहबुद्दोन
 #:  क्‍या  खाद्य  और  नागरिक  पति  मंत्री

 श्री  राम  मगत  पासवान  /
 ह  पति  में  उह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
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 बिहार  को  गत  तीन  वर्षो  के  वर्षवार  और  मद-वार  आवश्यक  वस्तुओं  का  कुल
 कितनी  मात्रा  में  आबंटन  किया

 प्रत्येक  मामले  में  वास्तव  में  उठाई  गई  वस्तुओं  की  तुलनात्मक  मात्रा  कितनी  और

 आबंटन  और  सामान  उठाने  की  मात्राओं  में  अन्त  र  होने  का  क्या  कारण  है  ?

 खाद  श्रौर  नागरिक  पति  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  गुलाम  नबो  :  और

 एक  विवरण  संलग्न  जिसमें  बिहार  में  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  सप्लाई  की  गई
 सात  आवश्यक  वस्तुओं  के  आबंटन  तथा  उनकी  उठाई  गई  मात्रा  के  आंकड़े  दिए  गये

 विभिन्‍न  आवश्यक  वस्तुओं  के  आबंटन  तथ्य  उनकी  उठाई  गई  मात्रा  के  बीच  असंगति  मुख्यतः
 राज्य  सरकार  द्वारा  आबंटित  कोटा  न  उठा  सकने  के  कारण  जो  समय-समय  पर  मांग  में  कमी
 परिचालन  सम्बन्धी  अड़चनें  होने  तथा  परिकलन  सम्बन्धी  समस्याएं  होने  के  कारण  नहीं  उठाया  जा
 सका  ।

 विवरण

 गेहूं  तथा  चीनी

 मी०  टनों

 वर्ष  चावल  गेहूं  चोनी*

 आवंटन  उठाई  गई  आवंटन  उठाई  गई  आवंटन  उठाई  गई

 मात्रा  मात्रा  मात्रा

 1984  222.0  83.7  1257.54  461-7  384.1  354.0

 1985  237.0  27.7  15089!  575.9  404.2  379.3
 1986  300.0  :0.7  1577-78  487.9  389.1  371.3

 *भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  दिए  गये  आंकड़े

 नोट  :  गेहूं  के  आवंटन  में  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  तथा  रोलर  आटा  मिलों  के  लिए  किया  गया

 ॥  आवंटन  भी  शामिल  रोलर  आटा  मिलों  के  लिए  गेहूं  का  आवंटन  1986  से
 बन्द  कर  दिया  गया  है|

 खास  तेल
 टनों

 तेल  वर्ष

 )  आवंटन  उठाई  गई  मात्रा

 1984-85  5  14200  4954

 1985-86  5-86  6550  ४093

 1986.87  हे  3000  3000
 1987  तक  )
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 सिट्टो  का  तेल

 यर्ष

 1984-85

 1985-86

 1986-87

 लियंत्रित  कपड़ा

 1984-85

 1985-86

 सूती  कपड़ा

 (a)  पोलिस्टर  शटिंग
 198°-87

 सूती  कपड़ा

 पोलिस्टर  शटिग

 साफ्ट  कोक  मी०  टनों

 1984-85

 1985-86

 1986-87

 28  1987

 टनों

 झावंटन  उठाई  गई  मात्रा

 306120  30632!  2।

 327200  322779

 370440  3689  7

 1(10  लाख  वर्ग  मीटरों

 झ्रावंटन  उठाई  गई  मात्रा

 उपलब्ध  नहीं

 आवंटन

 283.220  262.530

 008.170  008.170

 162.850  085.250

 019  660  001.880

 (30-9-8  6

 ब्रावंटस  उठाई  गई  मात्रा

 उ०  न०**  न

 600.00  528.00

 720.00  £43.00  )
 ++क्रोयला  विभाग  द्वारा  विभिन्‍न  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  साफ्ट  कोक  का  आवंटन  वर्ष

 1985.86  ५5-86  से  ही  किया  गया

 विदेशों  सहयोग

 8279.  श्री  सैयद  शाहबुद्दोन  :  कया  उद्योग  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वर्ष  1986-87

 के  दौरान  विदेशों  सहयोग  की  मंजूरी  दिये  गये  ऐसे  मामलों  का  संक्षिप्त  ब्योरा  क्या  है  जिनमें  5  प्रतिशत

 से  अधिक  रायल्टी  देना  तय  हुआ  और  सहयोग  कर्ताओं  के  नाम  क्या  प्रत्येक  परियोजना  हे  प्रयोजन

 और  उद्देश्य  क्या  हैं  तथा  प्रत्येक  मामले  में  दोनों  पक्षों  द्वारा  कितना-कितना  पूंजी  निवेश  किया  जायेगा  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  श्रौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  संत्री  एम०  :

 रॉयल्टी  की  दर  प्रौद्योगिकी  के  प्रकार  पर  निभर  करती  है  और  यह  सामान्यतया  5  वर्षों  की  अवधि  के
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 लिये  5  प्रतिशत  तह  सीमित  होती  जहां  निहित  प्रोद्योगिकी  जटिल  प्रकार  की  है  भथवा  अधिकांश
 उत्पादन  का  निर्यात  किया  जाता  है  उन  विशेष  मामलों  में  उच्च  रॉयल्टी  को  अनुमति  दी  जाती  नीति
 के  रूप  अलग-अलग  कम्पनियों  से  सम्बन्धित  विशिष्ट  विशेष  रूप  से  वित्तीय  प्रस्तुत  को

 गई  स्वीकृत  शर्तें  जन  डित  में  नहीं  बताई  जाती  ।  सभी  स्वीकृत  विदेशी  सहयोगों  के  बारे  में
 भारतोय  और  विदेशी  के  उत्पादन  की  वस्तु  और  सहयोग  का  प्रकार  जंसे  ब्योरे  भारतीय  निवेश
 केन्द्र  द्वारा  अपने  मंथली  न्यूजलेटर  के  परिशिथ्ट  के  रूप  से  मासिक  आधार  पर  प्रकाशित  किए  जाते

 इस  प्रकाशन  की  प्रतियां  संसद  पुस्तकालय  को  नियमित  रूप  से  भेजी  जाती

 संयुक्त  क्षेत्र  को  बढ़ावा  देना

 8280.  डा०  ए०  के०  पटेल  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 संयुक्त  क्षेत्र  को  बढ़ावा  देते  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्‍या  नोति

 क्‍या  सरकार  ने  इस  क्षेत्र  के  कार्यनिष्पादन  का  कोई  मूल्यांकन  किया  है  और  यदि  तो
 उसका  ब्यौरा  क्यः

 इस  समय  देश  में  संयुक्त  क्षेत्र  के कितने  उपक्रम

 इन  उपक्रमों  की  साभय  पूंजी  में  कुल  कितना  दिवेश  किया  गया  है  और  उनमें  सरकार  का
 अंशदान  कितना  ओर

 इन  उपक्रमों  की  कुल  परिसम्पत्ति  कितनी  है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  भोद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  सन्‍्त्रो  एम०  :

 संयुक्त  क्षेत्र  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  अपनाई  जाने  वाली  नीति  का  उद्देश्य  निर्यातोन्मृख  क्षेत्रों  के
 मामले  में  परियोजनाओं  को  कार्यान्वित  करने  में  राज्य  उद्योग  विकास  निगमों  को  सक्षम  गेर-सरकारी
 पार्टियों  के  अपने  साथ  सम्बद्ध  करने  की  सुविधा  देना  और  साथ  ही  जब  कहीं  आवश्यक  हो  राज्य  उद्योग
 विकास  निगम  की  निधियों  के  आवर्तन  को  सरल  बनाना  है  !

 हालांकि  इस  सम्बन्ध  में  कोई  मुल्यांकन  नहीं  किया  गया  तथापि  संयुक्त  क्षेत्र  की
 योजनाओं  को  बढ़ावा  देकर  विशेष  रूप  से  पिछड़े  क्षेत्रों  में  मूल  क्षेत्रों  में  निवेशों  को  लगाना  सम्भव  हो  गया

 संसाधनों  की  बाधाओं  के  कारण  और  साथ  ही  कई  परियोजनाओं  को  बढ़ावा  देने  के  उद्देश्य  से  राज्य
 निगम  संयुक्त  क्षेत्र  की  परियोजनाओं  में  अपनी  इक्विटी  को  कम  करने  का  अनुरोध  कर  रहे  ऐसे  अनुरोधों
 पर  प्रत्येक  ममले  में  ग्ुणावग्रुण  के आधार  पर  विचार  किया  जाता  है  ।

 थे राज्य  उद्योग  विकास  निगमों  को  जारी  किये  गये  औद्योगिक  लाइसेंसों  और  आश  य-पत्रों  को
 संख्या  नीचे  दी  गई  है  :  -

 ब्ष  स्वीकृत  किए  गए  औद्योगिक  स्वीकृत  किए  आशय-पत्रों
 लाइसेंसों  की  संख्या  की  संख्या

 1984  44  117

 1985  44  118

 1986  45  127
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 ओर  इक्विटी  पूंजी  में  कुल  निवेश  और  कुल  परिसरम्पतियों  के  सम्बन्ध  में  जानकारी
 केन्द्रीय  रूप  से  नहीं  रखी  जाती  है  ।

 शत्रिवेन्द्रम  में  टेलीफोन  एक्सचेंजों  का  विस्तार

 8281.  श्री  टो०  बशीर  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बंताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1986-87  के  दौरान  त्िवेन्द्रम  डिस्ट्क्ट  में  कितने  टेलीफोन  केन्द्रों  का  विस्तार  किया
 गया  और

 वर्ष  1987.88  7-88  के  दोरान  कितने  टेलीफोन  केन्द्रों  का विस्तार  किया  जाएगा  ?

 संचार  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्रों  मोहन  :  त्रिवेन्द्रम  दूरसंचार  जिले  में
 1986-87  के  दोरान  सात  (7)  टेलीफोन  एक्सचेंजों  का  विस्तार  किया  गया  ।

 त्रिवेन्द्रम  दूरसंचार  जिले  में  1987-58  के  दोरान  पांच  (5)  टेलीफोन  एक्सचेंजों  का
 विस्तार  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 नेशनल  थर्मल  पावर  कारपोरेश्नन  को  विश्व  बेंक  को  सहायता
 8282.  श्री  मुल्लापल्ली  रामचन्द्रन  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विश्व  बेंक  द्वारा  वषं॑  1986-87  के  दौरान  ताप  विद्युत  परियोजनाओं  के  लिए  नेशनल
 बबंल  पाटर  कारपोरेशन  को  कितनी  घनराशि  का  ऋण  दिया  गया

 क्‍या  नेशनल  थर्मल  कारपोरेशन  ने  उस  ऋण  को  पूर्णतः  उपयोग  किया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  भन्‍्त्रालय  में  विद्युत  विमाग  में  राज्य  मन्त्रो  सुशीला  :  वर्ष
 1986-87  के  दोरान  विश्व  बैंक  ने  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  की  परियोजनाओं  के  संबंध  में  485
 मिलियन  अमरीकी  डालर  की  ऋण  राशि  के  लिए  एक  समझोते  पर  हस्ताक्षर  किए

 ओर  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  ने  अभी  तक  ऋण  राशि  का  पूर्ण  रूप  से  उपयोग

 नहीं  किया  ऋण  1987  से  प्रभावी  हुआ  था  और  इसका  उपयोग  1991  तक  किया
 जा  सकता

 सोनो  का  झायंटन

 8283,  श्रो  मुल्लापल्ली  रामचन्द्रन  :  क्‍या  खाद्य  श्लौर  नागरिक  पूृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  1987  के  दौरान  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को चीनी  का  कितना  आवंटन  किया  गया  और

 प्रत्येक  राज्य  ने  वास्तव  में  कितना  स्टाक  प्राप्त  किया  ?

 खाद्य  शोर  नागरिक  पूर्ति  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्रो  गुलाम  नबो  :  सार्वजनिक

 वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  1937  मास  के  लिए  सीध्रे  आवंटी  राज्यों  वितरण  करने  के

 लिए  आवंटित  लेवी  चीनी  की  मात्रा  संलग्न  में  दी  गई  है  ।

 समची  आवंटित  मात्रा  को  वेघता  अवधि  के  अन्दर  उठाने  को  व्यवस्था  करने  की  जिम्मेदारी  सीधे

 जाबंटी  राज्यों  को  है|
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 12  राज्यों  के  मामले  में  भारतीय  खाद्य  निगम  राज्य  सरकार  के  नामितों  को  लेवी  चीनी  भेजने
 और  उसकी  डिलीवरी  करने  की  व्यवस्था  कर  रहा  भारतीय  खाद्य  निगम  जिन  राज्यों  में  इस  संबंध  में
 कार्य  करता  उन  राज्यों  के  बारे  में  1987  मास  के  लिए  लेवी  चीनी  के  आवंटन  और  उसके

 उठान के  बारे  में  ब्योरा  संलग्त  में  दिया  गया

 सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  1987  मास  के  लिए  सीधे  आवंटी
 राज्यों  वितरण  करने  के  लिए  आवंटित  चीनी  की  मात्रा  बताने  वाला  विवरण

 ऋ०  राज्य/संघ  शासित  प्रदेश  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से

 का  नास  वितरण  के  लिए  आवंटित  मात्रा

 टन  मे ं)

 1.  आंध्र  प्रदेश  25,281

 2.  अऋण्डी  गढ़  372

 3.  दादर  और  नगर  हवेली  51

 4.  दमन  तथा  दीव  539

 5.  गुजरात  16,194

 6.  हरियाणा  6,386

 7.  हिमाचल  प्रदेश  2,019

 8.  कर्नाटक  17,769

 9.  केरल  11,953

 10.  मध्य  प्रदेश  25,03;

 11.  महाराष्ट्र  29,938

 12.  मणिपुर  694

 13.  नागालेण्ड  426

 14.  पाण्डिचेरी  292

 15.  पंजाब  7,945

 16.  राजस्थान  16,914

 17.  तमिलनाडु  22,547

 18.  त्रिपुरा  1,001

 19.  उत्तर  प्रदेश  52,926
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 भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  जिन  राज्यों  में  परिचालन  किया  जाता  उन  राज्यों को
 1987  मास  के  लिए  लेवी  त्रीनी  की  आवंटित  को  गई  ओर  उनके  द्वारा

 उठायी  गई  मात्रा  बताने  वाला  विवरण

 हे
 टन

 ऋ०  राज्य/संघ  शाप्मित  प्रदेश  आवंटित  की  राज्य  सरकारों  द्वारा  उठाई
 का  नाम  गई  मात्रा*  गई  सूचित  की  गई  मात्रा

 1.  असम
 ह

 9,647.9  7,593.0

 2.  अरूणांचल  प्रदेश  323.2  274.9

 3.  बिहार  33,468.1  29,228.3

 4.  दिल्ली  7,736.6  6,019°0

 5.  जम्मू  तथा  कश्मीर  2,904.2  2,346.0

 6...  मेघालय  673.2  643.0

 7.  मिजोरम  273.9  323.0

 8.  उड़ीसा  12,397.8  7.8  12,064.7

 9.  सिक्किम  165.5  165.5

 10.  पश्चिम  बंगाल  25,928.0  20,3  20.0

 11.  अण्डमान**  247.0  न

 12.  लक्षद्वीप  71.0  ्कब्लक

 +राज्य  में  तैनात  सी०  आर०  पी०  एफ6/बी०  एस०  एफ०  के  काभिकों  के  लिए  आवंटित  थोड़ी  सी
 मात्रा  शामिल

 £  दुगगम  क्षेत्रों  मे ंभण्डारण  के  लिए  अग्रिम  रूप  से  उठाई  गई  मात्रा  ।

 ++तिमाही  आधार  पर  आवंटन  किया  जाता  है  ।

 @  भबढद्  आधार  पर  आवंटन  किया  जाता

 नोट  :  कम  निर्गम  का  कारण  राज्य  सरकारों  द्वारा  लेवी  चीनो  न  उठाना

 लगाना

 8284.  भरो  मल्लापल्ली  रामचन्द्रन  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  चालू  वर्ष  के  दोरान  ऐसे  कितने  लगाये  जाने  हैं  जिनमें  प्रयोक्‍ताओों
 को  सिक्के  या  मुल्य-अंकित  मेगनेटिक  कार्ड  ड।ल  कर  देश  में  अथवा  देश  से  बाहर  टायल  घुमा  कर  टेलीफोन
 करने  की  सुविधा  और
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 क्या  चाल  वर्ष  के  दौरान  केरल  में  कन्तानोर  में  काई  लगाया  यदि  तो
 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 ह

 संचार  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मनत्री  संतोष  मोहन  :  वर्ष  1987-88  के  दौरान  सिक्के
 वाले  लगभग  आयात  किए  जाने  की  संभावना  है  जिससे  राष्ट्रीय  और  अंतर्राष्ट्रीय  उपभोक्ता
 डायल  कालें  की  जा

 चूंकि  इस  तरह  के  एस०  टी०डी०  /  प्रारम्भ  में  सीमित  मात्रा  में  उपलब्ध  होंगे

 चालू  वर्ष  के  दौरान  केरल  के  कन्‍्नानोर  में  एस०  टी०  डी०  स्थापित  करना  संभव  नहीं  हो
 सकेगा  ।

 महाराष्ट्र  क ेजनजातीय  श्रौर  पिछड़े  जिलों  में  चोनो  मिलों  फो  स्थापना

 8285.  श्रो  विलास  मुत्तेमवार  :  क्‍या  खास  झोर  नागरिक  पूति  मन्‍्त्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  महाराष्ट्र  में  चन्दरपुर  ओर  गढ़छिरोली  जिलों  सरकारी  क्षेत्र  में  -

 चीनी  मिलें  स्थापित  करने  के  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही

 (w)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 क्‍या  उन  लोगों  को  कोई  रियायतें  ओर  सुविधाएं  दी  जाएंगी  जो  चीनी  मिल  स्थापित  करने

 के  इच्छुक  हैं  और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 लाश  झोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  गुलाम  नथो  :  और
 केन्द्रीय  सरकार  न ेऔथोगिक  विकास  विभाग  द्वारा  जारी  किए  गए  प्रेस  दिनांक  2-1-1987  द्वारा
 सातवीं  पं  चर्र्षीय  योजना  के  दौरान  नई  चीनी  फैक्ट्रियों  को  लाइसेंस  प्रदान  करने  की  नीति  की  घोषणा  कर

 दी  महाराष्ट्र  के  चन्द्रपुर  और  ग्रढ़छिरोली  जिलों  में  सहकारी  क्षेत्र  में  नई  चीनी  मिलें  स्थापित
 करने  के  लिए  नये  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  क ेअनुसार  अब  तक  कोई  आवेदन  पत्र  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 स्थापित  किए  जाने  वाले  प्रस्ताबित  नये  यूनिट  जब  उत्पादन  करना  शुरू  कर  देंगे  तब  वे  उस

 समय  लाग  भ्रोत्साहन  योजना  के  उपबंधों  के  अन्तगंत  शासित  होंगे  ।

 महाराष्ट्र  के  विद  क्षेत्र  में  चोनो  मिलें

 8286.  भरो  विखास  मृत्तेमवार  :  क्‍या  खाद्य  श्रौर  नागरिक  पृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 विदर्भ  क्षेत्र  में  सहकारी  क्षेत्र  में  चीनी  मिलों  की  स्थापना  के  लिए  कितने  आशय  पत्र  जारी

 किए
 उन  मिलों  के  नाम  क्या  हैं  जिनमें  अब  तक  उत्पादन  शुरू  हो  गया

 शेष  चीनी  मिलों  में  कब  तक  उत्पादन  शुरू  हो  जाने  की  संभावना  और

 उत्पादन  शुरू  करने  में  विलम्ब  होने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?
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 खाद्य  श्र  नागरिक  पूर्ति  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  गुलाम  नबी  :  छठी
 पंचवर्षीय  योजना  के  महाराष्ट्र  के  विदर्भ  क्षेत्र  मे ंसहकारी  सेक्टर  में  चीनी  मिलें  स्थापित  करने  के

 लिए  पांच  आशय-पत्र  जारी  किए  गए

 धामन  तालुक  चन्दूर  अमरावती  में  स्थित  एक  चीनी  मिल  ने  उत्पादन  प्रारम्भ
 कर  दिया  है  ।

 1986-87  मौप्तम  में  एक  मिल  और  अन्य  तीन  मिलों  के  1987-88  मौसम  में  उत्पादन
 प्रारम्भ  करने  की  सम्भावना  है  ।

 जैसाकि  राज्य  सरकार  ने  सूचित  किया  उत्पादन  प्रारम्भ  करने  में  विलम्ब  का  मुख्य  कारण
 समय  पर  अपेक्षित  धनराशि  की  अनुपलब्धता  है  ।

 [  प्रनुवाद  ]  >

 बाल  विवाह
 8287.  डा०  बी०  एल०  शेलेश  :  क्‍या  विधि  श्रौर  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  फंमिलो  प्लेनिंग  फाउंडेशन  द्वारा  हाल  ही  में  किए  गए  अध्ययन  में  यह  बताया  गया  है
 कि  कानून  के  अन्तगंत  विवाह  के  लिए  न्यूनतम  आय  )8  वर्ष  निर्धारित  किये  जाने  के  बावजद  देश  में
 किसी  भी  विनिदिष्ट  समय  में  ग्यारह  वर्ष  से  कम  आयु  की  एक  करोड़  कन्याओं  का  विवाह  कर  दिया
 जाता  है

 यदि  तो  इस  अध्ययन  विशेषकर  भारत  के  सामाजिक  और  आध्िक  विकास के  संदर्भ
 बाल  विवाह  को  रोकने  के  बारे  में  अन्य  सिफारिशें  की  गई  और

 सरकार  का  इस  संबंध  में  क्या  कार॑वाई  करने  का  विचार  है  ?

 विधि  झौर  न्याय  मन्व्वालय  में  राज्य  मनत्रो  एस०  श्रार०  :  जी  हां  ।

 फंमिली  ध्लेनिग  फाउंडेशन  द्वारा  किए  गए  अध्ययन  में  यह  सिफारिश  की  गई  है  कि  भारतीय
 परिवेश  में  जहां  विवाह  सावंभौमिक  है  और  कम  आयु  में  विवाह  सामान्य  बात  यदि  विवाह  के  लिए  आय
 में  बद्धि  करने  संबंधों  किसी  विधि  से  कोई  महत्वपूर्ण  परिणाम  प्राप्त  करना  है  तो  बड़े  पैमाने  पर  ऐसे
 शाली  सामाजिक-आथिक  विकास  को  प्रक्रिया  की  जानी  चाहिए  जिसमें  विशेष  लड़कियों  की  शिक्षा
 ओर  उन्हें  नौकरी  दिलाने  पर  दिया

 बाल  विवाह  की  कुप्रथा  के  परिणामों  के  बारे  में  संचार  माध्यमों  के  द्वारा  जनता  को
 शिक्षित  करने  के  इस  काम  में  स्वेच्छिक  संगठतों  को  जुटा  कर  और  अन्य  कदम  उठा  कर  कई  उपाय
 किए  जा  रहे  हैं  जिनमें  शिक्षा  पर  जोर  देना  भी  सम्मिलित  इस  कार्य  के  पोस्टर
 आफाशवाणी  पर  कायंक्रम  प्रस्तुत  सिनेमा  स्‍लाइडें  दूरदशंन  के  माध्यम  से  टेलीविजन  पर
 लघु  बतचित्र  समाचार  पत्रों  में  पोस्टर  ग्रामीण  महिलाओं  के  साथ  सामृ हिक  चर्चा

 आदि  भी  है  ।

 बिना  झोटो  कपास  के  लिए  वायदा  क्रय-विक्रय  ठेके

 8288.  श्री  दिग्विजय  सिह  :  क्या  खाद्य  प्लोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  सरकार  को  बिना  ओटी  कच्ची  कपास  के  वायदा  ठेके  दिए  जाते  के  बारे  में  कोई
 अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हि

 क्‍या  वायदा  बाजार  आयोग  ने  उक्त  प्रस्ताव  के  संबंध  प्रें  हाल  में  गुज  रात  में  स्थ
 पर  अध्ययन  किया  और  *

 यदि  तो  इस  मामले  में  निर्णय  कब  तक  लिया  जाएगा  ?

 खाद्य  श्रोर  नागरिक  पूर्ति  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  गुलाम  नबी  :  नागरिक

 पूर्ति  विभाग  को  सुरेन्द्र नगर  काटन  आयल  एण्ड  आयलपीड्स  सुरेन्द्रगगर  से  1985  में
 एक  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  जिसमें  कपास  ओटी  हुई-कच्ची  में  भावी  सोदा  व्यापार  को
 आरम्भ  करने  का  अनुरोध  किया  गया  था  ।  1987  में  भारत  सरकार  ने  ईस्ट  इण्डिया  काटन
 एसोसिएशन  ब्म्बई  के  तत्वावधान  में  कपास  की  चार  किस्मों  शुरू  में  3  वर्षों  की  अवधि  के  भावी
 सौदा  व्यापार  आरम्भ  करने  की  अनुमति  दी  थी  ।

 1987  में  सुरेन्द्रगगर  काटन  आयल  एण्ड  आयज्सीड्स  एसोसिएशन  सुरेन्द्रगगर  के
 प्रतिनिधियों  ने  धुरेन्द्रनगर  में  वायदा  बाजार  आयोग  के  साथ  मुलाकात  की  और  कपास  में  भावी  सौदा
 व्यापार  आरम्भ  करने  के  लिए  अनुरोध  एसोसिएशन  ने  सौराष्ट्र  क्षेत्र  के  कपास  उत्पादकों  के
 निधियों  से  भी आयोग  को  एक  बेठक  तय  जहां  उन्होंने  इस  बात  की  वकालत  की  कि  कपास  में  भावी
 सौदा  व्यापार  आरम्भ  करना  कपास  उत्पादकों  के  हित  में

 सरकार  को  इस  बारे  में  वायदा  बाजार  आयोग  से  कोई  नई  सिफारिश  प्राप्त  नहीं  हुई

 पेंसिलीन  का  भ्रायात

 8289.  श्री  चितामणि  जना  हि
 कक ५  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  संतोष  कुमारसह  |

 क्‍या  यह  सच  है  कि  1936  में  इस  व'त  के  सुस्पष्ट  मार्गनिर्देश  जारी  किए  गए  थे  कि

 एककों  द्वारा  स्वदेश  में  निर्यात  पेंसिलीन  की  30  प्रतिशत  तक  खरीद  किए  त्रिना  पें  सिलीन  के  आयात  की

 कोई  अनुमति  नहीं  दी  ।

 यदि  तो  उक्त  मार्गनिर्देशों  का  उल्लंघन  कर  वर्ष  1986-87  में  पेंसलोन  के  आयात  की

 अनुमति  दिए  जाने  के  क्या  कारण  ओर

 इस  माजले  में  उत्त  रदायित्व  निर्धारित  करने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  रतायन  श्र  पेट्रो-रस।यन  विभाग  में  राज्य  सन्त्री  आर०  के०  जमचन्द्र
 :  हां  ।

 मेरे  मंत्रालय  ने  अभी  तक  मार्गनिर्देशों  का  उल्लंघन  नहीं  किया

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 गर-सरकारो  ध्यक्षितयों  को  बेतार  संचार  सेवाएं  प्रदान  करना  ,

 8°90.  श्री  परसराम  भारद्वाज  :  क्या  संचार  मन्‍्त्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  कुछ  गेर-सरकारी  व्यक्तियों  को  बेतार  संचार  सुविधायें  प्रदान  की  गई

 (a)  यदि  तो  यह  सुविधायें  किस  आधार  पर  मंजूर  अथवा  प्रदान  की  जाती

 सम्पूर्ण  देश  में  गैर-सरकारी  व्यक्तियों  के  पद  ओर  पते  सहित  नाम  क्या  हैं  जिन्हें
 ये

 सुविधायें  दी  गई

 कया  ये  बेतार  उपकरण  किन्‍्हीं  टेलीफोन  एक्सचेंजों  से  किसी  प्रकार  से  जुड़े  हुए  और

 (६)  यदि  तो  इस  संबंध  में  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संचार  मन्चालय  में  राज्य  सन्त्रो  सन्‍्तोष  मोहन  :  जी

 यातायात  विद्युत  लाइनों  का  संयंत्रों  को

 प्रेयानुशीली  रेडियो  शौकों  आदि-आदि  की  बेतार  संचार  संबंधी  जरूरतों  को

 .  पूरा  करने  के  लिए  ये  सुविधाएं  प्रदान  की  जाती  हैं  ।

 यह  जानका  जोकि  प्रमात्रा  में  बहुत  अधिक  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  इस्ते  एकत्रित
 करने  के  बाद  सदन  के  पटल  पर  प्रस्तुत  किया

 जी  नहीं  ।

 (3)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 बालेश्वर  में  खाना  पकाने  को  गस  के  सिलेंडरों  को  सप्लाई

 8291.  श्री  चिन्तासणि  जैना  :  क्‍या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  राज्य  के  जिला  मुख्यालय  बालेश्वर  नगर  में  खाना  पकाने  की  गैस  के  कितने  प्रयोक्‍्ता
 ओर

 क्‍या  इस  नगर  को  खाना  पकाने  को  गैस  के  सिलेंडरों  की  नियमित  सप्नाई-की  जाती  है  यदि
 तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  इस  शहर  को  खाना  पकाने  की  गंध  के  सिलेंहरों  को  नियमित  उपलब्ध

 कराने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 पेट्रोलियम  श्र  प्राकृतिक  .  गंस  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  तथा  वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो
 ब्रह्म  :  उड़ीता  राज्य  में  बालेश्वर  नगर  में  एल०  पी०  जी०  के  उपभोक्ताओं  की  संख्या

 लगभग  5775

 जबकि  बालेश्वर  नगर  को  को  एल०  पी०  जी०  की  सप्लाई  इस  समय  सामान्य  फिर  भी
 हल्दिया  और  विशाखापतनम  स्थित  शोधनशालाओं  प्रें  परिचालन  सम्बन्धी  समस्याओं  के  कारण  पिछले
 4-5  महीनों  में  कभी-कभी  बैकलाग  रहा  था  ।

 पारेषण  के  दोरान  बिजलो  को  हानि

 8292.  डा०  ए०  के०  पटेल  है|
 थी  शांताराम  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 श्रोसी०  जंगा  रेड्ोी  |
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 पारेषण  के  दोरान  कितने  प्रतिशत  बिजली  की  हानि  होती  और
 कि

 विकसित  देशों  की  तुलना  में  यह  कितनी  कम  अथवा  अधिक  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  सुशोला  :  ओर
 भारत  में  कुल  मिलाकर  पारेषण  और  वितरण  हानियां  21-22%  के  बीच  विकसित  देशों  में  ये

 हानियां  7  से  10%  तक  के  बीच  भिन्न-भिन्न  हैं  ।

 नई  भोषध  नोति  को  समीक्षा

 8293.  श्री  विग्विजय  सिह  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  हाल  ही  में  घोषित  की  गई  नई  ओषध  नोति  के  सम्बन्ध  में  ओषध  उद्योग  और
 व्यापारियों  की  प्रतिक्रिया  क्‍या

 क्‍या  इस  नीति  में  औषध  उद्योग  को  लाभ-सीमा  का  कोई  उल्लेश्  नहीं  ओर

 क्‍या  सरकार  का  इन  प्रतिक्रियाओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  नई  नीति  की  समीक्षा  करने  का
 विचार  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  रसायन  झोर  पेट्रो-रसायन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  के०  जयचन्द्र
 :  (+)  और  सरकार  द्वारा  1986  में  घोषित  नये  उपायों  का  उद्योग  और

 रियों  द्वारा  कुल  मिलाकर  स्वागत  किया  गया  नये  उपायों  में  औषध  उद्योग  के  सभी  पहलू  शामिल  हैं
 किन्तु  मूल्य  नि4रिण  के  बारे  में  विस्तृत  उपबन्ध  नये  ओऔषध  मूल्य  नियंत्रण  आदेश  में  दिये

 उपरोक्त  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 रुग्ण  श्रौद्योगिक  एकक

 8294.  श्री  विग्विजय  सिह  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 )  इस  समय  केन्द्रीय  सरकार  के  प्रबन्ध  के  अधीन  रुग्ण  औद्योगिक  एककों  का  ब्योरा  क्‍या

 इनमें  से  कितने  एकक  दो  वर्षों  से  अधिक  समय  से  रुग्ण  और

 इनमें  से  कितने  एकक  बन्द  होने  वाले  हैं  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  श्रोद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्रो  एम०  :

 से  उद्योग  ओर  1951  के  उपबन्धों  के  अन्तग्ंत  कन्द्रीय  सरकार

 द्वारा  15  ओद्योगिक  उपक्रपों  का  प्रबन्ध  अधिग्रहण  किया  गया  है  तथा  इनका  भ्रबन्ध  सरकार  द्वारा  नियुक्त
 प्राधिकृत  व्यक्तियों  द्वारा  किया  जा  रहा  15  भ्रौद्योगिक  उपक्रमों  में  से  11  के  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारें
 प्राधिकृत  संस्था  हैं  शेष  4  उपक्रमों  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  नामित  व्यक्तियों  को  प्राधिकृत  व्यक्तियों  के  रूप
 में  नियुक्त  किया  जाता  इन  औद्योगिक  उपक्रमों  के  सम्बन्ध  में  उपलब्ध  ब्यौर  संलग्न  विवरण  में  दिये
 गये  इससे  देखा  जा  सके  कि  इनमें  से  अधिकांश  उपक्रम  स्थिति  को  बदलने  में  अभी  तक  सफल  नहीं  हो
 पाये  हैं  ।

 इन  औद्योगिक  उपक्रमों  के  भावी  निपटान  के  सम्बन्ध  में  अभी  तक  कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया
 गया  है  ।
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 एकक  का  नाम

 1

 »  कृष्णा  शिलिकेट

 एंड  ग्लास  वक्‍स
 लिमिटेड

 .  ऐँजल  इंडिया
 मशीन्‍्स  एंड
 टूल्स  लिमिटेड

 .  ग्लुकोनेट  लि०

 -  इंडियन  हैल्थ
 इंस्टीट्यूट  एंड
 लेबोरेटरी  लि०

 «  डा०  पाल  तोहमन
 लि०

 आलोक  उद्योग
 बनस्पति  एंड

 प्लाइबुड  लि०

 .  अपोलो  जिंप्सर
 कम्पनी  लि०

 .  इंडिया  बैल्टिग

 एंड  कॉटन

 मिल्स

 लाभ  (--)

 नकद  रुपये  में  )

 अधिग्रहण  की  उत्पादन  कमंचारियों  :984-85,  .  1985-86
 तिथि  ओर  की  की
 इसकी  वेधता  वस्तु  संख्या
 डा  OO  रा  पु  एएएयौ-घ+घ  चचतचतचचचततओ७ ८डफउक्‍फ

 0  3  4  5  6

 ग्लाखेयर  317  (--)  63.96  (--)  69.32
 से

 4-6-87

 5-8-75  इंजक्शन  (--)  63.96  लेखा
 से  मोल्डिग  लेखा  लेखा

 30-6-97  मशीनरी  परीक्षा  नहीं  परीक्षा  नहीं
 की  गई  34.75  की  गई  34.26

 से  ओषधियां  (--)  34.75  (-..)  34.26
 से  और  भेषज  लेखा

 30-9-  57  परीक्षा  नह
 की

 से  अषधियां  370  (--)  20.44  (--)
 से  ओर  भेषज  (+984)

 a  रसायन  526  (--)  07.88  (-..)  ०6.69
 से

 30-9-87

 29-3-78  प्लाइवड  526  (+)  0.36  0.26
 से

 30-9-87

 31-3-88  मेटेलिकजिप  119  (--)  13.86  (--)  52.50
 से  फास्नसं

 31-3-88

 6-9-74  हेयरएंड

 (--) (--) से कॉटन . बेल्टिग
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 2  3  4  5  6
 जज  कया  ऑन स  अ  अं  २++-

 9.  लिली  बिस्कुट  27-3-79  बिस्कुट  3४7]
 प्राइवेट  लि०  31-3-88  >(--)  86.54  (--)  93.38

 10.  लिलो  बालों  मिल्स  27-3-79  से  बार्लो  34  |
 प्रा०  लि०  31-3-88  पाउडर

 11.  एसोसिएटिड  8-7-74  सल्फयूरिक  172  (--)  9.33  (-)  29.18

 इंडस्ट्रीज  )  से  एसिड
 लि०  30-11-87,  घपिगल  सुपर

 फास्फेट  एंड

 लाइजस

 12.  बंगाल  पाटरीज  15-9-76  से  पाटरीज  4066  (--)434.81  (--)542.36
 से

 लि०  30-6-87  एंड
 इंसूलेटर्स

 13.  मोहिनी  मिल्स  23-10-8  1  वस्त्र  2036.  (-  )270.00  (--)273.00
 ह

 से
 21-5-87  याने  एंड

 14.  इंडिया  मशीनरी  25-11-72  भारतोलने  508  (-)  57.12  (--)  20.31

 कंपनी  लि०  से  वाली

 24-5-87  वेब्रिजिज

 भौजार
 आदि

 15.  ब्रेटफोर्ड  इलेक्ट्रिक  26-2-79  207  (--)  20.78  (--)  0.44

 लि०  से  मोटस
 25-11-87  आदि

 कृषि  क्षेत्र  क ेलिए  बिजली  शुल्क  को  वरें

 8295.  श्री  प्ती०  माधव  रेड्डी  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  कृषि  कार्यों  क ेलिए  बिजली  शुल्क  की  दरों  के  बारे
 में  24  1987  87  के  तारांकित  प्रएन  संख्या  2  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  31

 1981  को  तथा  31  1986  को  कृषि  क्षेत्र  के  लिए  बिजली  शुल्क  की  राज्यवार
 कोन  सी  दरें  लागू

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  सुशीला  :  31-12-1981
 ओर  3  1-12-1986  की  स्थिति  के  अनुपतार  2  राज्यों  के  सम्बन्ध  में  कषि  टेरिफ  की  राज्यवार
 नित  भोसत्त  दरें  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  हैं  ।  अरुणा चल  मणिपुर  ओर  मिजोरम  के  सम्बन्ध  में  सूचना
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 एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 विवरण

 विभिन्‍न  राज्यों  जिनके  सम्बन्ध  में  सूचना  उपलब्ध  कृषि  टे  रिफ  की  अनुमानित
 ओसत  दरें  दिल्वाने  वाला  विवरण

 ओसर  पैसे  प्रति

 ऋ०  राज्य  बिजली  बोडे/बिजलो  31-12-1981  8]  की  31-12-1986  की
 सं०  विभाग  का  नाम  ह  ल्थिति  के  अनुसार  स्थिति  के  अनुसार

 1  2  का  3  4

 1.  आन्ध्र  प्रदेश*  29.68  10.99

 9  असम  80.00  50.00

 3.  बिहार  2600  36.00

 4  गुजर।त  30.90  36.51

 5.  हरियाणा*  22.96  30.92

 6...  हिमाचल  प्रदेश  10.94  21.94

 7.  जम्मू  और  कश्मोर  11.50  11.50

 8...  कर्नाटक  16.82  20.18

 9.  केरल  15.22  15.22

 10.  मध्य  प्रदेश  16.00  16.00

 11.  महाराष्ट्र*  18.81  15.05

 12.  मेघालय  14.00  21.00

 13.  उड़ीसा  19.95  22.71

 14.  पंजाब*  11.28  13.18

 15.  राजस्थान*  18.35  29.00

 16...  तमिलताडु*  -  12.00  14.87

 17.  उत्तर  प्रदेश*  14.86  29.70

 18.  पश्चिम  बंगाल  35-00  पि  35.00

 19  नागालैंड  50.00  50.00
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 2  3  4

 20...  सिक्किम  40.00  हु  64.00

 21.  त्रिपुरा  30,00  35.00

 टिप्पणी  :  *जिन  राज्यों  में  कृषि  टेरिफ  फ्लेट  दर  पर  लगाए/प्रभारित  किए  जाते  हैं  उनके
 सम्बन्ध  में  आंकड़े  प्रचलित  औसत  सम्बद्ध  भार  और  खपत  के  स्तर  पर
 रित

 नये  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए  प्रतीक्षा  सची
 8296.  श्री  मट्टम  श्रोराममृति  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  छठी

 वर्षीय  योजना  के  आरम्भ  में  ओर  इस  समय  नये  टेलीफोन  कनेव्शनों  के  लिए  कितने  लोग  प्रतीक्षा-सूची
 मेंथे  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  :  छठी  योजना  के  प्रारम्भ  में  आवेदकों
 की  संख्या  2.36  लाख  थी  और  1-3-87  को  11.48  लाख की  प्रतीक्षा-सूची  थी  ।

 महानगरों  के  लिए  दूरसंचार  उपस्कर

 8297.  श्री  मट्टम  श्रीरामसमति  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  चार

 नगरों  में  पुराने  दूरसंचार  उपस्करों  को  बदलने के  लिए  कितनी  घनराशि  को  आवश्यकता

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  संतोष  मोहन  :  लगभग  200  करोड़  रुपये  की  लागत
 से  चार  महानगरों  की  कुल  लगभग  2  लाख  लाइनों  को  बदला  जाना

 प्रायल  इंडिया  लिपिटेड  द्वारा  भ्रण्डमान  निकोबार  द्वोपसमह  में  तेल  को  खोज

 8298.  प्रो०  पराग  चालिहा  :  क्या  पेट्रोलियम  श्र  प्राकृतिक  ग्रेस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 आयल  इंडिया  लि०  ने  अण्डमान  ओर  निकोबार  द्वोपसमूह  में  कितने  कुओं  की  खुदाई  की

 उनमें  से  कितने  कुओं  को  खुदाई  निर्धारित  गहराई  तक  को  गई  थी  और  कितने  कुओं  की
 खुदाई  का  काम  निर्धारित  गहराई  तक  पहुंचने  से  पहले  ही  छोड़  दिया  गया

 इस  क्षेत्र  का  भू-वेशानिक  सर्वेक्षण  किस  एजेंसी  के  माध्यम  से  कराया  गया  और  कब
 कराया  गया  और

 क्‍या  खुदाई  काये  फिर  शुरू  करने  के  लिए  इस  क्षेत्र  का  दोबारा  सर्वेक्षण  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  है  ?

 ट्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  गेस  मन्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्री  तथा  वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्सत्रो
 ब्रह्म  :  ओर  अण्डमान  अपतट  में  आयल  इंडिया  लिमिटेड  द्वारा  एक  कप  की  खुदाई

 उसकी  भूगर्भीय  लक्ष्यांकित  गहराई  तक  की  गई  थी  ।

 भारतोय  भूगर्भ  सर्वेक्षण  ओर  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ।
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 इस  समय  कोई  नहीं  है  ।

 कम्पनियों  योजना  के  अन्तगंत  रण  एककों  को  शामिल  करना

 8299.  श्री  सी  ०  जंगा  रेड्डी  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  कुछ  रुग्ण  एककों  को  कम्पनियों  से  सम्बन्धित  योजना  में  शामिल  करने  का
 प्रस्ताव  और

 यदि  तो  ऐसे  रुग्ण  एककों  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  सरकारो  उद्यम  विभाग  में  राज्य  मन्त्र  के०  के०  :
 और  माननीय  सदस्य  का  आशय  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  के  अन्तगंत  ग्ण  उद्यमों  से
 सरकार  ने  हाल  ही  में  दो  नई  घारक  कम्पनियां  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  को  अन्तिम  रूप  दिया  है  तथा
 इनमें  कुछ  अलग-अलग  कम्पनियां  शामिल  हैं  जो  निरन्तर  घाटा  उठाती  चली  आ  रहो  हैं  और  जिन्हें  रण

 झमझा  जा  सकता  है  ।

 घारक  कम्पनियों  तथा  उनकी  सहायक  कम्पनियों  के  नाम  इस  प्रकार  हैं  :  —

 (1)  भारत  यंत्र  निगम  लि०

 भारत  हैवो  प्लेट  एण्ड  वेसल्स  लि०

 एण्ड  कुडास  लि०

 स्ट्रक्च  रल्स  लि०

 स्टील  प्रोडक्ट्स  लि०

 5  पम्प्स  एण्ड  कम्प्रेशस  लि०

 एण्डਂ  हूफ  कम्पनी  लि

 (2)  मारत  भारी  उद्योग  निगम  लि०

 स्टेण्डड  कम्पनी  लि०  ब्रेक्‍्स  एण्ड  वाल्वूस  लि०

 एण्ड  कम्पनी  लि०

 3--  जेसप  एण्ड  कम्पनी  लि०

 वेगन  एण्ड  इन्जी  नियरिंग  कम्पनी  लि०

 प्रोसेस  एण्ड  मेके  निकल  इन्जीनियररिंग  कम्पनी  लि०
 इण्डिया  लि०  सहित

 जूट  मशोनरी  कम्पनी  लि०

 ]

 पत्र-पत्रिकाझों  का  मुद्रण  करते  वालो  यू  निटों  को  लघ  उद्योग  घोषित  करना
 8300.  श्री  स्वामी  प्रसाद  सिह  :  क्या  उच्चोग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 ब्या  सरकार  समाचारपत्रों/पत्रिकाओं  का  मुद्रण  करने  वाली  यूनिटों  को  लघु  उद्योग  घोषित

 प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  कब  तक  निर्णय  लिए  जाने  का  विचार  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  श्रौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मनत्री  एम०  :
 से  महाराष्ट्र  सरझार  से  प्राप्त  एक  प्रेषण  विचाराधीन  है  जिसमें  अनुरोध  किया  गया  है  कि  जॉब  के
 आधार  पर  या  स्वाभित्व  के  आधार  पर  समाचारपत्रों  के  मद्रण  तथा  प्रकाशन  में  लगे  थिंटिंग  प्रेसों  को  लक
 औद्योगिक  एककों  के  रूप  में  पंजीकृत  करने  की  अनमति  दी  जाये  ।

 गणेश  वज्ञानिक  झनुसंघान  फाउंडेशन

 8301.  श्री  स्वामी  प्रसाद  सिह  :
 क्‍या  खाद्य  प्रोर  नागरिक  पृतति  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  दिल्‍ली  में  गणेश  वैज्ञानिक  अनुसंधान  फाउंडेशन  का  स्वरूप  बदलकर  उसे  वनस्पति  तेल
 अनुसंधान  संस्थान  बनाने  का  विचार  है

 )  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 इस  प्रयोजन  के  लिए  कितनी  घनराशि  निर्धारित  की  गई  और

 यदि  ठो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 खाद्य  श्रौर  नागरिक  पूर्ति  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  गुलास  नबो
 :  जो

 नर

 और  प्रश्न  ही  नहीं

 यह  महसूस  किया  गया  कि  गणेश  साइंटिफिक  रिसर्च  फाउंडेशन  को  पा्वजनिक  क्षेत्र  के
 क्रम  हिन्दुस्तान  वेजिटेबल  आयल्स  कारपोरेशन  के  अनुसंधान  तथा  विकास  केन्द्र  के  रूप  में  बिकप्तित  करना
 अधिक  उपयुक्त

 उत्तर  प्रदेश  की  बिजलो  को  झ्रावश्यकता

 8302.  श्री  स्वासो  प्रसाद  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवों  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  उत्तर  प्रदेश  की  अनुमानित  विद्यत  आव  यकता
 कितनी  ओ

 आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  लिए  कौन  से  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  विद्युत  विमाग  में  रज््य  मंत्री  |(श्रीमती  सुशीला  रोहतगो  )
 योजना  के  अन्त  तक  उत्तर  प्रदेश  को  विद्युत  को  आवश्यकता  6052  मेगा  ०

 गया

 सातबोीं
 होने  का  अनुसान  लगाया

 मांग  मोर  पूर्ति  के  अन्तर  को  कम  करने  के  लिए  अनेक  उपायों  को  शुरूआत  को  गई  इनमें
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 अन्य  बातों  के  साथ-साथ  सातवीं  योजना  के  दौरान  1794  मेगावाट  की  नई  विद्यत  उत्पादन  क्षमता  को
 विद्यत  केन्द्रों

 कु
 नवीकरण  और  आधूनिकीकरण  संबंधी  कार्य  करके  ताप  विद्युत  संयंत्रों  के  कार्य

 निष्पादन  में  सुधार  करना  तथा  पारेषण  और  वितरण  हानियों  को  कम  करना  शामिल  किया  गया  इसके
 अतिरिबत  राज्य  को  केन्द्रीय  क्षेत्र  की परियोजनाओं  से  इसके  हिस्से  की  विद्युत  भी  प्राप्त  होगी  ।

 |

 प्रसमख  टेलीफोन  जिलों  में  मारी  परियात  को  निपटाने  के  लिए
 डिजिटल  स्विचिग

 8303,  श्री  जओ०  एस०  बसवराजू  ]
 /  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्रीमती  माधुरी  सिह  है
 क्‍या  उनके  मन्त्रालय  ने  आठ  प्रमुख  टेलीफोन  जिलों  में  भारी  परियात  को  निफ्टाने  के  लिए

 डिजिटल  स्विविंग  प्रणाली  अपनाने  का  निर्णय  किया  है

 यदि  तो  क्या  मध्यम  आकार के  ट्रंक  एक्सचेंजों  का  भी  कम्प्यटरीकरण  करने  का  निर्णय
 लिया  गया

 यदि  तो  कौन-कौन  से  आठ  जिलों  में  डिजिटल  स्विचिंग  प्रणाली  आरम्भ  की  जाएगी
 और  कौन-कौन  से  एक्सचेंजों  का  कंप्यूटरीकरण  किया  और

 किन  देशों  से  डिजिटल  प्रणाली  सप्लाई  करने  के  लिए  कहा  गया  है  और  इन  पर  कुल  कितनी
 लागत  आएगी  और  इससे  देश  में  टेलीफोन  व्यवस्था  की  कायंकुशलता  में  कितना  सुधार  होगा  ?

 संचार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  संतोष  मोहन  :  आठ  स्टेशनों  पर  ट्रंक
 परियात  के  निपटान  के  लिए  डिजिटल  ट्रांजिट  स्विच  प्राप्त  करने  के  लिए  विश्वजनीन  टेंडर  आमंत्रित  करने
 का  प्रस्ताव

 हां  ।  ट्रंक  कार्यों  के  विशेष  प्रचालनों  को  कंप्यूटरीकृत  करने  के  लिए  देशी  को
 26  मध्यम  आकार के  ट्रंक  मैनुअल  एक्सचेंजों  में  संस्थापित  किये  जाने  का  प्रस्ताव

 संलग्न  विवरण  में  उन  एक्सचेंजों  करे  नाम  जहां  डिजिटल  ट्रांजिट  स्विचों  और  उन  एक्सचेंजों
 के  नाम  जहां  देशी  उपस्कर  संस्थापित  करने  का  प्रस्ताव  दिए  गए  हैं  ।

 चूंकि  8  डिजिटल  ट्रॉजिट  स्विचों  को  प्राप्त  करने  के  लिए  विश्वजनीन  टेंडर  आमंत्रित  किए
 गए  इसलिए  यह  निश्चित  नहीं  है

 कि
 कौन  देश  इन  डिजिटल  प्रणालियों  की  सप्लाई  इस  स्थिति

 में  व्यय  की  कुल  लागत  का  भी  अनुमान  नहीं  लगाया  जा  सकता  ।

 इससे  निम्नलिखित  सीमा  तक  टेलीफोन  प्रणालियों  की  कार्यक्षमता  में  सुधार

 (1)  द्रंक  काल  ब॒क्रिंग  आपरेटरों  को  पेपर  ट्रंककाल  टिकट  तैयार  करने  की  ज्रूरत  नहीं
 (2)  समय  तथा  ट्रंककालों  के  प्रभार  को  आटोमेटिक  बनाया

 (3)  द्रूंक  कालें  मिलाने  की  गति

 (4)  पर्यंवेक्षण  कायं  और  तेजी  से  करना  सम्भव  हो  सकेगा

 (5)  दूंक  प्रचालन  काय  में  गति  आएगी
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 विवरण  .

 उन  आठ  एक्सचेंजों  के  नाम  जहां  डिजिटल  ट्रांजिट  स्विचों  के  संस्थापन  का  प्रस्ताव  है  :  -
 है

 1.  बम्बई  5.  अहमदाबाद

 2...  कलकत्ता  6...  बेंगलूर

 3.  दिल्ली  7  हैदराबाद

 4.  मद्रास  8.  पुणे

 उन  26  विशेष  एक्सचेंजों  के  नाम  जहां  कि  ट्रंंक़  प्रचालन  कार्य  को  कुंप्यूट  रोक्ृत  किया
 जाता

 1.  अमृतसर  14.  जयपुर

 2.  आगरा  15.  जालंधर

 3  इलाहाबाद  16.  कानपुर

 4...  भोपाल  17...  लुधियाना

 5  भुवनेश्वर  18.  लखनऊ

 6...  बड़ौदा  19.  मुदेर

 7.  चण्डी  गढ़  20.  नागपुर

 8...  कोयम्बदूर  21.  पटना

 9.  कालीकट  22.  राजकोट

 10,  एर्नाकुलम  23.  सूरत

 11.  गुवाहाटी  24.  शिलांग

 12.  गाजियाबाद  25.  वाराणसी

 13.  इन्दोर  26.  विजयवाड़ा

 सरकारी  क्षेत्र  को  इंजीनियरी  कम्पनियों  को  हुई  हानि

 8304.  भरी  जोी०  एस०  बसवराज  ]
 है  ;  क्या[उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ॥

 क्रो  एच  एन०  नन्‍जे  गौडा  |
 ह

 )  क्या  सरका  र  ने  सरकारी  क्षेत्र  की  चोदह  इंजोनियरी  कम्पतियपों  के  कायनिष्पादन  का  दो
 घारक  कम्पनियों  के  गठन  के  पश्चात  से  कोई  मूल्यांकन  किया  और

 यदि
 तो

 पिछले  वर्ष  के  दौरान  उससे  पूर्व  के  वर्ष  की  तुलना  मे  टुए  लाभ/हानि  के  रूप  में
 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 1153



 लिखित  उशैर  28  1987

 उद्योग  मन्त्रालय  में  सरकारी  उद्यम  विमाग  में  राज्य  मंत्रो  के०  के०  :  दो
 धारक  कम्पनियां  हाल  ही  में  निगमित  की  गई  हैं--भारत  यंत्र  निगम  लिमिटेड  1986  में  और

 आऋरत  भारी  उद्योग  निगम  लिमिटेड  1936  में  ।  दोनों  घारक  कम्पनियों  के  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध
 निदेशकों  ने  1987  में  कार्यभार  सम्भाल  धारक  कम्पनियां  प्रभावकारी  ढंग  से  कार्य  करने
 के  लिए  विभिन्‍न  कदम  उठा  रहो  चूंकि  दोनों  घारक  कम्पनियों  ने  हाल  ही  में  काये  करना  आरम्भ  किया

 है  इसलिए  उनहे  कार्यों  का  अ्थंपूर्ण  मूल्यांकन  करना  समय  से  पूर्व  समझा  जाता  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ५  सिहोरा  टेलीफोन  एक्सचेंज  के  बोड़  को  बदलना

 8305.  श्रो  ह्रजय  मुशरान  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सिहोरा  का  टेलीफोन  एक्सचेंज  बहुत  बरी  स्थिति  में  है  और  बह
 उपभोक्ताओं  को  संतोषजनक  स्थानीय  सेवाएं  प्रदान  नहीं  कर  रहा  और

 यदि  तो  क्या  बेहतर  सेवाओं  के  लिए  सरकार  का  विधार  वतंमान  बोर्ड  के  स्थान  पर
 उच्चतर  क्षमता  वाला  नया  बोर्ड  नियुक्त  करने  का  है  ?

 संचार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्क्री  संतोष  मोहन  :  और  जी  सिहोरा
 में  टेलीफोन  सेवाएं  वंतोषजनक  हैं  ।  वैसे  इसको  क्षमता  120  लाइनों  से  बढ़ाकर  150  लाइन  करने  के  लिए
 कारंवाई  को  जा  रही  है  ताकि  प्रतीक्षा-सूची  निपटाई  जा  सके  ।

 सीमेंट  उद्योग  को  सहायता

 8306.  ओर  एच०  एन०  नन्‍्जे  गोडा  ]
 /  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  क्ुपा  करेंगे  कि  :

 श्री  एस०  एन०  गुरहो

 क्‍या  उद्योग  मन्त्रालय  ने  सीमेंट  उद्योग  को  अतिरिक्त  सह्दायतायें  देने  के  लिए  वित्त  मंत्रालय
 को  कोई  प्रस्ताव  भेजा

 यदि  तो  उक्त  सहायताएं  दिए  जाने  के  लिए  उद्योग  मन्त्रालय  ने  कौन-कौन  से  प्रमुख
 कारण  बताये  ओर

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  परिणाम  निकले  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  श्लोद्योगिक  विकास  विसाग  में  राज्य  मंत्रो  एम०  अरुणाचल  :
 से  कुछ  अतिरिक्त  राजकोषाय  राहतों  के  बारे  में  सीमेंट  मंन्यूफैक्चरसं  एसोविएशन  और  एकैक  सीमेंट
 एककों  से  अभ्यावेदन  मिले  हैं  ।  सरकार  द्वारा  अभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  .

 पेट्रोल  रसायनों  झोर  एल्कोहल  के  इस्तेमाल  सम्बन्धी  उच्च  शक्ति  प्राप्त  समिति

 8307.  श्री  के०  राममृति  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पेट्रो  रसायनों  और  एल्कोहल  के  इस्तेमाल  सम्बन्धी  उच्च  शक्ति  प्राप्त  समिति  द्वारा  किए
 गए  आकलन  का  ब्योरा  क्या  ओर  ग
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 इण्डियन  पेट्रोकेमिकल्स  कार्पोरेशन  दूसरा  सिथेटिक  आर्गेनिक  रसायनों  और  प्लास्टिक  के

 वितरण  के  लिए  तैयार  की  गई  नीति  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  संत्रालय  में  रसायन  झौर  पेट्रोरसायन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्रार०  के०  जयचस्त्र
 :  पेट्रो-रसायन  उद्योग  की  परिप्रेक्ष्य  योजना  सम्बन्धी  समिति  ने  पेट्रो-रसायन  के

 समेकित  विकास  के  लिए  विभिन्‍न  पिफारिशें  की  हैं  जिनमें  सन्‌  2000  तक  के  मांग-अनुमान  भी  शामिल
 सिफारिशों  का  सम्बन्ध  प्रौद्योगिकी  के  फीडस्टाक  की  स्थान  सम्बन्धी

 डिजाइन  और  इंजीनियरी  अनुसंधान  तथा  विकास  प्रशिक्षण  प्रक्रिया
 परिवतंन  उद्योग  और  आयात  की  नीति  और  पेट्रो-रस|यन  संबधंन  और  विकास  प्राधिकरण  की

 स्थापना  करने  से  जहां  तक  पेट्रो  रसायन  वस्तुओं  के  उत्यादन  के  लिए  अल्कोहल  के  प्रयोग  का  सम्बन्ध

 एक  विशेषज्ञ  दल  ने  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  सिफारिश  की  है  कि  ओद्योगिक  इस्तेमाल  के  लिए

 अल्कोहल  की  अनिश्चित  उपलब्धता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हाइड्रोकाबंन  रूट  को  अपनाया  जाए  और

 मान  संयंत्रों  को  यदि  वे  ऐप्ता  चाहें  तो  हाइड्रोकाबंन  फीड-स्टाक
 का  प्रयोग  करने  की  अनुमति  दी

 इस  मं०  इंडियन  पेट्रो-केमिकल्स  कार्पोरेशन  लि०

 फाइबर  और  फाइबर  इन्टरमीडिएट्स  का  विपणन  कर  रहा  प्लास्टिक  के  लिए  नीति  यह
 होगी  कि  अन्तिम  उपभोक्ता  क्षेत्रों  जेसे  कु  भवन  तथा  इंजीनियरी  और
 निक्‍स  में  इसके  प्रयोग  का  लक्ष्य  बनाया  रसायनों  क  क्षंत्र  में  नये  उत्पादों  के  मूल्य  परिव्धंन
 उत्पाद  की  गुणवत्ता  आदि  पर  ध्यान  केन्द्रित  करने  की  नीति  होगी  ।  विथेटिक  फाइबर  और  फाइबर

 मीडिएट्स  में  यह  शुष्क  स्पन  फाइबस  और  अन्य  नये  संभाव्य  क्षेत्रों  में  प्रयोग  के  विकास  पर  बल
 प्राप्त  किया  प्रतिक्रिया  काल  में  सुधार  विश्व  के  सदर्भ  में  परिवततेदों  से  अवगत  रहते

 लाजिस्टिक/वितरण  नीतियों  के  निर्धारण  हेतु  वृद्धि  केन्द्रों  की  पहचान  आई०पी०सो०एल०
 विपणन  में  पुनः  दिशा  निर्देश  प्रदान  करेगा  ।

 े

 पिथो  रागढ़  जिले  में  मुनस्यारी  धारच्‌ला  में  उपग्रह  संचार  केन्द्र  को  स्थापना

 8308.  श्री  हरोश  रावत  :  क्‍या  संचार  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  कया  पिथोरागढ़  जिले  में  सीमान्‍्त  क्षेत्र  धारचूला  में  मुनस्यारी  में  एक  भू-उपग्रह  संचार

 स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो कब  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  संतोष  मोहन  :

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 मुनस्थारी  और  धा  रचूला  पहले  से  ही  ओपेन  वायर  ट्रंक  लाइनों  द्वारा  पिथौरागढ़  के  साथ

 जुड़े  हुए  भू-केन्द्र  की  व्यवस्था  करने  में  पर्याप्त  निवेश  की  आवश्यकता  सीमित  संसाधनों  के
 इन  स्थानों  पर  भू-केन्द्रों  की  स्थापना  करने  के  दारे  में  अभी  तक  विचार  नहीं  किया  गया
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 उत्तर  प्रदेश  में  पियोरागढ़  जिले  में  ग्रामीण  विद्यतोक रण cy

 8309.  श्री  हरीश  रावत  :  क्‍या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  पिथोरागढ़  जिले  में  ग्रामीण  विद्युतीकरण  के  लिए  कोई  प्रस्ताव
 प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  उस  प*  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्रो  सुशीला  :  और

 (@)  31-3-1987  तक  ग्राम  विद्यती करण  निगम  द्वारा  पिथौरागढ़  जिले  की  स्वीकृत  की
 गई  ग्राम  विद्युतीकरण  स्कीमों  के  बारे  में  ब्योरे  को  दर्शान  वाला  विवरण  )  संलग्न  ये  स्कीमें
 क्रियान्वयन  की  विभिन्‍न  अवस्थाओं  में  हैं  ।

 विवरण

 की  स्थिति  के  अनुसार  पिथोरागढ़  जिले  में

 स्वीकृत  स्कीमों  का

 वन  न कणल०++त-ा  अं  विभिन्‍न  अवस्थाओं  ।  «रमन  मनन  टिनगकामनटनननमकननानना  व निनिनना  ब्कलमनन-न  ०-०  सम  आवक  ee ee +-»++-न  मनन  2००3७  ७०.

 स्कीम  का  नाम  स्वीकृति  स्वीकृत  विद्युतीकृत  करने  के
 की  राशि  लिए  शामिल  गांव

 तारीख  रुपए )

 1  2  3  4  5

 पिथौरागढ़  7/73  27  133*

 2.  बारकोट  12/76  64  100*

 3...  मुनसियारी  3/78  56  37*

 4...  बारोनाग  3/78  81  87*

 5.  पिथोरागढ़  3/81  78  94

 6.  -  कमलछिनाई  1/82  96  163

 7...  मूनाकोट  1/82  88  117

 8...  पट्टी  8/82  97,  127
 9  डिडोहट  3/83  95  122

 10  घरछुला  3/83  91  56
 11...  लोहाघाट  3/85  65  40
 12...  चम्पावत  3/85  65  38
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 13.  बारकोटा  3/85  65  40

 14...  बारीनाग  3/85  76  80

 15.  3/86  78  77

 16.  गंगोलीहट  3/86  60  46

 17...  मुनसियारीता  3/87  77  56

 18.  मुनसियारी-ा  3/87  66  39

 19...  मुनाक्रोट  3/87  49  21

 20.  3/87  85  40

 21.  मुनसियारी  3/87  66  40

 27.  3/87  75  44

 23.  बारीनाग  3/87  66  41

 24.  बारीनाग-ा  3|87  79  51

 25...  बारोनागा  3/87  63  46

 26.  कमलछिना  3/87  49  13

 27...  बाराकोट  3/87  45  24

 28.  लोहाघाट  3/87  69  57

 29...  डिडोहट  ३|87  49  19

 30.  गंगो  लीहट  3/87  75  44

 31.  गंगोली  हट-चार  १२/87  26  40

 32...  गंगोलीहट-पांच  3/87  107  37

 जोड़  2228  1968
 नमन  तन  ननत  निनओओओ  अभय  पा  जन  नमन  जसन-+  व  मीना  निनननन  3  निनननम-म+  परम  ee,  मननम

 +स्कीम  बन्द  कर  दी  गई  है/स्कीम  को  बन्द  करने  के  लिए  निर्धारण  कर  लिया  गया  है  ।

 उत्तर  प्रवेश  में  ताप  बिजलोघरों  के  फार्यकरण  में  धुधार
 करने  के  लिये  सहायता

 8310.  श्री  हरोश  रावत  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  क्ृषा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उत्तर  प्रदेश  बिजली  बोडं  के  अन्तगंत  चल  रहे  सभो  ताप  बिजलीघरों  में  बिजली  का

 उत्पादन  उनकी  बिजली  उत्पादन  क्षमता  के  पचास  प्रतिशत  से  भी  कम
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 क्या  राज्य-सरकार  ने  उक्त  बिजलीघरों  के  क!यंकरण  में  सुधार  करने  के  लिए  कोई  सहायता
 मांगी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ऊर्जा  सन्त्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  सुंशोला  :  उत्तर
 प्रदेश  राज्य  बिजली  बोर्ड  क ेओबरा  और  हरदुआ  गंज  स्थित  ताप  विद्युत  केन्द्रों  का  संयंत्र  भार  अनुपात
 1986-87  के  दौरान  50%  से  कम

 भौर  (7)  पनकी  और  ओबरा  ताप  विद्युत  केन्द्रों  में  उनके  कार्यनिष्पादन  में

 सुधार  लाने  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  राज्य  बिजली  बोर्ड  के  साथ  परामश्श  करके  केन्द्र  सरकार  द्वारा  प्रायोजित
 नवीकरण  और  आधुनिकीकरण  कार्यक्रम  क्रियान्वित  किया  जा  रहा  कुल  177.92  करोड्ठ  रुपये  की

 ;  अनुमानित  लागत  में  से  इस  कार्यक्रम  क ेलिए  82.6£  करोड़  रुपये  की  केन्द्रीय  ऋण  सहायता  प्रदान  की

 रामनगर  टेलीफोन  एक्सचेंज  को  हलेक्टानिक  टेलोफोन
 एक्सचेंज  में  बदलना

 8311.  श्री  हरीश्ञ  रावत  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  सरकार  का  विचार  रामनगर  उत्तर  प्र-श  के  टेलीफोन  एक्सचेंज  को
 इलेक्ट्रानिक  टेलीफोन  एक्सचेंज  में  बदलने  का

 यदि  तो कब  तक  ?

 संचार  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  संतोष  मोहन  :  जी

 उपस्कर  प्राप्त  होने  के  तत्काल  बाद  1988  एक्सचेंज  स्थापित  करये  की
 यौजना  है  ।

 चुने  गये  विकास  केन्द्रों  को  केन्द्रीय  सहायता

 8312.  श्री  दिलोप  सिंह  भूरिया  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  चूने  गये  विकास  केन्द्रों  में  आधारभत  सविधाओं  के

 विकास  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  जारी  की
 धर

 यद्दि  तो  इसमें  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  और

 केन्द्रीय  सहायता  कब  तक  उपलब्ध  किये  जाने  की  संभावना  है  ?
 उद्योग  मन्त्रालय  में  औद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  एम०  अरुणाचलस  ): से  रहित  जिलोंਂ  के  चुने  गये  विकास  केन्द्रों  में  अवस्थापनापरक  सुविधाओं  के  विकास

 के  लिए  सभी  राज्य  जिन्होंने  दावे  सभी  दृष्टियों  से  पूरे  प्रस्तुत  किए  को  केन्द्रीय  सहायता  प्रदान
 कर  दी  गई  हैं  ।  अब  तक  इस  योजना  के  अन्तगंत  विभिन्‍न  राज्यों  को  1,092.41  लाख  रुपये  की  राशि दी  गई

 ह
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 वीर  सिहपुर  श्रौर  सतना  के  बोच  किलोवाट  लाइन  डालने  को  मंज्रो

 8313,  श्री  दिलीप  सिंह  भूरिया  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  केरेंगे  कि  :

 क्‍या  योजना  आयोग  ने  235  कि०मो०  लम्ढी  लाइन  में  से  वीर  सिहपुर  और  सतना  के  बीच

 जंगल  से  गुजरने  वाली  43.95  किलोमीटर  लम्बी  220  किलोवाट  लाइन  डालने  की  मंजूरी  दे  दी

 क्या  सतना  क्षेत्र  की  विद्युत  सप्लाई  को  सुधारने  के  लिए  इस  लाइन  का  डाला  जाना

 एयक

 यदि  तो  क्या  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  वन  काटने  से  संबंधित  सभी  आवश्यक  जानकारी
 केन्द्रीय  सरकार  को  भेज  दी  और

 यदि  तो  इस  मामले  की  वर्तमान  स्थिति  क्‍या  है  और  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  वनों  को

 काटने  के  बारे  में  आवश्यक  अनुमति  कब  तक  प्रदान  किये  जाने  की  संभावना  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  सुशीला  :  और

 हां  ।  योजना  आयोग  ने  वीरसिहपुर  ओर  सतना  के  बीच  220  के०वी०  लाइन  के  निर्माण  के  लिए
 ब्विश  संबंधी  स्वीकृति  दे  दी  है जिससे  सतना  के  क्षेत्र  में  विद्युत  सप्लाई  में  सुधार  होगा  ।

 और  वन  क्षेत्र  में  इस  लाइन  के  निर्माण  के  लिए  केन्द्रीय  वन  तथा  पर्यावरण  मंत्रालय  ने
 1977  में  स्वीकृति  दे  दी  थी  ।

 [  प्रनवाद  ]

 पश्चिमी  जमंनी  के  एम०  ए०  एन०  जी०  एच०  के  पझ्रधिकारियों  के  दल  द्वारा
 नंवेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन  लिसिटेड  का  दौरा

 8314.  थ्री  बनवारो  लाल  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  क्षृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पश्चिम  जमंनी  के  एम०ए०एन०-जी०  एच०एच०  के  अधिकारियों  के  एक  दल  ने  पिछले
 चार  महीनों  के  दौरान  नेवेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन  लि०  का  दौरा  किया  था  और  नेवेली  लिग्नाइट  निगम
 के  साथ  उसके  प्रस्तावित  ठेके  से  संबंधित  विभिन्न  मुद्दों  पर  सरकार  से  बातचीत  की

 यदि  तो एम०ए०एन०  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  स्प्रेहसे  प्रोजेक्ट  के  संबंध  में  हुई  बातचीत
 का  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  इन  पक्षों  के  मध्य  ठेके  पर  अंतिम  रूप  से  बातचीत  पूरी  होने  की  आशा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हैं  ?

 ऊर्जा  सनन्‍त्रो  बसंत  :  के  प्रतिनिधि  नेयवेली  लिग्नाइट
 रेशन  आए  थे  और  उन्होंने  केवल  नेयवेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन  के  अधिकारिबों  से  चर्चा  की  थी  ।

 से  ओर  नेयवेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन  लि०  के  प्रतिनिधियों  के
 बोच  विशिष्ट  खनन  उपकरणों  के  लिए  उनको  पहले  दिए  जा  चुके  आदेशों  के  संबंध  में  नेयवेली
 लिग्नाइट  कारपोरेशन  की  परियोजनाओं  के  लिए  अगले  आदेशों  पर  चर्चा  नहीं  हुई  ।
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 अंकीय  डिजीटल  स्विचिंग  प्रणालियों  का  भ्र्यात

 8315.  श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  ])
 श्री  यशवंत  राव  गडाख  पाटिल  9:  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 श्री  बी०  श्रीनिवास  प्रसाद  हि

 ह

 क्‍या  सरकार  देश  के  प्रमृख॒  जिलों  में  भारी  संचार  यातायात  के  संचालन  के  लिए  मंकीय
 डिजीटल  स्वितिंग  प्रणालियों  का  आयात  करने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 प्रस्त!वित  प्रणालियां  कब  तक  स्थापित  किये  जाने  की  संभावना  है  और  इससे  उपभोक्ताओं
 को  किस  सीमा  तक  लाभ  पहुंचेगा  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  :  ओर  जी  बाठ

 -  शहरों  हैदराबाद  और  पुणे  के  लिए  डिजिटल  ट्रंक
 स्विच  आयात  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 प्रस्तावित  प्रणालियां  वर्ष  1990  तक  उत्तरोत्तर  संस्थापित  किग्रे  जाने  की  संभावना
 इनके  चालू  हो  जाने  से  उपभोक्ताओं  को  निम्नलिखित  लाभ  होगा  :--  के

 (1)  ट्रंक  कालें  वरीयता  ओर  बुकिंग  समय  के  अनुसार  ही  मिलाई  जायेंगी  !

 (ii)  ट्रंक  कौलों  के  निपटान  में  तैजी  लाई  जाएगी  ।

 इससे  ट्रंक  कालों  को  स्थिति  ओर  कालों  से  संबंधित  किसी  भी  पूछताछ  का  उत्तर  तुरंत
 दिया  जा  सकेगा  ।

 ह

 (iv)  बिल  बनाने  के  लिए  ट्रन्क  काल  टिकटों  के  मूल्यांकन  में  तेजी  आएगी  ।

 नागपुर  में  बिनलोघर  के  उपस्करों  की  मरम्मत  के  लिए
 कार्यशाला  को  स्थापना

 8316.  श्री  बनवारो  लाल  पुरोहित  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वया  केन्द्रीय  सरकार  का  महाराष्ट्र  राज्य  के  नागपुर  शहर  में  बिजलीघर  के  उपस्करों  की
 मरम्मत  के  लिए  एक  कार्यशाला  रैयापित  करते  का  विचार  औ*

 यदि  तो  कार्यशाला  की  स्थापना  में  विलम्ब  होने  के  क्‍या  कारण  हैं  और  प्रस्तावित
 शाला  कब  तक  स्थापित  कर  ढी  जाएगी  और  कार्य  करना  प्रारम्भ  कर  देगी  ?

 ऊर्जा  सनन्‍्त्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  सुशीला  :  और
 किस  एजेंसी  के  जरिए  प्रस्तावित  वर्कंशाप  स्थापित  की  जाए  और  अन्य  संबंधित  मामलों

 के  बारे  में  अभी  तक  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया  -

 लेबी  सोमेंट  के  कोट  में  कटौती

 S217.  श्री  पी०  झार०  एस०  बेंकटेशन  :  कया  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  लेवी  सीमेंट  के  कोटे  में  कटोती  करने  का  विचार
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  इसके  क्या  कारण  हैं

 लेवी  सीमेंट  के  कोटे  में  कटौती  करने  का  उद्योगों  और  उपभोक्ताओं  पर  क्‍या  प्रभाव

 पड़ेगा  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  झ्रोद्योगिक  विकास  बिमाग  में  राज्य  मन्त्री  एम०  :
 और  15-:  2-86  से  सभी  सीमेंट  एककों  के  लेवी  दायित्व  में  10%,  की  कप्ती  को  गईं

 1-4-86  को  या  उसके  पश्चात्‌  उत्पादन  शुरू  करने  वाले  सभी  नये  एककों  के  लेवी
 दायित्व  में  |  1987  से  15%  की  और  कमी  की  गई  थी  |  सीमेंट  एककों  का  लेवी
 दायित्व  अब  निम्न  प्रकार  है  :--  नि

 (1)  एकक  जो  1-1-82  -82  को  वाणिज्यिक  :  वास्तविक
 उत्पादन  में  थे  उत्पादन  का  50%

 (2)  नये  एकक या
 विस्तार  जिन्होंने

 1-2-8)  के  बाद  से  31
 1986  तक  वाणिज्यिक  उत्पादन

 शूरू

 1-4-86  को  या  उसके  बाद  उत्पादन

 |
 |
 ॥
 है  वास्तविक  उत्पादन  का  30%
 |

 शुरू  करने  वाले  पर्याप्त  विस्तार  |
 |

 हर रुग्ण  घोषित  कर  दिये  गये  एकक

 (3)  1-4-86  या  उसके  बाद  उत्पादन  :  वास्तविक  उत्पादन

 शुरू  करने  वाले  नये  एकक  का  13  प्रतिशत

 लेबी  कोटे  में  कटोती  संबंधित  सी  मेंट  एकक  खुले  बाजार  में  गर-लेवी  सीमेंट  की अधिक
 मात्रा  में  बिक्री  कर  सकेंगे  और  उस  सीमा  तक  उनकी  लू  भदेयता  में  सुधार  जहां  तक  उपभोक्ताओं
 पर  असर  का  संबंध  गैर-लेवी  सीमेंट  की  अधिक  उपलब्धता  खुले  बाजार  में  और  विशेषकर  सीमेंट
 संयंत्रों  के  समीप के  क्षेत्रों  में  सीमेंट  का  मुल्य  गिरने  की  सम्भावना  है  ।

 श्रान्ध्र  प्रदेश  में  द्रसंचार  जिले  खोलना

 8318.  श्री  वी०  तुलसीरास  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यठ  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  आंध्र  प्रदेश  में  और  अधिक  दूरसंचार  जिले  खोलने  और  कुछ  मोजूदा
 डिवीजनों  का  दर्जा  बढ़ाने  का  विवार

 ह

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 इस  कार्य  के  कब  तक  पुरा  होने  की  आशा

 इससे  जनता  को  कितना  फायदा  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 संचार  मन्त्रालय  में  राज्य  मनन्‍्त्रो  संतोष  मोहन  :  से  सेकडरी  स्विचन  क्षेत्र
 के  आधार  पर  शुरू  को  गई  प्रबंध  व्यवस्था  के  अन्तगंत  एक  या  अधिक  सैकेंडरी  स्विचन

 क्षेत्रों  को मिलाकर  दूरसंचार  जिले  बनाए  गये  हैं  ।  यह  कार्य-भार  के  आधार  पर  किया  गया  इन  क्षेत्रों
 का  कार्यक्षेत्र  राजस्व  जिलों  की  सीमा  के  भीतर  द्वी  होता  तदनुसार  आंध्र  भ्रदेश  में  सभी  दुरसंचार
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 इंजीनियरी  मंडलों  को  दूरसंचार  जिलों  में  पुनगंठित  किया  गथा  है  मौजूदा  मंडलों  का  दर्जा  बढ़ाकर  और

 अधिक  दूरसंचार  जिले  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  तथापि  कार्यभार  औचित्य  सिद्ध  होने  पर  नवगठित

 दूरसंचार  जिलों  का  दर्जा  बढ़ा  दिया  जाएगा  !

 और  चूंकि  ए०एस०ए०  के  भीतर  होने  वाला  दूरसंचार  परियात  उसी  क्षेत्र  क ेलिए

 होता  है  दूरसंचार  जिलों  के  स्थान  पर  मंडल  स्तर  पर  प्रबंध  की  मौजूदा  प्रणाली  को  अपनाने  से

 दूरसंचार  सुविधाओं  के  विकास  के  लिये  प्रभावी  प्रशासत्रिक  नियंत्रण  संभव  हो  सकेगा  ओर  एक  क्षेत्र  में
 जनता  के  लिए  सेवाओं  के  रख्च-रखाव  और  प्रचालन  के  लिये  समन्वित  दुष्टिकोण  अपनाया  जा  सकेगा  ।

 «  प्रांश्न  प्रदेश  में  चोनो  मिलों  को  स्थापना

 8319.  श्री  वी०  तुलसीराम  :  क्या  खाद्य  श्रोर  नागरिक  पूति  मन्त्री  यह  बतान  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 सरकार  को  लाइसेंस  जारी  करने  सम्बन्धी  नई  नीति  घोषित  किये  जाने  के  बाद  आंध्र  प्रदेश  में
 नई  चीनी  मिलों  की  स्थापना  की  अनुमति  दिये  जाने  के  लिए  कुल  कितने  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए

 अब  तक  कितने  आवेदन  भत्रों  को  स्वीकृति  दी  गई  और

 शेष  आवेदनपत्रों  को कब  तक  स्वीकृति  दिये  जाने  की  आशा  है  ?

 खाद्य  झोर  नागरिक  पूर्ति  मन्त्रालय  में  राज्य  सनत्री  गुलाम  नबो  झाजाद  )  :  सातवों
 वर्षीय  योजना  के  दौरान  लाइसेंस  देने  संबंधी  नये  मा्गंदर्शी  सिद्धान्तों  की  घोषणा  करने  क॑  बाद  नयी  चीनी

 फंक्ट्री  स्थापित  करने  के  लिए  आंध्र  प्रदेश  से कोई  आवेदन  पत्र  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।  :

 नेवेलो  लिग्नाइट  कारपोरेशन  का  विस्तार  कार्यक्रम  का  चरण-एक  और  चरण-दो

 8320.  श्री  ध्तोश  चन्द्र  सिन्हा  ]
 >  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 चौधरी  राम  प्रकाश  |
 क्या  नैयेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन  लिमिटेड  के  विस्तार  कार्यक्रम  के  और  11  के

 अंतगंत  खानों  के  विस्तार  की  परियोजनाओं  में  विभिन्‍न  कारणों  स ेअसाधारण  विलम्ब  हुआ

 क्या  नैवेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन  द्वारा  समय-समय  पर  आयात  की  गई  कुछ  मशोनें  और

 उपकरण  विनिदिष्ट  रूप  में  कार्य  नहीं  कर  रहे  हैं  और  इससे  विलम्ब  हो  रहा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हैं  और  क्रियान्वित  किये  जा  रहे  खान  विस्तार  कार्यक्रमों  का
 ब्योरा  क्या  ह ैऔर  31  1987  तक  उनके  कायन्वियन  में  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रो  बसन्‍्त  :  ओर

 द्वितीय  लिग्नाइट  खान  को  क्षमता  4.7  मिलियन  टन  प्रति  वर्ष  से  बढ़ाकर  10.5  मिलियन
 टन  प्रति  वर्ष  की  जा  रही  ऊपरी  मलबा  उपकरणों  के  लिए  आदि  विभिन्‍न  कार्य  इस
 प्रकार  चल  रहे  हैं  कि  विस्तार  परियोजना  समय  से  पूरो  हो  जाएगी  ।
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 लघु  उद्योग  क्षेत्र  द्वारा  उत्पादन  के  लिए  झारक्षित  स॒दों  का  उत्पादन
 बड़े  उद्योगों  द्वारा  किया  जाना

 ६£321.  श्री  पी०  एम०  सईद
 /  :  क्या  उधोग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  सनत  कुमार  मंडल  _|

 लघु  उद्योग  क्षेत्र  क ेऔद्योगिक  एककों  द्वारा  उत्पादन  के  लिए  मूल  रूप  से  निर्धारित  मदों  को
 संख्या  कितनी  है  और  गत  तोन  वर्षो  के  दौरान  ऐसे  कितने  मदों  का  आरक्षण  समाप्त  किया  गया  ;

 क्‍या  बड़े  औद्योगिक  घरानों  द्वारा  उपरोक्त  मदों  का  उत्पादन  करना  तेजी  से  शुरू  कर
 दिया

 क्‍या  सरकार  को  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ  जिसमें  ऐसी  मदों  के  बड़ी  संख्या  में  नाम  बदल
 कर  केवल  लघ  एककों  द्वारा  उत्पादन  के  लिए  मदों  के  आरक्षण  को  समाप्त  करने  की  प्रक्रिया  के  बारे  में
 शिकायत  की  गई  बड़े  एककों  द्वारा  उत्पादन  किया  जाता  और

 यदि  तो  यह  प्रक्रिया  अपनाने  के  क्‍या  कारण  हैं  ओर  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्‍या

 प्रतिक्रिया  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  सें  श्रोद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :
 लघ  क्षेत्र  में  सम्पूर्ण  रूप  से  निर्माण  हेतु  वस्तुओं  का  आरक्षण/अनारक्षण  करना  एक  निरन्तर  है

 1  1984  से  34  वस्तुओं  (3  उप-वस्तुओं  को  अनारक्षित  किया  गया  24  वस्तु
 संबंध  में  नामतंत्र  को  बदला  गया  है  तथा  9  नई  वस्तुओं  को  आरक्षित  वस्तुओं  की  सूची  में  शामि
 गया  है  ।

 जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 .

 ई ऊ
 क्या

 हां  ।

 लघु  उद्योग  क्षेत्र  में  सम्पूर्ण  रूप  से  विनिर्माण  के  लिए  आरक्षित  वस्तुओं  के  आरक्षण/अनारक्षण
 या  नामतंत्र  में  परिवतंन  क॑  प्रस्तावों  पर  उद्योग  तथा  अधिनियम  के  अन्तगंत  गठित
 आरक्षण  पर  पंरामशंदायी  समिति  द्वारा  विचार  किया  जाता  इस  प्रयोजन  के  लिए  बनाये  गये  मानदण्डों
 के  ढांचे  के  अन्तगंत  यह  समिति  कार्य  ऋरती  है  जोर  सरकार  को  अपनी  सिफा  रिशें  देती  अन्य  बातों  के
 साथ-साथ  वस्तुओं  के  अनारक्षण  पर  विचार  करते  निम्नलिखित  मानदण्डों  को  ध्यान  में  रखा
 जाता  है  :--

 (1)  उद्योग  जहां  बड़ी  मात्रा  में  आयात  की  अनुमति  दी  जाती  है  और/था  जहां  बड़ी  मात्रा
 में  तस्करी  हो  रही  है  ।

 (2)  उच्च  प्रोद्योगिकी  क्षेत्रों  के  उद्योगों  या  जिन  पर  निर्यात  हेतु  प्रोत्साहन  देने  के  लिये
 अधिक  बल  देने  की  आवश्यकता  है  जो  आवश्यक  रूप  से  बड़े  आकार  के  होने  चाहिएं
 जिससे  लागठं  कम  की  जा  सके  ओर  अन्‍्तर्राष्ट्रीप्र  रूप  से  श्रतियोगी  बनाया  जा  सके  ।

 (3)  उद्योग  जहां  आकार  की  अड़चनों  के  लघु  क्षेत्र  गुणवत्तापृर्ण  उत्पादन  का

 सुनिश्चय  करने  तथा  आधूनिक  प्रोद्योगिको  लगाने  में  अध्मथ्थ  है  ।
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 लिखित  उत्तर  28  1987

 लघ  क्षेत्र  के  हितों  तथा  अथंव्यवस्था  के  सम्पूर्ण  हितों  को  ध्यान  में  रखते  प्रत्येक  मामले  पर

 गुणावगुण  के  आधार  पर  सरकार  द्वारा  निर्णय  लिये  जाते  हैं  ।

 सोमेंट  उच्चोग  में  श्रनुसंघान  शोर  विकास  संसाधनों  का  प्रबन्ध

 8322.  भ्रो  पी०  एम०  सईद  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :,

 क्‍या  सरकार  को  सीमेंट  तथा  भवन  निर्माग  सामग्री  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  परिषद  के  मामले  में
 सावंजनिक  और  गैर  सरका टी  क्षेत्र  में  अब  तक  अनुसंघान  तथा  विकास  संसाधनों  के  प्रबंध  में  गम्भीर  त्रटियों
 फो  जानकारी

 यदि  तो  कौन-कोन  सी  त्रूटियों  का  पता  चला  और

 खामियों  को  दूर  करने  हेतु  क्या  सुष्टा  रात्मक  उणय  किए  गए  हैं/सुझाये  गये  हैं  ?

 उद्योग  म॒  त्रालय  में  प्रौद्योगिक  विकास  विमाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :
 सरकारी  ओर  गैर-स  रका  री  क्षेत्र  के एककों  के  अनुसंधान  ओर  विकास  संसाधनों  का  प्रवन्ध्र  संबंधित  एककों
 द्वारा  किया  जांता  जहां  तक  सीमेंद  तथा  भवन  निर्माण  सामग्री  संबंधी  राष्ट्रीय  परिषद  का  प्तम्बन्ध
 ऐसी  कोई  गम्भोर  त्रुटियां  सरकार  की  जानकारी  में  नहीं  आई  हैं  ।

 और  ऊपर  भाग  के  उत्तर  के  परिप्रेक्ष्य  में  प्रश्न  हो  नहीं  उठते  ।

 बिदेश्षों  में  दूरसंचार  स्थापित  करने  को  सांग

 8323,  थी  पो०  एम०  सईद  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  विदेशों  में  दूरसंचार  कायम  करने  की  मरंग  बढ़ती  जा  रहो  है  और  यदि  तो  वर्ष
 1984-85  5  की  तुलना  में  पिछले  दो  वर्षों  के दौरान  इनकी  संख्या  कितनी  बढ़ी

 क्या  विदेश  संचार  निगम  इसे  संतोषजनक  ढंग  से  पूरा  कर  रहा  और

 मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  कौत  से  उपाय  किए  गए  हैं  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 संचार  संत्रालय  मं  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  :  जी  विदेशों  को  किए  जाने
 वाले  टेलीफोन  कालों  की  मांग  में  वर्ष  1984-8  5  की  तुलना  में  1975-86  में  20%:  तक  की  वद्धि  हुई  है
 ओर  वर्ष  1986-37  में  20%  वृद्धि  हुई  देलेक्स  सेवाओं  की  मांग  वर्ष  1984-85  की  तुलना  में  वर्ष
 1985-86  में  11.6:  तक  ओर  वर्ष  1986-87  में  10%  बढ़ी  अब  उपलब्ध  की  जा  रही  टेलेक्स
 ओर  आंकड़ा  संचार  सेवाओं  जंसे  तेज  गति  के और  अधिक  कुशल  संचार  सम्पर्क  सुलभ  क  रने  वाली  नई  और
 बेहतर  प्रोद्योगिकियों  के  कारण  तार  सेवा  में  विश्वव्यापी  गिरावंट  का  रुझान  देखा  गया

 बढ़ती  हुई  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  टेलोफोन  परिषथों  की  संख्या  में  वर्ष  1984-85 5  के
 864  के  मुकाबले  1966-87  में  1090  को  बृद्धि  हुई  है  और  टेलेक्स  की  संख्या  में  1984-85  के  945  के
 मुकाबले  1986-87  में  1124  की  वृद्धि  ।  भविष्य  में  परियात  में  हेने  वाली  संभावित  वद्धि  की
 आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  विदेश  संचार  निगम  ने  कई  योजनाएं  बनाई  नामत
 नई  दिल्‍ली  और  मद्राप्त  में  अन्तर्राष्ट्रीय  टेलोफोन  एक्सचेंज  क्षमता  का  1380  स्पोच-बैंड  परिपथों

 126



 £  1989  लिखित  उत्तर

 वाली  भारत-संयक्त  अरब  अमी  रात  समुद्री  टेलीफोन  केबल  960  अतिरिक्‍तः  सरणियां

 सुलभ  करने  के  लिए  त्रम्बई  तथा  आर्वी  के  विक्रम  उपग्रह  भ-केन्द्र  के बीच  डिजिटल  सूक्ष्म  तरंग  संचार
 सम्पर्क  ।  इन  सभी  को  चाल  वर्ष  में  प्रा  करने  की  योजना  है  ।  इनके  इस  योजना  की  अवधि  के  अन्त
 तक  विश्व  के  अधिकांश  देशों  के  स्गथ  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रयोक्ता  डायल  टेलीफोन  सुविधा  खोलने  की  योजना  है
 ओऔर  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  साथ  सीधे  काम  करने  के  लिए  अटलांटिक  महासागर  उपग्रह  के  लिए  एक
 भू-केन्द्र  खण्ड  तैयार  करने  की  भी  योजना

 बुकिंग  रह  किये  जाने  के  पश्चात  जमा  राशि  की  वापसी

 8324.  श्री  पी०  एम०  सईद  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वया  दो  पहिए  दाले  स्कूटरों  के  निर्माताओं  द्वारा  बुकिंग  रह  किये  जाने  के  पश्चात  जमाराशि
 को  वापसी  में  अत्याधिक  त्लिम्व  किया  जाता  और

 यदि  तो  जमा-राशि  की  समय  से  वापसी  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई
 है  अथवा  किए  जाने  का  विचार  है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  प्रौद्योगिफ  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  एम०  :
 और  ग्राहकों  की  जम  राशि  लीटाने  में  कई  बार  देर  हुई  जमा  राशि  शीघ्र  लोटाने  का  प्रबंध  करने
 की  मलाह  देते  हुए  सरकार  ने  सभी  आटोमोबोल  उत्पादकों  को  दिशानिर्देश  जारी  किये  व्यक्तिगत
 मामलों  में  प्राप्त  शिकायतें  भी  सरकार  ने  उत्पादकों  तक  भेजी  हैं  ।

 कन  टिक  में  चोनी  सिलों  की  स्थापना

 8325.  श्री  श्रोकान्त  दत्त  नर्रतहराज  वाडियर  :  क्‍या  खाद्य  ओर  नागरिक  पूत्ि  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  कर्नाटक  में  चीनी  मिर्ले  स्थापित  करने  के  लिए  जारी  किए  गये
 आशय  पत्रों/ओद्योगिक  लाइसेंसों  की  संख्या  कितनी  भर

 ये  मिलें  किन-किन  स्थानों  में  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 खाद्य  झोर  जागरिक  पूर्ति  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍त्रो  गुलाम  नबी  :  और
 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कर्नाटक  में  चीनी  फैंक्ट्रियां  लगाने  के  लिए  दो  आशय  पत्र  जारी  किए  गए  थे  ।
 इन  फंक्ट्रियों  को  निम्नलिखित  स्थानों  प्र  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  :---

 (1)  तहसील  जिला

 (2)  तहसील  और  जिला  बीजापुर  |

 बिजलो  संयंत्रों  का  श्र।यात

 8326.  श्री  श्रोकान्तदत्त  नरासहराज  वाडियर  :  क्या  ऊर्जा  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  बिजली  संयंत्रों  का आयात  करतो  रही

 यदि  तो  कब  से  और  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  कुल  किलती  बिजली  उत्पादन

 127



 लिखित  उत्तर  28  1987

 क्षमता  के  संयंत्रों  का आयात्त  किया

 क्या  गैर-स  रकारी  क्षेत्र  की  कुछ  कम्पनियां  भी  बिजली  संयंत्रों  का आयात  करती  रही

 यदि  तो  इन  कम्पनियों  के  क्या  नाम  और

 (&)  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  सुशीला  :  ओर

 यद्यपि  विद्युत  उपस्कर  प्राप्त  करने  के  लिए  मुख्य  रूप  से  स्वदेशी  स्रोतों  पर  ही  निर्भर  किया  जा  रहा  है  तथापि

 समग्र  संसाधन  बाधाओं  को  महँनजर  रखते  हुए  प्रत्येक  मामले  के  पर  कुछ  विद्युत  परियोजनाओं  के

 लिए  विदेशी  सहायता  का  भी  सहारा  लिया  जाता  इस  प्रयोजन  के  लिए  किस  सीमा  तक  आयात  क्या

 जाता  इस  मात्रा  का  पता  नहों  लगाया  गया  है|

 से  (5)  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्मों  के  प्रभावो  कायंकरण  के  लिए  कदम

 8327.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  ,

 कया  सरकार  ने  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  कार्यनिष्णदन  की  नियरानी  प्रारम्भ  कर
 दी

 यदि  तो  उपक्रमों  को  होने  वाली  हानि  क॑  कारणों  का  पता  लगाया  गया  और

 इसमें  होने  वाली  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  कया  कदम  उठाये  गये  हैं  ताकि  सरकारी
 क्षेत्र  के उपक्रमों  के  कायंकरण  को  प्रभावी  बनाया  जा  सके  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  सरकारी  उच्चम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  के०  के०  :
 केन्द्रीय  सरकारी  उद्यमों  के  कार्य-निष्पादन  का  निरन्तर  परिवीक्षण  कर  रही

 सरकारी  उद्यमों  के  घाटे  के  निर्धारित  कारण  एक  उद्यम  से  दूसरे  उद्यम  में  भिन्न-भिन्न
 छांटे  गये  प्रमुख  कारणों  में  शामिल  काम  में  आने  वाली  अवस्थापना  सम्बन्धी

 सुविधाओं  बढ़िया  जोयला  आदि  की  अपर्याप्त  उपलब्धता  के  कारण  क्षमता  के  उपयोग  में
 कमी  तथा  विशेष  रूप  से  कपड़ा  आदि  के  अन्तगंत  मांग  की  कमी  ;  काम  में  आने  वाली
 सामग्री  की  लागत  में  निरन्तर  मूल्प-वृद्धि  जिसमें  शामिल  है  आवधिक  मजदूरी  परिशोधनों  का
 मअलाभकर  फालतू  पुराने  संयंत्र  एवं  मशीनें  ओर  अप्रचलित  रुग्ण
 ग्रहीत  उद्यमों  के  मामले  प्रबन्ध  में  श्रमिक  विगत  कालीन  संचित  घाटे  के  कारण
 बढ़ता  हुआ  वित्तीय  भार  आदि  ।

 धाटे  के  वास्तविक  कारणों  के  आधार  पर  एक  उद्यम  से  दूसरे  उद्यम  में  इन  गतिरोधों  को  दूर
 करने  के  लिए  किये  गये  उपाय  भी  भिन्‍न-भिन्‍न  सामान्य  रूप  में  किये  गये  उपायों  में  अन्य  बातों
 के  साथ-साथ  शामिल  अति  उच्च  स्तरों  पर  प्रशासनिक  मंत्रालयों/विभागों  द्वारा  कार्य-निष्पादन  का
 परिवीक्षण  एवं  आत्रधिक  समीक्षा  करना  तथा  ऐसी  बैठकों  में  लिए  गए  निर्णयों  पर  तेजी  से  अनुवर्ती  कार्रवाई

 प्रौद्योगिकी  को  समुन्नत  जहां  कहीं  आवश्यक  समझे  जाने  पर  संयंत्र  एवं  उपस्कर  का
 आधुनिकीकरण  एवं  पुनर्स्थापन  जहां  कहीं  आवश्यक  प्रतोत  होने  पर  निजी  उपयोगार्थ  विश्वत
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 सुविधाओं  की  व्यवस्था  धारक  कंपनियों  के  गठन  एवं  पूंजी-पुनगंठन  सहित  संरचनात्मक  पुनगंठन
 प्रबन्ध  में  श्रमिक  भागीदारी  के  प्रोत्साहन  लागत  नियंत्रण  एवं  लाथत  में  कमी  पर  बल

 कार्भिकों  का  प्र!शिक्षण  एवं  पुनप्रेशिक्षण  करना  आदि  ।

 ब्रादिवासी  लोगों  को  घटिया  किस्म  के  चावल  को  सप्लाई

 8328.  श्री  एम०  रघुमा  रेट्डो  :  क्‍या  खाद्य  और  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  खाद्य  निगम  योजना  के  अंतगगंत  आदिवासी  लोगों  को  घटिया

 किस्म  के  चावल  को  सप्लाई  कर  रहा  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इसके  लिए  उत्तरदायी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  की

 और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 खाद्य  झ्ोर  नागरिक  पति  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  गुलाम  नो  :  नहीं  ।

 ओर  ५श्न  ही  नहीं  उठते  ।

 श्रांश्न  प्रदेश  में  कोठागुडम  तथा  विद्युत  केन्द्र  का नवोकरण

 8329,  डा०  जी०  विजय  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोठागुडम  ताप  विद्युत  केन्द्र  को  बेहतर  बनाने  और  उसके  नवीनीकरण
 के  लिए  अनुदान  अभी  तक  मंजूर  नहीं  किया  ओऔर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  तथा  इसके  लिए  क्या  सुधारास्मक  उपाय  करने  का
 प्रस्ताव  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मनत्री  सुशीला  कोठा/डम
 ताप  विद्युत  केन्द्र  के  लिए नवोीकरण  और  आधुनिकी  करण  कायंक्रम  को  पहले  ही  स्वीकृति  दे  दी  गई

 प्रश्न  ही  नद्रीं  उठता  ।

 राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  द्वारा  मनुगुरु  में  सुपर  ताप  विद्युत  केन्द्र  की  स्थापना

 8330.  डा०  जो०  विजय  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपया  करेंगे  कि  :

 वया  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  का  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  के  पहले  वर्ष  के  दौरान
 भद्राचलम  के  निकः  मनुगुरु  में  सुपर  ताप  विद्युत-केन्द्र  की  स्थापना  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इस  परियोजना  को  कार्थान्वित  करने  के  लिए  कौन  से  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 ऊर्जा  मस्त्रालय  में  विद्यत  विभाग  में  राज्य  मम्त्नो  सुशोला  :  और
 आठवीं  योजनावधि  के  दोरान  लाभ  प्राप्त  करने  के  लिए  आंध्र  प्रदेश  में  मानुगुरु  में  एक  सुपर  ताप  विद्युत
 परियोजना  स्थापित  करने  हेतु  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  ब्यवहायंता  रिपोर्ट  तेयार  करने  के  सम्बन्ध  में

 कार्यवाही  कर  रहा  परियोजनां  की  तकनोकी-नाथिक  दुष्टि  से  सम्भाव्यता  सुनिश्चित  हो  जाने  तथा
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 निश्चियों  सहित  सभी  आवश्यक  निवेश  सुनिश्चित  हो  जाने  के  बाद  अनुमोदन  हेतु  परियोजना  पर  विचार
 किया  जा

 राजस्थान  झोर  गुजरात  को  मिट॒टी  के  तेल  शौर
 चोनी  भ्रादि  का  प्रावंटन

 8331.  श्री  वढ्धि  चन्द्र  जेन  :  क्या  खाद्य  श्रौर  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  अर्थात्‌  1984-85,  1985-86  और  1986-87  6-87  के  दौरान  राजस्थान
 झौर  गुजरात  को  मिट्टी  का  चीनी  और  ब्ाद्य  तेल  जैसी  आवश्यक  वस्तुओं  का  कुल  कितनी
 मात्रा  में  आवंटन  किया  और

 राज्य  सरकारों  ने  आवंटन  को  तुलना  में  वास्तव  में  इनकी  कितनी  मात्रा  उठाई  ?

 खाद्य  ग्रौर  नागरिक  पूरति  मस्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  गुलाम  तबी  :  ओर

 एक  विवरण  संलग्न

 विधरण

 गेहूं  और  चावल  मी  ०टन  में  )

 "aa  राज्य  का  नाम  1984-85  5  1986-87  86-87

 चावल  गेहूं  चावल  गेहूं  चावल  गेहूं

 शाजस्थान

 आवंटन  12.0  404.0  19.0  529.0  24.0  778.5

 उठाई  गई  मात्रा  4.4  28.1  7.3  4-:6.7  11.5  705.3

 गुजरात

 आवंटन  90.0  483.98  182.5  774.43  320.0  804.16

 उठाई  गई  मात्रा  39.5  180.6  123.6  447.6  272.8  365.1

 अनन्तिम

 नोट  :
 गेहूं  क ेआवंटन  में  रोलर  आटा  मिलों  को  आवंटित  की  गई  मात्रा  भी  शामिल  रोलर
 आटा  मिलों  को  गेहूं  का आवंटन  1986  से  समाप्त  कर  दिया

 छोमो

 में  )
 निम्नांकित  को  आवंटित  लेवी  चीनी  का  मासिक  कोटा

 राजस्थान  गजरात
 1984-85, 5,  1985-86  तथा  15832  15361
 1986-87  (31-1-1987  तक )

 1987  से  आगे  16914  16194
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 उपर्युक्त  के  अलावा  राजस्थान  और  ग्रुजरात  सरकारों  को  त्यौहार  कोटा  के  रूप  में
 1984,  1985,  अगस्त  से  1985  और  सितम्बर  1986  के  दौरान  क्रमशः
 2531  और  2456  मी०टन  मात्रा  का  आवंटन  किया  गया  ये  दोनों  राज्य  सीधे  आवंटिती  राज्य  हैं
 और  ये  राज्य  आवंटित  की  गई  लेवी  चीनी  का  कोटा  सीधे  चीनी  कारखानों  से  उठाने  की  व्यवस्था  कर
 रहे

 मिट॒टो  का  तेल

 ः  1984-85  $  1985-86  1986-87

 आवंटन  उठाई  गई  आवंटन  उठाई  गई  आवंटन  उठाई  गई
 मात्रा  -

 मात्रा  मात्रा

 गुजरात  546500  54:004  577460  577561  613290  -07364
 राजस्थान  179000  177450  185110  183997  175110  165681

 खाद्य  तेल
 टन

 तेल  वर्ष
 ह

 राजस्थान

 )  आवंटन  उठाई  गई  आवंटन  उठाई  गई

 मात्रा  मात्रा

 1984-85  5  61,500  65,297*  8,380  6,295

 1985-86  5-86  1,21,700  97,356  5,250  3,160

 1986-87  7  35,700  52,360*  2,250  2,178
 —

 *इसमें  पिछली  अवधियों  को  बकाया  पड़ो  उठाई  गई  मात्रा  शामिल  है  ।

 नापथा  झाकड़ी  पन-बिजलो  परियोजना  का  कार्यान्वयन

 8332.  श्री  वृद्धि  चन्र  जैन  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नाथपा-क्षाकड़ी  पन-बिजली  परियोजना  के  कार्यान्वयन  के  बारे  में  अंतिम  निर्णय  ले
 लिया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 ऊर्जा  मनत्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  सुशोला  :  और

 हिमाचल  प्रदेश  में  नाथपा  झाकड़ी  जल  विद्युत  परियोजना  (1500  को  भारत  सरकार  और

 हिमाचल  प्रदेश  सरकार  के  एक  संयुक्त  उपक्रम  के  रूप  में  क्रियान्वित  करने  का  प्रस्ताव  ये  लागत  और
 लाभों  का  बंटवारा  75:25  के  अनुपात  में  करेंगी  ।

 राजस्थान  को  प्रामोण  विद्युतोकरण  योजनाझों  को  स्वीक्षति  प्रदान  करना

 8333.  शथ्रो  वृद्धि  चन्द्र  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :
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 राजस्थान  के  बाइमेर  और  जेसलमेर  जिलों  के  किन-क्रिन  खंडों  के  लिए  अब  तक  ग्रामीण

 विद्युतीकरण  योजनाओं  को  स्वीकृति  प्रदान  नहीं  की  गई  और

 विलम्ब  के  कोन-से  कारण  हैं  और  इन्हें  कब  तक  स्वीकृति  प्रदान  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  विद्युत  बिभाग  राज्य  मंत्री  सुशीला  :  ग्राम
 करण  निगम  द्वारा  वित्त  पोषित  ग्राम  व्थ्ितीकरण  स्कीमों  के  अन्तर्गत  राजस्थान  के  बाड़मेर  जिले  के  सभी

 खण्डों  को  पहले  ही  शामिल  कर  लिया  गया  ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  द्वारा  वित्त  पोषित  ग्राम  विद्युती -
 करण  स्कीमों  के  अन्तगंत  जैसलमेर  के  एक  जिले  पंचायत  समिति  को  अभी  तक  शामिल  नहीं  किया
 गया

 31-3-1987  की  स्थिति  के  अनुसार  ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  के  पास  बाड़मेर  और
 जसलमेर  जिलों  की  कोई  स्कीम  स्वीकृति  हेतु  लम्बित  नहीं  पड़ी  थी  ।

 शहद  का  उत्पादन

 832.'.  श्री  एन०  डनिस  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  शहद  के  उचित  दोहन  और  विकास  के  िए  क्‍या  कदम  उठाये  ओर

 देश  में  शहद  का  लगभग  कितने  मूल्य  का  और  कितनी  मात्रा  में  उत्पादन  किया  जाता  है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  झ्ोद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  सन्‍त्री  एम०  :
 खादी  और  ग्रामोद्योग  राज्य  खादी  और  ग्रामोद्योग  पंजीकृत  संस्थाओं  और  मधुमक्खी  पालने
 वाले  सहकारी  समितियों  को  मधुमक्खी  पालन  उद्योग  का  विकास  क  रने  हेतु  मधुमक्खी  पालकों  से  शहद  की
 खरीद  के  लिए  काये  संचालन  पूंजी  ऋणस  हित  विपणन  सम्बन्धी  सुविधाएं  ओर  मश्नोले  और
 ज्यिक  मधुमक्खो  पालन  गृहों  की  स्थापना  करने  के  लिए  उपकरणों  के  वितरण  और  वित्तीय  सहायता  सद्ित
 तकनीकी  सहायता  प्रदान  करता  केन्द्रीण  मधमक्खी  पालन  अनुसंधान  पुणे  मधुमक्खो  पालन
 क्षेत्रों  में  अवस्थित  एककों  की  सहायता  के  जरिये  मधुमक्खियों  को  नस्‍्लों  और  उत्पादकता  में  अच्छे  प्रबन्ध
 तकनीकों  द्वारा  सुधार  करके  उपयोगी  संयंत्रों  आदि  के  अध्ययन  सम्बन्धी  कार्य  करता

 देश  में  वर्ष  1085-86  के  दौरान  खादी  और  ग्रामोद्योग  आयोग  के  अन्तर्गत  शहद  का

 उत्पादन  लगभग  62  लाख  कि०प्राम  था  जिसका  मूल्य  12  करोड़  रु०  स ेअधिक  था  ।  इसके  उसी
 बर्ष  में  29,000  कि०पग्राम  मोम  भी  प्राप्त  किया  जिसका  मूल्य  9  लाख  रु०

 नेवेलो  लिग्नाइट  निगम  लिमिटेड  के  सूचीबद्ध  सप्लाईकर्ताशों  के
 सम्बन्ध  में  कार्य  निष्पादन  रिपोर्ट

 8335.  श्री  के०  क्‍या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  उसके  अन्य  क्षेत्रों  की परियोजनाओं  में  ने  वेली  लिग्नाइट  निगम  के  सूचीबद्ध
 जमंनी  के  मैसस  एन०ए०एम०-जी०एच०एच०  ओर  डब्ल्यू०एम०आई०  क्रेन्स  लिमिटेड  के

 संबंध  में  व्यापक  कार्य  निष्पादन  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई

 क्या  उक्त  दोनों  उपक्रमों  न ेसमय  पर  और  उपकरण  सप्लाई  के  हिसाब  से  कभी  भी  अच्छा
 कार्यनिष्पादन  नहीं  किया  और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  और  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  और  कौन-सी  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्रो  बसंत  :  नेवेली  लिग्नाइट  कार्पोरेशन  देश  में  प्रमुख  विशिष्ट

 लिग्नाइट  खनन  उपकरणों  का  एकमात्र  उपभोक्ता  इसलिए  देश  की  अन्य  सरकारी  परियोजनाओं  से

 सूचना  एकत्र  करना  आवश्यक  नहीं

 से  द्वितोय  खान  चरण-ा  के  लिए  उपकरणों  की  सप्लाई  में

 डब्ल्यू०एम  ०आई०  ने  कुछ  देरी  की  इसके  अलावा  एक  उस  मशीन  की  मरम्मत  भी  करनी  पड़ी  थी  जो

 दुष्टना  में  क्षतिग्रस्त  हो  गई  देरी  के  लिए  प्रभार  लगाने  और  मशीनरी  को  पुनर्वासन  लागत  को  वसूली
 के  लिए  बातचीत  चल  रही

 भोपाल  में  डिजिटल  इलेक्ट्रातिक  एक्सचेज  श्रोर  भू-उपग्रह  केन्द्र  की  स्थापना

 8336.  श्री  प्रताप  भानु  शर्मा  :  कया  संच(र  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  मध्य  प्रदेश  में  भोपाल  में  एक  डिजिटल

 इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  और  भू-उपग्रह  केन्द्र  स्थापित  करने  पर  विचार  कर  रहो

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्योरा  क्या  और

 ये  परियोजनाएं  कब  तक  पूरी  हो  जाएंगी  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  संतोष  मोहन  :  (i)  भोपाल  के  लिए  सातवों
 पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  4000  लाइनों  को  क्षमता  का  एक  डिजिटल  स्थानोय  इलेक्ट्रानिक
 रिमोटलःइन  यूनिट  प्रदान  करने  का  कार्यक्रम

 (४)  इस  अवधि  के  दोरान  भोपाल  में  किसी  उपग्रह  भू-केन्द्र  की  स्थापना  करने  को  सम्भावना

 नहीं

 ब्योरा  इस  प्रकार  है  :  --

 अरेरा  में  2000  लाइनों  को  रिमोट  लाइन  यूनिट  नगर  में  1000  लाइनों  की  रिमोट
 लाइन  और  मेल  में  1000  लाइन  को  रिमोट  लाइन  यूनिट  ।  लगभग  6.26  करोड़
 रुपए  की  अनुमानित  लागत  से  इन  4000  लाइनों  का  संस्थापन  किया

 इन  4000  लाइनों  के  1988-89  के  दोरान  चालू  होने  को  सम्भावना

 हिन्दुस्तान  टेलो  प्रिट्स  की  विविधोकरण  भ्ौर  विस्तार  योजना

 8337.  श्रीमतो  किशोरी  सिन्हा  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  हिन्दुस्तान  टेलीपिंटस्  लिमिटेड  की  विविधीकरण  और  विस्तार  की  कोई  योजना
 ओर

 यदि  दो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  :  ओर  हिन्दुस्तान  टेलीविट्स
 लिमिटेड  ने  अभी  तक  कम्पती  के  विविधीकरण  ओर  विस्तार  को  कोई  विशिष्ट  स्कीम/परियोजना  तैयार
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 नहीं  की  हिन्दुस्तान  टेलीब्रिटर्स  लिमिटेड  संचार  और  कार्यालय  स्वचलन  प्रणालो  के

 क्षेत्रों  में  विजिधता  तथा  विस्तार  की  योजना  बना  रहा  है  जो  टेवस्ट  संचार  ज॑ंसे  हैं  और  जिस  क्षेत्र  में

 हिन्दुस्तान  टेलीगरिटर्स  जिंमिटेड  अपने  उत्पादों  का  अब  विनिर्माण  कर  रहा  है  ।  मोडेमों  के  अतिरिक्त

 टल  प्राफिक  अन्तस्थ  प्िंटर्स  और  अन्य  अन्तस्थ  उपस्कर  बनाने  के  उद्देश्य से
 तकनीकी  जानकारी  प्राप्त  करने  के  लिए  विभिन्‍न  प्रस्तावों  का  अध्ययन  किया  जा  रहा

 जल  ताप  विद्युत  और  डीजल  विद्युत  उत्पादन  केन्द्र

 8338.  भी  जगन्नाथ  पटनायक  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 उनके  मंत्रालय  के  अन्तगंत  स्थापित  जल  ताप  विद्युत  और  डीजल  विद्युत  उत्पादन

 केन्द्रों  के  नाम  क्‍या

 इस  समय  प्रत्येक  विद्युत  केन्द्र  की  विद्युत  उत्पादन  की  निर्धारित  क्षमता  कितनी  है  और

 वास्तविक  उत्पादन  कितना  होता

 विद्युत  केन्द्रों  में  यदि  कम  उत्पादन  हुआ  है  तो  उसके  क्या  कारण  और

 इन  संयंत्रों  का  विद्युत  उत्पादन  गैर-सरकारी  संयंत्रों  के  उत्पादन  की  तुलना  में  कसा  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  सुशोला  :  और
 अपेक्षित  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 यूनिट  की  भारी  मनन्‍्दी  के  कारण  वर्ष  1986-87  के  दोरान  दामोदर  घाटी  निमम  के  चंद्रपुरा
 भोर  बोकारों  ताप  विद्युत  केन्द्रों  ने  लक्ष्य  स ेकम  विद्युत  उत्पादन  किया  था  ।

 निजो  क्षेत्र  ओर  केन्द्रीय  क्षेत्र  के  ताप  विद्युत  केन्द्रों  के  कार्यनिष्पादन  की  तुलना  करने  के  लिए
 विद्युत  उत्पादन  समुचित  प्‌रामीटर  नहीं  है  क्योकि  विद्युत  का  उत्पादन  स्थापित  क्षमता  पर  निर्भर  करता

 वर्ष  1986-87  के  दोरान  केन्द्रीय  क्षेत्र  के ताप  विद्युत  केन्द्रों  का  संयंत्र  भार  अनुपात  64.9  प्रतिशत  था
 जबकि  निजी  क्षेत्र  की  युटिलिटोज  में  विद्युत  केन्द्रों  का  संयंत्र  भार  अनुपात  61.1  प्रातिशत  था  ।

 विवरण

 केन्द्रीय  क्षेत्र  के  अन्तगंत  ताप  विद्युत  ओर  जल  विद्युत  केन्द्रों  का  ब्योरा

 केन्द्र  का नाम  क्षमता/प्रणाली  उत्पादन  उत्पादन

 )  1986-87  6-87

 ___
 आवर  )

 1  2  डे  4

 बदरपुर  रा०  ता०  वि०  नि०  720  3290

 सिंगरोली  न  1550  6879

 कोरबा  सु०  ता०  वि०  केन्द्र  हक  कओः  630  4451

 रामागुण्डम  झझआ  कफ  600  4213

 फरक्का  न  420  552
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 ॥|  2  3
 हि

 4

 नेवेली  रा०्ता०वि०  नि०  1020  5104

 चन्द्रपु  रा  दा०  घा०  नि०  780  2779

 दुर्गापुर  |  9.  460  1561

 बोकारो  आ  415  981

 चोला  आर०  एल०  वाई०  40  112

 जल-विद्यत

 भाखड़ा  तागज  भा०ब्या०  प्र०  बो०  1355  6840

 देहर  #  990  -3127

 पोंग  के  #  360  1737

 बरास्यूल  रा०  ज०  बि०  नि०  180  805

 लोकतक  #  ४9  105  394

 पंचेत  और
 ]

 दा०  घा०  नि०  109  370

 खानडोंग  ज्षपको  -  50  146

 उच्चतम  न्यायालय  झौर  उच्च  न्यायालयों  में  न्यायाधीज्ञों  को  संख्या

 8339,  श्री  टी०  बच्चीर  है|
 >  :  क्‍या  विधि  झौर  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 श्री  बनवारी  लाल  बेरवा  |
 करेंगे  कि  :

 क्या  उच्चतम  न्यायालय  और  उच्चतम  न्यायालयों  में  न्यायाधीशों  की  संख्या  बढ़ाने  का  कोई
 प्रस्ताव  विचाराधीन  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विधि  झोर  न्याय  संन्त्तालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  एच०  आर०  :  और

 उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  के  पदों  को  प्राधिकृत  संसदीय  विधान  द्वारा  18  से  बढ़ाकर  26
 कर  दो  गई

 इस  समय  सभी  उच्च  न्यायालयों  में  स्थायी  न्यायाधीशों  में  410  भर  गपर  न्यायाघीकों  के  31

 स्वीकृत  पद  कुछ  उच्च  न्यायालयों  में  स्थायी  न्यायाधीशों  के  25  नये  पद  ओर  अपर  न्यायाघीशों  के  56
 नये  पद  सजित  करने  का  निश्चय  किया  गया  जैसा  कि  संलग्न  विवरण  में  उपदर्शित
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 विवरण

 तारीख  24-4-87  को  यथाविद्यमान

 कण  सं०  उच्च  न्यायालय
 .

 स्थायी  अपर  योग
 न्यायाधीश  न्यायाधीश

 इलाहाबाद  न  2  2

 2  आन्श्र  प्रदेश  6  4  10

 3  मुम्बई  2  10  12
 4  कलकत्ता  ३3  5  शि

 _ 5  दिल्‍ली  या
 6  6

 6  गुवाहाटी  न  |  1
 7  गुजरात  5  4  9
 8...  हिमाचल  प्रदेश  न

 9...  जम्मू-कश्मीर  3  4
 9...  कर्नाटक  4  2  6
 10...  केरल  7  7
 11.  मध्य  प्रदेश  -_--  2  2

 12...  पटना  4  2  4
 13...  पंजाब  और  न  3  3
 14.  राजस्थान  न  6  6

 योग  :  25  56
 जाओ

 6
 25  ७-२  वननन«»»ेन  ऑिणक  *०७--  ०००७  ढक

 गुजरात  में  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए  प्रतोक्षा-सूचो
 8340.  थो  दोलत  सिह  जो  जदेजा  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  में  टेलीफोन  के  लिए  श्रतीक्षा-सूचो  में  इस  समय  कितने  लोगों  के  नाम
 जामनगर  जिले  में  कितने  लोग  प्रतीक्षा  सूची  में  और

 उपयुक्त  प्रतोक्षा-सूची  को  कब  तक  निपटा  दिया  जाएगा  ?
 संचार  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्र  संतोष  मोहन  :  ।987  की  स्थिति के  अनुसार  गुजरात  में  टलोफोन  की  वतंमान  प्रतीक्षा-सूचो  में  ee ++ल  नाम  दर्ज  हैं  ।

 3  की  स्थिति  के  अनुसार  जामनगर  जिले  की  प्रतीक्षा-सूची  में  225  नाम
 दर्ज  हहें  ।



 1909  लिखिंत  उत्तर

 ग्रुजरात  में  टेलीफोन  की  प्रतीक्षा-सूची  को  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  और
 नगर  जिले  की  प्रतीक्षा-सूची  को  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  निपटा  दिया

 तेल  झौर  प्राकृतिक  गेंस  भ्रायोग  हारा  उत्पादित  तेलऔर  किया  गया  व्यय
 8341.  क्री  दोलत  सिहजो  जदेला  :  क्या  फेट्रोलियम  श्रोर  प्राकृतिक  गंस  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  द्वारा  गत  तोन  वर्षों  के दौरान  तेलगवेषण  पर  कितनी  राशि
 ब्यय  की  गई  और

 तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  द्वारा  खोजे  गए  कुओं  से  इसी  अवधि  के  दौरान  तेल  की
 कितनी  मात्रा  निकाली  गई  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्नालय  में  राज्य  भन्‍्त्री

 ब्रह्म  :  ओर  सूचना  इस  प्रकार  --

 वर्ष  अन्वेषण  यर  खर्च  मूल्यह्ास  कच्चे  तेल  का  उत्पादन
 को  छोड़कर

 रुपये )  मी०

 1984-85  5  335.99  26.25

 1985-86  5-86  367.96  27.51

 1986-87 7  624.16  27.86

 )  (  अस्थायी  )

 ]

 डोजल  ओर  पेट्रोल  पन्‍्पों  के  स्थान  के  श्यत  झोर  उनके  झावंटन  के  लिए  सानदण्ड

 8342.  श्री  डाल  चना  जेन  :  क्‍या  पेट्रोलियम  शोर  प्राकृतिक  गैस  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 डीजल  ओर  पेट्रोल  पम्पों  के  आवंटन  के  लिए  स्थानों  और  व्यक्तियों  के चयन  हेतु  क्या
 दण्ड  और  प्रक्रिया  निर्धारित

 मध्य  प्रदेश  विशेषकर  पन्‍ता  जिला  के  ऐसे  स्थानों  की  संख्या  कितनी  है  जिनमें  पेट्रोल  और
 डोजल  पम्पों  के  आवंटन  के  लिए  आवेदन  पत्र  लम्बित  पड़े  हैं  ओर  इन्हें  कब  तक  निपटाए  जाने  की
 बना

 ऐसे  व्यक्तियों  की  संख्या  कितनी  है  जिनके  एजेंसी  ओर  स्टोरों  के  आवंटन  के  लिए  आवेदन
 पत्र  लम्बित  पड़े  हैं  ओर  लम्बित  आवेदन  पन्नों  की  कुल  संख्या  कितनी  है  ओर  इन्हें  कब  तक  निपटाये  जाने
 को  सम्भावना  ओर

 ये  आवेदन  पत्र  कब  से  लम्बित  पड़े  हुए  हैं  ?

 पेट्रोलियम  भोर  प्राकृतिक  गेस  सन्त्रालय  के  राज्य  भन्‍त्री  तथा  बित्त  मन्त्रालंय  में  राज्य  भन्त्रो
 ब्रह्म  :  तेल  उद्योग  द्वारा  राज्यवार  आवधिक  सर्वेक्षण  किए  जाते  हैं  और  जो  स्थान  मात्रा
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 भौर  दूरी  के  मानदण्ड  पूरा  करते  हैं  उनके  नये  डीजल  ओर  पेट्रोल  पम्प  खोलने  के  लिए  चुना  जाता  है  ।

 से  मध्य  प्रदेश  में  83  खुदरा  बिक्री  केन्द्रों  (पेट्रोल/डीजल)  की  डीलर  शिपों  के  चयन
 के  लिए  तेल  उद्योग  द्वारा  दिए  गए  विज्ञापनों  के  संदर्भ  में  प्राप्त  आवेदन  अभी  तक  लम्बित  पन्‍ना  जिले
 के  अजयगढ़  में  प्रस्तावित  डीलरशिप  के  लिए  दो  द्वावेदन  पत्र  प्राप्त  हुए  चूंकि  डीलरशिए  का  चालू  होना
 अनेक  औपचारिकताओं  को  पूरा  करना  अर्थात  विज्ञापन  तेल  चयन  बोड्ड  द्वारा  चयन  और  सांविधिक

 अनुमतियों  सहित  आधार  भूत  प्रबन्धों  को  जुटाने  पर  निर्भर  करता  है  इसलिए  इसके  लिए  समय  सीमा
 बताना  व्यवहायं  नहीं  होगा  ।  ४

 खाना  पकाने  को  गेस  एजेंसियों  ध्लौर  पेट्रोल  डोजल  के  फुटकर  बिक्री  केन्द्रों  का  प्रावंटन

 8343.  श्री  डाल  चन्द्र  कया  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 फरेंगे  कि  :

 क्या  गैस  एजेंसियों  ओर  पेट्रोल/डीजल  के  फुटकर  बिक्री  केन्द्र  और  स्टोर  के  आवंटन  संदंधी

 ऐसे  मामले  भी  हैं  जो  स्थान  पहली  बार  विज्ञापित  किये  जाने  और  आवेदन  पत्र  मांगे  जाने  के समय  से
 तीन  पांच  वर्ष  से अधिक  समय  से  निर्णय  के  लिए  लम्बित  पड़े  हुए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  इसके  क्या  कारण  और

 इन  लम्बित  मामलों  के  निपटाने  और  भविष्य  के  ज्षिए  प्रक्रिया  को  सुव्यवस्थित  बनाने  के  लिए
 क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 पेट्रोलियम  भर  प्राकृतिक  गेस  भन्त्रालय  के  राज्य  सन्त्रो  तथा  वित्त  भन्‍त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो
 ब्रह्म  :

 3/5  वर्षों  स ेअधिक  समय  से  बकाया  मामलों  का  राज्यवार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया
 गया  वितरण  केन्द्र/डीलरशिप  के  चयन  कौ  अन्तिम  रूप  देने  या  उन्हें  चालू  करने  में  होने  वाली  देरी  के
 अनेक  कारण  जैसे  जिसमें  न्यायालयों  के  स्थगन  आदेश  शामिल  शिकायतों  की  जांच  करने
 की  कुछ  आरक्षित  श्रेणियों  मे ंआवेदकों  अथवा  आवेदकों  का  न  जिला
 क्टरों  से  इच्छुक  पात्र  व्यक्तियों  के  नाम  प्राप्त  करने  की  परिणामी  अनेक  महीनों  तक  तेल
 चयन  बोर्डों  का  न  होना  आदि  ।

 प्रत्येक  मामले  की  परिस्थितियों  को  देखते  हुए  कार्यवाही  को  तेज  करने  का  निर्णय  लिया
 गया

 विवरण
 पिछले  तीन  और  पांच  वर्षों  स ेअधिक  की  अवधि  तक  बकाया  मामलों  का  राज्यवार

 एल०  पी०  जी०  वितरणशिपों  तथा  छुदरा  बिक्री  केन्द्रों  (पेट्रोल/डीजल)
 की  डोलरशिपों  का  विवरण

 पिछले
 का  या

 राज्य  का  नाम  पिछले  3  वर्षों  स ेअधिक  पिछले  3  वर्षों  से
 बकाया  मामले  बकाया  मामले

 एल०  पोौ०  जोी०  झ्ार०  शो०  एल० पो०  जो ८  |  झो० जब
 ]

 गा  2  3  4  5  एव —  5  3 4

 आँधघुप्रदेश  9
 ण्ा  5

 2  असम
 ा

 ++  °



 8344.  भ्रो  बलवस्त  सिह  रामुबालिया
 2  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बंताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 |
 : श्री  तेजा  सिह  दर्द

 आोसतो  बसबराजेश्थरो

 8  1909'  लिखित  उंत्तरे

 1  2  3  4  वि  6

 3.  अरुणाचल  प्रदेश  1  3  ग्गाय

 4.  बिहार  2  28  6

 5.  गुजरात  2  15  2

 6.  हरियाणा  7  2  न

 7.  हिमाचल  प्रदेश  1  2  1

 8.  जम्मू  और  कश्मीर  2  3  न

 9.  कर्नाटक  1  6  3

 10.  केरल  2  2  3

 11.  मध्य  प्रदेश  5  30  2

 12.  महाराष्ट्र  2  24  2

 13.  मेघालय  ज+  2  जन

 14.  2  8  2

 15.  पंजाब  2  व  3

 16.  राजस्थान  4  17  3

 17.  सिक्किम  न  1  जा

 18. = _  तमिलनाडु  1  5  3

 19.  त्रिपुरा  1  2  न

 20.  उतर  प्रदेश  5  21  4

 21.  पश्चिम  बंगाल  3  7

 संघ  शासित  राज्य

 1.  दिल्ली  1

 2.  दमन  ओर  दोव  1

 47  192  46

 लाइसेंस  जारी  करना
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 क्‍या  पिछले  वर्ष  उससे  पूर्व  वर्ष  के  दौरान  जारी  किये  गये  औद्योगिक  लाइसेंसों  की  औसत

 संख्या स ेकम  लाइसेंस  जारी  किये

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  ब्यौरेदार  जानकारी  क्‍या  और

 इस  अधोमुखी  प्रवृत्ति  के  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  श्रोद्योगिक  विकास  विभाग  में:राज्य  मंत्री  एम०  :
 से  पिछले  3  वर्षों  के दौरान  जारी  किए  गए  आशयपत्र  और  औद्योगिक  लाइसेंसों  की
 संख्या  नीचे  दी  गई  है  :  --

 वर्ष  झाशयपत्र  श्रोद्योगिक  लाईसेंस

 1984  1064  905  (417  काय॑  चालू  रखने  के  आधार  पर
 लाइसेंसों  सहित )

 1985  1457  985  (544  कार  चालू  रखने  के  आधार  पर

 सहित  )

 1986  1130  618  (107  कार्य  चालू  रखने  के  आधार  पर
 लाइसेंसों

 उपयुक्त  आशयपत्रों  ओर  औद्योगिक  लाइसेंसों  के  ओद्योगिक  स्वीकृति  सचिवालय  द्वारा
 वर्ष  1986  में  लाइसेंस  मुक्त  उद्योगों  से  सम्बन्धित  2387  पंजीकरण  पत्र  जारी  किए  गए  थे  जबकि  1985
 के  दौरान  जारी  किए  गए  ऐसे  पत्रों  को  संखया  1167  इस  प्रकार  पिछले  दो  वर्षो  के  दौरान  अनेक
 उद्योगों  को  मुख्यतया  लाइसेंस  मुक्त  करने  क ेकारण  1986  के  दोरान  जारी  किए  गए  आशयपत्रों/ओद्यो-
 गिक  लाइसेंसों  की  संब्या  पिछले  वर्षों  को  तुलना  में  कुछ  कम  थी  ।

 शोन  बांध  का  निर्माण

 8345.  श्रो  बलवन्त  सिह  रामूबालिया  ]
 Pb:  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  तेजा  सिह  दर्दो  ही ।

 क्या  गुरुदासपुर  जिले  में  थीन  बांध  का  निर्माण  कायं  प्रगति  पर

 यदि  तो  इस  परियोजना  पर  छुल  कितनी  लागत  आने  का  भनुमान

 अब  तक  इस  पर  कितनी  राशि  व्यय  की  गई  है  ओर  इस  परियोजना  पर  कार्य  कब  तक  पूरा
 हो  जाने  की  आशा  ,

 क्‍या  इस  बांध  के  निर्माण  कार्य  में  किसी  प्रकार  की  अनियमितताओं  के  बारे  में  सरकार  को
 बता  चला  और

 (2)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है'ओर  इस  मतमलेः  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  सुशीश्ा  :  हां
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 1986  के  मूल्यों  के  आधार  पर  परियोजना  को  वर्तमान  अनुमोदित  लागत  760  करोड़
 रुपये

 परियोजना  प्राधिकारियों  को  सूचित  किए  गए  31-3-1  ५87  तक  किया  गया  कुल
 व्यय  238.24  करोड़  रुपये  वर्तमान  संकेतों  के  परियोजना  की  पहली  जल  विद्युत  यूनिट

 1991  में  तथा  परवर्ती  3  यूनिटें  उसके  बाद  चार-चार  महीने  के  अन्तराल  पर  चालू  किए  जाने

 की  सम्भावना

 और  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दो  जाएगी  ।

 ]

 दूरसंचार  मिशन  द्वारा  निर्धारित  लक्ष्य

 8346,  श्री  मुल्लापल्ली  रामचन्व्रत  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दूरसंचार  मिशन  ने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  टेलीफोन  कनेक्शनों  की  संख्या  बढ़ाने
 के  संबंध  में  क्या  लक्ष्य  निर्वारित  किए

 क्‍या  बतंमान  वृद्धि  दर  से  ये  लक्ष्य  प्राप्त  किए  जा  सकते  और

 क्‍या  सरकार  का  इस  योजनावधि  के  दोरान  गांवों/शहरी  क्षेत्रों  में  टेलीफोन  प्रदान  करने  के
 संबंध  में  निर्धारित  लक्ष्यों  में  वुद्धि  करने  का  विचार  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मनन्‍्त्री  मोहन  :  1-4-1990  तक  स्थानीय
 टेलीफोन  कनेक्शनों  की  संख्या  40  लाख  तक  पहुंचाने  का  लक्ष्य  बनाया  गया  है  ।

 बशतें  कि  पर्याप्त  निधि  उपलब्ध  हो

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  दूरसंचार  के  क्षेत्र  में  41010  करोड़  रुपये  के  स्वीकृत
 परिव्यय  के  आधार  पर  ग्रामों  में  9020  लम्बी  दूरो  के  सावंजनिक  टेलीफोन  और  देश  के  11  लाख  स्थानीय
 टेलीफोन  कनेक्शन  प्रदान  करने  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  अधिक  संसाधन  उपलब्ध  होने  की
 स्थिति  में  इस  लक्ष्य  को  क्रशः  15000  ओर  16  लाख  तक  बढ़ाया  जा  सकता

 से  निकलने  वाले  धुएं  को  निध्य्रभावित  क  रने  वाले  यम्त्रों  से
 युक्त  कारों  का  उत्पादन

 8347,  भ्रो  प्रताप  राव  बो०  भोंसले  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  प्रकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  कुछ  देशों  में  ऐस्लो  कारों  का  उत्पादन  हो  रहा
 जिसमें  उनसे  निकलने  वाले  धुएं  को  निष्प्रभावित  करने  की  विशेष  प्रणाली  लगी  हुई

 यदि  तो  कया  सरकार  का  विचार  पर्यावरण  के  प्रदूषण  को  समाप्त  करने  के  लिए  देश  में
 आटोमोबाइल  संयंत्रों  में  इन  कारों  की  प्रोद्योगिकी  अपनाने  का  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  ग्लोद्नोगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्रो  एम०  :
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 पश्चिम  के  कुछ  उन्नत  देशों  में  उच्च  शक्ति  इंजन  युक्त  अच्छी  कार्य  क्षमता  वाली  कारों  में  उत्सजन  मानकों
 को  संतुष्ट  करने  के लिए  एक  ऐसी  प्रणाली  लगी  हुई  है  जिसके  इग्जॉस्ट  बनंर  कहते  हैं  ।

 ओर  इस  समय  इस  प्रोद्योगिकी  को  अपनाने  के  लिए  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  क्योंकि

 हमारे  देश  में  यात्री  कारें  अधिकतर  छोटे  आकार  की  होती  हैं  ।

 नंवेलो  लिग्नाइट  कारपोरेशन  द्वारा  स्फ्रेंडर  परियोजनाझों  के  लिये

 एम०ए०एन०-जो ०  एच०एच०  को  श्रग्रिम  धनराशि  देना

 8348.  श्री  बी०  भोनिवास  प्रसाद  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नैवेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन  लिमिटेड  ने  नेबेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन  की  किसी
 विस्तार  परियोजनाओं  के  लिये  सप्लाई  कर्ता  के  रूप  में  एम०  ए०  एन०-जी  ०  एच०  एच०  का  पता

 :  चगाने  के  धनराशि  देने  वाली  पश्चिम  जमंनी  की  के०एफ०डब्ल्यू  ०  से  शुरू  में  सहमति  नहीं  ली  थी
 जब  तक  कि  उस  नैवेली  लिग्नाइट  का  रपोरेशन  के  बोड  द्वारा  ऐसा  करने  पर  जोर  नहीं  दिया  गया

 कया  गत  चार  महीनों  के  दौरान  एम०ए०एन०-जी  ०एच०एच०  को  विस्तार  परियोजनाओं
 के  लिये  और  अग्रिम  घनराशि  दी  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  और  कारण  क्या  और

 भविष्य  में  एम०ए०एन०-जी  ०एच०एच०/डब्ल्यू०एम०आई०  से  सप्लाई  के  मामले  में  गत
 समय  की  तरह  असफल  रहने  पर  नंवेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन  लिमिटेड  के  बोर्ड  के  सभी  सदस्यों  की
 अलग-अलग  जिस्मेदारी  सुनिश्चित  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 ऊर्जा  मन्‍्त्रो  बसंत  :  प्रारम्भ  में  स्प्रेडरों  के सप्लायरों  की  शार्ट  लिस्ट में  नेयवेली
 लिग्नाइट  कारपोरेशन  के  जिन  तकनीकी  परामशंदाताओं  के  नाम  थे  उनमें  एम०ए०एन०  शामिल  नहीं

 परन्तु  आगे  एप्र०ए०एन०  ने  अन्य  देशों  को  ओर  भारत  को  जो  विविध  प्रकार  के  और  जितने
 उपकरण  बनाकर  सप्लाई  किये  उनके  आधार  शार्ट  लिस्ट  में  एम०ए०एन०  का  नाम  भी  शामिल  कर
 लिया  इस  निर्णय  पर  के  ०एफ  डब्ल्यू  ०  ने सहमति  दे  दी

 ओर  स्प्रे  डरों  को  सप्लाई  के  लिये  एम०ए०एन०  को  स्थापित  क्रियाविधि  के
 संविदा  मुल्य  की  केवल  10%  ल्‍  राशि  का  भुगतान  किया  गया  है  ।

 आशय  पत्र  संविदा  के  कार्यान्वयन  में  विलम्ब  के  कारण  होने  वाली  क्षति  की  पति  के  लिए
 एक  खण्ड  शामिल  कर  दिया  गया  नेवेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन  के  निदेशक  बोड  की  जिम्मेदारी  या
 जवाबदेही  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ग्रामोण  क्षेत्रों  में  डाक  सुविधाों  को  व्यवस्था  के  लिये  निदेश

 8349.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :
 कया  सरकार  को  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  पहले  दो  वर्षों  (1285-87)  के  द

 ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंडाक  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करने  के  लिये  पर्याप्त  घनराशि  न  होने  की  जानकारी  |
 यदि  तो  ग्रामीण  क्षेत्रों

 में  अनुमोदित  मानदण्डों  के  अनुसार  शाखा  डाकघरों  को
 ई०डो  ०बी  ०बो०/ई०डी०एम०ओ०/डो ०एम०भओो०  का  दर्जा  बढ़ाने  डाक  प्रबंधों

 T
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 में  सुधार  विभागीय  और  रिहायशी  भवनों  के  निर्माण  और  अतिरिक्त  विभागीय
 चारियों  की  परिलब्धियों  पर  कुल  कितदी  घनराशि  खर्च  की  गई

 हु

 इस  धनराशि  की  तुलना  में  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  पहले  दो  वर्षों  में  कितनी  धनराशि
 खर्चे  की  गई  और

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  निवेश  में  कमी  किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  और  इस  स्थिति  में

 सुधार  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 संचार  मन्त्रालय  में  राज्य  भनत्री  संतोष  मोहन  :  पदों  के  सृजन  पर  पाबन्दी  होने
 के  कारण  वर्ष  1985-86  और  1986-87  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंडाकधर  खोलने  का  कोई  भी
 नियमित  कायंक्रम  कार्यान्वित  नहीं  किया  जा  सका  इसका  यह  तात्पयं  नहीं  है  कि  विभाग  द्वारा
 ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंडाक  सुविधाएं  मुहैया  कराने  पर  किया  गया  व्यय  अपर्याप्त  31-12-1986  को
 विभाग  ग्रामोण  सेक्टर  में  ),28,370  डाकघर  चला  रहा  था  जिस  विभाग  के  कार्यकारी  व्यय  का  प्रमुख
 हिस्सा  खर्च  हुआ  |

 डाकघरों  का  दर्जा  बढ़ाया  जाना  एक  योजना  कार्यक्रम  नहों  इस  कार्यकलाप  पर
 किया  गया  निवेश  योजना  के  अधीन  किया  गया  व्यय  नहीं  माना  इसी  ग्रामीण  डाक  प्रबंध  में

 सुधार  सामान्य  प्रचालन  का  एक  अंग  माना  जाता  है  ।  जहां-कहीं  भी  पेदल  मार्ग  को  मोटरमार्ग  द्वारा  बदल
 कर  डाक  में  गति  लाई  जा  सकती  इसे  सेवा  स्तर  में  लगातार  सुधार  के  बतौर  किया  जा  रहा  है  !  जहां
 तक  अतिरिक्त  विभागीय  कमंचारियों  की  परिलब्धियों  का  प्रश्न  संपूर्ण  व्यय  को  प्लान  व्यय  के  अंतर्गत

 नहीं  दर्शाया  जाता  ।  एक  विशेष  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  खोले  गये  डाकघरों  से  संबद्ध  कर्मचारियों  की
 परिलब्धियों  को  ही  प्लान  व्यय  के  बतौर  माना  जाता  है  जबकि  पूर्व  की  योजनाओं  में  खोले  गये  डाकघरों
 पर  व्यय  को  गर-योजना  व्यय  के  बतौर  माना  जाता  इन  टिप्पणियों  के  लागू  होते  वांछित
 कारी  निम्नलिखित  है  :--

 करोढ़ों

 1985-86  5-86  1986-87

 (1)  शाखा  डाकघरों  का  खोला  जाता  0.02  1.30

 (ii)  विभागीय  और  आवासीय  भवनों  31.86  29  49
 का  निर्माण

 (iii)  अतिरिक्त  विभागीय  कर्मचारियों  की  74.29  78.06
 और  नान-प्लान

 ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंडाकधरों  का  दर्जा  बढ़ाया  ओर  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंडाक  सेवाओं
 में  सुधार  से  संबंधित  व्यय  को  एकत्र  किया  जा  रहा  है  और  इसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  डाकधरों  के
 खोलने  पर  व्यय  में  36.23%,  की  कमी  हुई  है  परन्तु  ढाक

 भवन  और  स्टाफ  आवास के  निर्माण  पर  व्यय  में  99.64%  वृद्धि  हुई  यह  तुलना  अस्थाई
 है

 क्‍योंकि

 1986-87  के  लिए  व्यय  संशोधित  प्रावककलन  पर  आधारित  हैं  न  कि  वास्तविक  शेष  तीन  मददों  के

 संबंध  में  तुलनात्मक  आंकड़े  एकत्र  किए  जा  रहे  हैं  ओर  सभा  पटल  पर  रख  दिए  जाएंगे  ।

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  डाक  सेवाओं  पर  कुल  149  करोड़  रु०  का  खत  हुआ  |
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 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  योजना  आयोग  द्वारा  295  करोड़  रु०  की  कुल  व्यवस्था  की  गई  है  जिसमें
 से  1985-86,  1986-87  और  1987-88  के  लिए  संचयी  आबंटन  120  करोड़  रु०  का  यदि
 आखिरी  दो  वर्षों  के दौरान  योजना  आधोग  द्वारा  शेष  175  करोड़  रु०  में  स ेआधा  भी  सुलभ  करा  दिया
 जाता  है  तो  सातवीं  योजना  के  दौरान  समूचा  अर्च  छठी  योजना  से  कहीं  अधिक  होने  की  संभावना
 इस  समय  दोनों  पंचवर्षीय  योजनाओं  में  तुलना  करना  उचित  नहीं  होगा  ।

 शिमला  में  हिमाचल  प्रदेश  के  डाक  श्रौर  ट्रसंचार  सकिलों  के  मुख्यालयों
 के  लिए  भवन  डपलब्ध  फराना

 8350.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्‍या  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  ने  शिमला  में  हिमाचल  प्रदेश  के  डाक  और  दूरसंचार  सकिलों
 के  मुख्यालयों  के  लिए  भवनों  अथवा  भूमि  की  व्यवस्था  के  लिए  डाक  और  दूरसंचार  विभागों  को  कोई
 वित्तोय  सहायता  प्रदान  की

 यदि  तो  इस  संबंध  में  किस  प्रकार  की और  कितनी  घन  राशि  की  सहायता  दी  गई  है
 तथा  शिमला  में  उक्त  कार्यालय  कब  तक  काये  करना(/आरंभ  कर  और

 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  भवनों/भूमि  आदि  की  व्यवस्था  के  लिए  स्वयं  तथा
 अपने  व्यय  पर  प्रयास  करना  शुरू  किया  है  और  कार्यालयों  के  शिमला  में  स्थानान्तरण  की  प्रक्रिया  कंब  तक

 पूरी  हो  जाने  की  संभावना  है  ?

 संचार  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  संतोष  मोहन  :  और  हिमाचल  प्रदेश  राज्य
 सरकार  शिमला  में  ऐसा  समुचित  निभित  आवास  उपलब्ध  कराने  में  समर्थ  नहीं  हो  पाई  है  जहां  हिमाचल
 प्रदेश  सकिल  के  पोस्टमास्टर  जनरल  का  कार्यालय  स्थाण्ति  हो  इसके  अलावा  राज्य  सरकार  ने
 स्टाफ  क्वार्टरों  या  हिमाचल  प्रदेश  के  पोस्टमास्टर  जनरल  के  कार्यालय  के  लिए  भवन  के  निर्माण  के  लिए
 शिमला  में  भूमि  भी  उपलब्ध  नहीं  कराई  है  !

 हिमाचल  प्रदेश  के  कार्यालय  के  लिये  भवन  निर्माण  के  लिए  हिमाचल
 प्रदेश  सरकार  समृचित  प्लाट  प्राप्त  करने  में  मदद  कर  रही  शिमला  में  उपयुक्त  स्थान  सुलभ  होने  पर

 हो  महाअरबंधक  दूरसंचार  के  कार्यालय  को  स्थानांतरित  करने  के  बारे  में  निर्णय  लिया

 भूमि  प्राप्त  करने  के  डाक  विभाग  के  प्रयास  अभी  इसलिए  सफल  नहीं  हो  सके  हैं  क्योंकि
 शिमला  में  पहले  ही  काफी  भीडभाड़  इसके  विकल्प  की  संभाकमाओं  का  पता  लग!या  जा  रहा  तथा
 शिमलः  में  पोस्टमास्टर  जनरल  हिमाचल  प्ररेश  सकिल  कार्यालय  के  लिए  किराये  का  आवास  लेने  का
 प्रयास  किया  जा  रहा  है  ।

 बिहार  में  डाक  श्रोर  द्रसंचार  सुविधाए

 8351.  थभ्री  राम  भगत  पासवान  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  विशेषकर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  द्रसंचार  ओर  डाक  सुविधाओं  के  विकास  के
 लिए  कोई  योजना  तैयार  की  गई

 क्या  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कुछ  अस्थाई  डाक  वित्तरण  केन्द्र  संतोषजनक  ढंग  से  कार्य  नहीं  कर  रहे
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 हैं  तथा  गांव  के  लोगों  को  मनीआडंर  और  पत्र  समय  से  नहीं

 ग्रामीण  क्षंत्रों  में  क्षेत्रीय  डाकघरों  की  स्थिति  सुधारने  के  लिए  कोन  से  कदम  उठाए  गए
 भौर

 देश  में  कितने  अस्थायी  डाक  वितरण  केन्द्र  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राष्य  मंत्री  सतोष  मोहन  :  बिहार  सकिल क॑  ग्रामीण
 क्षेत्रों  में  1987-88  के  दोरान  नए  डाकघर  खोलने  के  लिए  निर्धारित  मानदंडों  के  आधार  पर  किए  गए
 सर्वेक्षण  के  बाद  ग्रामों  के  55  समूहों  का  पता  लगाया  गया  वेसे  पदों  के  सृजन  पर  लगी  पाबंदी  को
 ध्यान  में  रखते  हुए  खोले  जा  सकने  वाले  डाकघरों  की  वास्तविक  संख्या  इस  बात  पर  निर्भर  करेगी  कि  वित्त
 मंत्रालय  इस  संबंध  में  किस  सीमा  तक  मंजूरी

 द्रसंचार  :

 जी  हां  ।  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  बिहार  के  ग्रामीण  पिछड़  क्षेत्रों  में  1140  लम्बी

 दूरी  के  सावंजनिक  टेलीफोन  खोलने  की  योजना  है  बशर्ते  कि  सामग्री  और  वित्तीय  संसाधन  उपलब्ध  हो
 इसके  अलावा  सातवीं  योजना  में  बिहार  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  लगभग  4000  लाइनें  ०

 111  जोड़ने  का  प्रस्ताव  है  बशर्ते  कि इसके  लिए  उपस्कर  और  अपेक्षित  मांग  उपलब्ध  हों  ।

 विभाग  में  डाक  वितरण  केन्द्र  के  रूप  में  किसी  शब्द  का  इस्तेमाल  नहीं  किया
 सामान्य  प्रक्रिया  यह  है  कि विभाग  के  आर०एम०एस०  विंग  के  ढाक  कार्यालय  और  पारगमन  संक्शन  हैं
 जो  राज्य  में  विभिन्‍न  केन्द्रों  मे ंस्थित  हैं  या  विभिन्‍न  रेल  मार्गों  पर  चलाये  गये  हैं  जहां  से  प्रधान  और
 डाकघरों  के  लिए  डाक  थेलों  का  अन्तरण  क्या  जाता  ये  प्रधान  और  उप-डाकघर  ग्रामीण  क्षोत्रों  के
 शास्ता  डाकघरों  के  लिए  बन्द  थेले  तैयार  करते  हैं  भौर  हरकारे/अतिरिवत  विभागीय  डाक  वाहकों  या  बस
 द्वारा  इन्हें  भेज  देते  यद्यपि  बस  सेवाओं  के  अनियभित  रूपसे  चलने  या  अन्य  कारणों  के  फलस्वरूप
 ग्रामीण  डाक  को  भेजने  में  विलम्ब  होता  फिर  एक  सामान्य  दृष्टि  से  यह  सही  नहीं  है  कि  राज्य  में
 ग्रामीण  क्षेत्र  की डाक  वितरण  प्रणाली  उचित  ढंग  से  काये  नहीं  कर  रही

 सभी  डाक-घरों  और  डाक  कार्यालयों  के  कायंकरण  का  समय-समय  पर  निरीक्षण  किया
 जाता  है  ध्रौर  साथ  ही  अधोक्षक  ओर  निरीक्षकों  जैसे  सुपरवाइजरी  अधिकारियों  द्वारा  आकस्मिक  जांच
 की  जाती  है  इसके  अलावा  बिहार  सहित  सभी  सकिलों  में  ग्रामीण  सेवाओं  के  १य॑  की  जांच  करने  के  लिए
 विशेष  दस्ते  बनाए  गये  हू  जो  सुधार  लाने  के  लिए  नियमित  सुपरवाइजरी  अधिकारियों  को  किए  जाने  वाले
 उपायों  को  सिफारिश  वास्तव  में  यह  एक  अनवरत  प्रक्रिया  है  ।

 बिहार  में  स्थापित  रेल  डाक  सेवा  में  निम्नलिखित  यूनिटें  शामिल  हैं  :  --

 (9)  छंटाई  डाक  छंटाई  कार्यालय

 (ii)  पैकेट  छंटाई  (पटना/गोमाहे  )
 जी०पी०भो०  छंटाई  -  1

 (iv)  प्रमुख  पासंल  सेकेन्द्रण

 (५)  पारगमन

 परारगमन  डाक  !

 145



 लिखित  उत्तर  28  1987

 एयरपोर्ट  छंटाई  (पटना/रांची )
 सेक्शन  --9

 (४)  पारगमन  डाक  पीयन

 जहां  तक  ग्रामीण  ओर  अर्घ  शहरी  क्षेत्रों  मे ंडाक  परिचालन  का  संबंध  उपर्युक्त  यूनिट  (i)
 (५),  और  (|)  का  बन्य  यूनिटों  से अधिक  महत्व  इनमें  से  कितनी  यूनिटें  अस्थाई  हैं  इस  बारे

 में  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 पश्चिमी  तट-द्र  तेल  क्षेत्रों  को एक  दसरे  से  जोड़ना

 8352.  श्री  सह्पेन्त्र  नारायण  क्‍या  पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पश्चिमी  तट-दूर  तेल  क्षेत्रों  को  पाइप  लाइन  द्वारा  एक  दूसरे  से  जोड़ने  की  कोई
 योजना

 यदि  तो  इस  पर  कितनी  लागत  आएगी  ओर  तत्संबंधो  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार  का  उरान  में  स्थित  वर्तमान  टर्मिनल  के  अतिरिक्त  तट-दूर  तेल  को  तट  पर

 लाने  क ेलिए  एक  और  टमिनल  बनाने  का  भी  विचार  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गेस  सम्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्रो  तथा  वित्त  सन्‍्त्रालय  सें  राज्य  सन्‍्खों

 ब्रह्म  :  से  सातवीं  पंचवर्षीय  ग्रोजना  में  ऐसी  कोई  योजना  नहीं

 कलकत्ता  टेलोफोन  विमाग  को  राजस्व  को  हानि

 8354.  भरी  रेजपद  दास  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कलकत्ता  टेलीफोन  को  वर्ष  1980-81  ओर  1984-85  के  बीच  राजस्व  की  हानि  होने  के

 प्रमुछ  कारण  क्या

 कुल  कितनी  धनराशि  की  हानि  और

 उक्त  अवधि  में  कितने  प्रतिशत  नये  कनेक्शन  दिए  गये  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  1980-81  और  1984-85  के
 बीच  वास्तव  में  में  कोई  हानि  नहीं  हुई  ।  इस  अवधि  के  दौरान  प्रति  लाइन  राजस्व  में  वद्धि

 हुई  है  ।  ।

 उपर्युक्त  के  उत्तर  को  महेनजर  रखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  !

 उक्त  अवधि  में  दिए  गए  नये  टेलीफोन  कनेक्शनों.की  वर्षवार  संख्या  संलग्न  विवरण  में  दो
 गई

 146



 8  1909  लिखित  उत्तर

 विचरण  हि

 वर्ष  सीधी  एक्सचेंज  प्रदान  किए  गए  राजस्व  प्रति  सीधी  एक्सचेंज
 लाइनों  की  नए  कनेक्शनों  लाइन  राजस्व
 संख्या  संख्या  रुपए

 __  ्फ७फ७हफक्‍फ  हू  औ॒ः

 6427  रू०  48.3  रु०  2217

 1981-82  2  177150  6105  रुू०  52.5  रु०  2563

 1987-83  182144  3884  २०  59.0  रु०  3159

 1983-84  3-8  4  186180  4192  र०  62.2  रु०  3250

 1984-85  5  192030  7509  रु०  68.4  रु०  2612
 नी  _ तय

 उत्तर  प्रदेश  में  ऊर्जा  ग्राम  स्थापित  करना

 8355.  श्रो  जितेन्द्र  प्रसाद  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ऊर्जा  ग्राम  योजना  के  कार्यान्वयन  का  ब्योरा  क्‍या

 उत्तर  प्रदेश  राज्य  से  ऊर्जा  ग्राम  के  लिए  कितने  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए

 इस  पर  सरकार  ने  कया  निर्णय  लिया

 क्या  उत्तर  प्रदेश  के  शाहजहांपुर  संसदीय  क्षेत्र  में  एक  ऊर्जा  ग्राम  स्थापित  करने  सम्बन्धी
 प्रस्ताव  काफी  लम्बे  समय  से  सरकार  के  पास  लम्ब्रित  पड़ा  है  जबकि  इस  सम्बन्ध  में  सभी  आवश्यकताएं

 पूरी  कर  ली  गई  ओर

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बसंत  :  अपा  रंपरिक  ऊर्जा  स्रोत  ग्राम  स्तर  पर  अपारंपरिक
 ऊर्जा  ज्लोतों  के  संयोजन  पर  आधारित  एक  एकीकृत  ऊर्जा  परियोजना  का  कार्यान्वयन  कर  रहा  है  जिसे

 कहते
 2  जिसका  उद्देश्य  ग्राभों  में  ऊर्जा  आत्मसम्पन्नता  प्राप्त  करना  अब  तक  37  ऊर्जा

 ग्राम  परियोजनाएं  पूरी  हो  चुकी  हैं  और  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  46  अन्य  कार्यान्वयन  की  विभिन्‍न  भागों
 में  अवस्थाओं  में  लगभग  200  गांवों  में  ऊर्जा  सर्वेक्षण  पूरे  किए  जा  चुके  हैं  तथा  300  ओर  गांव
 क्षण  अनुमोदित  किए  जा  चुके  इन  सर्वेक्षणों  के  आधार  पर  और  परियोजनाओं  को  बनाने  का
 विचार  है  ।

 ह

 और  ऊर्जा  ग्राम  परियोजनाओं  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  से  अब  तक  26  प्रस्ताव  प्राप्त

 हुए  जिनमें  से सभी  मंजर  किए  जा  चुके  वास्तव  19  परियोजनाएं  पहले  ही  पूरी  की  जा  चुकी
 हैं  जबकि  7  अन्य  परियोजनाएं  कार्यान्वयन  की  विभिन्‍न  अवस्थाओं  में

 अपारंपरिक  ऊर्जा  ज्ञोत  विभाग  ने  उत्तर  प्रदेश  में  शाहजहांपुर  संसदीय  निर्वाचन
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 क्षेत्र  क ेसिगराहा  गांव  के  लिए  ऊर्जा  ग्राम  परियोजना  पहने  ही  मंजूर  कर  ली

 (2)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 बिहार  में  समस्तीपुर  भ्रं।र  दरमंग्रा  जिलों  के  यांवों  का  विद्यतोीक्रण

 8356.  श्री  रामभगत  पःसवान  :  क्‍या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  कितने  गांवों  का  विद्युतीकरण  किया  गया

 बिहार  में  समस्तीपुर  और  दरभंगा  जिलों  में  कितने  गांवों  का  विद्युतीकरण  किया  गया

 श्र

 वर्ष  1983  के  पश्चात्‌  जारी  किये  गये  मंजूरी  आदेशों  के  बावजूद  अभी  कितनी

 योजनाएं  लम्बित  पड़ो  हुई  हैं  ?
 ह

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्नी  सुशीला  :  ओर

 पिछले  तीन  वर्षो  के  दोरान  बिहार  में  6335  गांव  विद्युतीकृत  किए  गये  इन्हों  वर्षों  के  दोराव

 31-1-1987  तक  समस्तीपुर  ओर  दरभंगा  जिलों  में  विद्युतीकृत  गांवों  की  संख्या  182  और
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 1-4-1983  से  लेकर  ग्राम  विद्युतोकरण  निगम  ने  समस्तीपुर  और  दरभंगा  जिलों  में
 वित्तीय  सहायता  हेतु  23  ग्राम  विद्युत  करण  स्कीमें  स्वीकृत  की  हैं  ।  सभी  स्कीमें  प्रचालन  में  हैं  ।

 दिल्‍लो  से  प्न्य  नग्ररों  के  लिए  सीधी  ट्रंक  डायल  टेलोफोन  सेवा

 8357.  श्रीमती  डो०  के०  भंडारो  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 3  1987  की  स्थिति  के  अनुसार  दिल्‍ली  से  किन-किन  नगरों  के  लिए  सीधी  ट्रंक
 डायल  टेलीफोन  सेवा  उपलब्ध  करा  दी  गई

 सेबा  गई  हे
 1987  की  स्थिति  के  अनुसार  किन-किन  स्थानों  से  दिल्ली  के  लिए ”

 शुरू  की  गई

 दष  1987-88  ओर  1988-89  के  दोरान  किन-किन  स्थानों  को  दिल्ली  के  साथ  सीधी
 टरंक  डायल  टेलीफोन  सेवा  से  जोड़ा

 वर्ष  1987-88  और  1988-89  के  दोरान  दिल्‍ली  के  साथ  सेवाਂ  से  किन-किन
 नगरों  को  जोड़ा

 (2)  क्‍या  सरकार  का  चालू  वर्ष  के  दौरान  ग  गटोक  ओर  दिल्ली  के  बीच  डिमांड  सेवा  शुरू  करने
 का  विचार

 यदि  तो कब  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  संतोष  सोहन  :  31-3-1987  की  स्थिति  के
 शमुसार  जिन  शहरों  को  दिल्‍ली  के  साथ  जोड़ा  जा  चुका  था  उनके  नाम  संलग्त  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।
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 (@)  31-3-1901  |  की  स्थिति  के  अनुसार  जिन  शहरों  को  दिल्ली  के  सेवाਂ  के  साथ

 जोड़ा  गया  था  उनके  नाम  संलग्न  में  दिए  गये

 1987-88  और  !988-89  के  दौरान  जिन  नगरों  को  दिल्‍ली  के  साथ  एस०्टी०्डी०

 सुविधा  के  साथ  जोड़ने  का  प्रस्ताव  है  उनके  नाम  संलग्न  में  दिए  गये

 1987-88  भर  1988-89  के  दोरान  जिन  नगरों  को  दिल्ली  क॑  साथ  डिमांड  सेवा  के
 साथ  जोड़ने  का  प्रस्ताव  है  उनके  नाम  संलग्न  विवरण-४  में  दिए  गये

 (5)  जी  हां  ।

 गंगतोक  से  दिल्‍ली  के  लिए  डिमांड  सेवा  तक  चालू  किए  जाने  की  संभावना

 (&)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 31-3-87  तक  एस०टी  ०डी०  द्वारा  दिल्‍ली  हे  जुड़े  हुए  स्थानों  के  नाम

 1.  अबोहर  20,  अन्देल

 2.  एदिलाबाद  21.  अंगरामल्ली

 3.  अडोनो  22.  आरा

 4.  आदूर  23.  आसनसोल

 5.  अगरतला  24.  अतिंगल

 .6.  आगरा  25.  आतुूर
 7.  अहमदाबाद  26.  औरंगाबाद
 8.  एजल  27.  अलगप्पानगर
 9.  अजमेर  28.  आम्बूर

 10.  अलोगढ़  29.  अरिकोनम

 11.  इलाहाबाद  30.  अमरेली

 12.  अल्लेपी  31.  अकोला

 13.  अलवर  32.  बागनकोट

 14.  बलवाये  33.  बाहुला
 15.  अम्बाला  34.  बेंगलूर

 16.  अमरावती  35.  वाराकेर

 17.  अमृतसर  36.  बरेली

 18.  भनकापलल्‍लो  37.  बड़ोदा

 19.  अनन्तपुर  38.  ब्यावर
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 39.

 40,

 41.

 42.

 43.

 बेलगाम

 बेल्लारी

 भदरावती

 भरतपुर
 भटिण्डा

 भावनगर

 «  भवानी

 »  भीमावरम

 भिवानती

 «  भोपाल

 «  भुवनेश्वर
 »  बिलासपुर
 «  बम्बई

 म  बुलन्दशहर
 «  बुलसार
 »  ब्दंवान

 «  बुरहानपुर
 »  बनंपुर

 !.  बड़ागरा

 बालीपटनम

 »  बिदार

 «  कलकत्ता

 «  कन्‍्नानौर

 «  चंडीगढ़
 -  चालकुडी
 «  चेंगान्नूर

 छपरा

 .  चिद्म्बरम

 «  खचिगावनम

 »  चिगलपेट

 -  चित्रदुर्गं

 »  चौधाट/गुस्वय ूर
 «  कोयम्बत ूर
 «  कचबिहार

 -  कुडापेह

 कटक

 «  चन्द्रपुर

 -  चिलाकुलुरपेंट

 «  डालमियानगर

 «  दाजिलिंग

 «  दाबनगीरि

 .  देहरादून
 «  दरभंगा

 .  घनबाद

 «  धरमपुरी
 «  डिबरुगढ़
 «  दीमापुर
 -  डिंडोगुल
 -  दिसपुर

 के
 *  ढुगे

 *  दुर्गापुर
 -  घुवरी
 «  घारबाड़
 -  एनॉकुलम
 -  इरोद

 »  एटा

 -  फिरोजपुर
 -  फैजाबाद

 मदाग

 »  गांधीनगर

 28  1987
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 99.  गांतोक

 100.  गुवाहाटी

 101.  गोरखपुर

 102.  गुदिबाड़ा

 103.  गुड्र

 104.  ग्रुलबर्गा
 105.  गुंटकल

 106.  गुंदूर

 107.  ग्रुड़गांव

 108.  ग्वालियर

 109.  गोविचेट्रीपालयम
 110.  हल्दिया

 ।.  हापुड़

 112.  हरीहर

 113.  हासन

 114.  हिसार

 115.  होसूर
 116.  हुबली

 117.  हैदराबाद

 118.  हानुमकोंढा

 119.  इदुकी
 120.  इंदौर

 121.  इरिजालकुडा
 122.  इटानगर

 123.  जबलपुर

 124.  जयपुर
 125.  जालंधर

 126.  जम्मू

 127.  जामनगर

 128.  जमशेदपुर

 129.

 130.

 131.

 132.

 133.

 134.

 135.

 136.

 137.

 138.

 139-

 140.

 141.

 142.

 143.

 144,

 145.

 146.

 147.

 148.

 149.

 150.

 151.

 152.

 153.

 154.

 155.

 156.

 157.

 158.

 जमूरिया

 जोधपुर

 जोबई

 काकीनाडा

 कली  मपोंग
 कल्याण

 कांचीपुरम

 करायकुडी

 कानपुर
 करीमनगर

 करनाल

 कनवार

 खन्‍नम

 खहाडवा

 खुजीतुराल

 कोडिकनाल

 कोहिमा

 खड़गपुर

 कोल्हापुर

 कोसी  कला
 कोटा

 कटिहार

 कोट्टायम

 कोबेईयट्टी

 कोजीकोड

 कोट्टारेका रा

 कुण्डारा

 कुष्नमकुलम

 कुम्बकोनम

 कलपेट्टा
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 लिखित  उत्तर

 159.

 160.

 161.

 162.

 16%.

 164.

 165

 166.

 167.

 :

 152

 कलपक्कम

 करनूल

 कोठामंगलम

 लामफेलपेट

 लखनऊ

 लुधियाना
 लिगमपल्ली

 मछलीपट्ूनम

 मद्रास

 मदुरई

 मेहबूबनगर

 मालदा

 मालापुरम

 मंगलोर

 मनजेरी

 मन्नारगुडी

 मावेलीकारा

 मयूरम

 मेहसाना

 मेरकारा

 मेरठ

 मेतूपालयम

 मोदीनगर

 मोतीहारी

 मुरादाबाद

 मसूरी

 मुजफ्फरनगर

 मुजफ्फरपुर

 मैसूर

 मथुरा

 28  1987

 190.  मोरबी

 191.  मुबट्टपुझ्ना

 192.  नदियाद

 193.  नागपट्ूनम

 194.  नागरकोइल

 195.  नाग्रपुर
 196.  नलगौंडा

 १97.  नारक्कल

 198.  नंदियाल

 199,  नामक्कल

 200  नासिक

 201.  नेल्लोर

 202.  नेयातिकारा

 203.  नेयामतपुर
 204.  नेवेली

 207.  पलाई
 208.  पालकेले

 209.  पालघाट

 210.  पानीपत

 211.  पंजिम

 212.  परमाकुडी
 213.  पाटनचेरु

 214.  पटियाला

 215.  पटना

 216.  पोलीकीत

 217.  पुलाबचो

 218.  पांडिचेरी



 8  1909

 219.  प्रोडात्तूर

 220.  पुडुकेदुई

 221.  पुणे
 222.  पुत्त्र
 223.  पलल्‍लाडम

 224.  पोरबंदर

 225.  पोरंकी

 226.  पेरमबबर

 227.  कीलोन

 2?8.  रायबरेली

 229.  रायचुर

 230,  रायपुर

 231.  राजामुंदरी

 232.  राजापालयम

 233.  राजकोट

 234.  राजपुरा

 235.  रामपुर

 236.  रांची

 237.  रानीपेट

 238.  रानीगुंज

 239.  रासीपुरम

 240.  रिवाड़ी

 241.  रोहतक

 242.  रूपनाशायणपुर
 243.  राउरकेला

 244.  रानीवेन्न्र
 245.  सहारनपुर
 246.  सलेम

 247,  समस्तीपुर
 248.  सागर

 लिखित  उत्तर

 249.  संगरूर

 250.  सासाराम

 251.

 252.  सक्तर
 253.  संगारेड्डी
 254.  शाहजहांपुर
 255.  शिलांग

 256.  मोगा

 257.  सिलीगुड़ी
 258.  शिमला

 259.  सिरसा

 260.  सीतापुर
 261.  सोनीपत

 262.  श्रीकाकूलम
 263.  श्रीनगर

 264.  सूरत

 265.  सावरकुण्डला
 266.  शोलापुर

 267.  शेरतलाई

 268.  तेनाली

 209.  थंड्ुपालीकुडम
 270.  थेनी

 271.  थिरुमंगलम

 272.

 273.  तिरुन्चगंडी

 274.  त्रिची

 275.  तिरुपति

 276.  तिरुपुर
 277.  तिरुबेल्ला

 278.  तिस्वारूर

 JP?
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 293.

 294.

 295.

 296.

 297.

 ऊघमपुर
 वाराणसी

 काशी

 बेल्लूर

 विजयवाड़ा

 298-  बिल्लूपुरम
 299.

 300.

 30}.

 विस्धुनगर
 विशाखापटनम

 विजयनगरम

 302.  वारंगल

 307.  वर्धा

 304.  यमुनानगर

 305.  यवतमाल

 विवर  ण-]ा

 31-3-1987  की  स्थिति  के  अनुसार  जिन  स्थानों  को  दिल्‍ली  के  साथ
 सेवा  द्वारा  जोड़ा  गया  था  उनके  नाम

 बम्बई

 कलकत्ता

 मद्रारा|
 अगरतला

 इम्फाल

 जयपुर

 जोधपुर

 देहरादून
 मोदीनंगर

 मुरादाबाद

 चण्डीगढ़

 बंगलूर

 त्रिवेन्द्रम

 14.

 15.

 16.

 17.

 18.

 19.

 20.

 21.

 22.

 23.

 24.

 25.

 26.

 लखनऊ

 अहमदाबाद

 मेरठ

 हैदराबाद

 अमृतसर

 कानपुर

 आगरा

 ग्वालियर

 लुधियाना

 गुड़गांव

 हिप्तार

 रोहतक

 मुजफ+रनगर
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 27.  सहारनपुर  36.  जालंघर

 28.  अम्बाला  37.  श्रीनगर

 29.  जगाघरी  38.  गुवाहाटी
 30.  भटिडा  39.  शिलांग

 31.  पटियाला  40.  नागपुर

 32.  इलाहाबाद  41.

 35.  वाराणसी  42.  रायबरेली

 34.  पटना  43.  फरोदाबाद

 35.  भुवनेश्वर  44.  शिमला

 विवरणनाा

 1987-88  और  1988-89  के  दोरान  दिल्‍ली  के  साथ  जिन  स्थानों  को
 एस०टी०ढी०  सुविधा  द्वारा  जोड़ा  जाना  है  उनके  नाम

 1987-88  के  दौरान

 अलीपुरद्वार

 गोगईगांव

 भागलपुर
 गांगरपेट

 बेहरामपुर
 बालासोर

 बीकानेर

 बूंदी
 बागडोगरा

 भूसावल

 बोलेपुर
 ऋंगनोर

 चिलसुरा

 चेरपुर
 चंकनचे री

 बित्तुर

 धार

 18.

 19.

 20.

 21.

 22.

 33.

 34«

 घुलिया

 डालटेनगंज

 घरगोघरा

 हाफ्लौंग

 होशियारपृर

 हजारीबाग

 इम्फाल

 जोरहाट

 जलना

 जलगांव

 जावरा

 कपूरथला
 कोवारत्ती

 कोलार

 कालाडीह

 कृष्णनमर

 कबोल
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 35.  कारूर

 3€.  कांगयम

 37.  लुंगलेह

 38.  मरना

 39.  मिदनापुर

 40.  भरगोवा

 41.  मंदसौर

 42.  महुआ

 43.  नाहरलागांव

 44.  नामजनगुड

 45.  नागौर

 46  लेलोकुप्पम

 47.  नैनीताल

 48.  उल्ल्र

 49.  प्रदीप

 50.  फगवारा

 51.  पुरी
 52.  पेनमब्र
 53.  प्रतापगढ़

 54.  रऊलापलम

 55.  रायगढ़

 56.  रेवा

 1988-89  के  दौरान

 1.  भदरग

 2.  बालोीपाड़ा

 3.  बरसी

 4.

 5.  बटलिया

 6.  बिलासपुर

 28  1987

 रेनीगुंटा
 सेंचिया

 शिवसागर

 सम्भलपुर

 श्री  बिल्लुकुपुर

 श्रीरामपुर

 सांवलकोट

 सुरेन्द्रगगर

 सूरो

 सिरसी

 शतारा

 तुनो

 तिनसुकिया
 तालोर

 त्रिवेनी

 बलपराई

 पासको

 विशनगर

 व्हाइट  फिल्ड

 बिराबल

 पोरबीसगंज

 गांधीधाम

 भोंड

 छतरपुर

 घेनकनाल

 घमंशाला

 दतिया

 एटाबा
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 13.  गोंडा  24.  नाहन

 14.  गुरुदासपुर  25.  मिलेश्वर

 15.  हाजीपुर
 26.  ओरई

 16.  हमीरपुर  27.  ओसमानावाद

 17.  होसंगाबाद  28.  फलवनी

 18.  जगदलपुर  29.  पुणिया
 19.  कोलनचेरी  30.  रत्नगिरी
 20.  काराड  31.  सुल्तानपुर
 21.  लादुर  32.  श्री  गंगानगर
 22.  मण्डीया  33.  सेहोरे
 23.  मधुबनी  34.  जिदिसा

 विवरण-५४

 1987-88  7-88  और  1988-89  के  दौरान  जिन  स्थानों  को  दिल्‍ली  के  साथ
 डिमांड  सेवा  द्वारा  जोड़ा  जाना  है  उनके  नाम

 1987-8  8  के  दोरान

 1.  अली  गढ़  10...  पानीपत
 2...  जम्मू  तबी  11...  रांची
 3.  गंगलोट  12.  सोनोपत

 1988-89  13...  उदयपुर

 1.  बोकानेर  14.  इटानगर

 2...  बड़ोदा  15...  एजवाल

 3...  करनाल  16...  कोहिमा

 न  जबलपुर
 17...  पोर्टंब्लेयर

 5.  हापुड़
 18.  शिलबासा

 6.  मंसूरी  12...  पंजोम

 7  मथुरा  20...  हजाराठी

 8.  पठानकोट  21.  भोपाल

 9...  पुणे
 है
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 करनाले  तेल  शोधक  कारखाना

 8358.  श्रो  प्रतापराव  भोंसले  :  क्‍या  पेट्रोलियम  शोर  प्राकृतिक  गैस  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  से  करनाल  में  तेल  शोधक  कारखाना  खोलने  के  लिए  गेर-सरकारी  उपक्रम  का

 चयन  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ओर  ?

 इस  परियोजना  के  वित्तपोषण  से  संबंधित  व्यौरा  क्या  है  ?

 पेट्रोलियम  श्रौर  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो

 ब्रह्म  :  और  करनाल  रिफाइनरी  की  स्थापना  के  लिए  मँंससे  टाटा  कंमिकल्स  लिमिटेड
 को  निजी  क्षेत्र  के  सह-प्रवंतक  के  रूप  में  चुना  गया

 मैसस  इंडियन  आयल  कार्पोरेशन  ओर  मैससे  टाटा  कैमिकल्स  लिमिटेड  दोनों  इक्विटी  का
 26-26  प्रतिशत  भाग  रखेंगे  ।  आवश्यकता  की  शेष  राशि  को  जनता  से  एकत्र  किया

 सुपर  बिजलोघरों  से  सरकारी  उपक्रमों  के लिए  बिजली  की  सप्लाई

 8359.  श्री  कमल  चोधरो  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  क्रृपा  करेगे  कि  :

 क्या  राज्यों  को  राष्ट्रीय  ताप  बिजली  निगम  द्वारा  स्थापित  सुपर  बिजली  घरों  से  बिजली
 मिल  रही

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  उपक्रमों  को  उनकी  आवश्यकतानुसार  विजलो  की  सप्लाई  को
 जाती

 यदि  तो  1986  को  समाप्त  हुए  गत  तोन  वर्षों  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकार
 के  कौन-कोन  से  उपक्रमों  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  कम  बिजलो  सप्लाई  किए  जाने  को  सूचना  दी  है  और  इन
 मामलों  में  क्या  कायंवाही  की  ओर

 क्‍या  सरकार  का  उत्पादन  को  हानि  से  बचाने  के  लिए  बिजली  की  सप्लाई  में  सरकारी
 क्रमों  के  हिस्से  में  वृद्धि  करने  का  विचार  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?  .

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  सुशीला  :

 केन्द्रीय  सरकार  के  उपक्रमों  को  विद्युत  को  मांग  को  पूरा  करने  का  दायित्व  मस्य  रूप  से
 सम्बन्धित  राज्य  बिजली  बोड्डों|संगठनों  का  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  के  उपक्रमों  सहित  विभिन्‍न  उपभोक्ताओं
 को  विद्युत  की  सप्लाई  समय-समय  पर  विद्युत  को  कुल  उपलब्धता  पर  तिभंर  करते  हुए  राज्य  बिजली

 बोर्डों  द्वारा  विनियमित  को  जाती  है  ।

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी

 केन्द्रीय  विद्युत  केस्रों
 से

 केन्द्र  सरकार  के  उपक्रमों  को  विद्युत  की  सप्लाई  के  लिए  अभी
 तक  कोई  निश्चित  हिस्सा  निर्धारित  नहीं  किया  गया  केंद्रीय  सरकार  के  कंद्रों  से  विद्यत  के
 आबंटन  हेतु  विभिन्‍न  साबंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  से  अनुरोध  प्राप्त  हुए  मामले  पर  विचार  किया  जा
 रहा
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 दोपहिया  वाहनों  का  निर्माण

 8260.  श्री  कमल  चौधरी  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  विदेशी  प्रतिष्ठानों  के  नाम  क्‍या  जो  देश  में  दोपहिया  वाहनों  के  निर्माण  के  क्षेत्र  से

 सम्बद्ध  है  और  वे  कब  से  सम्बद्ध

 क्या  वर्ष  1980  में  दोपहिया  वाहनों  के  निर्माण  के  लिए  ये  लाइसेंस  जारी  किए  गए  थे  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 क्या  नये  यूनिटों  के  कार्य-निष्पादन  का  कोई  मृल्यांकन  किया  गया  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  श्रोद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :
 ओर  एक  विवरण  संलग्न

 दुप  हिया  गाड़ियां  बनाने  और  इंधन  की  बचत  करने  वाले  वाहनों  का  उत्पादन  करने  के  लिए
 प्रौद्योगिकी  का  अभ्युत्थान  करने  की  दृष्टि  से  विदेशी  सहयोग  की  अनुमति  दी  गई

 अधिकरंश  उत्पादकों  के  लिए  विशिष्ट  प्रावस्थाबद्ध  उत्पादन  कार्यक्रम
 मोदित्  कर  दिये  गये  हैं  ओर  प्रा०उ०  कार्यक्रम  को  पूरा  करने  क ेलिए  उसकी  प्रगति  पर  लगातार  नजर
 रखी  जा  रही  है  ।  इंघन  बचाने  वाले  वाहनों  को  राजफोषीय  राहतें  देने  के  लिए  उनकी  इंधन  क्षमता  का
 मूल्यांकन  भी  किया  जाता  है  ।

 विवरण

 वर्ष  1980  के  बाद  विदेशी  सहयोग  से  उत्पादन  काये  दुपहिया  गाड़ियां  बनाने  वाली
 कम्पनियों  के  नाम  निम्नलिखित  हैं  :

 क्रमांक  भारतीय  कम्पनी  का  ताम  विदेशी  सहयोगी  का  नाम  विदेशी  सहयोग  के

 अनुमोदन  की  तारीख

 2  3  4

 1.  मे०  एनफोल्ड  इण्डिया  लि०  मे०  प०  जमंनी  2

 2.  मे०  लोहिया  मशीन्स  लि०  मे०  इटली  16-10-1982  2

 मे०  आन्ध्र  प्रदेश  स्कूटर्स  लि०  6-7-1984

 4.  मे०  वेस्पा  कार  कं०  लि०  111-1-198  84

 5.  में०  चामुण्डी  मोपेड्स  लि०  में०  प्यूजिओट  फ्रांस  2

 6.  मे०  ही  रो  होण्डा  मोटर  लि०  मे०  मोटर्स  जापान

 7.  मे०  काइनेटिक  होण्डा  लि०  मे०  होण्डा  मोट्सं  जावगान

 8...  में०  एस्काद'स  लि०  मे०  यमाहा  मोटर्स
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 2  3  4

 9.  मे०  आडियल  जावा  लि०  मे०  पोलिटेक्ना  प्राहा  3-1
 चेकोस्लोवाकिया

 में०  बजाज  आटो  लि०  मे०  कावासाकी  हेवी  इण्ड७  29-6-1984
 लि०  जापान

 11.  मे०  केलविनेटर  आफ  इण्डिया  मे०  अग्रत्ती  गरेली  इटली  13-7-198  2

 12...  मैजैम्टिक  आटो  लि०  में०  पी०यू०सी ०के  ०  6
 आस्ट्रिया

 मे०  टी  ०वी  ०एस०  सुजूकी  लि०  में०  सुजुकी  मोट्स  जापान  उपभोक्ता संरक्षण में लागत-लेखाका रों को भूमिका  83

 मे०  बुक  ब्रांड  इण्डिया  लि०  मे०बी०एस०ए०लि०  सम्बन्ध में  एकाधिकार

 य्‌०  के०

 उपभोक्‍ता  संरक्षण  में  लागत-लेखाका रों  को  भूमिका

 ओ  के०  प्रधानों  :  क्या  उद्योग  मन्त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उपभोक्ता  संरक्षण  में  लागत  लेखाकारों  की  भूमिका  के  सम्बन्ध  में  एकाधिकार  तथा

 अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  आयोग  को  कोई  ज्ञापन  प्राष्त  हुआ  और

 यदि  तो  उनकी  मुख्य-मुख्य  बातें  क्या  हैं  और  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 उद्योग  संत्रालय  में  प्रोद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एस०  :

 और  श्रीमान  इस  के
 प्रारंभ

 में  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  आयोग

 को  एफ  ज्ञायन  प्राप्त  हुआ  इस  ज्ञापन  में  सुझाव
 दिया  गया  था  कि  औद्योगिक  और  विनियम )

 अधिक  में  किसी  प्रकार  के  उपबन्धों  के  विनिगमन  के  लिए  सांविधिक  लागत  लेश्वांकन  उपबंधों

 के  अन्तर्गत  अधिक  उद्योगों  को  सम्मिलित  करने  के  लिए  सांविधिक  लागत  लेखा  परीक्षा  उपबंधों  के  अंतर्गंत

 सम्मिलित  उत्पादनों  के  विषय  में  नियमित  लागत  लेखा  परीक्षा  सम्पन्त  कराने  के  उद्देश्य  के  लिए  कम्पनी

 कार्य  विभाग  और  औद्योगिक  विकास  विभाग  के  साथ  वार्तालाप  करने  के  लिए  पहल  आयोग  ने

 सुन्नावों  को  स्वीकार  किया  और  प्रस्ताव  ज्ञापन  भेज

 इंस्टिट्यूट  झाफ  कास्ट  एण्ड  बक्से  एकाउम्टेंट्स  श्लाफ  इंडिया  के  नास  में  परिवतंन

 ४३62.  श्री  के०  प्रधानी  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इंस्टिट्यूट  आफ  कास्ट  एण्ड  वकक्‍्स  एकाउंटेंट्स  आफ  इण्डिया  के  नाम  में ०

 ययों के ही परिवतेन करने ओर तबनुसार संस्थान के ब्यवसारि का पदनाम बदलकर कास्ट एण्ड बक्‍्सं एकाउंटट्स के स्थान पर कास्ट एण्ड़ मैनेजमेंट एकाउंटेंट्स करने की मांग के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए यदि तो इन अभ्यावेदनों में की गई मांग को विषय-वस्तु क्या क्‍या सरकार ने यह मांग मानने से इंकार कर दिया ओर यदि तो मांग अस्थीकार
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 किए  जाने  के  क्‍या  कारण  और

 क्‍या  सरकार  इस  मांग  पर  पुनविचार  करेगी  और  यदि  नहीं  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्यु.ग  मंत्रालय  में  ग्रौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  एम०  :
 श्रीमान  जी  ।

 इन  अभ्यावेदनों  में  की  गई  मांगों  के  समर्थन  में  विषय-वरस्तु  अन्य  बातों  के  साथ-साथ
 लिखित  हैं

 (1)  एकाउंटेंट्सਂ  का  नाम  वर्तमान  संदर्भ  में  सीमित  प्रासंगिकता  रखता  है  क्‍योंकि
 लागत  लेखा  विधि  विभिन न  क्षेत्रों  में  प्रबन्ध  के लिए  केवल  सहायक

 (7)  इन  दिनों  में  लागत  लेखापाल  फंक्ट्री  और  उत्पादन  स्तर  से  परे  है  तथा  प्रबन्ध  के  रूपांकन
 ओर  नियंत्रण  आदि  से  सम्बन्धित

 (iii)  इन  दिनों  लागत  लेखाशास्त्र  प्रबन्ध  लेखाश!स्त्र  का  समानाथ

 (iv)  क्रुछ  अन्य  राष्ट्रों  में  भी  उन्होंने  इसी  प्रकार  के  इंस्टिट्यूटों  को  इंस्टिट्यूट  आफ  कास्ट  एण्ड
 मैनेजमेंट  एकाउंटेंट्स  आदि  नाम  दिया

 यह  प्रस्ताव  मानने  से  इंकार  कर  दिया  गया  क्योंकि  इंस्टिट्यूट  के  नाम  में  परिवर्तन
 करना  उचित  नहीं  समझा  गया  ।

 इंस्टिट्यूट  आफ  कास्ट  एण्ड  वक्‍से  एकाउंटेंट्स  से  पत्र  प्राप्त  होने  पर  इस  मामले  का  पुनः
 परीक्षण  किया  जा  रहा  है  ।

 धक्का
 हिन्दुस्तान  मज्ञीन  टूल्स  लिमिटेड  का  कार्य  निर्कशन

 8363.  श्रीमती  जयन्तो  पटनायक  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  जिमिटेड  के  काये  निष्पादन  की  समीक्षा  की

 यदि  तो  वष  1985-86  और  1985-87  में  एच०एम०टी०  लिमिटेड  का  कार्य
 दन  कंसा

 सरकार  ने  एच०एम०टी०  लिप्िटेड  के  कार्यनिष्पादन  के  सुधार  के  लिए  क्‍या  सुझाव  दिए
 और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  सरकारी  उच्चम  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  के०  के०  :
 सरकार  ने  एच०एम०टी०  के  कार्य-निष्पादब-की  समय-समय  पर  समीक्षः  की

 ॥
 करोड़  रुपये  मे ं)

 198  5-86  1986-87

 1...  उत्पादन  383.48  434.78

 2.  बिक्री  5374.45  444.91  |

 3,  ..  लाभ  का  7.62  5.02

 )
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 और  एच०एमण०्टी०  के  कार्य-निष्पादन  में  सुधार  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  दिये
 गये  सुझाव  संक्षिप्त  रूप  से  इस  प्रकार  हैं  :---

 (1)  आन्तरिक  संसाधनों  के  जनित्रण  में  वृद्धि  करना  ।

 (2)  हैदराबाद  क्षेत्र  में  एच०एम०टी०  की-यूनिटों  के  कार्यकरण  में  सुधार  ।  फालतू  जनशक्ति  की
 समस्या  पर  काब्‌  पाने  के  लिए  स्वैच्छिक  अवकाश  ग्रहण  करने  की  योजना  तैयार  करने  की
 जरूरत  ।

 (3)  उत्पादन  में  वृद्धि  तथा  लाभदेयता  की  रुकावटों  का  पता  लगाने  के  लिए  यूनिटों  में  कम्पनी
 के  निदेशकों  द्वारा  दौरा  करना  ।

 4)  वस्तु-सूची  स्तर  में  कमी  करना  ।

 प्रदन्‍्ध  में  प्रभावशाली  सुधार  करना  । )

 (6)  अच्छी  उत्पादिता  का  सुनिश्चय  करने  के  लिए  कार्यबल  को  तेयार  करके  समस्त  एककों  में
 मुल्य  प्रबन्ध  को  प्रारम्भ

 (7)  मांग  के  स्वरूप  में  होने  वाले  परिवर्तन  के  साथ  परम्परागत  किस्म  के  मौजूदा  उपकरणों  में
 प्रौद्योगिद्ो  के उन्नयन  के  लिए  ठोस  प्रयाप्त  करते  समय  उच्च  प्रोद्योगिकी  क्षेत्रों  में
 करण  करना  ।

 पश्चिमो  श्रफ्रोका  में  इंजोनियरिग  प्रोजेक्ट्स  लिमिटेड  का
 कार्य  बन्द  करने  का  प्रस्ताव

 8364.  श्रीमती  जयन्तो  पटनायक  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  इंजीनियरिंग  प्रोजेक्ट्स  लिमिटेड  ने  पश्चिमी  अफ्रोका  में  अपना  निर्माण

 कार्य  बन्द  कर  दिया  है  अथवा  बन्द  करने  का  विचार

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 इंजीनियरिंग  प्रोजेक्ट्स  लिमिटेड  ने  पश्चिमी  अफ्रोका  में  अपना  कार्य  किस  वर्ष

 शुरू  किया  और

 शुरू  की  गई  परियोजनाओं  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  सरकारी  उद्यम  विभाग  में  राज्य  मन्‍त्रो  के०  के०  :  से
 चूंकि  इंजीनियरिंग  प्रोजेक्ट्स  )  लिमिटेड  ने  पश्चिमी  अफ्रोका  में  कभी  कोई  निर्माण  काय॑  नहीं

 किया  इसलिए  निर्माण  कार्य  बन्द  किये  जाने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 कृषि  उत्पादों  को  संभाल  के  लिए  मूलभूत  सुविधा  झौर  प्रौद्योगिकी  का

 अनुसंघान  झोर  विकास

 8365.  प्रो०  रासकृष्ण  भोरे  :  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मन्त्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे

 कृषि  उत्पादों  की फसल  की  कटाई  के  पश्चात्‌  उनकी  संभाल  की  उचित  व्ण्वस्था  न  होने  के
 कारण  खद्यान्नों  की  पेदावार  में  प्रतिवर्ष  किसने  प्रतिशत  नुकसान  हो  जाता  है  और  इन
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 सुविध!ओं  की  कमी  के  कारण  वर्ष  1984  तथा  1985  के  दौरान  हुए  नुकसान  की  तुलना  में  वर्ष  1986  में
 लगभग  कितना  नुकसान  और  हि

 सरकार  ने  कृषि  उत्पादन  में  हो  रही  वृद्धि  को  देखते  हुए  कृषि  उत्पादों  की  फसल  कटाई  के

 पश्चात्‌  उनकी  संभाल  सम्बन्धी  मूलभूत  सुविधा  तथा  प्रौद्योगिकी  के  अनुसंघान  ओर  विकास  के  लिए  क्‍या
 प्रयास  किए  हैं  और  इस  सम्बन्ध  में  प्राप्त  परिणामों  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 खाद्य  श्रौर  नागरिक  पति  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍त्री  गुलाम  नबी  :
 उपरान्त  हैडलिग  सुविधाओं  की  कमी  के  कारण  खाद्यान्नों  की  हानि  का  जायजा  लेने  के  लिए  कोई

 व्यवस्थित/व्यापक  अध्ययन  नहीं  किए  गए  हैं  ।  भारत  सरकार  की  कटाई-उपरान्त  हा  नियों  संबंधी
 विशेषज्ञ  समिति  ने  1966  में  अनुमान  लगाया  था  कि  कटाई-उपरान्त  परिचालनों  ओर  भंडारण  के  दौरान
 लगभग  9  प्रतिशत  खाद्याननों  को  हानि  पहुंची  थी  ।

 भारतीय  अनाज  संचयन  हापुड़  और  उसके  देश  में  पांच  फील्ड  स्टेशनों  में  खाद्यान्नों
 की  भंडारण  हालत  में  सुधार  करने  के  लिए  विकास  ओर  प्रशिक्षण  कार्य  शूरू  किए  जा  रहे
 इसके  फार्म-स्तर  पर  खाद्यान्नों  का  बेहतर  परिरक्षण  करने  के  लिए  राज्यों  को  नेतृत्व  प्रदान  करने
 ओर  उन्नत  भंडारण  पद्धतियों  का  अ्रसार  करने  के  लिए  उत्प्रेरक  भूमिका  निभाने  हेतु  17  क्षेत्रीय  केन्द्रीय
 अनाज  सुरक्षा  दल  नियुक्त  किए  गए  इस  अभियान  के  प्रमुख  उद्देश्य  ये  चुनिन्दा  जिलों  में  प्रशिक्षण

 निदर्शन  और  प्रचार  करना  ।  भारतीय  कृषि  अनुसंघान  परिषद  इंजीनियरिंग  के  पहलुओं
 पर  कटाई-उपरान्त  प्रोद्योगिकी  अनुसंधान  क

 इन  संगठनों  की  मुख्य-मुख्य  उपलब्धियों  का  ब्योरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 खाद्यान्न  पोस्ट  हार्वेस्ट  टेक्नोलाजो  में  विकास  और  प्रशिक्षण  में  हुई  प्रगति

 1,  भारतोय  झ्रनाज  सं  चयन  संस्थान  की  उपलब्धियां

 (1)  भाग्तीय  अनाज  संचयन  संस्थान  द्वारा  घात्विक  बिनों  क ेविकसित  40  डिजाइनों  में  से  29

 डिजाइनों  को  अपनाने  के  लिए  सिफारिश  की  गई  इस  समय  देश  में  बड़े  पंमाने  पर

 उत्पादन  करने  के  लिए  7  डिजाइनों  को  अपनाया  गया

 (2)  गैर-धात्विक  भण्डारण  ढांचों  के  29  डिजाइन  विकसित  किए  इनमें  से  9  डिजाइनों  को

 बड़े  पैमाने  पर  प्रयोग  में  लाने  के  लिए  सिफारिश  को  गई  पक्का  रिंग  बिन  ओर

 पुरी  के  डिजाइन  किसानों  में  अत्यधिक  लोकश्रिय

 (3)  कीट  नियंत्रण  के  लिए  ई०  डो०  बी०  प्लस  के  नाम  से  विख्यात  प्रधूमक  मिश्रण  का  विकास
 किया  गया  है  ।

 (4)  इनके  अलावा  अल्यूमी  नियम  फो  डो  ०डी  ०  वी  ०  पी

 जैसी  कीटनाशक  दवाइयों  का  मूल्यांकन  किया  गया  और  भारतीय  परिस्थितियों  के  अधीः
 उनकी  खुराक  का  मानकीक रण  किया  इन्हें  भारतीय  खाद्य  सेण्ट्रल
 सिंग  कारपोरेशन/राज्य  भण्डागार  निमरमों  ओर  अन्य  अनाज  सम्भालने  वालो  एजेंसियों
 ने  अपना  लिया  है  ।
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 (5)  मृषकनाशक  दवाइयों  के  42  मिश्रणों  का परीशण  किया  गया  और  उनकी  खुराक  निर्धारित
 की  गई  उनमें  कुछेक  जैसे  वारफ्रेंन  का  बड़े  पैमाने  पर  प्रयोग  शिया  जा  रहा

 (6)  विभिन्‍त  गैस  प्रूफ  साभग्रियों  के  बारे  में  सैंस्थान  द्वारा  व्याप्य  परीक्षण  किए  यए  जितके
 णामस्वरूप  भारत  में  कैप  और  स्टोरेज  का  विकास  हुआ  ।

 (7)  बाद्यान्तों  का  सुरक्षित  भण्डा रण  करने  के  लिए  कई  व्यवहार  संद्विताएं  तैयार  की  गई

 2.  श्रम्न  सुरक्षा  झ्रभियान  दलों  हारा  ।  984-85  से  1986-87

 दौरान  किये  गये  कार्य
 न्नित-+त+त+

 लक्ष्य  उपलब्धियाँ
 1984-85 5  6

 प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम
 जाप  -

 1.  वृत्तिका  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम  4650  4893
 की  संख्या  )

 2.  ग्राम  स्तर  के  कार्यकर्ताओं  के  लिए  186  212

 गैर-वत्तिका  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम
 को  संख्या  )

 4650

 3.  स्वयंसेवकों  के  लिए  गैर-वृत्तिका  1116  1336
 प्रशिक्षण  पाठयक्रमों

 की

 1374

 प्रदर्शन  कार्यक्रम

 1.  खाद्यान्नों  को  प्रधूमन  37,200  56,500
 की  संख्या  )

 2.  मूषक  नियन्त्रण  के  लिए  11,16,000  30,11,025
 चूहों  के  बिगों  में  प्रधूमन

 3-  कितने  घरों  में  मूषक  नियंत्रण  74,400
 उपचार  किया  गया

 49,133

 12,08,646

 1,16,909  1,25,813

 4.  रोग  निरोधीक  उपचार  74,400  94,829  89,374
 की  संख्या )

 ह

 1986-87  के  दौरान  उपलब्धियां

 लक्ष्य  उपलब्धियां
 87

 व  पकने  निनननन  संमण»«»»न

 3. प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को संख्या 2257 2. कितने गांवों में प्रदर्शन कार्य क्रम 80०0 किए गए
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 3.  भारतोय  कृषि  झ्रमुसंघान  परिषद  को  उपलब्धियां

 अश्विल  भारतीय  समन्वित  अनुसंधान  कार्यक्रम  (18  सोयाबीन  के  बिघायन  और  उसके

 योग  के  बारे  में  भारत-अमरीका  उप-परियोजना  (2  केन्द्रीय  कृषि  इंजीनियरिंग  केन्द्रीय
 चावल  अनुसंधान  एन०  ई०  एच०  क्षेत्र  के  लिए  भारंतीय  कृषि  अनुसंघान  परिषद

 अनुसंधान  शिलांग  और  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  नई  दिल्‍ली  के  माध्यम  से  भारतीय  कृषि

 अनुसंघान  परिषद  द्वारा  शुरू  की  गई  खाद्यान्नों  की  पोस्ट  हार्वेस्ट  टेक्नोलाजी  ठी  प्रमुख  उपलब्धियां  नीचे
 दी  जाती  है  :---

 1.  उत्तर  भारत  में  वर्षा  से  क्षतिग्रस्त  अनाज  को  ड्ानि  को  बहुत  कम  करने  के  लिए  टेक्नोलाजी
 का  विकास  ।

 2.  मिनी  राइस  मिनी  दाल  अनाज  मिल  और  पीयरलरों  का  विकास  ।

 3.  कम  लागत  के  भण्डारण  के  ढांचों  के  बारे  में  अध्ययन  और  तारकोन  उदय
 पी०  ए०  यू०  एयरटाइट  पी०  के०  वी०  हापुड़  कोठी  का +/  हा
 आदि  ।

 4.  ऊर्जा  स्रोत  के  रूप  में  कृषि  सम्बन्धी  कूड़ा-करक़ट  और  भूसी  का  प्रयोग  कर  ड्राथरों
 का  विकास  ।

 5.  कम  लागत  के  चावल  पकिंग  कम  लागत  के  नमी  मीटर  का  विकास  ।

 जन्तु-पीड़क  धान  के  लिए  सौर  उष्ण  उपचारक  का  विकास  ।

 Nw  दाल  विधायन  और  सहोत्पादन  उपयोग  ।

 8.  हाथ  से  चलाए  जाने  वाले  मेज  शेलर  का  विकास  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  सस्तो  दरों  पर  खाद्यान्नों  की  पूर्ति

 8366.  भरी  प्रकाश  वी०  पाठिल  :  क्‍या  खाद्य  श्र  नागरिक  पूि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  देश  में  5  लाख  गांवों  में  से  लगभग  दो  तिहाई  गांवों  में  उचित  दर  की
 दुकानें  नहीं  हैं  और  इस  प्रकार  इन  गांवों  के  लोग  सरकार  द्वारा  खाद्यान्नों  पर  दी  जाने  वाली  भारी
 सहायता  का  फायदा  नहीं  उठा

 कया  इस  सम्बन्ध  में  कोई  आकलन  किया  गया  है  कि  सस्ती  दरों  पर  खाद्यान्नों  क ेवितरण
 का  लाभ  वास्तव  में  कितने  गांबों/ग्रामीणों  को  मिल  रहा  है  और  यदि  तो  इस  दंबंध  में  क्या  निष्कर्ष

 और

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  कि  गांवों  में  रहने  वाले  गरीब  लोगों
 को  भी  सस्तो  दरों  पर  खाद्यान्नों  का  लाभ  उसी  प्रकार  मिलना  चाहिए  जिस  प्रकार  शहरों  में  रहने  वाले
 गरीबों  को  इस  समय  मिल  रहा  है  ?

 खाद्य  झौर  नायरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  गुलास  नवो  :  से बज
 31-12-1986  को  देश  में  3.33  लाख  उचित  दर  की  दुकानें  जिनमें  स ेलगभग  78  प्रतिशत  दुकानें
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 ग्रामीण  क्षेत्रों  रें स्थित  सरकार  का  उद्देश्य  प्रत्येक  गांव  में  उचित  दर  की  दुकान  खोलने  का  कभो

 नहीं  रहा  |  समूचा  देश  उचित  दर  की  दुकानों  के  तं  अन्तर्गत  लाया  जा  चुका  है  ।

 केन्द्रीय  प्रकार  ने  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  यह  सुनिश्चित  करने  की  पहले  सलाह दी  है
 कि  उचित  दर  की  दुकानें  इस  तरह  से  स्थापित  की  जाएं  कि  लाभानुभोगियों  को  इन  दुकानों  तक  पहुंचने  के

 लिए  कम  से  कम  दूरी  तय  करनी  पड़े  ।  नई  उचित  दर  की  दुकानें  खोलने  के  लिए  सामान्य  प्रतिमान  यह  है
 कि  इरूके  जरिए  लगभग  2000०  व्यक्तियों  को  सेवाएं  प्रदान  की  इस  प्रतिमान  में  दूर-दराज  तथा
 छितरी  आबादी  वाले  क्षेत्रों  के मामले  में  और  छूट  दी  जानी  राज्यों  राज्य  क्षेत्रों  पर  इसं
 बात  के  लिए  बल  दिया  गया  है  कि  वे  यह  सुनिश्चित  करें  कि  किसी  भी  उपभोक्ता  को  अपनी  उचित  दर  की

 दुकान  तक  पहुंचने  के  लिए  3  कि०  मी०  से  अधिक  न  चलना  पड़े  |  दूरस्थ  तथा  दुगंम  एवं
 वासी  क्षेत्रों  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  समय-समय  पर  राज्यों/संघ  क्षेत्रों  इन  क्षेत्रों  के  लिए  मोबाइल  वेनें
 खरीदने  हेतु  वित्तीय  सहायता  देती  रही  है

 दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  द्वारा  बिजली  के  बिल  जारी  करना

 8367.  डा०  जी  विजयरामा  राव  :  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  ;

 ब्या  दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  ने  राजधानी  के  कई  भागों  में  कम्प्यूटरोक  ण  के  बहाने  से
 करना  बन्द  कर  दिया  है  और  उसके  बजाय  पिछले  4  महीनों  से  पिछलो  रीडिग  के  आधार

 पर  अन्तरिम  बिल  भेज  रहा

 (@)  क्‍या  ऐसा  करना  उपभोक्ता  संरक्षण  अधिनियम  के  अन्तगंत  उपभोवताओं  के  प्रति  कानून
 सम्मत  ओर  उचित  +

 क्‍या  कई  मामलों  में  बिल  भी  नहीं  भेजे  जा  रहे  हैं  और  विलम्ब  से  अदायगी  किये  जाने  के
 लिये  अथं  दंड  की  वसूली  की  जा  रही  और

 यदि  तो  क्‍या  सुधारात्मक  उपाय  किये  गये  हैं  ?

 ऊर्जा  सन्त्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्रो  सुझोला  :  से

 सूचना  एकन्न  को  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 विद्युत  की  हानि

 8368.  भ्री  हरिहर  सोरन  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  सरकार ने  देश  में  विद्युत  को  भारी  हानि  के  उत्तरदायी  कारणों  की  जांच  की  है

 क्‍या  लम्बी  दूरो  को  पारेषण  लाइनें  डालना  इसके  लिए  उत्त  रदायी  कारणों  में  से  एक

 यदि  तो  विद्युत  की  हानि  की  गणना  किस  प्रकार  की  जाती  और

 विद्युत  को  हानि  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 ऊर्जा  सन्त्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  सुशोला  :  हां  ।

 विद्युत  की  हानि  अनेक  घटकों  पर  निर्भर  करती  है  जिसमें  पारेषण  और  वितरण  लाइनों  की
 लम्बाई  भी  शामिल  होतो  है  ।
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 उपभाक्‍षताओं  को  बेची  गई  बिजली  और  उत्तादित  की  गई  बिजली  के  बीच  अन्तर  से  समग्र
 विद्युत  की  हानि  का  पता  लगाया  जाता  .

 राज्य  बिजली  बोर्डों  को  यह  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  अत्यधिक  हानि  के  लिए  उत्तरदायी
 का  पता  लगाएं  और  पारेषण  और  वितरण  प्रणालियों  को  सशक्त  बनाने  के  लिए  स्कीमें  तैयार

 उप  केन्द्रों  को  भार  केन्द्रों  के  समीप  प्रतिष्ठा  पित  करें  त्वा  उप-पा  रेषण  और  वितरण  लाइनों  की  लम्बाई  को
 कम

 ऊर्जा  की  चोरी  को  पकड़ने  के  लिए  बिजली  बोर्डों  ने  आकस्मिक  छापे  डालने  के  लिए  सतकंता  दलों
 का  गठन  किया  भारतीय  बिजली  1910  में  संशोधन  करके  ऊर्जा  की  चोरी  को  एक  संज्ञेय
 अपराध  घोषित  किथा  गया  हानियों  को  कम  करने  के  लिए  सरकार  ने  एक  प्रोत्साहन  स्कीम  लागू  करने
 का  भी  निर्णय  लिया  है  ।

 लारेंस  रोड  श्रोद्योषिक  क्षेत्र  में  नये  टेलोफोन  एक्सचेंजों  को  स्थापना

 8369.  श्रीमती  डी०  के  ०  भण्डारी  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  चालू  वर्ष  के  दौरान  लारेंतश  रोढ  औद्योगिक  क्षेत्र  में  नये  टेलोफोन  एक्सचेंज
 स्थापित  करने  का  भ्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है और  इन  दो  एक्सचेंजों  से  कोन-कोन  से  क्षेत्र
 न्वित  और

 ये  प्रस्तावित  एक्सचेंज  कब  तक  काम  करना  शुरू  कर  देंगे  ?

 संचार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  संतोष  मोहन  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ?

 नये  झनुपात  सानदण्डों  का  पालन  रेशोपेरासोटर  का  पालन  न  करने  वालो  कम्पनियों
 के  विरुद्ध  को  गई  कार्यवाही

 8370,  श्री  के०  प्रधानी  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  उन  औषध  कम्पनियों  के  विरुद्ध  कायंवाही  करने  का  विचार  है  जो  अब  तक
 औषधियों  ओर  फार्मुलेशनों  के  उत्पादन  में  नये  अनुपात  मानदण्डों  का  पालन  नहीं  कर  रही

 यदि  तो  उनके  विरुद्ध  किस  प्रकार  की  कार्यवाही  की  जाएगी  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  रसायन  झौर  पेट्रो-रसायन  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  झार०  के०  जयच्स्छ
 :  और  हाल  ही  में  घोषित  नीति  संबंधी  नये  उपायों  के  अनुसःर  कम्पनियों  को

 घित  मानदण्डों  का  पालन  करने  के  लिए  तीन  वर्ष  का  समय  दिया  जाता  जब  भी  कोई  कम्पनी  एक
 श्रेणी  से  दूसरी  श्रेणी  में  जाएगी  तो  नये  अनुपात  मानदण्हों  का  पालन  करने  के  लिए  उसे  तीन  वर्ष  का  समय
 दिया

 बिहार  में  पनबिजलो  केन्द्र

 8371.  शो  सेयद  शाहबुद्दीन  :  क्‍या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  बिहार  में  पनबिज  ली  केन्द्रों  क ेनाम  क्या  हैं  और  उनकी  भ्ष्िष्ठापित  क्षमता  कितनी
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 बिहार  में  निर्माण  घीन  पनवरिजली  परियोजनाओं  के  नाम  क्या  हैं  और  उनकी  प्रस्तावित
 अधिष्ठा पित  क्षमता  कितनी  और

 बिहार  में  स्थापित  किये  जाने  के  लिए  विचाराधीन  पनत्रिजली  परियोजनाओं  के  नाम  क्या  हैं
 ओर  उनकी  प्रस्तावित  क्षमता  कितनी  है  ?

 '

 ऊर्जा  मंत्र/लय  में  विद्यत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  सुशीला  :  से
 अपेक्षित  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 विवरण

 स्क्रीम  का  नाम  स्थापित  क्षमता

 बिहार  में  प्रचालनाधोन

 ्ः

 जल  विधूत  परियोजनाएं

 (1)  कोसी  20

 (2)  स्वर्णरेखा  130

 (3)  तिलेया  4

 े  |  बिहार  में  बंशाल-बिहार  की  सीमा
 (4)  पंजेत  हिल  40  ९  पर  स्थित  दामोदर  घाटी  निगम

 है  |  की  परियोजनाएं  ।
 40  J

 निर्माणाधीन  परियोजनाएं

 (1)  पूर्वी  गण्डक  नहर  15

 (2)  नाथ  कोइल  24

 (3)  सोन  पश्चिमी  लिक नहर  6.6

 (4)  सोन  पूर्वी लिक  नहर  3.3

 (5)  कोइल  कारो  710.0  राष्ट्रीय  जल  विद्युत  निगम  द्वारा
 क्रियान्वित  की  जा  रही  केन्द्रीय
 परियोजना  ।

 ह

 (6)  पंचेत  डिल  40  बिहार  में/बिहार  बंगाल  +  सीमा
 पर  दामोदर  घाटी  निगम  की
 परियोजना  ।

 विचाराधोन  परियोजनाएं

 (1)  शंख  316

 (2)  कीता  नाला  4

 (3)  त्रिवेनी  लिक  नहर  33

 (4)  चांदिल  बांध  परियोजना  8
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 सुपर  बाजार  को  शाखाओं  में  श्रावश्यक  वस्तुश्रों  को  कमी

 8372.  थलो  कमला  प्रसाद  सिंह
 ह

 ५.  :  क्या  खाद्य  झोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने
 श्री  हाजिद  मोहम्मद  सिद्दीकी  /

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  सुपर  बाजार  की  शाखाओं  में  महीने  के  पहले  सप्ताह  में  ही  न;गरिक  पूर्ति
 की  अधिक  तर  वस्तुएं  स्टाक  में  नहीं  रहती

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  ओर

 सुपर  बाजार  की  शाखाओं  में  पूरे  महीने  सभी  आवश्यक  वस्तुओं  की  उपलब्धता  को
 श्चित  करने  के  लिए  पर्याप्त  मात्रा  में  उनके  स्टाक  रखने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पति  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  गुलाम  नबो  :  और

 नहीं  ।  सुपर  बाजार  दिल्ली  ने  सूचित  किया  है  कि  वे  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  उनकी  सभी
 शाखाओं  में  सभी  आवश्यक  उपभोवता  वस्तुएं  उपलब्ध  सभी  प्रयास  करते  सुपर  बाजार
 क्योंकि  बहुत  सी  वस्तुओं  का  व्यापार  कर  रहा  विनिर्माताओं  के  पास  कोई  उत्पाद  विशेष  उपलब्ध
 न  होने  अथवा  उत्पाद  की  आपूर्ति  कम  होने  अथवा  क्रापूर्तिकर्ताओं  द्वारा  की  गई  आपूर्ति  अपेक्षित  गुणवत्ता
 को  न  होने  के  कारण  महीने  के  पहले  सप्ताह  में  कुछ  वस्तुभों  के  स्टाक  में  न  होने  की  सम्भावना  से  इन्कार
 नहीं  किया  जा  सकता  ।

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  शाखाओं  में  सभी  आवश्यक  उपभोक्ता  वस्तुएं  उपलब्ध
 शाखाओं  के  लिए  क्षेत्रीय  वितरण  केन्द्रों  को  साप्ताहिक  जिसमें  तत्काल  आपूर्ति  हेतु  आकस्मिक

 वस्तु-सूची  भी  शामिल  भेजने  के लिए  एक  अलग  सारणी  व्यवस्था  मौजूद  मह[प्रबन्ध  आपूर्ति  केन्द्रों
 पर  आवश्यक  वस्तुओं  की  स्टाक  की  स्थिति  की  पुनरीक्षा  करने  के  लिए  साप्ताहिक  बेठकें  बुलाते  ताकि
 जिन  वस्तुओं  का  स्टाक  चुक  गया  है  उनका  पता  जा  सके  तथा  उपचारात्मक  कार्यवाही  की  जा  सके  ।
 सुपर  बाजार  के  निरीक्षण  अधिकारी  शाखाओं  के  अपने  नियमित  साप्ताहिक  दोरों  में  आवश्यक  वस्तुओं  का
 स्टाक  न  होने  के  बारे  में  रिपोर्ट  देते  ताकि  उनकी  तत्काल  आपूर्ति  का  प्रबन्ध  किया  जा  सके  ।

 तेल  झौर  प्राकृतिक  गेस  झायोग  हारा  समेकित  संचार  नेटवर्क  की  स्थापना

 8373.  श्री  स्वामो  प्रसाद  सिह  :  क्या  पेट्रोलियम  पोर  प्राकृतिक  गैस  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  का  समेकित  संचार  नेटवर्क  को  स्थापना  करने  का
 विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 इसकी  स्थापना  करने  के  क्‍या  उद्देश्य  हैं  ओर  इस  परियोजना  पर  कितनी  धनराशि  व्यय  किये
 जाने  का  प्रस्ताव  और

 इस  नेटवर्क  के  लिए  कौन  सी  प्रौद्योगिकी  अपनाने  का  विचार  है  और  यह  परियोजना  कब्र
 तक  कार्य  करना  आरम्भ  कर  देगी  ?

 पेट्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  ग्रेस  मन्‍्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्रो  तथा  वित्त  मन्न्नालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो
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 बह्म  :

 तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  का  अस्तर  क्षेत्रीय  और  इंट्रारीजनल  संचार  नेटवर्क  स्थापित
 करने  का  प्रस्ताव  है  ताकि  तेल  एवं  प्राकृतिक  गेस  आयोग  के  फैसिमिल  और  डेटा  ट्रे
 आवश्यकताओं  को  पूरा  किया  जा  सके  ।  *  ह

 प्रबन्धकीय  निर्णयों  क ेलिए  लाइव  आपरेशनल  आंकड़ों  को  उपलब्ध  कराना  इस  परियोजना
 का  ध्येय  ह ैऔर  इस  पर  करोब  40  करोड़  रुपये  के  श्वर्च  आने  की  सम्भावना

 अधिकतम  वांछित  आंकड़े  देशीय  आधार  पर  जुटाये  जाते  इस  परियोजना  के  1987-89
 के  दोरान  चालू  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 स्वदेशो  फर्मों  से तट-दूर  तेल  की  खुदाई  का  कार्य  कराना

 8374.  श्री  सनत  कुमार  मण्डल  :  क्या  पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गंस  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 स्वदेशी  फर्मों  से  तट-दूर  की  खोज  के  लिए  खुदाई  कार्य  करने  के  लिए  सरकार  ने  कौन  से
 कदम  उठाए

 उन  भारतीय  फर्मों  और  उनके  विदेशी  सहयोगकर्ताओं  यदि  कोई  का  ब्यौरा  क्या  है  जिन्हें
 खुदाई-कार्य  के  ठेके  के  लिए  स्वीकृति  प्रदान  की  गई  ओर  ऐसी  प्रत्येक  फर्म  को  कौन-कौन से  क्षेत्र  सौंपे  गए

 ओर

 वर्ष  1986-87  में  किराये  के  रूप  में  कितनी  धनराशि  का  भुगतान  देय  था  ?

 पेट्रोलियम  शोर  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  तथा  वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  सनस्रो
 ब्रह्म  :  अपतटीय  खुदाई  सेवाओं  के  देशो  करण  को  प्रोत्साहन  देने  के  बिचार  से  सरकार  बे

 इस  प्रयोजन  के  लिए  अभी  तक  भाठ  संयुक्त  उद्यम  की  कम्पनियों  के  निर्माण  की  स्वीकृति  दी
 ओर  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।
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 न 8375. श्री हरेन भूजिख : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सातवीं योजना के  दौरान

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  इण्डियन  टेलोफोन  इण्डस्टरीज  की  शाला  स्थापित  करना

 8375.  श्री  हरेन  भूजिख  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सातवीं  योजना  के  दौरान

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  विशेषरूप  से  असम  में  टेलीफोन  उपकरण  बनाने  के  लिए  इंडियन  टेलीफोन  इंडस्ट्रीज  की

 एक  शाख््रा  स्थापित  करने  और  स्विचिग  क्षमता  सीधी  एक्सचेंज  टेलीफोन  अल्ट्रा  हाई
 फ्रोक्वेन्सी  लम्बी  दूरी  के  सार्वजनिक  टेलेक्स  केन्द्रों  के  सम्बन्ध  में
 निर्धारित  वास्तविक  लक्ष्यों  और  अब  तक  प्राप्त  लक्ष्यों  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 संचार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  संतोष  मोहन  :  एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 5-87  के  दोरान  उत्तर  पूर्व  सकिल  में  दूरसंचार  के  क्षेत्र  में  लक्ष्य  एवं  उपलब्धियां
 दर्शाने  वाला  विवरण

 क्रम  मद  के  उ०पू०  सकिल  दौरान असम के
 सं०  लिए  लक्ष्य  के  लिए  दौरान  असम  के

 आई०टी०आई० ने  के  लिए  लक्ष्य
 दौरान  उपलब्धि

 स्विचिंग  क्षमता  7325  3555
 की  प ं०  )

 2.  सीधी  एक्सचेंज  लाइनें  8540  5825  2620

 3.  टेलीफोन  एक्सचेंज  40  20  23
 4.  यू०  एच०  एफ»  प्रणाली  985  ६97  409

 कि०  मी०  )
 5.  लम्बी  दूरी  के  सावंजनिक  50  34

 6.  टेलोग्राफ  कार्यालय  व
 4.  भूमिगत  स्टेशन  श्न्य  श्न्य  झ्न्य

 टेलेक्स  एक्सचेंज  शून्य  2  शून्य  2  श्न्य
 उत्तर  पूर्व  क्षेत्र  मे ंभारतीय  फोन  उद्योग  माई०टी०आई०  ने  में  ०्टी०्आभाई०
 की  खोलने  के  संबंध  में

 जब  वेज
 और  एक्ट्रान  के  बीच  प्रतिवर्ष  एक  लाख  टेलीफोन
 उपकरण  जुटाने  के  लिए  असम  इलेक्ट्रानिक  कार्पोरेशन
 लि०  के  साथ  समझौते  के  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  किए  थे
 बशतें  कि  सरकार  द्वारा  इस  यूनिट  को  औद्योगिक
 लाइसेंस  मिल  इस  प्रस्ताव  का  ब्यौरा
 भाई०टी०  आई०  द्वारा  तेयार  किया  जा  रहा
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 अं

 सरकारो  क्षेत्र  के  घाटे  में  चल  रहे  एककों  का  वित्तोय  पुनर्गठन

 8376.  श्रो  हरिहर  सोरन  है|
 श्री  तेजा  सिह  दर्दो  Par  :  क्या  उद्योग  पंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :
 श्री  बलवन्त  सिह  रामृबालिया  |

 क्‍या  सरकार  ने  सरकार रो  क्षेत्र  के  घाटे  में  चल  रहे  एककों  का  वित्तीय  पुनगंठन  करने  के  लिए
 कदम  उठाएं

 यदि  तो  सरकारी  क्षेत्र  के  इन  उपक्रमों  की  संख्या  और  उनके  नाम  क्या

 3।  1987  की  स्थिति  के  अनुसार  इनमें  से  प्रत्येक  सरकारी  उपक्रम  में  कितना  संचयी
 घाटा  हुआ  ओर

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 उद्योग  सन्त्रालय  में  सरकारों  उद्यम  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  के०  कं०  :

 सरकारो  क्षेत्र  के  घाटे  में  चल  रहे  एककों  के  विषय  में  वित्तीय  पुनर्गठन  प्रत्येक  मामले  के  गुणावगरुण  के  आधार
 पर  किया  जाता

 से  जानकारी  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  है  तथा  इसे  एकत्र  किया  जा  रहा  है  ओर
 पटल  पर  रख  दिया

 ॥

 ताप  विद्युत  परियोजनाधों  का  प्रा  किया  जाना

 8377.  डा०  टी०  कल्पना  देवी  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  उन  सुपर  ताप  विद्युत  परियोजनाओं  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  समय  पर  पूरा  नहीं  किया
 जा  सका  और

 प्रत्येक  परियोजना  की  लागत  का  ब्योरा  क्‍या  है  ओर  उस  पर  कितना  अधिक  समय
 लगा

 है

 ऊर्जा  अम्त्रालय  में  विद्युत  बिभाग  में  राज्य  मन्‍्त्रो  सुशीला  :  ओर
 अपेक्षित  सूचना  नीचे  दी  गई  है  :---

 क्रम  सं०  परियोजना  का  नाम  क्षमता  लागत  रुपए  चालू  करने  को  तारीख

 मूल  संशोधित  पूल  संशोधित

 1  2  3  4  5  6  7

 1.  फरकका  सुपर  ताप  बिद्युत  600  290.50  603.33  ३/86  7/87
 परियोजना  चरण-एक  मेगावाट

 2...  कोरबा सुपर  ताप  विद्युत  1100  450-80  742.50.  9/84  8/87
 परियोजना  चरण-एक  मेगावाट
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 1  2  3  4  5  6.  7

 2,  सिगरौलो  सुपर  ताप  1400  494.37  798.77  ३/86  1/88
 विद्युत  परियोजना  मेगावाट
 चरण-दो

 4.  रामगुण्डम  सुपर  ताप  1100  439.14  916.72  12/84  7/88
 विद्युत  परियोजना  मेगावाट
 चरण-एक

 सरकारी  क्षेत्र  शोर  गर-सरकारो  क्षेत्र  के  भ्रन्तगंत  सीट  कारखाने

 8378.  ड्ा०  टी०  कल्पना  देवो  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  1987  तक  सरकारी  ओर  गैंर-सरकारी  दोनों  क्षेत्रों  क ेअन्तगंत  कितने  सीमेंट
 कारथातों  की  स्थापना  की  गई

 वर्ष  के  दौरान  इन  का  रखानों  में  क्षेत्रवार  कुल  कितना  उत्पादन  और

 वर्ष  की  गई  ओर  के  दोरान  हुए  सीमेंट  उत्पादन  के  तुलनात्मक  आंकड़े
 क्या

 उद्योग  मंत्रालय  में  स्‍्लोद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :
 से  अपेक्षित  सूचना  निम्न  प्रकार  है  :--

 तक  उत्पादन  कर  कुल  उत्पादन

 रहे  सोमेंट  संयंत्रों  को  संख्या  मी ०  टन में  )
 (क)  7

 अनंतिम

 सरकारी  क्षेत्र  44.66  46.38
 ओर
 --20

 गेर-सरकारो  क्षेत्र  274.26  46.38

 सफेद  सीमेंट  संयंत्र  सहित  5.84  274.26  301.70
 मिनो  और  लषु  संयंत्र

 -99

 योग  सीमेंट संयंत्र सहित  5.84  10.90  28  364-57

 डीलरों  द्वारा  पेट्रोल  में  मिट्टी  का  तेल  सिलाया  जाना

 8379.  शी  नित्यानंद  सिध्र  :  क्‍या  पेटोलियमस  शोर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :
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 क्या  मिट्टी  का  तेल  पेट्रोल  में  आसानी  से  मिलाया  जा  सकता  यदि  तो  पेट्रोल  पम्प  के
 मालिकों  को  मिट्टी  के  तेल  की  डीलरशिप  भी  रखने  की  अनुमति  देने  के  क्या  कारेण

 इन  मालिकों  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या  और

 पेट्रोल  पम्प  और  मिट्टी  के  तेल  की  डीलरशिप  कब  से  अलग-अलग  कर  दी  जाएगी  ?

 पेटोलियम  झौर  प्राकृतिक  गेस  मन्त्रालय  के  राज्य  मनन्‍त्रो  तथा  वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो

 ब्रह्म  :  और  1977  में  प्रतिबन्ध  लगने  के  बाद  एक  उत्पाद
 किरासन  अथवा  एम०  एस०/एच०  एस०  की  डीलरशिप  रखने  वाले  को  अन्य  उत्पाद  की  डोलरशिप

 नहीं  दी  गई  1977  के  प्रतिबन्ध  से  पूर्व  अनेक  उत्पादों  की  ठेके  वाली  डोलरशिप  उसके  उपबंधों
 के  आधार  पर  काम  जारी  रख  सकती  बहु-उद्देश्यीय  वितरण  केन्द्रों  द्वारा  किरासन  तेल  रखने  की

 सुविधा  हटा  दी  गई

 एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 खुदरा  बिक्री  केन्द्रों  का  राज्य-वार  ब्यौरा  जिनके  पास  केरोसोन  डोलरक्षिप  भी

 क्रम  सं०  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  का  नाम  संख्या

 1  2  3

 1.  मांध्र  प्रदेश  192

 2.  असम  हे  137

 3.  बिहार  70

 4.  गुजरात  476

 5.  हरियाणा  65

 6.  हिमाचल  प्रदेश  10

 7.  जम्मू  और  कश्मीर  13

 8.  केरल  83

 9.  कर्नाटक  112

 10.  मध्य  प्रदेश  140

 11  महाराष्ट्र  1:1

 12.  मणिपुर  39

 13.  मेघालय  8

 14...  नागालैंड  ।
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 2  3

 15.  उड़ीसा  53

 16  पंजाब  112

 17.  राजस्थान  74

 18.  घ्िक्किम  34

 19.  तमिलनाडु  156

 20.  जिपुरा  ]

 21.  उत्तर  प्रदेश  279

 22,  पश्चिम  बंगाल  67

 23.  अरुणाचल  प्रदेश  9

 24,  अण्डमान  और  निकोबार  _

 25...  चण्डीगढ़  2

 26.  दादर  नगर  हवेली  _

 27.  दिल्ली  17

 28...  दमन  और  दीयू  7

 29.  लक्षद्वीप
 30.  मिजोरम  —

 31.  पांडिचेरी  3

 योग  2297
 सनननम«ममकाकनम-म--मथ  ५  जिन  पिननिनन  3५33०.  मम  ee  स्‍नमनम  ccc  es  २७७७७  Sen  सह  ee  ७७०७...  3.3...  या»

 दूरसंजार  परामशेदात्री  समितियों  का  गठन

 8380.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  कया  संचार  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  हिमाचल  हरियाणा  तथा  जम्मू  और  कश्मीर  के  लिए  सभी  दूरसंचार
 परामशेंदात्री  समितियां  गठित  कर  लो  गई

 यदि  तो  इनमें  से  प्रत्येके  समिति  किस-किस  तारीश्व  से  गठित  की  गई  है  और  उनकी
 रचना  के  नाम  तथा  क्या

 समिति  के  निदेय  पद  कया  हैं  ओर  उनका  कार्यकाल  कितना  और

 यदि  तो  शेष  परामशंदात्री  समितियां  किस  तारोख  तक  गठित  कर  दिये  जाने  की  आशा
 है  और  गठित  की  गई  समितियों  का  ब्योरा  क्या  हैं  ?
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 —_—_—_-ee— 7)  पा  संचार मंत्रालय में राज्य मंत्रो (भ्रो  मोहन देव) : (क) से  :एक्‍्प््६घ६ध"प्भप।/:प्पप्प्फै

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सन्‍्तोष  मोहन  :  से  (  अपेक्षित  जानकारी  का

 एक  विवरण  संलग्न

 हरियाणा  और  चंडीगढ़  के  लिए  सलाहकार  समितियों  के  गठत  की  प्रक्रिया  चल  रही  है  और
 शीघ्र  ही  इनका  पुनगंठन  कर  दिया  जाएगा  ।

 विवरण

 हिमाचल  पंजाब  और  जम्मू-कश्मीर  के  लिए  दूरसंचार  सलाहकार  समितियों  तथा

 लुधियाना  एवं  फरीदाबाद  के  लिए  टेलीफोन  सलाहकार  समित्तियों  का गठन  कर  दिया  गया

 उपर्यक्त  समितियों  के  पुनर्गठन  एवं  समाप्त  होने  की  तारीख  एवं  उनके  स्वरूप  के  संबंध  में  जानकारी
 अनुबंध  में  दी  गई  है  ।

 दूरसंचार/टेलीफोन  सलाहकार  समितियों  के  कार्य  इस  प्रकार  है  :--

 ।.  दूरसंचार  सेवाओं  के  कार्य  निष्यादन  को  मानीटर  करना  और  उनमें  सुधार  लाने  के  लिए
 विभाग  को  सलाह  देना  ।-

 ‘

 2.  टेलीफोन  उपभोक्ताओं  और  दूरसंचार  विभाग  के  बीच  निकट  संपर्क  स्थापित  करना  ।

 3.  जनता  को  यह  आश्वासन  दैना  कि  उनकी  समस्याओं  को  उचित  रूप  में  प्रस्तुत  क्रिया  जा  रहा
 है  और  उन  पर  समुचित  ध्यान  दिया  जा  रहा

 4.  टेलीफोन  सेवा  में  सुधार  लाने  और  उनका  विकास  करने  के  लिए  विभाग  द्वारा  की  जाने  वाली
 कारंवाई  का  व्यापक  प्रचार  करना  ।

 S.  जनता  के  घैर्य  और  सहयोग  से  टेलीफोन  उपस्कर  और  लाइनों  की  कमी  का  निपटान  करने  में
 विभाग  को  सहायता  करना  ।

 6.  ओ०  वाई०  टी०  और  गैर  ओ०  वाई०  टी०  स्पेजल  श्रेणियों  के  अंतगंत  प्रतीक्षा-सूची  में
 विभिन्‍न  आवेदकों  की  गुणावगुणों  का  नियमों  के  अनुसार  निष्पक्ष  एवं  समान  मृल्यांकन  करके  बगैर  बारी  के
 कनेक्शन  प्रदान  करने  में  विभाग  की  सहायता  करना  ।

 अनुबन्ध

 हिमाचल  थदेश  की  दूर  संचार  सलाहकार  समिति  के  सदस्यों  के  नाम

 1.  उप  सब्बि  ए०
 हिमाचल  प्रदेश  सरकार
 शिनला

 2.  श्रीमती  आशा  भपिह
 हिमाचल  प्रदेश

 3.  श्री  सिधी  विधायक

 हिमाचल  प्रदेश

 4.  श्री  बाबू  राम  विधायक

 गांव  व  डाकघर  ज़िला  बिलासपुर  दि
 1
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 5. श्री के० डी० संसद सदस्य गांव व डाकधर तहसोल व जिला सोलन 6. श्री रोशन संसद सदस्य गांव व डाकधर तहसील जिला सोलन 7. श्री के० एस० तोमर हिन्दुस्तान टाइम्स 8. डॉ० डी० एस० पुरी प्रो० मेडिकल शिमला 9. श्री जिम्मी जॉनसन जॉनसन ऑरचड़ पोस्ट रायसेन जिला कुल्लू श्री राम लुभाया ग्राम व पोस्ट-गारग्रेट जिला उना मेजर कृष्णा मोहिनी सोलन श्री स्वरूप सिंह ग्राम व डाकघर-कटोहर कलां बाया अम्ब जिला ऊना श्री गुलाब भूतपूर्व जोगिन्दर हिमाचल प्रदेश श्री अमर सिंह - ग्राम व पोस्ट जिला मंडी श्री अर्जुन ग्राम व पोस्ट लोहार सोलन प्रो० एन० सी० संसद सदस्य 9 महादेव नई विल्ली को पुनर्गठित 30-4-88 तक दो वर्ष की अवधि के लिए पंजाब की दूरसंचार सलाहकार समिति के सदस्यों के नाम श्री इन्द्रजोत सिंह एम० एल० ग्राम व पोस्ट-चु राल कलां जिला संगरुर 2. मास्टर मोहन लाल एम० एल० ए० 728 तिलक पठानकोट जिला मुरदासपुर
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 3.  श्री  पी०  के०
 संसद  सदस्य  .

 43  मीना  नई  दिल्‍ली

 4.  श्रो  सतपाल  बामचो

 फिरोजपुर

 डा०  अशी  सरोन
 प्रो०  स्त्री  रोग
 स्त्री  रोग  राजिन्दर  मैडिकल  कालेज  एंड  हास्पिटल  पटियाला

 श्री  सुन्दर  गुरमुख  सिंह
 भटिण्डा

 ए

 n
 ३]

 7.  श्री  सुरेश  वशिष्ट
 माफेत  मैससं  वशिष्ट  आयरन  एंड  स्टोल  इंडस्ट्रीज
 जी०  टी०  खन्‍ना

 8.  श्री  एस  ०  परमवीर  सिंह  चहल
 मकान  नं०  12  माडल  फगवाड़ा
 जिला  कप्रूरथला

 9...  श्री  इम्दरजीत  मोचपुरा
 लुधियाना

 10.  श्री  बजलाल  गोय  भूतपूर्व  एम०  एल०  सुमानियों  गेट
 पटियाला

 11.  श्री  आर०  एस०  धूतपूर्व  एम०  एल०  पठानकोट

 12.  श्री  सुखदेव  संगहर

 28-6-8  5  को  पुनर्गंठित  30-6-1987  तक  दो  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  जम्मू  व  कश्मीर
 की  दूरसंचार  सलाहकार  समित्ति  के  सदस्यों  के  नाम  ।

 1.  श्री  एस०  डी०  पंजाबी
 निदेशक  जम्मू  ब  श्रीनगर

 2.  श्री  शेख  अब्दुल  एम०  एल०  ए०

 ए  श्री  ओमप्रकाश  एम०  एल०  ए०

 श्री  जो०  एल०  संसद  सदस्य
 6  इप्ले  नई  दिल्ली

 5.  श्री  गुलाम  रसुल  संसद  सदस्य
 15  हीन  मृत्ति  नई  दिल्‍ली
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 6.  श्री  ए०  एन०  पत्रकार
 पी०  टी०  श्रीनगर

 4.  श्री  विजय  अध्यक्ष
 वाणिज्य  कांडी  जम्मू

 8.  श्री  एम०  वाई०  एम०  डी०
 श्रीनगर

 9.  श्री  रवि  सचिव

 जम्मू  ब  एस०  टी  ०/(एस०  टी०  कक्ष
 कांग्रेस  वीर  मार्ग  जम्मू

 10.  श्री  मिर्जा  अब्दुल
 अध्यक्ष  ज़िला  कांग्रेस  कमेटी
 राजोडी

 1-2-1986  को  पुन्गंठित  29-2-1988  तक  दो  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  अमृतसर  की
 टेलीफोन  सलाहकार  समिति  के  सदस्यों  के  नाम

 1.  अपर  अमृतसर

 2.  डा०  रतन  एम०  एल०  ए०
 ग्राम  व  पोस्ट  अमृतसर

 नगर  अमृतसर
 4.  श्री  आर०  एल०  संसद  सदस्य

 25  केनिग  नई  दिल्‍ली

 5.  श्री  आर०  एस०  संसद  सदस्य
 18  फिरोजशाह  नई  दिल्ली

 6.  श्री  के०  एल०  देनिक  मजीत
 गली  नं०  2,  मोहन  अमृतसर

 7...  प्रो०  डा०  मार्फत  जी०  टी०  वो०  मेडिकल  कालेज  अमृतसर
 8.  श्री  वृज  मोहन  मुंजल

 19  रेसको्स  अमृतसर
 9...  श्री  नरिनन्‍्दर

 प्रतिनिधि  अमृतसर  पीस  गुड्स  अमृतसर

 10.  श्रीमती  रणजीत  एवेन्यू
 पोछे  जिला  अमृतसर

 11.  श्री  किशन  गोपाल  अमृतसर
 12,  क्री  मनिन्‍्दर  भूतपूर्व  एम०  एल०  ए०  अमृतसर
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 28-6-8  5  को  पुनर्गठित  30-८-1987  तक  दो  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  जालंधर  टेलीफोन
 जिला  सलाहकार  समिति  के  सदस्थों  के  नाम

 1.  जालंधर

 2.  सरदार  स्वर्ण  एम०  एल०  ए०

 3...  श्रीमती  अमरजीत  संसद  सदस्य
 23  इन्दिरा  गांधी  नई  दिल्‍ली

 4.  श्रीमती  सुखवंस  संसद  सदस्य  सभा )

 5...  कार्यकारी  एम०  जालंधर

 6.  श्री  एम०  एल०  टेगोर  मिलाप  जालंधर

 7.  डा०  विजय  टेगोर  वांदा

 बहादुर  जालंधर  सिटी

 8.  श्रो  के०  एस०  जोली  इण्डस्ट्री
 जालंधर

 9...  श्री  सतगुर  कपूरथला

 श्री  राजिन्दर  मोहल्ला
 जालंधर

 श्री  आर०  एस०  भूतपूर्व  संधद  सदस्य
 द  जालंधर

 श्री  विजय  अध्यक्ष
 भारतीय  सब्जी  जालंधर

 को  पुन्गंठित  तक  दो  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  लुधियाना  को
 टेलीफोन  सलाहकार  समिति  के  सदस्यों  के  नाम

 1...  लुधियाना

 2«  श्री  जगदेव  पिह
 विलेज  पोस्ट  आफिस  लुधियाना  ।

 3...  नगर  लुधियाना
 श्री  एच०  एस०  संसद  सदस्य

 नई  दिल्‍ली

 4.  श्री  मेवा  सिंह  संसद  सदस्य  सभा  )
 160,  नाथ  नई  दिल्‍ली

 5...  श्री  आर०  पी०  टी०  आई०  संवाददाता

 733,  पटेल  लुधियाना
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 6.  श्री  केवल  धो
 सरकारी  लुधियाना

 १  श्री  वी०  पी०  चोपड़ा  इण्डस्ट्री ज
 जी०  टी०  लुधियाना

 6०  °  श्री  जगजोत  सिंह  अध्यक्ष
 ्ौद्योगिक  व  वाणिज्य  मंडल  लुधियाना

 9.  श्री  जरनेल  सिंह  शर्मा
 54,  अशोक  लुधियाना

 10.  श्रीमती  करुणा  शर्मा
 विलेज  नरपुर  जिला  लुधियाना

 11.  श्री  महेन्द्र  सह  अध्यक्ष
 दि  पंजाब  स्टेट  स्माल  एण्ड  मीडियम  न्यूजपेपर
 54,  सतगुरु  लुधियाना

 12  श्री  जत्थेदार  कुलवंत  सिह  दुखिया
 महा  शिरोमणि  अकाली  दल  तारा
 ८65,  खुद  लुधियाना

 13.  थ्रो  तरसेम  लाल  सेना  क्लॉय  लुधियाना
 14,  श्रीमती  आशा  एम०  ए०

 संयुक्त  पंजाब  कांग्रेस  वूमेन्स  लुधियाना

 26-2-1987  को  गठित  28-«-1989  तक  दो  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  फरीदाबाद
 टेलीफोन  सलाहकार  समिति  के  सदस्यों  के  नाम

 1.  अपर  उपायुक्त  तथा  सी०  आर०  डी०  आर०  डी०  फरीदाबाद

 2.  श्री  कल्याण  पलवल

 3.  श्री  बलवान  एच०  सी०

 म्यूनिसीपल  गुड़गांव

 4  श्री  रहीम  संसद  सदस्य  सभा  ),  गुड़गांव
 5.  श्री  हरी  सिंह  संसद  सदस्य  करनाल

 6.  श्री  अमर  नाथ  शे  फरीदाबाद
 7...  डा०  सुशीला  अवेवनिक  इण्डियन  मेडिकल

 गुड़गांव
 8.  श्री  चन्द्र  सागर  लौल्स  लिमिटेड

 33  एन०  भाई०  टी०  फरीदाबाद े
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 9...  श्री  हरप्रीत  सिह  15/3  मथुरा  फरीदाबाद

 10...  श्री  कुशी  सामाजिक  रिवाड़ी

 11.  श्री  ए०  एल०  लायन्स

 गुड़गांव  गुड़गांव

 12.  श्री  राजेन्द्र  कुमार  उर्फ  राजेन्द्र  सिह
 सैक्टर  28,  लिक  फरीदाबाद

 13.  श्री  बी०  आर०  ओझा  मथुरा
 पुराने  बस  स्टेण्ड  के  फरीदाबाद

 14.  श्रीमती  सुशील  ई०  एस०  कोठी
 फरीदाबाद

 15.  श्री  बो०  डी०  फरीदाबाद  स्माल  स्केल  इण्डस्ट्रीज
 फरीदाबाद  ।

 तपेदिक-रोधी  भ्रौषधि  के  निर्माण  के  लिए  मध्यवर्तो  उत्पादों  के  श्रायात  के
 सम्बन्ध  में  श्रारोप  को  जांच  करने  वालो  समिति

 8381.  श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्र  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  न  तपेदिक-रोधी  ओषधि  के  निर्माण  के  लिए  मध्यवर्ती  उत्पाद  का  आयात

 किसी  दूसरे  मध्यवर्ती  उत्पाद  के  नाम  पर  किए  जाने  के  आरोप  की  जांच  के  लिए  तकनीकी  विशेषज्ञों  की

 एक  समिति  नियुक्त  को

 कया  इस  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  यदि  ठो  और

 तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  ह ैऔर  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 उद्योग  सम्त्रालय  में  रसायन  झौर  पेट्रो  रसायन  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  प्रार०  के०  जयचन्द्र
 और  हां  ।  डी  अमीनोबुदानोल  के  नाम  से  अमीनोबुटानोल  आयात

 किये  जाने  के  आरोप  की  जांच  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  एक  तकनीकी  दल  का  यठन  किया  गया
 दल  ने  अपनी  रिपोर्ट  5  1984  को  दी  ।

 दल  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचा  था  कि  प्रथम  दृष्टि  में  ऐसा  कोई  प्रमाण  नहीं  है  कि

 अमी  नोबुटानोल  के  नाम  से  अमी  तोबुटानोल  का  आयात  किया  गया  सरकार  ने  रिपोर्ट  स्वीकार
 कर  ली

 उद्योगों  का  लघु  उद्योग  क्षेत्र  क ेलिए  श्रेणीकरण  घोर  भ्रारक्षण

 8382.  चोधरी  राम  प्रकाश  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  देश  में  लघु  उद्योग  क्षेत्र  के लिए  उद्योगों  के  श्रेणीकरण  और  आरक्षण  के
 प्रयोजन  हेतु  गठित  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 यदि  तो  समिति  ने  कोन-कोन  सी  मुख्य  सिफारिशें  को  हैं  ओर  सुझाव  दिये  और
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 उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ओर  इस  सम्बन्ध  में  क्‍या  कार्यवाही  करने  का
 चार  है

 :

 उद्योग  मन्त्रालय  में  श्लोद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  भन्त्रो  एम०  :
 और  भारत  सरकार  ने  उद्योग  और  अधिनियम  अधीन  आरक्षण  से  संबंधित

 सलाह#र  समिति  का  गठन  किया  लघ  क्षेत्र  में  उत्पादन  के  लिए  मदों  का  आरक्षण/अनारक्षण  करना
 सतत  चलने  वाली  प्रक्रिया  समिति  की  बैठकें  बे  वल  मात्र  लक  क्षेत्र  में  उत्पादन  के  लिए  मदों  के
 अनारक्षण  से  सम्बन्धी  प्रस्तावों  पर  विचार  करते  हेतु  समय-समय  पर  आयोजित  की  जाती  हैं  और  यह
 सरकार  को  सिफा  रिशें  प्रस्तुत  करती

 अनारक्षित  सूची  से  मदों  को  जोड़ने/हटाने  से  सम्बन्धित  निर्णय  सलाहकार  समिति  की
 घप्िफारिशों  को  ध्यान  में  रखकर  सरकार  द्वारा  लिए  जाते  हैं  ।

 ह
 कोची न  तेल  शोधनशाला  को  बेनजोन  परियोजना

 8383.  श्रो  टी०  कया  पेट्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  ग्रेस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 कोचोन  तेल  शोधनशाला  की  प्रस्तावित  बेनजीन  परियोजना  की  वर्तमान  अवस्था  क्या

 कया  परियोजना  पर  कार्य  आरम्भ  हो  गया  और

 इस  के  कब  तक  पूरा  होने  की  आशा  है  ?

 पेट्रोलियम  श्रौर  प्राकृतिक  गेस  सन्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्रो  तथा  वित्त  अन्‍्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्ह्रो
 ब्रह्म  :  ओर  यह  परियोजना  1934  में  स्वीकृत  की  गई  थी  भऔौर  यह

 कार्यान्वयताधीन  है  ।

 परियोजना  के  1989  की  प्रथम  तिमाही  तक  पूरे  हो  जाने  की  त्तम्भावना  है  ।

 करल  में  टलोफोन  केन्द्रों  का  विस्तार

 8384.  श्री  टी०  बशोर  :  कया  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1986-87  के  दौरान  केरल  में  कितने  टेलीफोन  केन्द्रों  का  विस्तार  किया  गया
 उस  पर  कितना  व्यय  किया  गया  और

 वर्ष  1987-88  में  टेलीफोन  एक्सचेंजों  के विकास  के  लिए  कोन से  प्रस्ताव  हैं  ?

 है
 संचार  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  (  शो  संतोष  मोहन  :  1986-87  के  दोरान  40  नए

 एक्सचेंज  खोले  गए  तथा  135  मौजूदा  एक्सचेंजों  का  विस्तार  किया

 25  करोड़  रुपए  ।

 केरल  में  1987-88  के  दौरान  40  नए  टेलीफोन  एव
 टेलीफोन  एक्सचेंजों  का  विस्तार  करके  एक्सचेंज  क्षमता  में  12,4
 योजना

 सर्चेज  खोलकर  तथा  132  मौजूदा 00  लाइनों  तक  विस्तार  करने  को
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 प्रोहृत्र  में  कासबार  टेलीफोन  एक्सचेंज  को  स्थापना

 8385.  श्री  एस०  पलाकोंड्ायुडू  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  आंध्र  प्रदेश  के  कुडप्पा  जिले  में  पोददतूर  में  क्रासबार  टेलीफोन  एक्सचेंज  स्थापित  करने
 का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ?

 संचार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  संतोष  मोहन  :

 योजना  के  दौरान  2000  लाइनों  की  क्षमता  का  एक  क्रासबार  एक्सचेंज  चालू  किए
 जाने  की  योजना  इस  एक्सचेंज  के  लिए  भवन  1990  तक  बनकर  तैयार  हो  सकेगा  ।

 राष्ट्रीय  ताप  बिजलो  निगम  द्वारा  पारेषण  लाइनों  को  बिजलो  प्रदान  करना

 8386.  श्री  श्रोकांत  दत्त  मर्रासहराज  वाडियर  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  राष्ट्रीय  ताप-बिजली  निगम  ने  देश  में  पारेषण  लाइनों  को  बिजली  प्रदान  करने  का
 कार्यक्रम  शुरू  किया

 यदि  तो  कर्नाटक  राज्य  में  वर्ष  1785-86  और  198“-87  के  दौरान  निगम  द्वारा  कुल
 कितने  के  ०वी  ०  पारेषण  लाइनों  को  बिजली  प्रदान  की

 उपयुक्त  वर्षों  क ेदोरान  निगम  ढ्।रा  अन्य  कौन-कौन  से  राज्यों  में  यह  कार्यक्रम  शुरू  किया
 और

 उपयुक्त  दो  वर्षों  के  दौरान  उक्त  राज्यों  में  निगम  द्वारा  जिन  पारेषण  लाइनों  को  बिजली

 प्रदान  का  गई  है  उनका  ब्यौरा  क्‍या  है  ?
 '

 ऊर्जा  अग्त्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्रो  सुशीला  :

 वर्ष  1985-86  के  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  द्वारा  कर्नाटक  में  कोई  पारेषण
 लाइन  ऊजजित  नहीं  की  गई  वर्ष  1986-87  के  दौरान  24  किलोमीटर  लम्बी  400  के०वी  ०

 बंगलौर  पारेषण  लाइन  ऊर्जित  की  गई

 ओर  वर्ष  1985-86  तथा  1986-87  के  दौरान  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  द्वारा
 विभिनन  क्षेत्रों |  मे ंऊजित  की  गई  विभिन्‍न  पारेषण  लाइनों  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया
 गया
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 ७

 विवरण

 वर्ष  1985-86  5-86  और  1986-87  के  दोरान  ऊजित  400  के०वी०  की  पारेषण  लाइनें
 नी  खिल  ना  कल  जन  «न  शक  4  rs  अमन  ७७७3  ee  अमकाक  eee  कममाजका  2७५  लिननननननननन-नन-+  ५  अमन  ee

 विवरण  लाइन  की  लम्बाई  शामिल  राज्य

 1  2  3

 1985-86

 1.  उत्तरों  क्षेत्र

 1.  सिगरौली  (400  के०वो ०  )  400  उत्तर  प्रदेश
 उप-जोड़  ------

 2.  वक्षिणों  क्षेत्र  402

 1.  हैदराबाद--तागार्जुनसागर  400  के०वी०  150  आन्ध्र  प्रदेश

 2.  नागारजुनसागर--कुडाप्पान  400  के०वी ०  318  आन्ध्र  प्रदेश
 उप-जोड़  ———  ----

 468

 3.  पुवो  क्षेत्र

 फरवका  -  जरहाट  (400  के०्वी०)*  237  पश्चिम  बंगाल
 जोड़  (1925-85)  5)

 डा  1107

 1986-87

 1.  उत्तरो  क्षेत्र

 1.  कानयुर--जयपुर  400  कें०्वी०  499  उत्तर  प्रदेश  और

 2...  सिगरोली--कानपुर-ा  384  उत्तर  प्रदेश

 3.  लखनऊ  -  मुरादाबाद  400  के०्वी ०  322  उत्तर  प्रदेश

 4...  मुरादाबाद--मुरादनगर  400  केण्वी०  े  132  उत्तर  प्रदेश
 उप-जोड़  ———

 1337
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 ।  2  3

 2.  पश्चिमो  क्षेत्र

 ५  गूत्य
 3.  वक्षिणी  क्षेत्र

 J.  कुडाप्पा  कं०वी  ०  241  आन्ध्र  प्रदेश  ओर

 ननान्-न+  कर्नाटक
 उप-जोड़  241

 कुल  जोड़  (1986-87)  1578

 अयह  लाइन  220  के०त्री०  पर  ऊरजित  की  गई  थी  पश्चिम  बंगाल  की  400  के०वी०
 प्रणाली  तैपार  नहीं  थी  ।  इस  लाइन  को  1986-87  में  400  कं०वी०  पर  ऊर्जित  किया  गया
 था  जब  पश्चिम  बंगाल  राज्य  बिजली  बोर्ड  की  400  के०वो०  प्रणाली  तैयार  हो  गई  थी  ।

 जम्मू  शोर  कश्मोर  में  लेह  पनबिजलो  परियोजना

 8४387.  श्री  श्रीकांत  दत्त  नरसहराज  वाडियर  :  क्‍या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 जम्मू  और  कश्मीर  में  लेह  पत-बिजली  परियोजना  की  अधिष्ठापित  क्षमता  कितनी

 क्‍या  पन-बिजली  परियोजना  पूरी  हो  चूकी  है  तथा  बिजली  का  उत्पादन  प्रारम्भ  हो  गया

 ,  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 उक्त  परियोजना  के  तिर्माण  पर  कितनी  धनराशि  खर्च  ओर
 |

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मनत्री  सुशोला  :  जम्मू  और
 कश्मीर  में  लेह  जल  परियोजना  की  स्थापित  क्षमता  4  मेगावाट  जिसमें  2-2
 वाट  की  दो  यूनिट  हैं

 ओर  यूनिट-एक  1986  में  चालू  की  गई  1987  में
 धर  में  बाढ़  आ  जाने  के  जिससे  दोनों  यूनिटों  के  विद्युत  उत्पादन  उपस्कर  प्रभावित  हो  गए  इस
 यूनिट  से  विद्युत  का  उत्पादन  शुरू  नहीं  हुआ  है  ।

 ओर  (3)  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 वाणिज्यिक  प्रयोक्ताप्रों  क ेलिए  एल०पो०जो०  के  मूल्य  में  बढ्धि
 8388.  श्री  पी०  झार०  एस०  बेंकटेंशन  :  कया  पेट्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  सरकार  ने  वाणिज्यिक  प्रयोकताओं
 के

 लिए  एल०पी०जी०  के  मूल्य  में  वृद्धि  कर  दी
 बोर
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ओर  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गेस  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  तथा  वित्त  सन्त्रालय  में  राज्य  मस्तरो

 ब्रह्म  :  हां  ।

 20-3-1987  से  लागू  गेर-घरेलू  उपयोग  के  लिए  सिलिडरों  में  सप्लाई  की  गई

 एल०पी०जी०  की  भंडारण  पाइंट  की  की  की मरते  इस  प्रकार  हैं  :--

 गर-घरेलू  आवश्यक  की  5001.10  रुपए  प्रति  मी०  टन

 गेर  घरेलू  गर  आवश्यक  की  6151.39  रुपए/प्रति  मी०  टन

 गैर  घरेलू  औद्योगिक  प्रयोग  के  लिए  एल०पी०जी०  की  कौमतों  पर  कभी  भी  सहायता  नहीं  दी

 जाती  और  ये  कोमतें  घरेलू  कीमतों  से  अधिक  होती  उद्योग  पहले  सिलिंढरों  में  सप्लाई  की  गई

 एल०पी०जी०  की  गे  र-रियायतो  कीमतों  को  नहीं  ले  रहा  अब  उन्होंने  केवल  घरेलू  उपयोग  के  जिए
 :

 सहायता  प्राप्त  एल०पी०जी०  की  सप्लाई  के  लिए  अलग  व्यवस्था  की

 भारतीय  खाद्य  निगम  के  भंडारण  डिपों  में  ठका  मजद्र  प्रणाली  को  समाप्ति

 ६4 8389.  श्री  एस०  पलाकोंड़्ायुड्‌  :  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  यह  सच  है  भारतीय  खाद्य  निगम  कामगार  यूनियन  ने  भारतीय  खाद्य  मिगम  के

 सभी  डिपो  में  ठेका  मजदूर  प्रणाली  की  समाप्ति  की  मांग  की

 यदि  तो  इस  पर  कया  कायंवाही  की  और

 क्‍या  इस  समस्या  का  समाधान  निकालने  के  लिए  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  श्रम
 मस्त्रालय  ओर  भारतोय  खाद्य  निगम  कामगार  यूनियन  के  प्रतिनिधियों  की  एक  उच्च  शक्त  प्राप्त  समिति
 बठित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 खाद्य  झोर  नागरिक  पूति  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  गुलाम  नयी  :

 (६)  ओर  भारतीय  खाद्य  निगम  कमंचारी  संघ  द्वारा  दायर  की  गई  रिट  यात्रिका  में
 उच्चतम  न्यायालय  के  निदेशों  पर  केन्द्रीय  श्रम  मसत्रालय  भारतीय  बाद्य  निगम  के  खाद्यान्न  भंडारण  ढिपों
 में  ठेका  श्रमिक  प्रणाली  को  समाप्त  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  कर  रहा

 सोवियत  संघ  के  वो  ०  टेक्नों  एक्सपोर्ट  द्वारा  पश्चिस  बंगाल  में
 हाइड्रोकाबंन  को  सोज

 ६390.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्या  पेट्रोलियम  श्रौर  प्राकृतिक  गेस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सोवियत  संघ्र  के  वी०/ओ०टेक्नो  एक्सपर्ट  ने  तेल  ओर  प्राकृतिक  गेस  आयोग  के  साथ
 हुए  समझोते  के  अनुसार  पश्चिम  बंगाल  के  तटवर्ती  क्षेत्र  में  हाइड्रो-काबंन  की  खोज  का  कायें  प्रारम्भ  कर
 दिया

 यदि  तो  उसके  क्‍या  परिणाम  निकले  भोर
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 यदि  तो  इसे  कब  प्रारम्भ  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 पेट्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  गेस  मन्त्रालय  के  राक्ष्य  मन्त्रो  तथा  वित्त  सन्व्ालय  में  राज्य  भम्त्रो

 ब्रह्म  :  से  ओ०एन०जी०सी०  ने  पश्चिमी  बंगाल  के  तटवर्सी  क्षेत्रों  के  एक  आपस  में

 सहमत  क्षेत्रों  में  हाइड्रोकाबंन  के  गहन  समेकित  अन्वेषण  के  लिए  19  1986  को  सोवियत  संघ
 की  वी०/ओ०  टेक्नो-एक्सपोर्ट  क ेसाथ  एक  सामान्य  करार  पर  हस्ताक्षर  किया  इस  परियोजना  का
 काम  1988  की  चोथी  तिमाही  में  आरम्भ  होने  की  सम्भावना

 सोवियत  संगठन  विभिन्‍न  करारों  के  अन्तर्गत  पश्चिमी  बंगाल  में  पहले  से  ही  भूकम्पीय  सर्वक्षण  कर

 रहा

 इण्डियन  टेलीफोन  इण्डस्ट्रोज  को  पृथक  निगम  के  रूप  में  गठित  करना

 8391.  श्री  जी०  एस०  बसवराज्‌  ]
 ५:  क्या  संचार  मन्त्र  यह  बताने  को  क्रपा  करेंगे  कि  :

 श्री  एस०  एम०  गुरही  |)

 क्‍या  दूरसंचार  विभाग  ने  इंडियन  टेलीफोन  इण्डस्ट्रीज  को
 तीन  पृथक  निगमों  में  विभाजित

 करने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  किया

 (@)  यदि  तो  क्या  इस  निर्णय  को  कार्यान्वित  करने  के  संबंध  में  कोई  कार्यपद्धति  तेयार  की  गई

 ओर

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  क्‍या  है  और  यह  दूरसंचार  उद्योग  के  लिए  कितना  उपयोगी  घिद्ध

 होगा  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  संतोष  मोहन  से  इण्डियन  टेलीफोन

 इष्डस्ट्रोज  लिमिटेड  को  तीन  अलग-अलग  कम्पनियों  में  पुनर्गंठित  करने  के  लिए  एक  प्रस्ताव  पर  अब  भी
 उसके  सभी  पहलुओं  को  ध्यान  में  रखकर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 बिहार  के  नवादा  जिले  में  डाकघर  खोलना

 8392.  श्री  छूवर  क्या  संचार  मन्‍्त्री  यह  बताने,की  छिपा  करेंगे|कि  :

 बिहार  के  नवादा  जिले  में  कितने  डाकघर  खोलने  का  विचार  और

 इन  प्रत्येक  आवेदन-पत्रों  पर  क्या  निर्णय  लिया  गया  है  ?

 संचार  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  संतोष  मोहन  :  पायंती  ग्राम  में  एक  डांकधर

 खोलने  का  प्रस्ताव

 सभी  सकिलों  नए  डाकधर  खोलने  के  लिए  प्रस्तावों  का ओचित्य  निश्चित  करने  के  लिए

 कार्यवाही  की  जा  रही  इस  प्रकार  के  प्रस्तावों  को  नए  पदों  कं  सुजन  और  मंजूरी  पर  लगी  रोक  को

 देखते  हुए  वित्त  मंत्रालय  के  साथ  उठाया  जाएगा  और  उस  मंत्रालय  की  मंजूरी  पर  निर्भर  करेगा  ।  पावंती

 ग्राम  के  मामले  में  भी  स्थिति  टीक  है  ।
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 मध्यवर्तो  स्तर  से  शौषधों  का  निर्माण

 8393.  श्रो  महेन्द्र  सिह  :  क्या  उद्यो  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  देश  में  कई  वर्षों  से  उपान्तिम  और  मध्यवर्ती  स्तर  से  कई  ओषधों  का
 निर्माण  किया  जा  रहा  है  जब  कि  अन्य  देशों  में  इन्हीं  औषधों  का  आधारभूत  स्तर  से  निर्माण  किया  जा

 रहा

 यदि  तो  उन  औषधों  के  नाम  कया  हैं  ओर  उनका  इन  स्तरों  से  कब  निर्माण  किया  जा

 रहा  भर

 उनकी  उत्पादन  लागत  में  कितने  प्रतिशत  विदेशी  मुद्रा  होती  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  रसायन  श्रौर  पेट्रो-रसायन  विनाग  में  राज्य  मंत्री  भार०  के०  जयचन्द
 :  देश  में  उपांतिम  मध्यवर्ती  स्तरों  स ेअनेक  ओषधों  का  उत्पादन  किया  जा  रहा  किन्तु

 अम्य  देशों  में  उनके  निर्माण-स्तर  के  बारे  में  आंकड़े  इस  मंत्रालय  में  उपलब्ध  नहीं  हैं

 ओर  ऐसी  मुख्य  रुप  से  जिनका  उत्पादन  मध्यवर्ती  उपांतिम  स्तरों  से  किया
 जाता  के  नाम  उपलब्ध  सीभा  नीचे  दिए  जाते  हैं  :---

 1.  अमोडीक्वीन

 2.  कलोरोक्वीन

 3.  क्लोफाजाइमाइन

 4.  डेक्‍्सा  मेथासोन

 5.  डो०ई०सी०  सिद्रेट
 6.  डिफाइनहाइड्राइमाइन  एच  ०सो  ०एल०
 7.  इन्टस्टोपेन  सबस

 8.  फेनरामाइनमिलीट

 9.  पिपेराजाइन  एण्ड  साल्ट

 10.  टरबुटालाइन

 11.  विटामिन

 12.  इथाम्बुटोल

 अन्य
 ब्योरे  इस

 मंत्रालय
 द्वारा  मानीटर  नहों  किए  जाते  हैं  इसके  अलावा  ऐसो  जानकारी  इकट्ठा

 करने  ओर  संकलित  करने  ओर  संकलित  करने  में  लगने  वाला  समय  व  श्रम  उन  परिणामों  के  अनुरूप  नहीं ,  जिनके  प्राप्त  होने  को  संभावना  है
 है
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 हाजिरा-विजयपुर-जगदीदापुर  पाइपलाइन  से  गेस  के,लिए  नये  उपभोक्‍ता

 8394.  श्री  के०  राममृति
 ५:  कया  पेट्रोलियम  श्रौर  प्राकृतिक  गंस  मन्त्री  यह  बताने  की

 श्रो  प्रताप  मान  शर्मा  |
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हाजिरा-विजयपुर-जगदीशपुर  पाइफ्लाइन  से  नये  उपभोक्ताओं  का  पता  लगाने  के  लिए
 कोई  प्रयास  किए  जा  रहे  और

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पेट्रोलियम  शोर  प्राकृतिक  गेस  मन्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्रो  तथा  वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री

 ब्रह्म  :  ओर  जिन  छः  उबंरक  संयंत्रों  और  तीन  विद्युत  संयंत्रों  को एच०बी०जे०
 पाइपलाइन  से  प्राप्त  गंस  देने  की  वचनबद्धता  की  गई  उसके  अतिरिक्त  उस  गैस  में  से  एल०पी  ०जी  ०
 और  पेट्रो-रसायन  भंजनों  को  निकालने  का  प्रस्ताव  इसी  गेस  अथारिटी  आफ  इंडिया
 लिमिटेड  फाल  बैंक  आधार  पर  गेस  के  उपयुक्त  उपभोक्ताओं  का  पटा  लगाने  की  कारंवाई  कर  रही

 तटबततों  क्षेत्रों  मे ंनये  सुपर  ताप  विद्युत  केन्द्रों  को  स्थापना

 8395.  झी  मोहन  माई  पटेल  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विशेषज्ञों  के  पेनल  ने  समुद्रों  मार्गों  स ेकोयले  की  सप्लाई  की  सुविधा  सहित  तटकर्ती
 क्षेत्रों  में  ये  सुपर  ताप  विद्युत  केन्द्रों  की  स्थापना  की  सलाह  दी

 कया  पेनल  की  सिफारिशों  को  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा

 क्‍या

 कया  तटवर्तो  क्षेत्रों  में  नये  सुपर  ताप  विद्युत  केन्द्र  स्थापना  |के  संबंध  में  अन्तिम  निर्णय  ले
 लिया  गया  और

 क्‍या  गुजरात  के  तटवर्ती  क्षेत्रों  में  भी  ऐसे  केन्द्र  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  यदि
 तो  उनकी  स्थापना  किन  स्थानों  पर  की  जायेगी  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  सुशोला  :  नहीं  |

 अन्य  बातों  के  साथ-साथ  तटवर्ती  ताप  विद्युत  केन्द्रों  की  स्थापना  के  संबंध  में  तकनीकी-आथिक
 अध्ययन  करने  का  प्रस्ताव  जिसमें  2000  ईस्वी  तक  स्थापित  किए  जाने  वाले  हस  प्रकार  के  ताप  विद्युत
 केन्द्रों  की संख्या  और  इस  प्रकार  के  केन्द्रों  क ेलिए  कोयला  कोयले  की  ढुलाई  के  लिए  कम
 से  कम  लागत  के  विकल्प  तथा  तटवर्ती  ताप  विद्युत  केन्द्रों  एवं  पिट  हैड  केन्द्रों  के  तुलनात्मक  गुण-दोष
 शामिल  हैं  ।

 से  प्रश्न  ही  नहीं

 फार्मूलेशंस  झोर  बल्क  झ्ोष  थियों  के  भ्रनाधिकृत  उत्पादन  को
 बिनियसित  करने  का  प्रस्ताव

 8396.  भी  भहेसा  सिंह  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  का  विचार  ओर  बल्क  ओऔषधों  के  अनाधिकृत
 उत्पादन  को  विनियमित  करने  का

 यदि  तो  कया  यह  भी  सच  है  कि  प्रस्तावित  विनियमन  के  अंतगंत  अधिक  अधिक
 2  प्रतिशत  बल्क  औषध  आयेंगी  क्‍योंकि  शेष  ओषधियां  तेपार  फार्मलेशंस  और

 )
 सिह स  ह्‌

 किन  किन  बल्‍क  औषधों  के  अनाधिकृत  उत्पादन  को  विनियमित  किया  जाएगा  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  रसायन  श्रोर  पेट्रोरसायन  विभाग  में  राज्य  सम्त्री  झार०  के०  जयचना
 :  हां  ।

 जी  हां  ।

 उपलब्ध  जानकारी  के  अनुसार  संलग्न-बिवरण  में  सूचीबद्ध  प्रपुंज  औपधों  का  उत्पादन
 अनधिकृत  समझा  गया
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 वियरण

 क्रम  सं०  प्रपुंज  श्लोषय  का  नाम

 आयरन  डेक्सट्रान

 (2.  डेक्सद्रानस

 3  अयानुरोनिडेज

 4  लिवर  कन्सस्ट्रेट

 5  डिस्टेज

 6.  कोलाइडल  आयरन

 7  सिनकोपाम

 8  थाइलाहल  सल्फासिटामाइड

 9  निकीथामाहड

 10.  एण्टीनोमनी  हेकसीनेट

 11...  एल्यूमिनियम  हाइड्रोक्साइड  जेल

 12.  डाइक्लो रोहा  इड़रो  बसी  क्दी  नो  मा  इन

 13.  पे्‌रासिटामोल

 कर्नाटक  विधान  परिषद्‌  को  सदस्य  संख्या  बढ़ाना

 8397.  झोमतो  बसवराजेश्वरी  :  जिथि  झोर  म्माय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कर्नाटक  राज्य  सरकार  ने  2  1986  को  विधान  परिषद्‌  में  सदस्यों  को



 8  1909  लिखित  उत्तर

 संख्या  बढ़ाने  के लिए  कर्नाटक  विधान  सभा  का  संकल्प  भेजा
 यदि  तो  क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  से  लोक  प्रतिनिधित्व  1950  में  संशोधन

 करने  का  अनुरोध  किया  गया

 यदि  तो  क्या  इस  संबंध  में  कोई  अन्तिम  निर्णय  ले  लिया  गया  और

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 विधि  और  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  भंत्रो  एच०  आर०  :  और

 जी  अभी  तक  नहीं  ।

 इस  विषय  पर  सभी  पहलुओं  से  विचार  किया  जा  रहा

 गुजरात  को  विद्युत  परियोजनाओं  को  मंजूरो
 8398.  श्री  रणजोत  सिह  गायकवाड़  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :!

 गुजरात  की  उन  प्रस्तावित  विद्युत  परियोजनाओं  का  जिन्हें  31  1986  को

 योजना  आयोग  द्वारा  अन्तिम  मंजूरी  दी  जानी  थी  या  रेलवे  द्वारा  लिक  किया  जाना  शेष  केन्द्रीय
 बिजलौ  प्राधिकरण  द्वारा  अनुमोदित  क्षमता  सहित  ब्योरा  क्‍या

 प्रत्येक  परियोजना  का  अनुमानित  व्यय  कितना  है  तथा  उपयुक्त  परियोजनाएं  कौन-कौन
 सी  तारीख  से  लम्बित  पड़ी  ओर

 मंजूरी  दिये  जाने  में  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  हैं  ओर  उन्हें  कब  तक  मंजूरी  दिये  जाने  को
 संभावना  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  विद्युत  विमाग  में  राज्य  मंत्री  सुशीला  :  से
 -

 गुजरात  राज्य  की  उन  प्रस्तावित  विद्युत  परियोजनाओं  का  ब्योरा  नीचे  दिया  गया  है  जिन्हें  केन्द्रीय  विद्युत
 प्राधिकरण  द्वारा  झनुमोदित  कर  दिया  गया  परन्तु  जिनके  संबंध  में  योजना  आयोग  द्वारा  अंतिम  स्वीकृति
 प्रदान  की  जानी  है  :---

 क्रम  सं०  परियोजना  का  नाम  अनुमानित  के०  वि०  प्रा०  लम्बित  रहने  के  कारण
 तथा  क्षमता  लागत  की  स्वीकृति

 रुपये  में  )

 1  2  ५  3  4  5

 1.  गांधी  नगर  ता०वि०  163.88  8  3/84  स्को म॒  के  सम्बन्ध  में  योजना
 केन्द्र  विस्तार  आयोग  की  निवेश  संबंधी
 यूनिट  संख्या  4  स्वीकृति  की  थी
 (।  x  210  मेगावाट )  जोकि  अब  प्रदान  कर  दो

 गई
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 2  3  4  5

 2...  कच्छ  लिग्नाइट  विस्तार  69.75  12/82
 .

 की  वाधिक
 (।  9८  70  योजना  में  कोई  वित्तीय

 प्रावधान  नहीं  किया  गया
 है  ।

 3.  सिक्का  ताप  विद्युत  केन्द्र  102.70  2/56  एस०  एल०  सी०  द्वारा
 कोयलालिकेज  सुनिश्चित

 1%  120  भेगा० )  -  किया  जाना

 चूंकि  निवेश  संबंधी  परियोजना  को  आध्िक  दृष्टि  से  राज्य  सरकार  द्वारा
 प्रदान  की  गई  पारस्परिक  प्राथमिकता  तथा  पर्याप्त  संसाधनों  की  उपलब्धता  जैसे  कई  १हलुओं  पर  निर्भर

 अतः  योजना  आयोग  द्वारा  परियोजना  के  सम्बन्ध  में  स्वीकृति  दिए  जाने  के  बारे  में  कोई  निश्चित  तिथि
 नहीं  दी  जा  सकती  ।

 संसाधित  खाद्य  पदार्थ  सम्बन्धो  उद्योग

 8399.  भी  राधाकानत  कया  खाद्य  श्रोर  नागरिक  पूतति  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  संसाधित  खाद्य  पदार्थ  सम्बन्धी  उद्योग  के  लिए  दीर्घावधिक  नीति  तैयार  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  सन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  गुलाम  नबी  :  ओर
 विधायित  खाद्य  जो  इस  मंत्रालय  के  कार्यक्षेत्र  में  आते  क ेविकास  को  बढ़ावा  देने  के लिए

 किए  गये  महत्वपूर्ण  उपायों  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 फल  तथा  सब्जी  विधायन  उद्योग

 (।)  कुछ  मामलों  को  छोड़कर  उद्योग  और  अधिनियम  के  अधीन
 औद्योगिक  लाइसेंस  प्राप्त  करने  की  अपेक्षा  को  खत्म  कर  दिया  गया  है  ।

 (2)  उद्योग  के  आधुनिकोकरण  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  मशीनरी  और  उपऊररणों  की

 कुछेक  मदों  के आयात  को  खुले  सामान्य  लाइसेंस  के  अधीन  ला  दिया
 गया  मशीनरी/उपकरणों  ओर  पैकेजिंग  सामग्री  की  कुछेक  मदों  पर  आयात  शुल्क  को
 भी  कम  कर  दिया  गया

 (3)  संशोधित  मूल्य  जमा  कर  योजना  को  फल  तथा  सब्जी  उत्पोदों  पर  भी  लाग
 कर  दी  गई

 रू

 (4)  फल  तथा  सब्जी  उत्पादों  के  निर्यात को  बढ़ावा  देने  के  लिए  प्रोत्साहन  दिए  जाते
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 (5)  माडने  फूड  इंडस्ट्रीज  जोकि  इस  मंत्रालय  एक  उपक्रम  ने  अपनी
 गतिविधियों  का  विविधीकरण  कर  फल  ओर  सब्जी  विधायन  का  काये  भी  शुरू  कर  दिया

 है  ।  एक  अलग  निगम  अर्थात्‌  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्रीय  कृषि  विषणन  निगम  लिमिटेड  की  स्थाएना

 गुवाहाटी  में  की  गई  है  ताकि  उक्त  क्षेत्र  में  उत्पादित  फलों  तथा  सब्जियों  के  विधायन  को

 बढ़ावा  दिया  जा  सके  ।

 खाद्यान्न  मिलिंग  उद्योग

 (1)

 (2)

 (3)

 कुछेक  मामलों  को  छोड़कर  रोलर  फ्लोर  मिलिंग  उद्योग  को  उद्योग  तथा
 अधिनियम  के  अघीन  लाइसेंस  प्राप्त  करने  के  उपबन्धों  से  छूट  दे  दी  गई  है  ।

 गेहूं  के  उत्पादों  पर  मूल्य  तथा  वितरण  सम्बन्धी  नियंत्रण  को  हटा  दिया  गया  है  और
 लाइसेंस  शुदा  क्षेत्र  के  यूनिटों  को  लाइसेंस  शुदा  क्षमता  के  50  प्रतिशत  तक  अधिक  पिसाई
 दरने  की  अनुमति  दी  गई

 उद्योग  के  लिए  कच्चे  माल  की  उपलब्धता  को  सुगम  करने  के  लिए  भी  उपाय  किये
 गये  हैं  ।

 (4)  चावल  भिलिग  यूनिटों  को  कानूनन  प्लांट  और  मशीनरों  का  आधुनिकीकदण  करना

 (5)

 चोनो  उद्योग

 (1)

 (2)

 (3)

 (4)

 (5)

 (०)

 आधुनिकोकरण  में  तेजी  लाने  के  लिए  अनुसंधान  और  विस्तार  शुरू  किए
 गये  हैं  ।

 नये  यूनिटों  को  लाइसेंस  प्रदान  करने  में  उत्पादकों  की  सहकारो  समितियों  को  प्ररथमिकता
 दी  गई  है  जंसाकि  छठी  और  पिछली  योजनावध्धियों  के  दोरान  भी  दी  गई  थी  ।

 गन्‍ने  का  सांविधिक  न्यूनतम  जोकि  1984-85  में  14/-  रुपये  प्रति  क्विटल

 को  1986-87  मौसम  के  लिए  बढ़ाकर  8.5  प्रतिशत  चोनी  की  रिकवरी  पर  17/-  रुपये

 प्रति  क्विटल  कर  दिया  गया  सांविधिक  न्यूनतम  मुल्य  को  1987-88  के  लिए  भी

 पेशगी  घोषणा  कर  दी  गई  है  जोकि  8.5  प्रतिशत  की  रिकवरी  पर  18/-  रुपये  प्रति  क्विटल

 होगा  ।

 चौनी  मिलों  को  पुनर्वासन|आधुनिकीकरण  के  लिए  और  उनके  आरक्षित  क्षेत्रों  में  गन्ने  का

 विकास  करने  के  लिए  आसान  शर्तों  पर ऋण  सहायता  सुलभ  की  जाती

 परिमाण  मूलक  सुलाभ  का  फायदा  उठाने  के  लिए  नयी  चीनी  फंक्ट्री  के  न्यूनतम  आशिक

 आकार  को  1,250  टी०्सी०्डी०  से  बढ़ाकर  2,500  टी०्सो०डी०  दिन  में  पेरा

 गया  मीटरी  टन  कर  दिया  गया  है  ।

 उद्योग  की  आ्िक  सक्षमता  में  सूघार  लाने  के  लिए  लेवी  मुक्त  चीनी  के  अनुवात  को  45

 प्रतिशत  से  बढ़ाकर  50  प्रतिशत  कर  दिया  गया

 देशी  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  उद्देश्य  से  शीत्र  (अक्तूबर/नत्रम्बर  )  ओर  देर  तक  (मई/जून)
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 पिराई  करने  के  लिए  1986-87  मौसम  के  दोरान  उत्पादन  शुल्क  में  रिबेट  दिया  गया
 वर्थ  अक्तूबर  से  सितम्बर  तक  होता  ।

 परिष्क्ृत  त्ाद्य  तेल

 (1)  तिलहनों/तेलों,  खाद्य  तेल  भी  शामिल  क ेविकास  के  विभिन्न  कायंक्रमों  को  नयी
 गति  दी  गई  है  ।

 (2)  समयबद्ध  कार्यक्रम  के  अनुसार  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  एक  ब्रोद्योगिकौ  मिशन  स्थापित
 किया  गया  है  ॥  प्रौद्योगिकी  और  तेलों  की  अच्छी  रिकवरी  तथा  वनस्पति  सहित  खाद्य  तेलों
 के  उत्पादन  की  आधुनिक  विधियों  पर  अधिक  बल  दिया  गया

 डग  इकक्‍्बी  लाइजेशन  फण्ड  प्रकाउण्ट  को  समाप्त  करने  का  प्रस्ताव

 84  (0.  श्री  कृष्ण  सिह  :  क्या  उच्चोग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  इक्बी  लाइजेशन  फण्ड  अकाउण्टਂ  को  समाप्त  करने
 और  उसकी  बजाय  लिकेजਂ  प्रारम्भ  करने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  31  1987  को  ओषध  उद्योग  पर  इस  लेखे  को  कुल  कितनी  धनराशि
 बकाया  थी  और  यह  क्रब  तक  एकत्रित  की  जाती

 के  लिए  ओषधियों  का  चयन  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  मोषध
 औषधियों  की  सूची  किस  प्राधिकरण  द्वारा  निर्धारित  की  जाती  और

 ओषधियों  के  चयन  सम्बन्धों  मानदण्ड  क्‍या  हैं|  ओर  इस  सूची  को  कब  तक  अन्तिम  रूप  दे
 दिया  जायेगा  ?

 उद्योग  भम्त्रालय  में  रसायन  श्रौर  पेट्रो-रसायम  विमाय  में  राज्य  मस्जो  ग्रार०  के०  जयचरगा
 :  सरकार  ने  प्रतिधारण  ओर  पूल्ड  मूल्य  निर्धारण  की  प्रणाली  को  समाप्त  करने  ओर  प्रशुल्क

 क्रियाविधि  के  जरिए  स्वदेशी  उत्पादन  को  जहां  भी  आबश्यक  प्रदान  करने  का  निर्णय
 लिया  है  ।

 ओषध  मूल्य  समानीकरण  निधि  लेखे  में  देव  कुल  राशि  को  निश्चित  नहीं  किया  गया  है  ।
 नये  ओऔषध  मूल्य  आदेश  में  इस  बात  का  सुनिश्चय  करने  के  लिए  व्यवस्था  की  जायेगी  कि  औषध  मुल्य

 मानो  करण  लेखे  में  जो  राशियां  पहले  ही  प्राप्त  हो  गई  हैं  और  विगत  समय  की  कारंवाई  के  परिणामस्वरूप
 जिनके  प्राप्त  होने  की  सम्भावना  उनकी  संरक्षा  की  जाये  ओर  विद्यमान  औषध  आदेश
 में  निविष्ट  प्रयोजन  के  लिए  प्रयोग  में  लाई  जाये  ।

 भोर  मूल्य  नियंत्रित  ओषधों  की  सूची  को  अन्तिम  रूप  देने  के  बाद  राजस्व  विभाग  के
 परामश  से  प्रस्तावित  प्रशल्क  क्रियाविधि  के  अधीन  लाये  जाने  वाले  औषधों  का  पता  लगाया

 हिन्दुस्तान  इन्सेक्टोसाइड्स  लिमिटेड

 8401.  श्री  सो०  साधव  रेड्डो  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इन्सेक्टिसाइड्स  लिमिटेडਂ  को  मेलेथियोन  के  अंधाधुंध  उत्पादन  के  कारण
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 दिनांक  31  1987  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  5040
 के  उतर  में  शुद्धि  करने  वाला  विवरण

 लगातार  वित्तीय  संकट  का  सामना  क  रना  पड़  रहा  है  जंसा  कि  19  1987  के  में

 समाचार  प्रकाशित  हुआ

 यदि  तो  तत्पम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  इस  मामले  में  जिम्मेदारी  निर्धारित  करने  का  विचार

 क्‍या  मेलेथिओ  और  कृषि  प्राधिकारियों  को  स्वीकायं  नहीं  भर

 यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्‍या  है  भोर  इस  सम्बन्ध  में  योजना

 को  भूमिका  क्‍या  है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  रसायन  और  पेट्रो-रसायन  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  झ्नार०  के०  जयचन्द्र
 :  से  हिन्दुस्तान  इसेक्टिसाइड्स  लि०  आई०  एल०  )  की  मुख्य  रूप  से

 राष्ट्रीय  मलेरिया  उन्मूलन  कार्य  क्रम  एम  ई०  की  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  क ेलिए  की  गई
 थी  और  इसलिए  एन०  एम०  ई०  पी०  द्वारा  दिये  गये  क्रयादेशों  से  सम्बन्धित  दीर्घावधि  आधार  पर  मांग
 को  पूरा  करने  हेतु  इससे  अपने  उत्पादन  प्रबन्धों  को  गतिशील  बनाने  की  आशा  की  गई  थी  ।  जहां  तक
 मलाथियान  का  सम्बन्ध  एच०  आई०  एल०»  ने  वर्ष  1983-84  और  1984-85  में  पूर्णतः
 एन०  एम०  ई०  पी०  द्वारा  दिये  गये  क्रयादेश  आदेश  के  अनुसार  आपूर्ति  की  ।  वर्ष  198  5-8  5  के  सम्बन्ध
 में  एन०  एम०  ई०  पी०  ने  4,000  मी ०  टन  के  लिए  क्रयादेश  दिये  एच०  आई०  एल०  के  उत्पादन  को
 इस  मात्रा  की  आपूर्ति  हेतु  गतिशील  किया  गया  रांज्य  सरकारों  ने  एन०  एम०  ई०  पी०  के
 अन्तगंत  केवल  2535  मी०  टन  की  मात्रा  उठाई  ओर  इस  प्रकार  छोड़ा  गया  भण्डार  एच०  भाई०  एल०
 के  पास  फालतू  हो  मात्रा  इस  वास्तविक  विश्वास  के  अधीन  फालतृू  हुई  कि  पिछले  वर्षों  को  तरह
 एन०  एम०  ई०  पी०  द्वारा  आड्डर  की  गई  पूरी  मात्रा  उठाई  जायेगी  किन्तु  उन्होंने  ऐसा  नहीं  किया  !  अतः
 स्टाक  एच०  आई०  एल०  के  पास  अभी  भी  पड़ा  हुआ  एच०  आई०  एल०  की  क्षमता  का  उपयोग

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  स्वास्थ्य  एवं  परिवार  कल्याण  जो  एन०  एम०  ई०  पी०  को  नियन्त्रित
 करता  से  मेलाथियान  की  आपूर्ति  की  योजना  की  समीक्षा  करने  के  लिए  कहा  गया  है  ।

 मेलाथियान  सहित  एच०  आई०  एल०  का  आई०  एस०  आई०  मानकों  की  शर्तों
 को  पूर्णतया  पूरा  करता  है  अतः  उसके  अस्वीकाय  पाये  जाने  का  प्रएन  ही  नहीं  उठता  ।

 (४)  इस  विषय  से  योजना  आयोग  का  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 जिलों '  के  स्थान  पर  विकास  केन्द्रों  के  बारे  में  दिनांक

 31  1987  के  अतारांकित  प्रइन  संख्या  5040  के  उत्तर  में

 शुद्धि  करने  वाला  विवरण

 उद्योग  मन्त्रालय  में  श्रौद्योगिक  विकास  विभाग  में  र/ज्य  मन्त्री  एसम०  :  27
 1987  को  लोक  सभा  में  अतारांकित  प्रश्न  सं०  5040  के  उत्तर  के  भाग  और  में
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 बिहीन  जिलोंਂ  के  स्थान  पर  विकास  केन्द्रों  के  बारे  में  28  1987

 दिनांक  31  1987  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  5040
 के  उत्तर  में  शद्धि  करते  वाला  विवरण

 निम्नलिखित  पंक्ति  असावधानी  के  कारण  छूट  दी  गई  थी  :---

 सभिति  की  रिपोर्ट  सरकार  के  सक्रिय  विचाराधीन  है  ।

 उत्तर  का  हिन्दी  रूपान्तरण  सभी  प्रकार  से  पूर्ण  था  ।

 त्रुटि  के  लिए  खेद

 12.00  मध्याह

 ]
 श्री  शञांताराम  नायक  :  मैंने  विशेषाधिकार  का  एक  नोटिस  दियाहै  ।

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  एक-एक  करके  बुलाऊंगा  ऐसा  क्‍यों  कर  रहे  हैं  ?

 ]
 आप  एक  चीज  म॒क्ष  बताओ  ।  मैं  एक  बात  पूछना  चाहता  हूं  कि

 साथ  कंसे  सुन  सकता  आप  एक-एक  करके  बोलिए  ।

 ]

 श्रो  सो०  माधव  रेट्ढी  :  जब  हमने  सोदे  के  इस  मसले  को
 चर्चा  को  थी  तो  हमें  बताया  गया  था  कि  सरकार  द्वारा  जांच  को  जा  रही

 हे  और  तब  सभा  संतुष्ट

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  उसी  की  बात  कर  रहे  जो  आपने  दिया  मैं  पता  कर  लेडा  हूं  ।
 यह  आज  ही  आया

 50  आदमियों  की  बात  एक

 [  प्रनुवाद  ]

 श्री  सो ०माधव  रेह्टो  :  परन्तु  आज  स्वीडन  के  प्रधान  मंत्री  कहते  हैं  कि  वह  इसके  बारे  में  नहीं
 जानते  कोई  जांच  नहीं  की  गई  है  ।

 ]
 प्रध्यक्ष  महोदय  :  में  पता  कर  माधव  जी  ।  आपने  मुझे  दिया  है  और  सभी  का  आया

 हुआ
 ह

 [  प्रनुधाद  ]

 कृपया  अब  मुझे  सुनें  ।  मैं  उत्तर  दे  रहा  हूं  और  आप  नहीं  सुनते  हैं  ।

 श्री  बसुदेव  भ्राचायं  :  उन्होंने  स्पष्ट  रूप  से  इन्कार  किया  है  ।
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 8  1909  विहीन  जिलोंਂ  के  स्थान  पर  विकास  केन्द्रों  के  बारे  में
 दिनांक  31  1987  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  5040
 के  उत्तर  में  शुद्धि  करने  वाला।ववरण

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  कुछ  कहने  यह  बात  मेरे  समक्ष  रखी  गई  है  ।  अब  मैं  केवल  इतना  ही

 कह  सकता  हूं  कि  मुझे  जानकारी  हासिल  करनी  मैंने  आज  सुबह  पढ़ा  है  और  आपने  भी  मुझे  यह्‌
 दिया

 श्री  बसुदेव  भ्राचाय  :  प्रधान  मन्‍्त्री  यहां  उन्हें  यह  स्पष्ट  करने

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  ठोक  यदि  वह  चाहते  हैं  तो  वह  ऐसा  कर  सवते  हैं'**  )
 ***

 ब्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  इतना  णोर  क्‍यों  लगाते  आराम  से  बैठिए  ।

 ]

 प्रधान  मंत्री  राजोव  :  अध्यक्ष  आज  कुछ  समाचारपत्रों  में  एक  समाचार  छपा

 है  जिसमें  मैंने  जो  कुछ  कल,सेना  के  कमान्हरों  के  सम्मेलन  में  कहा  था  उसे  गलत  उद्भधुत  किया  गया  है  और

 उस  गलत  उद्धरण  को  स्वीडन के  प्रधान  मंत्री  के  पास  ले  गये  हैं  और  उनसे  कतिपय  सवाल  किये  इसलिए

 मैं  उन्हें  स्पष्ट  करना  चाहूंगा  ।  पैंने  सेना  के  कमान्डरों  के  सम्मेलन  में  यह  कहा  था  कि  मैंने  इस  मामले  पर

 स्वीडन  के  प्रधान  मंत्री  से  बांत  की  स्वीडन  के  प्रध्नान  मंत्री  जिनसे  मैंने  बात  की  थो  वह  श्री  ओलेफ

 पाल्मे  थे  और  मैंने  सेना  के कमान्‍्डरों  के  सम्मेलन  में  इस  बात  का  जिक्र  किया  था  कि  मैंने  पाल्मेਂ  से

 बात  की  है  तथा  यह  मैंने  सभा  में  भी  स्पष्ट  कर  दिया  था
 कि

 मैंने  स्वीडन  के  प्रधान  मंत्री  श्री  ओलेफ  पाल्मे

 से  बात  की  मैंने  उन्हें  बताया  था  कि  हम  नहीं  चाहते  हैं  कि  इसमें  कोई  बिचोलिया  सम्बद्ध  हो  ।  इस  बात

 की  बाद  प्रधान  मंत्री  श्री  ओलेफ  पाल्मे  ने  मुझे  पुष्टि  कर
 दी  थी  कि  कोई  भी  बिचोलिया  इसमें  सम्बद्ध

 नहीं  होगा  ।  बतंमान  स्वीडन  सरकार  ने  हमें  इस  बात  को  पुष्टि  कर  दो  है  और  यह  बात  हमने  सभा  को

 बताई  है  ।  यह  बात  वाद-विवाद  का  उत्तर  देते  हुए  कही  गई  थी  कि  उन्होंने  इस  बात  की  पुष्टि  कर  दी  है

 और  मैंने  स्वीडन  के  प्रधान  मंत्री  श्री  ओलेफ  पाल्मे  से  कहा  था  कि  इसमें  कोई  भी  बिचौलिया  सम्बद्ध  नहों

 होना  उन्होंने  अब  पिछले  वाद-विवाद  में  इस  बात  की  पुष्टि
 की

 थी  कि  बोफोस  ने  स्वीडन  की

 कार  को  आश्वासन  दिया  है  कि  इसमें  कोई  भी  बिचो  लिया  सम्बद्ध  नहीं  होगा  और  जिस  बात  को पुष्टि  उन्होंने
 ओलेफ  पाल्मे  को  की  थी  उसी  की  पुष्टि  करते  हुए  उन्होंने  मुझसे  कहा  था  कि  इसमें  कोई  भी  बिचोलिया

 सम्बद्ध  नहीं  होगा  ।  इसलिए  हम  उस  बात  पर  बहुत  कम  स्पष्ट  हैं  ओर  हाल  ही  में  स्वीड़न  सरकार  द्वारा  यह्‌
 बात  हमें  स्पष्ट  कर  दी  गई

 मैंने  प्रधान  मंत्री  कार्लसन  पर  यहां  इस  सभा  में  या  सेना  के  कमान्डरों  के  सम्मेलन  के  दोरान  कोई

 टिप्पणी  नहीं  की  मैंने  प्रधान  मंत्री  कालेसन  से  23  अप्रैल  को  बात  जरूर  की  थी  परन्तु  यह  एक  बहुत
 छोटा  वार्तालाप  यह  वार्तालाप  उन्हें  केवल  उन  सभी  प्रयासों  के  लिए  घन्यवाद  देने  के  लिए  था  जो

 स्वीडन  सरकार  ने  ईस्टर  छुट्टियों  के  दौरान  किये  क्योंकि  जब  उन्होंने  सरकार  को  कारयंश्रवर्त  किया  ओर

 कार्यालयों  को  खुलवाया  तथा  हमारे  लिये  कुछ  स्पष्टीकरण  भ्राप्त  उस  समय  वहां  विशेष  छुट्टियां

 यह  वार्तालाप  केवल  उन्हें  धन्यवाद  देने  के  लिए  था|

 मैं  इस  बात  को  दोहराना  चाहूंगा  कि  हमने  स्वीडन  सरकार  को  इस  मामले  में  जांच  करने  के  लिए

 कहा  हमने  उन्हें  यह  2  अप्रैल  को  करने  के  लिए  कहा  इस  बात  को  भी  सबको  जानकारी  दो  गई
 थी  ओर  मैं  समझता  हूं  कि  इस  सभा  में  नहीं  दी  गई  थी  क्योंकि  हमें  उनसे  इस  बात  की  पुष्टि  नहीं  मिली
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 विहीन  जिलोंਂ  के  स्थान  पर  विकास  केन्द्रों  के  बारे  में  28  1987

 दिनांक  3]  1937  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  5040
 के  उत्तर  में  शुद्धि  करने  वाला  विवरण

 थी  ।  हमने  उन्हें  पहले  कहा  हमें  पुष्टि  मिली  और  यह  बात  राज्य  सभा  में  स्पष्ट  कर  दी  यदि

 मुझे  ठोक  से  याद  है  तो  लोक  सभा  में  वाद-विवाद  20  तारीख  को  था  और  राज्य  सभा  में  यह  2।  तारीख
 को  इसलिए  21  तारीख  को  यह  बात  राज्य  सभा  में  स्पष्ट  कर  दी  गई  एक  बार  फिर  मैं  सना
 और  राष्ट्र  को  यह  बात  दोहराना  चाहूंगा  कि  हमें  अभी  तक  कोई  विशिष्ट  जानकारी  नहीं  मिली
 समाचारपत्र  यह  कहते  हैं  कि उनको  जानकारी

 )

 मैं  आपको  उत्तर  दे  रहा  हुं  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  शान्‍्त  रहें  ।

 )

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  शान्त  रहें  ।

 ]

 क्या  कर  रहे  हैं  आप  ?

 )

 श्री  राजीव  गांधो  :  आप  मुझे  फिर  खड़े  हों  ।

 |  )

 झध्यक्ष  महोदय  :  आप  आराम  से  बात  कीजिए  ।

 श्री  राजोब  गांधो  :  एक  बार  तो  कह  चुके  दुबारा  फिर  क्यों  कहना  चाहते  हो  ?

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  गर्मी  करने  से  मामला  गड़बड़  हो  जाता  है  ।

 )

 [  श्रमुबाद  ]

 हरी  राजीव  गांधी  :  मुझे  अपनी  बात  समाप्त  करने  दें  ।  हम  स्वीडिश  बेक  से  भाग्रह  नहीं  कर  सकते
 हम  स्वीडन  सरकार  से  आग्रह  कर  सकते  हैं  ओर  मैंने  अभी-अभो  वह  तारीख  पढ़ी  थी  जब  हमने  स्वीडन

 सरकार  से  आग्रह  किया  था  और  हमने  उनसे  स्पष्टीकरण  देने  के  लिए  कहा  था  ।

 शी  बसुदेव  झाचायं  :  उन्होंने  इससे  इन्कार  किया

 आओ  के०  पो०  उन्‍्नोकृष्णन  :  क्‍या  आपने  प्रधान  मंत्री  से  पूछा  था  ?

 श्री  राजोव  गांधी  :  मैंने  प्रधान  मंत्री  से  इसके  बाद  बात  की  थी  ।  जिस  तारोख  को
 मैंने  प्रधान  मंत्री  स ेबात  को  थी  उससे  पहले  हो  हमें  स्वीडन  सरकार  से  पुष्टि  मिली
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 8  1909  विहीन  जिलोंਂ  के  स्थान  पर  विकास  केन्द्रों  के  बारे  में
 दिनांक  31  1987  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  5040
 के  उत्तर  में  शद्धि  करने  वाला  विवरण

 श्री  के०  पी०  उम्सोक्षष्णन  :  क्‍या  राजनयिक  माध्यमों  के  जरिये  ?

 श्री  राजीव  गांधी  :  जी  हमने  उनसे  राजनयिक  माध्यमों  के  जरिये  पूछा  यह  रिकार्ड  में  है
 कि  वे  इसकी  जांच  करेंगे  और  इसे  फिर  वे  हमें  देंगे  ।  हमने  उन्हें  इस  बात  पर  और  आगे  स्पष्ट  किया  कि  हम
 उनकी  अनुमति  के  लिए  कहेंगे  और  हम  चाहेंगे  कि  वे  इस  पर  गौर  करें  तथा  वे  जो  कुछ  हमें  बताएंगे  उसे

 हम  अपनी  संसद  की  सभाओं  में  पेश  करने  के  लिए  भी  अनुमति  क्योंकि  उनकी  स्वीकृति  प्राप्त  किये
 बगैर  हम  उनसे  कुछ  भी  प्राप्त  करना  और  उसे  उदघाटित  करना  नहीं  चाहते  इसलिए  वह  एक  शर्त  है
 जिस  पर  वे  सहमत  इसलिए  ऐसा  कुछ  नहीं  है  जो  हम  इसमें  छपा  रहे  हमने  जांच  के  लिए  कहा
 प्रश्न  यह  है  ***

 )

 ]
 प्रष्यक्ष  महोदय  :  यह  कया  हो  रहा  है  ?  आप  ऐसा  मत  आप  बात  सुन

 [  अनुवाद  )

 झौ  राजीव  गांधो  :  मुझे  अपनी  बात  समाप्त  करने  मैंने  समाप्त  वहीं  किया  आपने  देखा

 हमने  स्वीडन  सरकार  से  पूछा  है  ओर  समाचार-पत्रों  में
 क्या  कहा  गया  मेरे  पास  इस  समय  वह

 कतरन  नहीं  यदि  मुझें  ठोक  से  याद  Bo

 श्री  बसुदेव  प्राखाय  :  यह  यहां

 झौ  राजोव  गांधी  :  यदि  आप  यह  मुझे  दें  तो  मैं  वह  बात  पढ़  जो  मैं  कहने  की  कोशिश  कर

 रहा
 ओ  सोमनाथ  चटर्जो  :  यह  सच्चा  लोकतंत्र

 श्री  राजीब  गांधी  :  आप  देखें  कि  इस  विशेष  कतरन  में  क्या  कहा  गया  है  ।

 एक  सासनोय  सदस्य  :  यह  कोन-सा  समाचार-पत्र  है  ?

 श्री  खी०  साथव  रेह्ो  :  हिन्दू  ।

 श्री  बसुदेव  झ्राचाय  :  एक्सप्रेसਂ  नहीं  ।

 क्षी  राजीव  गांधी  :  कृपया  ध्यानपूवंक  कृपया  सुनें  ।  इसमें  कहा  गया  है  :

 स्वीडन  के  प्रधान  मंत्री  के  कार्यालय  से  सम्पर्क  किया  गया  था  तब  उन्होंने  यह  कहा
 थाकि  प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  गांधी  ने  टेलीफोन  वातलिाप  में  अमुक-अम्‌क  के  लिए  स्पष्टीकरण
 के  लिये  नहीं  पूछा  ar:

 मैं  यह  दावा  नहीं  कर  रहा  हूं  कि  टेलीफोन  वार्तालाप  में  हमने  पूछा  था  ।  टेलीफोन  वार्तालाप  तो

 केबल  उन्होंने  जो  कुछ  किया  है  उसके  लिए  धन्यवाद  देने  के  सम्बन्ध  में  हमने  राजनयिक  माध्यमों  के

 जरिये  पूछा  था  हमने  सरकारी  स्तर  पर  पूछा  था  और  यह  हमारे  पास  रिकार्ड  में  हम  उससे  अधिक  कुछ

 नहीं  करना  चाहते  हैं  ।  कुछ  भी  छुपाने  या  दबाने  की  कोशिश  करने  का  सवाल  ही  नहीं  उठता

 )
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 विहोन  जिलोंਂ  के  स्थान  पर  विकास  केन्द्रों  के  बारे  में  28  1987
 दिनांक  31  1957  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  5040
 के  उत्तर  में  शुद्धि  करने  वाला  विवरण

 ]

 भई  मुझे  खत्म  करने  दो  न  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बैठते  क्‍यों  नदीं  ?

 |
 श्री  राजीव  गांधी  :  कृपया  सुनें

 ।  मैं  इस  अंश  को  फिर  से  पढ़  दूंगा  ।  )

 |
 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  स्वीडिश  गवर्नमेंट  को  बोलना  है  और  किसको  बोलना  है  ।

 ह

 श्री  एच०  ए०  डोरा  :  अन्तिम  पैरा

 श्री  राजोव  गांधी  :  स्वीडिश  प्रधान  मंत्री  से हल  के  टेलीफोन  वार्तालाप  में
 करण  आदि  के  लिए  नहीं  पूछा  या  और  कोई  भी  स्पष्टीकरण  नहीं  दिया  गया  था  ।”'

 यह  समाचारपन्र  विशेषरूप  से  टेलीफोन  वार्तालाप  का  जिक्र  कर  रहा

 श्री  सफुद्दीन  चोधरी  :  क्या  कोई  स्पष्टीकरण  दिया  गया  है  या  नहीं  ?

 श्री  राजीव  गांधी  :  मैं  आपको  बता  रहा  हूं  कि  हमने  इसके  लिए  कहा  मैंने  आपको  वह  तारीख
 बताई  है  जब  हमने  इसके  लिए  पूछा  यदि  आप  तार  संख्या  भी  चाहते  हैं  तो  मैं  आपको  तार  संख्या  भी

 दे  सकता  हूं  ।

 |

 अध्यक्ष  महोदय  :  अभी  नहीं  ।  आयेगा  तब  आपके  पास  रखेंगे  ।

 श्री  राजीव  गांधी  :  मुझे  एक  बार  फिर  दोहराना  हमने  स्त्रीडन  सरकार  से  पूछा

 हम  स्वीडन  सरकार  से  एक  प्रत्युत्तर  का  इन्तजार  कर  रहे  मैं  उस  प्रक्रिया  के  बारे  में  नहीं  जानता  हूं  जो

 स्वीडन  सरकार  को  पूरी  करनी  इस्नलिए  मैं  इस  बात  पर  टिप्पणी  नहीं  कर  सकता  हूं  कि  इस  मामले  में

 उम्हें  कुछ  करने  के  लिए  सात  दिन  क्यों  लग  गये

 सरकार  की  प्रक्रियाओं  में  समय  लगता  उन्हें  करने  दीजिये  ।  मुझे  कोई  संदेह  नहीं  -  -

 श्री  इन्द्रजोत  गुप्त  :  आपने  उनसे  वास्तव  में  क्‍या  पता  लगाने  के  लिये  कहा  है
 क्योंकि  केवल  स्वी  डिश  सरकार  ही  पता  लगा  सकती  है  कि  कया  बैंक  में  धन  का  भुगतान  किया  गया  है  ?

 श्री  राजीव  गांधो  :  हमने  जो  कुछ  कहा  है  वह  मैं  आपको  बताता  हमने  उन्हें  यह  पता  लगाने
 के  लिये  कहा  है  कि  क्‍या  स्वीडिश  सरकार  द्वारा  हमें  दिये  गये  इस  वचन  का  उल्लंबन  तो  नहीं  हुआ  है  कि
 बिचोलियों  अथवा  अन्य  एजेंटों  को  कोई  भुगतान  तो  नहीं  किया  गया  है  ।  हमने  उनसे  विशेष  रूप  से  यही
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 8  1909  विहीन  जिलोंਂ  के  स्थान  पर  विकास  केन्द्रों  के  बारे  में
 दिनांक  3]  1987  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  5040
 के  उत्तर  में  शुद्धि  वाला  विवरण

 पता  लगाने  के  लिए  कहा  यह  बहुत  स्पष्ट  है  ।

 श्री  के०  उनन्‍्नीकृष्णन  :  वह  कहते  हैं  कि कोई  वचन  नहीं  दिया  गया  है  ।

 श्री  राजोब  गांधी  :  टेलीफोन  पर  ।  मैं  इसे  आपको  पढ़कर  सुनाता  हूं  ।  टेलीफोन  पर  कोई  बचन  नहीं
 दिया  गया  मुझे  अपनी  बात  कह  लेने  दी  फिर  आप  चिल्लाना  शुरू  कर  सकते

 श्री  के०  पी०  उन्‍नीकृष्णन  :  आप  केवल  हमारा  चलल्‍लाना  जानते  आप  दूसरी  तरफ  के  लोगों  के
 चिल्लाने  से  पूरी  तरह  अनभिन्न  मुझे  खेद  है:**  )

 श्री  राजीव  गांधी  :  मुझे  दुबारा  अपनी  बात  कहने  दोजिये  ।  हम  स्वीडिश  सरकार  से  सूचना  प्राप्त
 करने  का  इन्तजार  कर  रहे  जिस  क्षण  हमें  सूचना  प्राप्त  होगी  हम  कार्यवाही  करेंगे  और  हम  आपको
 दिखा  देंगे  कि  हमने  कायंवाही  की  हम  राष्ट्र  को  दिल्वायेंगे  कि  हमने  कार्यवाही  की  हैं  ।  मुझे  एक  बार
 फिर  दोहराने  दीजिए  समाचार-पत्रों  ने  कई  बार  कहा  है  कि  उनके  पास  यह  सूचना  उनके  पास  वह  सूचना

 मेरे  विचार  में  मैं  नहीं  जानता  -  दो  सप्ताह  या  दस  दिनों  से  हमने  पास  यह  हैं  हमारे  पास  वह
 हैਂ  की  जांच  की  इस  प्रकार  की  गेर-जिम्मेदाराना  सूचना  को  छोड़कर  कि  यह  किसने  किया है  हमें
 समाचार  पत्रों  से  कोई  सूचना  नहीं  मिली  पहले  उन्होंने  कहा  राजनीतिज्ञों  फिर  उन्होंने  कहा
 कारियों  अब  वे  कह  रहे  हे  न  अधिकारियों  ने  और  न  राजनी  तिज्ञों  ने यह  किया  बल्कि  किसी  दूसरे
 व्यक्ति  ने  किया  भगवान  के  लिए  अगर  प्रेस  के  पास  कोई  सूचना  है  तो  हमें  हम  कायंबाही  करेंगे
 और  आपको  दिखायेंगे  *

 ]
 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  क्या  हो  रहा  क्या  करते  हैं  आप  ।  अभी  कोई  डिबेट  तो  हो  नहीं  रही

 ]

 अब  कोई  वाद-जिवाद  नहों  हो  रहा  इस  समय  कोई  वादइ-विवाद  नहीं  हो  रहा  है  ।  कई
 विवाद  नहीं

 श्रो  बसुदेव  झाचार्य  :  उन्होंने  हमारे  प्रश्नों  का  उत्तर  नहीं  दिया  है  ।  -

 संसदीय  कार्य  मंत्रो  तथा  खाद्य  झोर  नागरिक  पूति  मंत्री  एच०के०एल०  :  इस  समय

 वह  राज्य  सभा  में  चले  गये

 प्रष्यक्ष  महोदय  :  कोई  वाद-विवाद  नहीं  भगवान  के  लिए  उत्तेजित  न  होइये  उन्हें  राज्य  सभा
 जाना

 )

 |

 अध्यक्ष  महोदय  :  आचार  ऐसा  बिहेव  करेंगे  तो  बहुत  बुरी  बात  आप  मत  ऐसा  मत

 फार  गाड  ऐसा  मत  अभी  हो  गया  उसके  बाद  कुछ  होगा  तो  फिर

 डिसकस  करते
 )
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 अध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  कर  रहे  हैं  आप  ?

 )

 झध्यक्ष  महोदय  :  मैं  क्या  कर  सकता  हूं  ।

 [  भ्रनुवाद  ]

 यह  प्रश्नोत्तर  सत्र  नहीं  है  ।

 (  **

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  भी  कार्यवाही  वृत्तांत  में  शामिल  नहीं  किया  मैंने  अनुमति  नहों  दी

 )
 श्री  एम०  रघुमा  रेड्डी  :  श्रीमन  अध्यक्ष  महोदय  ***

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  ?

 श्री  एम०  रघमा  रेडडो  :  हमने  एक  नोटिस  विया  था  **

 श्री  सी०  साधव  रेड्डो  :  कल  हमने  फेयरफेक्स  के  मामले  की  जांच  के  लिए  जांच  आयोग  के  विचारार्थ
 विषयों  को  बढ़ाने  लिए  मूल  प्रस्ताव  की  सूचना  दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसका  निर्णय  करने  के  लिए  मुझे  सूचना  प्राप्त  करनो  मुझे  इसपर  विचार
 करना  मैं  इप  तरह  से  नहीं  कर  सकता

 अध्यक्ष  महोदय  :  अनुमति  नहीं

 ]
 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  बेंठते  क्‍यों  नहों  आपको  बता  तो  दिया  अब  आप  मेरे  से  दस  दंफी

 कहलवःइये  या  एक  दफा  बात  तो  वही  )

 ]
 श्रो  एम०  रघमा  रेडडी  :  हमने  एक  नोटिस  दिया  था***

 श्री  सो०  साधव  रेड्डी  :  जांच  आयोग  के  विचारार्थ  विषय  को  व्यापक  बनाना  होगा  ।

 ]
 झ्रष्यक्ष  महोदय  :  में  देखूंगा  ।

 |

 मैंने  अभी  तक  निर्णय  नहीं  लिया  यह्द  मेरे  विचा  राधोन

 ओ  एस०  रघुमा  रेड्डी  :  कल  आपने  कहा  था  कि  आप  विषय  पर  विचार  करेंगे-*  **

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  अनुमति  नहीं  है  ।

 कक  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 12.14  झ०  प०
 .

 सभा-पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 मारतोय  तार  1987

 [  झ्नुवाद  ]

 संचार  मंत्री  ग्रजुंन  :  मैं  भारतीय  तार  1885  की  धारा  7  को  उपधारा

 (5)  के  अंतर्गत  भारतीय  तार  ।  87,  जो  25  1987  को  भारत  के  राजपत्र
 में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  112  में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 तथा  उसके  अंग्रेजी  संस्करण  का  एक  जो  16  19  57  को  भारत  के  राजपत्र  में
 अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  405  में  प्रकाशित  हुआ  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 [  प्रन्थालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  |

 तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस  झ्रायोग  का  वर्ष  1985-86  का  वाधिक  प्रतिवेदन
 तथा  इसके  लेखा  परीक्षित  लेखे  श्रोर  कार्यकरण  को  समोक्षा  तथा

 इन  पत्नों  को  समा-पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  को  दशनि
 वाला  एक  विवरण  और  प्रावश्यक  वस्तु

 19  55  के  भ्रन्तगंत  अधिसूचना

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  तथा  वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  सनन्‍्द्रो

 ब्रह्म  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  :--  (1)  तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस
 आयोग  1959  की  धारा  22  की  उपधघारा  (4)  के  साथ  पठित  धारा  23  की  उपधारा  (3)
 के  अंतगंत  तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस  आयोग  के  वर्ष  1985-86  5-86  तथा  इसके  अर्थात्‌  हाइड्रो  कार्बन्स
 इंडिया  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1985-86  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  को  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 तथा  लेखापराक्षित  लेखे  ।

 तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस  आयोग  के  वर्ष  1985-86  तथा  इसके  अर्थात्‌
 हाइड्रोकार्बन्स  इंडिया  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1985-36  के  कार्यकरण  की
 सरका २  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  ।

 (2)  उपर्युक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने  में  विलम्ब  के  कारणों  को  दशने
 वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 में  रखे  गये  |  देखिये  संख्या  एल०  टो  ०--4282/87  ]

 (3)  आवश्यक  वस्तु  1955  की  धारा  3  को  उपधारा  (6)  के  अन्तर्गत  स्नेहक  तेल
 तथा  ग्रीस  पूति  तथा  वितरण  1987,  जो  28  1987
 को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  स!०  का०  नि०  233  में  प्रकाशित  हुआ
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 प्रन्यालय  में  रखो  गयी  ।  देखिये  संड्या  एल०  टी  ०---428  3/87  ]



 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र  28  1987

 केन्द्रोय  उत्पाद  शुल्फ  शौर  नामक  !  944  और  सोसा-शुल्क
 झधिनियम  !962  श्रोर  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  1944  के

 हु

 अन्तर्गत  भ्रधिस चना  एं

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादंन  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता
 :--  (1)  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  ओर  नमक  1944  की  धारा  35  की  उपधारा  (7)  के

 अस्तगंत  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  1987,  जो  15  1987  को  भारत  के
 राजपत्र  में  अधिधूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  403  मे  प्रकाशित  हुए  की  ए*  प्रति  तथा
 अंग्रेजी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  शापन  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  284/87]  ]

 (2)  सोमा-शुल्क  1962  की  धारा  159  के  अन्तगंत  निम्नहिखित  अधिसूचताओं
 की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :  -

 सा०  का०  नि०  400  जो  15  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  28  1986  की  अधिसूचना  संख्या

 ०शु०  के  कतिपय  संशोधन  किए  गए  है  ताकि  '  में  एनी  शिया  *

 के  लिए  अनुकल्पी  विनिर्देशन  मुहैया  कराया  जा  सके  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन

 [  ग्रस्यालय  में  रखे  देखिए  संख्या  ]

 सा०  का०  नि०  401  जो  15  1287  को  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  28  1985  की  अधिसूचना  संख्या

 ०  शु०  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  ताकि  अपेक्षित  प्रमाणपत्र
 करने  का  तकनीकी  विकास  महानिदेशक  भी  प्रदान  किया  जा
 तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 [  प्रन्या लय  में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  --4286/87]  ]

 (3)  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  1944  के  अन्तर्गत  जारी  की  गई  अधिसूचना  संख्या
 सा०  का०  नि०  404  जो  15  ,  987  को  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई
 थो  तथा  जिसके  द्वारा  20  1986  की  अधिसूचना  संख्या  45  श॒०
 में  कत्तिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  ताकि  तीन  प्रकार  के  और  रेलवे  एट-ब्दी  लर
 कवड्ड  फोर-व्ही  लर  टैंक  वेगनों  तथा  एट-ब्हीलर  टैंक  वैगनों  के  लिए  उत्पाद-शल्क  की
 विशेष  प्रभावों  दर  निश्चित  की  जा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  तथा
 एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  wate मशीन श्रौजार संस्थान बंगलोर का वर्ष  1985-86

 केन्नीय  मशीन  श्रौजार  संस्थान  बंगलोर  का  वर्ष  का  वाधिक
 प्रतिवेदन  तथा  इसके  कार्यकरण  की  समोक्षा

 उद्योग  मंत्रालम  में  श्रौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  मैं
 निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  :  (1)  केन्द्रीय  मशीन  औजार  बंगलौर  के  वर्ष  98  5-86

 के वाधिक प्रतिवेदन को एक प्रति तथा अंग्रेजी संस्क तथा लेबपरीक्षित लेखे । 206
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 सि  ह):ः

 कु

 (2)  केन्द्रीय  मशीन  औजार  बंगलौर  के  वर्ष  1935-86  के  कार्यकरण  की  सरकार
 द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गये  |  देखिये  संख्या  एल०  ]

 बंगाल  केमिकशस  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स  लिमिटेड  के  वर्ष  1995-86  5-8  6  के
 वाधिक  प्रतिवेदन  लेखापरोक्षित  लेखों  को  ग्रवधि  के  मोतर

 समा  पटल  पर  न  रखने  के  कारणों  एक  विवरण

 उद्योग  संत्रालय  में  रसायन  और  पेट्रो-रसायन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  झ्रार०  के०  जयचमसत
 में  बंगाल  कैमिकल्स  एण्ड  फार्मास्यूटिकल्स  लिमिटेड  के  वर्ष  1985-86  के  वाधिक  प्रतिवेदन  तथा

 लेखापरोक्षित  लेखाओं  को  लेखा  वर्ष  की  समाप्ति  के  पश्चात्‌  नो  महीनों  की  निर्धारित  अवधि  के  भीतर
 सभा  पटल  पर  न  रखने  के  कारणों  को  स्पष्ट  करने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )
 पटल  पर  रखता

 [  प्रंथालय  में  रखा  देखिये  संख्या  एल०  289/87]

 टेलीकस्यूनिकेशन्स  कंसलटेंट्स  इंडिया  नई  विललो  के  वर्ष  198  5-86  के
 कार्यकरण  और  वाधिक  प्रतिवेदन  को  समोक्षा  तथा  मारतीय  तार

 अ्रधितनियम  1987

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर
 रखता  (1)  कम्पनी  1956  की  घारा  की  उपधारा  (1)  के  अन्तर्गत
 लिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  (  हिन्दी  तथा  अंग्रेजी  :---

 टेलीकम्यूनिकेशन्स  कंसलटेंट्स  इंडिया  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1985-86  5-86  के
 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 (2!)  टेलीकम्यूनिकेशन्स  कंसलटेंट्स  इंडिया  नई  दिल्‍ली  का  वर्ष  1985-86  5-86
 का  वार्षिक  लेखापरी  क्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेश्वाप रीक्षक
 की  टिप्पणियां  ।

 (2)  उपयुक्त  (।)  में  उल्लिछित  पत्रों  को समा  पटल  पर  रखने  में  विलम्ब  के  क्रारणों  को
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 [  प्रन्धालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या
 एल  ०ही  ०--4290/87]

 (3)  भारतीय  तार  1885  की  धारा  7  की  उपधारा  (5)  के  अन्तर्गंत  भारतीय  तार ह
 1987,  जो  9  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में

 सूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  377  में  प्रकाशित  हुए  को  एक  प्रति  तथा
 अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 [  प्रन्धालय  में  रखो  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०टी  ०--4  29  1/8  7]
 ——  वनननरीनननीनी  न
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 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जन  जातियों  के  कल्याण  संबंधी  समिति  28  1987

 12.15  म०प०

 प्राककलन  समिति

 प्रतिवेदन

 ]

 श्रीमती  चन्द्रा  त्रिपाठी  :  मैं  वित्त  मंत्रालय  काय॑  विभाग)--भारतीय  रिजर्व
 बैंक--ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बैंकों  की नई  खोलने  के  संबंध्र  में  प्रावकलन  समिति  का  प्रतिवेदन

 तथा  अंग्रेजी  तथा  समिति  की  तत्संबंधी  बैठकों  के  का्यंवाही  सारांश  प्रस्तुत  करती

 लोक  लेखा  समिति

 95  और  प्रतिवेदन

 |
 ओर  ई०  पप्पू  रेडडी  :  मैं  लोक  लेखा  समिति  के  निम्नलिखित  भ्रतिवेदन  तथा

 अंग्रेजी  संस्क  प्रस्तुत  करता  हूं  :--

 विशेष  गाड़ी--दि  पैलेस  आन  व्हील्सਂ  के  बारे  में  प्रतिवेदन  ;

 वसूली  के  लिए  कुक  की  गई  अचल  सम्पत्तियों  का  निपटानਂ  के  बारे  में
 और

 )  टेलोफोन्स  के  का्यंकरण  की  समीक्षाਂ  के  बारे  में  प्रतिवेदन  ।

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जन  जातियों  के

 कल्याण  संबंधी  समिति

 2  प्रतिवेदन

 ]

 श्री  के०  डो०  सुल्तानपुरी  :  मैं  विश  मंत्रालय  कार्य  बैंकिग -  यूको  बैंक  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षण  और  उनके  नियोजन
 तथा  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  को  बेंक  द्वारा  दी गई  ऋण  सुविधाओं  के  सम्बन्ध
 में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  सम्बन्धी  समिति  का  प्रतिवेदन

 तथा  अंग्रेजी  प्रस्तुत  करता  हूं  ।
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 12.16  स०प०

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्रों  सम्बन्धी  समिति
 प्रतिवेदन

 ]
 श्री  शांति  धारीवाल  :  मैं  सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्रों  सम्बन्धी  समिति  का

 वेदन  तथा  अंग्रेजी  प्रस्तुत  करता

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्रों  सम्बन्धी  समिति
 सारांश

 ]
 श्रो  शांति  धारोवाल  :  मैं  सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्रों  सम्बन्धी  समिति  के  पहद्रहवें

 प्रतिवेदन  से  सम्बन्धित  बेठकों  के  कार्यवाही  सारांश  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर
 रखता

 *

 |
 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  अनुमति  नहीं  है  ।

 '  )*

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  आप  बैठने  की  कृपा  करेंगे  ?  मैंने  आपको  अनुमति  नहीं  दी

 )  *

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  किसी  को  भी  अनुमति  नहीं  दी

 )  *

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रधान  मंत्री  जी  राज्य  सभा  में  जा  चुके

 वधान  )

 श्रष्यक्ष  महोदय  :  मैं  क्या  कर  सकता  हूं  ?

 मैं  किसकी  बात  सुनूं
 मुझे

 कोई  सुनने  तो  दे  ।

 आपस  में  ही  लगे  हुए

 *क्रार्यवाही  व॒त्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 ]
 श्री  बसुदेव  झाचाय  :  क्‍या  आप  इस  पर  चर्चा.की  अनुभति  देंगे  ?.

 अध्यक्ष  महोदय  :  आचाये  मेहरबानी  करके  मेरी  बात  सुनें  ।  हमेशा  मर्यादा  का  प्रश्न  रहा  है  ।

 हमेशा  एक  समाधान  होता  है  ।  हमेशा  चर्चायें  होती  हैं  और  हम  हमेशा  उनके  लिए  अनुमति  देते  हैं  ।

 ]

 आज  आपने  उनसे  कोई  क्लेरीफिकेशन  मांगा  था  ।

 ]
 श्री  बसुदेव  ध्राचायं  :  उन्होंने  इस  मुद्दे  को  स्पष्ट  नहीं  किम्रा  उन्होंने  इसका  जवाब  नहीं  दिया

 ]
 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मेरी  बात  तो  सुनते  मैं  कया  कर  सकता  पहले  आप  ही  बोल  लीजिए  ।

 रेह्टी  साहब  आपको  क्या  हो  गया  आप  तो  भले  आदी  आप  सुनते  मैं  क्या  कर  सकता

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  यह  कह  रहा  हूं  कि  आप  सुनें  तो  आपने  कहा  कि  प्राइम  मिनिस्टर
 बेठ  क्लेरीफाइ:करें'

 *  -

 )
 श्री  संफुद्दीन  चोधरों  :  उसी  के  लिए  आए  थे'**

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  अगर  ब्रा  किया  है  तो  मैं  आइन्दा  के  लिए  रोक  देता  अगर  अच्छा  किया
 है  तो  ठीक  हो  गया  है  ''

 )
 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  बोलने  नहीं  मैं  क्या  आपने  कहा  कि  क्लेरीफाइ  हो  उन्हें संसद  के  दूसरे  आउस  में  जाना  क्वेश्चन  अलाऊ  नहीं  किया  था  और  कोई  डिसकशन  भी  नहीं किसी  वक्‍त  डिसकशन  मांगेंगे  तो  मैं  सोच  मैंने  आपको  रोका  नहीं

 )
 श्रो  बसुदेव  श्राचा्य  :  आज  ही  होना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  एक  मिनट  में  नहीं  हो  सकता  :

 ]

 मुझे  इस  पर  विचार  करना

 )

 कोई  चीज  होगी  डिस्कशन  के  लिए  तो  जरूर  न  कभी  बन्द  किया  है  और  न  बन्द
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 |

 श्री  सी०  माधव  रेडडो  :
 दूसरे  सदन  में  प्रतिदिन  इसी  मामले  पर  चर्चा  की  जा

 रही  इस  पर  कल  एक  चर्चा  हुई  थी  ओर  आज  भी  वे  इस  पर  चर्चा  कर  रहे  यहां  कुछ  भी  नहों  हे  ।
 क्‍या  हम  लोगों  के  प्रतिनिधि  नहीं  हैं  ?

 ]

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  किस  बात  के  लिए  श्रीमान  जी  ।

 )

 श्री  सो०  माधव  रेड्डी  :  राज्य  सभा  में  कल  डिसकशन  हुआ  और  आज  भी  होने  वाला  प्राइम
 मिनिस्टर  वहां  गए  यहां  हम  लोग  नहों  कर  पा  रहे  आप  आज  हो  अलाऊ  कीजिए  ।

 कु

 व्यवधान )
 **

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  किस  बात  का  डिसकशन  ।

 श्री  सो०  माधव  रेट्टी  :  आज  ही  अलाऊ

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  टाइम  होगा  तो  करूंगा  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  न  किया  है  आपको  ?

 )

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  कया  मैंने  आपको  किसी  बात  के  लिए  इन्कार  किया  है  ?!

 श्री  के०  पी०  उन्नोकृष्णन  :  प्रधान  मंत्री  जी  न ेसदन  का  विशेषाधिकार  हनन  किया
 है  जो  एक  वाक्य  पर  आधारित  है  -**

 )**

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  कोई  प्रश्न  नहीं  ।

 मैं  देखकर  बताऊंगा  ।

 ]

 अनुमति  नहीं  दी  जाती  ।.

 )
 **

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  माननोय  सदस्य  का  अनुमति  नहीों  दी  उन्‍नी  एक  बात  मैं  स्पष्ट
 कर  देना  चाहता  हूं  ।  पहले  आपको  मृझसे  अनुमति  लेनी  होगी  ।

 )  **

 में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  अनुमति  नहीं  दी  जाती  ।  मैंने  माननीय  सदस्य  को  अनुमति  नहीं  दी

 श्री  वो  किशोर  चन्द्र  एस०  देव  :  आप  यह  कंसे  कह  सकते  हैं  कि  कार्यवाही
 वृत्तांत  में  कुछ  भी  शामिल  नहीं  किया  जायेगा  ?

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  क्‍योंकि  मैंने  उन्हें  अनुमति  नहीं  दी  मैंने  उसी  समय  उनको  मना  कर  दिया
 में  चाहता  हूं  कि  वे  मेरी  बात  सुनें  ।

 )

 ]
 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  मेरी  बात  मैं  उन्‍नी  कृष्णन  जी  से  बात  कर  रहा  मैं  बात  का  जवाब

 दे  सकता  मैं  सिफे  इतना  हो  कहना  चाहता  हूं  ।

 ]

 आपको  पहले  मेरी  अनुमति  लेनी  होगी  ।

 )

 ]
 प्रध्यक्ष  महोदय  :  फिर  वही  आप  फिर  बौच  में  आ  गये  |  मैं  यहां  बैठा  आपने  बंठाया  है

 कि  मैं  कंडक्ट  करूं  ।  कंडक्ट  करने  के  लिए  जरूरी  है  कि  आप  मेरे  से  परमीशन  अगर  मैं  परमीशन  दूं  तो

 बात  अगर  मैं  सबको  एक  पाथ  परमोशन  दे  सकता  हूं  तो  मुझे  बता  दें  ।

 [  प्रनुवाद  ]

 मुक्ते  आपके  द्वारा  बनाये  गये  तियमों  पर  चलना  पड़ता  मैं  कुछ  ऐसा  कार्य  नहों  कर  रहा  हूं  जो
 नियमों  से  बाहर  है  ।

 मैं  आपको  यह  कहना  चाहता  जब  आप  शुरू  कर  रहे  जो  आपने  प्रिवीलेज  का  नोटिस  दिया
 मैं  उसको  प्रोसेस  कर  रहा  हूं  जेसे  हरेक  के  किए  करता  वही  करके  मैं  आपको  जवाब  फिर  आपको
 अलाऊ  करता  ।

 [  धनुवाद  ]

 फिर  मैं  आपको  अनुमति  दे  देता  ।

 अब  भी  मैंने  यह  नहीं  कहा  कि  मैंने  रिजेक्ट  कर  मैंने  कहा  है  कि आपका  आया

 प्रनुवाद
 मैं  इस  पर  उचित  कार्यवाही  करूंगा  ओर  फिर  आपको  बताऊंगा  कि  मैं  इसको  अस्वीकार  करूंगा

 या  स्वीकार  करूंगा  ।  कितनी  सीधी-सो  बात

 )
 झ  सो०  माथव  रेड्डी  :  आपने  स्थगन  प्रस्ताव  को  अस्वीकार  कर  दिया  है  **_
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 ]
 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  एडजोने-मेंट-मोशन  का  सवाल  पैदा  नहीं  आप  अगर  किताब  पढ़  लें

 आपको  भी  पता  लग  जाये  ।

 [  प्रनुवाद  ]

 मुझे  कोई  कारण  बताने  को  आवश्यकता  नहों  है  ।

 हिन्दो

 श्लो०  सो०  माधव  रेड्डी  :  हमारी  शिकायत  यह  है  कि  वहां  पर  हो  रही  यहां  पर  नहीं  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  वहां  कुछ  भी  नहीं  हो  रहा  है  ।  जो  हम  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  हमें  किसी  ने  नहीं
 रोका  है  ।  हम  जरूर  करेंगे  जो  हम  कर  सकते  वहां  कुछ  नहीं  हो  रहा  आप  बोलिये  ।

 [  भनुवाद  ]

 श्री  ज्ञांता  राम  नायक  :  कया  कृपया  आप  मुझे  बोलने  की  अनुमति  देंगे  ?  मैंने  विपक्षो
 दलों  के  सदस्यों  के  विरुद्ध  आपके  द्वारा  दिये  गये  विनिर्णय  के  विरोध  में  इसके  विरुद्ध  बहुत  से  वक्‍तब्य  देते  हुए
 सभा  से  उठकर  चले  जाने  के  लिए  जो  सदन  की  घोर  अवमानना  एक  विशेषाधिकार  हनन  का  नोटिस
 दिया

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  देखा

 [  प्रनुवाद  ]

 श्री  श्ञांता  राम  नायक  :  यह  सदन  की  पूरी  अवमानना  )
 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  मेरी  बात  सुनिये  |  मेहरबानी  करके  बेठ  जाइये  |

 ]

 कृपया  बँठ  क्‍यों  जिद  करते  बिला  वजह  समय  जाया  करते  इसका  कोई  फायदा  नहीं
 भाप  बैठिये  मिस्टर  डोरा  आप  बहुत  ज्यादा  बोलने  लगे  ऐसा  है  ।

 ]
 नायक  यह  हमेशा  सदन  की  अवमानना  है  ।  यह  मेरी  अवमानना  नहीं  अध्यक्ष  की

 मानना  सदन  की  अवमानना  है  और  जो  कोई  भी  अध्यक्ष  द्वारा  दिये  गये  विनिर्णय  की  अवज्ञा  करता  है  वह
 सदन  की  अवमानना  करता  चाहे  वे  सदन  से  उठकर  चले  जाते  हैं  ।

 यह  एक  जुड़ी  हुई  बात  है  ।  वे  भी  इससे  सम्बन्धित  मैं  अकेला  ही  नहीं  हूं  क्योंकि  वे  भी  इस  सभा
 के  अभिन्‍न  अंग  यह  एक  जुड़ी  हुई  बात  अतः  वे  इस  पर  विचार  यह  संयुक्त  अवमानना

 में  जो  कह  रहा  हूं  वह  यह  है  कि  यह  एक  जुड़ी  हुई  बात  यह  आपकी  अवमानना  मेरी  मैं
 आपसे  अलग  नहीं  मैं  आपमें  से  ही  एक  मेरा  सम्मान  आपका  सम्मान  अध्यक्ष  पीठ  का  सम्मोन
 आपका  सम्मान  है  मेरा  मैं  आपका  एक  अभिन्‍न  अंग  यदि  आप  कोई  ऐसी  बात  करते  हैं  जिससे
 अध्यक्ष  पीठ  की  अववानना  द्वोती  है  तो  यह  आपके  विरुद्ध  *

 )
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 दिदि
 भारत  को  आकस्मिक  निधि  से  घन  निकालने  के  बारे  में  वक्तव्य  28  1987

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  रोका  कब  ।  मुझे  देख  तो  लेने  कोई  चीज  तभी  करूंगा  ।

 आप  आकर

 मेरे  से  बात  करें  ;

 ]
 आप  मेरे  पास  मैं  आपकी  बात  मैं  चर्चा  करूंगा  और  तत्र  मैं  निर्णय

 मैं  इस  तरह  निर्णय  नहीं  करता  हूं  ।

 ]

 मैं  देखकर  करूंगा  ।

 12.25  म०प०

 भारत  की  आकस्मिकःनिधि  से  धन  निकालने  के

 बारे  में  वक्तव्य

 ]
 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  जनादंन  :  अध्यक्ष  जेसाकि  माननीय

 सदस्यों  को  मालूम  है  |  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  की  फंयरफंक्स  ग्रुप  इंक  के  साथ  हुए  समझौते  के
 स्वरूप  उत्पन्न  घटनाओं  ओर  परिस्थितियों  की  जांच  करने  के  लिए  जांच  आयोग  1952

 (1952  का  60)  के  अन्तगंत  भारत  सरकार  द्वारा  6-4-1987  को  न्यायमूर्ति  श्री  एम०  पी०  ढक्‍कर  और

 ,  स्यायमूर्ति  श्रीएस०  नटराजन  अध्यक्ष  ओर  सदस्य  को  सम्मिलित  करके  एक  जांच  आयोग  का
 गठन  किया  गया  इस  आयोग  को  नियुक्ति  के  सम्बन्ध  में  जारी  को  गई  अधिसूचना  इस  जांच  आयोग
 के  विचारार्थ  विषयों  का  उल्लेख  किया  गया  है  जिसे  भारत  के  असाधारण  राजपत्र  में  दिनांक  6-4-87  को
 प्रकाशित  किया  गया  था  और  जिसका  ब्यौरा  मैंने  €-4-87  को  सदन  में  दे  दिया  था  ।

 2.  यह  जांच  आयोग  आध्िक  काये  विभाग  के  अधीन  कार्य  चूंकि  इस  आयोग  का  गठन

 बजटोत्तर  हुआ  अतः  इसके  लिए  प्रावधान  इस  की  अनुदानों  की  मांग  मेंशामिल  नहीं  किया  गया

 चूंकि  आयोग  द्वारा  काये  तुरन्त  आरम्भ  करना  आपेक्षित  है  ओर  तीन  महीने  की  विनिदिष्ट

 अवधि  के  भीतर  सरकार  को  रिपोर्ट  पेश  को  जानी  है  8.50  लाख  रुपया  की  एक  अग्रिम  राशि
 जिसका  आयोग  पर  वतंमान  व्यय  होने  का  अनुमान  है  भारत  की  आकस्मिक  निधि  से  लेने  का  प्रस्ताव

 इस  अग्निम  की  पूर्ति  हमेशा  की  तरह  ससद  के  अगले  सत्र  में  पेश  की  जाने  वाली  पूरक  मांग  के  माध्यम
 से  कर  दी  जाएगी  ।

 )**

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  भी  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 )  **

 श्री  बसुदेव  झाचाय  :  प्रधान  मन्त्री  ने  हमारी  बातों  का  उत्तर  नहीं  दिया  हम  इसके

 +*कार्यवाही  बृत्तास्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 विरोध  में  सभा  से  बाहर  जा  रहे  हैं  ।

 12.26  मण्प०

 तस्पश्चात्‌  श्रो  बसुदेव  श्राचार्य  ओर  कुछ  भ्रन्य  सदस्य  समा-मवन  से

 बाहर  चले  गये

 नियम  377  के  अधीन  मामले

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  अब  नियम  377  के  अधीन  मामले  लिए

 12.26  म०प०

 महोदय  पो  ठासोन  हुए  ।)
 सलयालम  में  पालघाट  में  माइक्रोबेव  के  माध्यम  से  द्रद्शन

 संप्रेषण  सुविधाएं  प्रदान  करने  की  झ्रावश्यकता

 +श्री  बी०  एस०  विजयराधवन  :  पालघाट  में  स्थित  कम  शक्ति  वाला  टी०  वी०

 ट्रांसमीटर  त्रिवेन्द्रम  स ेमलयालम  कायंत्रम  संप्रेषित  नहीं  कर  सकता  सरकार  ने  अब  यह  निर्णय  किया
 है  कि  कालीकट  के  दूरदशंन  केन्द्र  से  माइक्रो  वेव  क ेजरिए  मलयालम  कायेक्रम  प्रसारित  किया

 परन्तु  इससे  केवल  कोचीन  और  कालीक़ट  को  ही  लाभ  होगा  ।

 पालघाट  एक  वह  जिला  है  जिसका  बहुत  तेज  गति  से  औद्योगिक  तथा  शैक्षणिक  विकास  हो  रहा
 दूरदशंन  विकास  वा  एक  महत्वपूर्ण  माध्यम  सिर्फ  हिन्दी  और  अंग्रेजी  में  कार्यक्रम  प्रसारण  होने  के

 कारण  दूरदर्शन  की  उपयोगिता  कम  हो  गई  स्थानीय  लोग  मनोरंजन  कार्यक्रमों  का  भी  आनन्द  नहों
 ले  सकते  क्योंकि  इनको  अपरिचित  सांस्कृतिक  वातावरण  में  तेयार  किया  जाता  है  और  इनमें  स्थानीय
 रुचि  की  कमी  होती  है  ।  पालघाट  मुख्य  रूप  से  एक  जनजातीय  जिला  अनुसूचित  जातियों  और  जन
 जातियों  की  जनसंख्या  भी  बहुत  अधिक  है  |  दूरदशंन  को  जनसंख्या  के  इन  वर्गों  की  आवश्यक्रताओं  को  पुरा
 करना  चाहिए  ।  जब  वर्ष  1985  5  में  प्रधान  मंत्री  ने  इस  क्षेत्र  का  दौरा  किया  था  तो  उन्होंने  इन  लोगों  की
 समस्याओं  में  गहरी  रुचि  दिखायी  माइक्रोवेव  के जरिए  मलयालम  कायेक्रमों  को  14  में  से  10  जिलों
 में  दिखाया  जा  सकता  पालघाट  और  कुछ  दूसरे  जिलों  को  छोड़  दिया  गया

 इसलिए  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  पालघाट  में  माइक्रोकेव  के  माध्यम  से  रलयालम  में
 संप्रेषण  की  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिए  तुरंत  कदम  उठाए  जाएं  ।

 ]

 देश  में  ध्रौद्योगिक  इकाइयों  को  रेलगाड़ियों  द्वारा  कोयले  को  झ्रापृति
 करने  की  प्रणाली  को  पुनः  चाल  करने  को  झ्रायश्यकता

 डा०  चन्द्र  शेखर  त्रिपाठो  :  उपाध्यक्ष  मैं  नियम  277  के  अधीन  सूचना न
 में  दिए  गये  भाषण  के  अंग्रेजी  अनवाद  का  हिन्दी  रू

 —
 *मलतः  मलयालम  में  दिए  गये  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  । हो
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 चन्द्र  शेखर  त्रिपाठी  ]
 देना  चाहता  हूं  कि  |  1987  से  कोयला  वितरण  की  नई  व्यवस्था  लागू  कर  दी  गई  है  जिसके  अंतर्गत
 120  बैगन  स्टीम  कोयला  वाषिक  खपत  करने  वाली  औद्योगिक  इकाइयों  को  सीधे  रेल  द्वारा  कोयला  नहीं

 मिल  सकेगा  और  इन  औद्योगिक  इकाइयों  को  अपनी  कोयले  की  आवश्यकता  अधिक  घन  देकर  पूरी  करने
 के  लिए  मजबूर  होना  पड़ेगा  ओर  इसका  कुप्रभाव  उत्तर  भारत  के  उत्तर

 राजस्थान  और  हिमाचल  प्रदेश  में  स्थित  सभी  ओोद्योगिक  इकाइयों  पर  पड़ना  स्वाभाविक  इन  इकाइयों
 को  सीधे  रेल  द्वारा  कोयला  प्राप्त  न  होने  से  कोयला  प्राप्त  करने  की  लागत  में  25  से  30  प्रतिशत  तक
 की  वृद्धि  होने  की  संभावना  है  और  इस  लागत  की  वृद्धि  का  प्रभाव  उत्पादित  वस्तु  के  मुल्य  पर  पड़ने  के
 कारण  उपभोक्ताओं  को  वस्तुएं  अधिक  मूल्य  पर  प्राप्त  होंगी  और  जिसका  परिणाम  यह  होगा  कि  मूल्य
 सूचकांक  उत्तरोत्तर  वृद्धि  की  ओर  अग्रसर  होगा  ।  साथ  ही  रेल  द्वारा  कोयला  प्राप्त  न  होने  के  कारण  इन
 शौद्योगिक  इकाइयों  को  डम्प  कोयला  प्राप्त  करने  के  लिए  अग्रिम  अदायगी  करनी  पड़ेगी  और  इसका  भी
 सीधा  प्रभाव  इकाई  के  पूंजी  निवेश  पर  पड़ेगा  और  ब्याज  के  वृद्धि  के  कारण  उत्पादनों  की  कीमत  बढ़
 जाएगी  ।  इस  प्रकार  उपभोक्ता  और  भोद्योगिक  इकाइयां  इस  व्यवस्था  के  लागू  हो  जाने  के  कारण  बुरी
 तरह  प्रभावित  हो  सकती  हैं  ।

 अतः  मैं  केन्द्र  सरकार  से  मांग  करता  हूं  कि  उपभोक्ता  और  इन  इकाइयों  को  रक्षा  हेतु  सीधे  रेल
 द्वारा  जैसे  पहले  व्यवस्था  थी  इन  इकाइयों  को  कोयला  आपूर्ति  की  व्यवस्था  की  जाए  जिससे  वस्तुओं  के

 मुल्यों  में  वृद्धि  न  हो और  मल्य  सूचकांक  को  बढ़ने  से  रोका  जा  पके  ।

 ]

 हिमाचल  प्रदेश  की  स्वान  नहर  निर्माण  परियोजनां  सहित
 शिवालिक  परियोजना  का  निर्माण  कार्य  सातवों  योजना

 के  समाप्त  होमे  से  पूर्व  श्रू  करने  को  श्रावश्यकता

 प्रो०  नारायण  चन्द  पाराशर  :  हिमाचल  प्रदेश  के  उना-हमीरपुर  जिलों  में  शिवालिक
 परियोजना  तथा  स्वान  नहर  निर्माण  परियोजना  काफी  वर्षों  स ेभारत  सरकार  के  विधाराधीन  इस
 परियोजना  की  स्वीकृति  और  निर्माण  भूमि  के  कटाव  तथा  हजारों  एकड़  भूमि  को  खेती  योग्य  बनाने  और
 इस  क्षेत्र  की  पारिस्थितिकी  तथा  पर्यावरण  को  बढ़ावा  देने  के लिए  बहुत  आवश्यक  है

 इसलिए  मैं  जल  संसाधन  मन्त्री  और  भारत  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  विश्व  बैंक  अथवा
 और  किसी  अन्तर्राष्ट्रीय  वित्तीय  एजेन्सी  से  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  करते  हुए  इस  महत्वपूर्ण  परियोजना
 को  अंतिम  रूप  देने  तथा  इसकी  स्वीकृति  और  निर्माण  के  लिए  जल्दी  से  जल्दी  कदम  इसके
 साथ  सरकार  यह  भी  सुनिश्चित  करे  कि  कम-से-कम  इस  परियोजना  पर  सातवीं  पंचवर्षीय  यौजना  के
 समाप्त  होने  से  पहले  कार्य  आरम्भ  हो

 तालचेर  स्थित  भारी  जल  संयंत्र  को  चालू  करने  के  लिए
 कदम  उठाने  को  भ्रावश्यकता

 श्री  चिन्तामणि  जेना  :  उड़ीसा  में  तालचेर  में  पश्चिम  जर्मनी  से  आयातित  प्रौद्योगिकी
 ओर  मशीनों  के  साथ  70  करोड़  रुपये  के  निवेश  से  भारत  सरकार  ने  भारी  जल  संयंत्र  1973  में  स्थापित
 किया  था  |  इसका  उद्ृश्य  65  एम०टी०  भारी  जल  प्रतिवर्ष  उत्पादन  करना  जिसका  उपयोग  परमाण
 ऊर्जा  के  लिए  किया  जाना  था  |  वहां  पर  कार्यरत  46  राजपत्रित  और  340  गैर-राजपत्रित  कर्मचारियों
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 के  बेतन  मंहगाई  भत्ते  आदि  आवर्ती  व्यय  प्रतिवर्ष  45  लाख  रुपए  से  भी  अधिक  होगा  और  72  लाख  रुपए
 संयंत्र  को  कच्ची  गस  पहुंचाने  में  ख्च  किए  जाते  इसके  अतिरिक्त  सिन्येसिस  गैस  और  संयंत्र  के  लिए
 दूसरी  आवश्यक  वस्तुओं  की  सप्लाई  के  लिए  14.4  मिलियन  रुपए  खर्च  किए  जाते  परन्तु  संयंत्र  में
 29-4-86  को  हुई  एक  दुर्घटना  के  कारण  उत्पादन  रोक  दिया  गया  और  तब  से  संयंत्र  में  भारी  जल  का
 उत्पादन  बन्द  है  जिससे  सरकारी  राजकोष  में  भारी  नुकसान  होता  इससे  राष्ट्रीय  हित  को  भी  बहुत
 अधिक  नुकसान  हुआ  इस  संयंत्र  का  प्रबन्ध  मंडस  भी  इसे  पुनरुज्जीवित  करने  में  रुचि[नहीं  ले  रहा
 जानकार  व्यक्तियों  के अनुसार  अगर  काफी  पहले  प्रभावशाली  कदम  उठा  लिए  गए  होते  तो  कुछ  महीनों
 में  ही  संयंत्र  को  कारय्ये  करने  योग्य  बनाया  जा  सकता

 मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस  संयंत्र  को  चाल  करने  ओर  भारी  जल  का

 छत्पादन  करने  के  लिए  शी घ्रता  से  कार्यवाही  को

 उड़ोसा  के  जनजातोय  क्षेत्रों  में  विभिन्‍न  रोगों  के  फंलने  को  रोकने
 के  लिये  श्रावश्यक  उपाय  करने  को  झ्ावश्यकता

 श्री  निश्यानन्द  सिञ्र  उड़ीसा  से  जनजातीय  लोगों  की  भारी  जनसंख्या  उनके

 जीवन  स्तर  को  सुधारने  के  लिए  निकट  से  निगरानी  रखने  और  नियमित  अनुवर्ती  कार्यवाही  करने  के

 अतिरिक्त  यह  भी  आवश्यक  है  कि  उन्हें  रोगों  से  बचाने  के  लिए  कुछ  विशेष  ध्यान  देने  की  आवश्यकता

 इन  रोगों  में  स ेएक  रोग  ह ैअथवा  इसे  गरीब  आदमी  का  रोग  भी  जाता  इस  रोग  से

 रोगी  एनेमिक  हो  जाता  है  |  शरीर  के  अंग  मृड़  जाते  जोड़ों  मे ंसूजन  आ  जाती  है  और  वह  रोगी

 घीरे  मर  जाता  ऐसा  महसूस  किया  गया  है  कि  आक्सीजन  और  लाल  रक्त  कणों  की  मात्रा  कम  हो
 जाती  है  और  व्यक्त  मर  जाता  यह  बड़ा  कष्टदायक  उड़ीसा  में  इस  रोए  का  ।]  प्रतिशत  प्रभाव

 है  यद्यपि  यह  पड़ौसी  राज्यों  बिहार  और  क्रान्प्न  प्रदेश  में  भी  व्याप्त  अभी  तक  इसका  वास्तविक

 उपचार  नहीं  मिल  पाया  यह  आवश्यक  है  कि  केन्द्र  सरकार  इस  बारे  में  अनुसंधान  करे  और  उचित

 चिकित्सा  सहायता  के  लिए  विशेषज्ञों  को  वहां  भेजे  |  इ  सके  अतिरिक्त  कुष्ठ  रोग  भी  बढ़  रहा  हमारे
 पास  सिफं  एक  केन्द्र  है  परन्तु  रोगियों  की  संख्या  इतनी  अधिक  हो  गई  है  कि  इससे  समस्या  का  समाधान

 नहीं  हो  सकता  |  इसके  साथ-साथ  जनजातीय  लोग  फेफड़ों  की  बीमारी  से  भी  पीड़ित  यह  दमे  रोग

 नहीं  यह  दौरों  में  नहीं  आता  इसमें  श्वास  लेने  की  क्षमता  कमजोर  पड़  जाती  है  ओर  धीरे-धीरे  रोगी

 मर  जाता  है  ।  यह  दुख  की  बात  है  कि  हमारी  जनसंख्या  के  किसी  जातीय  वर्ग  की
 बीमारियों

 पर  ध्यात  न

 दिया  जाए  परन्तु  हम  वास्तव  में  उनकी  सहायता  करना  चाहते  हैं  |  अतः  केन्द्र  सरकार  को  इस  बारे  में  न

 केवल  आवश्यक  कार्यवाही  ही  करनी  चाहिये  किन्तु  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  की  सहायता  से  जिसका  उपयोग

 सिर्फ  शहरों  के  लिए  होता  रहा  अब  जनजातीय  क्षेत्रों  में
 बीमारियों

 का  इलाज  करने  के  लिए  अस्पताल

 और  अनुसंधान  केन्द्र  स्थापित  किए  जाने  चाहिए  ।

 पूवों  गोदावरी  जिले  के  लिये  पोने  के  पानी  को  व्यवस्था  करने  हेतु ..._'
 आन्श्रप्रदेश  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  श्रौर  पोलावरम

 परियोजना  को  स्वीकृति  देने  को  झ्रावश्यकता

 को  झोहरि  राव  :  मेरा  निर्वाचन  क्षेत्र  राजमुन्द्रों  सूखा  क्षेत्र  है

 जहां  पीने  का  पानी  उपलब्ध  नहीं  है  क्योंकि  वहाँ  पिछले  4  वर्षो  से
 लगातार  सूखा  पड़  रहा  है  ।  पूर्वी  गोदावरी

 जिले  की  बुरूगुपुडी  काडियन  तथा  अन्य  विधान  सभा  के  निर्वाचन-क्षेत्र  भी  सूखे  से  प्रभावित  हैं  ।  इस  क्षेत्र  में
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 श्रीहरि  राव  ]

 मनुष्यों  तथा  पशुओं  के  लिए  पीने  के  पानी  का  नितांत  अभाव  मैं  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं
 कि  ग्रामीणों  को  पीने  का  पानी  प्रदान  करने  के  लिए  ए०आर०डब्ल्यू०यू०एस०  केन्द्रीय  योजना  के  अधीन
 आन्ध्रप्रदेश  राज्य  सरकार  को  पर्याप्त  वित्तीय  सहायता  दी  जाए  ताकि  राज्य  सरकार  इस  योजना  को
 आरम्भ  कर  राके  और  इन  विधान  सभा  के  निर्वाचन-दक्षेत्रों  के  सूख्षा  प्रभावित  लोगों  को  पीने  का  पानी
 प्रदान  किया  जा  सके  ।  मैं  यह  भी  अनुरोध  करता  हूं  कि  पोलावरम  परियोजना  को  जल्दी  से  मंजूरी  दी
 जाये  ताकि  हन  सूखाग्रस्त  क्षेत्रों  को  स्थायी  आधार  पर  पानी  दिया  जा  पोलाबरम  परियोजना
 विशाखापत्तनम  में  इस्पात  संयंत्र  ओर  दूसरे  कस्बो  को  भी  पानी  की  सप्लाई  करेगी  ।

 राजस्थान  में  बसे  बंगालो  परिवारों  के  लिये  श्रनुसूचित
 झनुसचित  जनजातयों  के  लिये  श्रारक्षण  फामूले  को

 जांच  करने  को  झ्ावश्यकता

 श्री  जुफार  सिंह  :  1947  में  हमारे  देश  के  विभाजन  के  समय  बंगला  देश
 लीन  पूर्वी  के  हजारों  बंगाली  परिवार  विस्थापित  हो  गये  |  अनुसूचित  जाति  ओर  जनजाति
 के  लोगों  को  सम्मिलित  करते  हुए  ये  परिवार  गैर-मुस्लिम  जनसंख्या  के  सभी  वर्गों  और  जातियों  से  सबंधित

 हैं  ।  इनके  भारत  में  आने  के  बाद  ये  राजस्थान  सहित  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  बस  गए  इनमें  से  कुछ
 बंगाली  परिवार  राजस्थान  में  कोटा  जिले  की  किशनगंज  तहसीलों  में  भी  बस  गए  इन
 परिवारों  में  बहुत  से  परिवार  अनुसूचित  जाति  तथा  जनज!ति  के  हैं  किन्तु  उन्हें  सरकारी  रिकाडे  में  बंगालो
 के  रूप  में  वर्गीकृत  किया  गया

 कोटा  जिले  में  बसे  हुए  अधिकतर  बंगाली  परिवार  पांडिया
 पारामनिक  जातियों  और  जनजातियों  से  संबं  घित  हैं  जिनको  बंगलादेश  ओर  पश्चिमी  बंगाल  में  अनुसूचित
 जाति  ओर  जनजाति  के  रूप  में  समझा  जाता  है  परन्तु  राजस्थान  में  इस  प्रकार  इन  परिवारों  को

 अनुसूचित  जाति  तथा  जनजाति  को  मिलने  वाले  लाभ  से  वंचित  किया  गया

 अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  राजस्थान  में  बसे  बंगाली  परिवारों  के  प्रति  भेदभाव
 अथवा  दूसरी  जाटियों  और  जनजातियों  के  विरुद्ध  अथवा  में  करिए  गए  भेदभाव  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 भविष्य  में  योग्य  समुदायों  के  साथ  न्याय  करने  और  राजस्थान  की  नामो-शूद्र  तथा  अन्य  बंगाली  परिवारों
 को  अनुसू  चित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  की  सूची  में  शामिल  करने  के  लिए  भारत  सरकार  द्वारा
 आरक्षण  सम्बन्धी  फार्मेले  की  उपयुक्त  रूप  में  पुनः  जांच  की  जानी

 12.36  स०प

 अनुदानों  को  मांगें  ),  1987-88

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  कृषि  मंत्रालय  के  नियंत्रण  के  अधीन  अनुदानों  की  मांगों  पर  आगे  चर्चा  और
 मतदान को  लेंगे  |  चूंकि  मांगों  पर  भाग  लेने  क ेलिए  हमारे  पास  कई  माननीय  सदस्यों  के  अनुरोध  आए  हैं
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 इसलिए  मैं  सभी  माननीय  सदस्यों  से  भी  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे अपना  भाषण  संक्षेप  में  दें  क्योंकि  समय
 बहुत  कम  है  ।

 ]

 श्री  मसदल  हुसेन  :  डिप्टी  स्पीकर  भारत  जंसे  देश  में  एग्रीकल्चर  डिपार्टमेंट
 का  काम  सारे  देश  के  लोगों  को  खिलाना  ओर  रूरल  अन-एम्पलायमैंट  को  सोल्व  करना  इस  बारे  में  यह
 डिपार्टमैंट  टोटली  फेल्योर  है  ।

 आपकी  एनुअल  रिपोर्ट  के  पेज  3,  4  में  आपने  कहा  है  --

 ]

 संशोधित  बीस  सूृत्री  कार्य  क्रम  के  अधीन  कृषि  को  महत्वपूर्ण  स्थान  दिया  गया

 ]

 लेकिन  आपने  इसमें  कितनी  प्रोमीनेन्स  दी  आप  इकनामिक  सर्वे  की  रिपोर्ट  .

 एग्रीकल्चर  में  6,  सातवें  प्लान  में  यह  5.9  परसेंट  और  1986-87  का  जो  एनुअल  प्लान

 है  उसके  आउट-ले  में  यह  5.6  यह  आप  प्रोमीनेन्स  दे  रहे  एग्रीकल्चर  डिपार्टमैंट  को  एक्सेज  करना

 चाहते  हैं  तो इसकी  पहली  शर्ते  होगी  --

 ]

 कृषि  औजा रों  को  खरीदने  के  लिए  उपयुक्त  वित्तीय  सहायता  के  साथ  काश्तकारों  को  भूमि  उवेरक

 तथा  बीज  किसानों  को  लाभप्रद  मूल्य  और  ग्रामीण  बेरोजगारी  को  हल  करना  होगा  ।

 मैं  पहले  प्वाइंट  में  आपके  लेंड  रिफार्म  के  बारे  में  आपको  ही  रिपोर्ट  आपके  सामने  रख्व  रहा  हूं  ।
 1996  तक  सारे  भारत  में  76,06,131  एकड़  जमीन  सरप्लस  डिक्लेयर  थी  और  अकेले  वेस्ट

 बंगाल  में  12  लाख  54  हजार  एकड़  जमीन  सरप्लस  डिक्लेअर  हुई  जो  टोटल  लैंड  का  1/6  आपने
 टोटल  पोजेशन  5821723  एकड़  का  किया  है  और  उसमें  से  वेस्ट-बंगाल  का  1107665  एकड़  आया

 है  ।  इसी  तरह  से  टोटल  लेंड  सारे  भारत  में  ढिस्ट्रीब्यूट  4465960  एकड़  हुई  है  ओर  मेरे  वेस्ट  बंगाल  में

 लैंड  ४  लाख  33  हजार  एकड़  डिस्ट्रीब्यूट  किया  है  ।

 श्रो  गिरघारो  लाल  व्यास  :  मेरा  नहीं  हमारा  कहो  ।

 झरो  सेयद  मसूदल  हुसेन  :  ठीक  आपका  वेस्ट  बंगाल  ।  टोटज  बंनिफिशरी  इण्डिया  में  जितने  हैं
 उसके  50  परसेंट  बेनिफिशरी  हमारे  वेस्ट  बंगाल  में  आपका  जो  लंड  रिफार्म  ऐक्ट  है  उसके  जो

 होल्स  हैं अगर  आप  उसको  बन्द  नहीं  करेंगे  तो
 रैडीकल  लैंड  का  सपना  ही  बनकर  रह  एक  तो

 आपने  सी लिग  262  यूनिट  में  बनायी  है  ओर  उसके  द्वारा  सिगल  या  डबल  इअर  में  उसे  सोलिग  कर  सकते

 इसके  अलावा  जो  भनन्‍्य  आइटम्स  जैसे  कि  रत्रड़  आदि  उनको  उससे  बाहर  रखा

 सोलिग  का  मतलब  तो  यही  होगा  कि  एग्रीकल्चर  लैंड  कुल  पांच  हैक्टेयर  लेकिन  दूसरे  स्टेट्स  में
 मापने  इसको  अभी  तक  नहीं  छेड़ा
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 शो  सेयद  मसूदल  हुसेन  ] शित

 ]
 “  शैक्षिक  और  धर्मार्थ  संस्थाओं  आदि  को  छूट  उपलब्ध  की  गई  2---”

 ]
 आपको  जितनी  भी  वक्‍फ  प्रापर्टी  है  चाहे  वह  मन्दिर  के  नाम  पर  हो  या  मस्जिद  के  नाम  पर

 उसको  भगवान  या  अल्लाह  तो  खाते  नहीं  यह  जो  यू०पी  ०  में  राम  जन्म  भूमि  और  बाबरी  मस्जिद  का
 सवाल  पैदा  हुआ  है  उसके  बारे  सें  सब  जानते  अब  तो  कोर्ट  ही  उसका  फंसला  इस  कारण  मैं
 इस  बारे  में  ज्यादा  कुछ  नहीं  कहना  चाहता  ।  मैं  एक  बात  जरूर  कहना  चाहूंगा  कि  आज  हजारों  मन्दिर
 ओर  मस्जिद  वीरान  पड़े  हुए  हैं  उस  तरफ  किसी  की  नजर  नहीं  जाती  आप  राम  जन्म  भूमि  और
 बाबरी  मस्जिद  वाले  झगड़े  से  सबक  लें  ओर  देखें  कि  कहीं  ऐसा  झगड़ा  भोर  जगह  न  खड़ा  हो  जाये  ।  दूसरी
 बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  मन्दिर  और  मस्जिद  की  जो  जायदाद  है  उसको  लेकर
 शिया  ओर  सुन्नी  सब  आपस  में  लड़  रहे  हैं  ओर  कई  मुकदमे  भी  चल  रहे  इस  पर  भी  आपका  ध्यान
 जाना  चाहिए  ।  अगर  आप  पहले  से  दी  मन्दिर  औरं  मस्जिद  की  जो  सम्पत्ति  उसको  देश  लेते  तो  यह  राम
 जन्म  भूमि  और  बाबरी  मस्जिद  का  सवाल  खड़ा  नहीं  होता  ।  अगर  अब  भी  आप  कोशिश  करें  तो  दोबारा
 राम  जन्म  भूमि  और  बाबरी  मस्जिद  जेसा  कोई  दूसरा  मामला  पैदा  नहीं

 ]

 श्री  राज  कुमार  राय  :  यह  यहां  असंगत  है  ।

 श्री  सेयद  मसूदल  हुसेम  :  यह  पूरी  तरह  से  संगत

 श्री  राज  कुमार  राय  :  बिल्कुल  नहीं  ।

 ]

 थी  सैयद  मसूदल  हुसेन  :  अब  मैं  फाइनेंशल  असिस्‍्टेंस  के  बारे  में  सेबंथ-प्लान  में  से  कुछ  कोट

 करूंगा  |  आप  गांव-गांव  में  फाइनेंशल  असिस्टेंट  छोटे-छोटे  किसानों  को  देते  यह  मैं  पेज  नम्बर  25  में  से

 बोल  रहा  हूं  --

 ]
 सारे  देश  के  लिए  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  अल्पावधि  के  लिए  दिए  जाने  वाले

 ऋषणं  का  लक्ष्य  पूरा  कर  लिया  गया  फिर  भी  क्षेत्रीय  असमानता  बहुत  अधिक  आन्ध्र

 के  मध्य  राजस्थान  इन  आठ  राज्यों  में  कुल  बांटे

 गये  ऋण  का  80  प्रतिशत  हिस्सा  बांटा  गया

 पेज  46  में  इस  के  जो  आंकड़े  दिये  हैं  वह  इस  प्रकार  केरल  पर  हेक्टेयर  718  असम  पर

 हैक्टेयर  4  पश्चिम  बंगाल  1240  रुपये  और  बिहार  1225  यह  कास्ट  आफ  लैंड  आपका

 जो  सेवेन्ध  फाइव  ईयर  प्लान  है  उस-में  यह  क्रिटिसिज्म  आया  इस  डिस्पेरिटी  को  हटाने  को  कृपा

 करें  ।

 इरीगेशन  के  बारे  में  मुझे  इतना  ही  कहना  है  कि  हर  डिपार्टमैंट  की  जो  रिपोर्ट  है  उसमें  एक  दूसरे
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 डिपार्टमेंट  की  रिपोर्ट  में  कहीं  कुछ  मेल  नहीं  खाता  है  ।  इर्रीगेशन  में  जो  ऐन्यूअल  रिपोर्ट  मिनिस्ट्री  आफ
 वाटर  रिसो्सेज  की  उसके  पेज  5  पर  दिया  है  कि  मेजर  मीडियम  और  माइनर  इरगेशन  को  मिलाकर
 675  मिलियन  हैक्टेयर  इरीगेशन  कम्पलीट  हो  चुका  है  सिक्‍स्‍्थ  प्लान  लेकिन  आपके  एकोनामिक
 सर्वे की  रिपोर्ट  के  मुताबिक  अपदु  80-86  इर्रीगेशन  इलाके  के  अन्दर  जो  आया  है  बह  प्िफे  45.1
 मिलियन  हैक्टेयर  है  ।  दो  विभागों  की  रिपोर्ट  में  इतना  अन्तर  आपके  डिपार्टमेंट  की  रिपोर्ट
 कल्चर  मितिस्ट्री  की  जो  रिपोर्ट  है  उसके  मुताबिक  72  परसेंट  जमीन  इरीग्रिशन  के  बाहर  यह  आपने
 स्वीकार  किया  लेकिन  वाथर  रिसॉसेज  इतना  रहने  के  बावजूद  पानी  के  लिए  जमीन  सूखी  रहे  तो
 फसल  की  पैदावार  कंसे  आगे  बढ़ेगी  ?  पंदावार  बढ़ना  बहुत  मुश्किल

 फर्टिलाइजर के  बारे  में  आपकी  रिपोर्ट  में  यह  बात  कही  हुई  है  कि  पर-हैक्टेयर  कन्जम्प्पशन  आफ
 फर्टिलाइजर  सिर्फ  50  कं०जी०  फरटिलाइजर  का  जो  प्रोडक्शन  है  वह  प्रोडक्शन  पूरा  कन्ज्यूम  नहीं  हो
 रहा  इसका  कारण  सिफ॑  एक  ही  है  कि  फरटिलाइजर  की  कीमत  हर  रोज  बढ़  रही  है  ओर

 साइड्स  की  कीमत  हर  रोज  आप  बढ़ा  रहे  इससे  किप्तान  फरटिलाइज़  और  इन्सेक्टिसाइड्स  खरीद  नहीं
 पाते

 किसान  को  मिनिमम  सपोर्ट  प्राइस  देने  के  बारे  में  आपकी  सरकार  ज॑ंसे  चल  रही  है  उस  में
 किसान  बिल्कुल  मारे  जा  रहे  यहां  तो  जब  भी  चर्चा  होती  सभी  कह  देते  हैं  कि  हम  किसान  लेकिन
 किसान  को  मिनिमम  सपोर्ट  प्राइस  देने  के  बारे  में  कितना  ध्यान  दिया  जाता  84-85  में  पंडी  की
 सपोर्ट  प्राइस  आपने  दी  137  85-86  में  142  रुपये  86-87  में  146  रुपये  ओर  87-88  में
 अभी  तक  आपने  डिक्लेयर  नहीं  किया  जूट  की  सपोर्ट  प्राइस  84-85  में  थी  195,  85-86  में  215,
 86-87  में  225  और  87-88  में  240  रुपये  ।  शुगर  कंन  की  सपोर्ट  प्राइस  84-85  में  थी  सिर्फ  ।4

 85-86  में  16  रुपये  50  86-87  भें  ।7  रुपये  और  ४7-88  में  18  रुपये  ।  एक  रुपया  दो
 रुपया  आप  बढ़ाते  लेकिन  आपने  कभी  सोचा  है  कि  आप  दाम  बढ़ाते  हैं  या  घट्टाते  सपोर्ट-प्राइस
 डिक्लेयर  करने  के  वक्‍त  क्या  आपने  सोचा  कि  1986-87  में  आपका  रेट  आफ  इन्फ्लेशन  6.5  था  ?  जब
 रेट  आफ  इन्फ्लेशन  6.5  उसके  बाद  आप  एक-दो  रुपये  सपोर्ट  प्राइस  बढ़ाते  तो  उससे  प्राइस  बढ़ती
 है  या  घटती  यह  भी  आपको  सोचना  पड़ेगा  |  गल्‍ले  में  आपने  जो  सपोर्ट  प्राइस  बढ़ाई  उसका  कोई

 फायदा  नहीं  क्योंकि  इतना  तो  इनसे  क्टिसाइड्स  और  पेस्टिसाइडस  में  ही  खत्म  हो

 जहां  तक  पर-कैपिटा  कंजम्शन  की  बात  फसल  तो  पहले  से  ज्यादा  हुई  आल-टाइम  रिकाडं  है
 ओर  ऐ्रोक्योमेंट  का  भी  आल  टाइम  रिकार्ड  इसको  तो  हम  मानते  हैं  कि  प्रोडक्शन  बढ़ा  लेकिन
 पर-केपिटा  अवेलिबिलिटी  कितनो  बढ़ी  है  ?  प्रोडक्शन  बढ़ने  के  बाद  अगर  देश  के  लोगों  को  सफीशेट  फूड  न

 तब  फिर  प्रोडक्शन  बढ़ा  इसको  भी  हम  मानने  के  लिए  तैयार  नहीं  1985-86  में  पर-कपिटा
 अवेलिबिलिटो  आफ  सी  रियल्स  418,59  ग्राम  पल्सेज़  की  पर-कंयिटा  अवेलिबिलिटी  61.69  ग्राम

 ओर  टोटल  पर-कपिटा  अवेलिबिलिटी  480.  ग्राम  ।986-87  में  पर-कपिटा  अवेलेबिलिटी
 भाफ  टोटल  सी  रियल्स  इंकलूडिंग  पल्सेज़  473.1  प्राम  घी  ।  याती  अवेलेबिलिटी  480.।  ग्राम  पर-कंपिटा
 से  घटकर  478.1  ग्राम  ही  रह  गई  इसी  तरह  से  एडिबल-आयल्स  में  1981-82  में  पर-क्ंपिटा
 अवेलेबिलिटी  4.9  के  ०जी०  थी  जोकि  1985-86  में  घटकर  4  के०जी०  रह  गई  ।  शुगर  की  पर-कंपिटा
 अवेलेबिलिटी  बढ़ी  काटन  क्लाथ  की  पर-कंपिटा  अवेलेबिलिटी  1960-61  में  ।5  मीटर  थी  जोकि
 आज  1985-86  में  14.8  मीटर  घटकर  रह  अब  मैं  आपसे  पूछना  चाहता  हूं  कि  पर-कंपिंदा
 अवेलेबिलिटी  बढ़  रही  है  या  घट  रही  है  ?.  अगर  आप  कहें  तो  काफी  या  दूसरी  चीजों  की  अवेलिबिलिटी
 के  आंकड़े  भी  मैं  आपके  सामने  रख  सकता  हूं  ।
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 [  श्री  सेयद  ससूदल  हुसेन  ]

 अब  मेरा  नेक्स्ट  प्वाइन्ट  एन०आर०ई०पी०  के  बारे  में  इसके  तहत  जो  आपकी  असिस्‍्टेन्स
 गलले  के  बारे  में  उसके  सम्बन्ध  में  मैं  कुछ  कहूंगा  ।  गेहूं  बऔौर  चावल  आप  देते  है  लेकिन  आप  इस  बात  को
 देखें  कि  जो आपकी  टोटल  प्रोक्‍्योमेंट  हुई  उसमें  से  1982  से  1976  तक  25.51  लाख  मी०  टन
 गल्‍ला  आपके  गोडाउन्स  में  हो  सड़कर  बर्बाद  हो  गया  ।

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  श्रोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  :
 लेकिन  आप  तो  कहते  हैं  कि  अवेलेबिलिटी  नहीं  फिर  सड़  कहां  से  गया  ?

 श्रो  सेयद  ससदल  हुसेन  :  यह  तो  आपके  मिस-मेनेजमेट  का  नतीजा
 उसकी  वजह  से  इतना  गल्‍ला  गोडा  उन्स  में  सड़  रहा

 |

 भापका  जो  सिस्टम

 श्री  योगेन्द्र  समकवाना  :  आप  खुद  अपनी  बात  काट  रहे

 भरी  संयद  मसूदल  हुसेन  :  आपकी  रिपोर्ट  में  ही  विपरीत  बातें  है  ।  मैं  आपकी  रिपोर्ट  से  ही  उद्धत
 कर  रहा  हूं  ।

 ]

 आपने  एन०  आर०ई०  पी०  की  तहत  1800-91  में  13.34  लाख  मी०  टन  फड  ग्रेन्स
 1981-82  2  में  ".३३  लाख  मो०टन  फूड  ग्रेन्स  |  198  2-83  में  1.72  लाख  मो०  टन  फड  ग्रेन्स  दिए  ।
 1983-84  में  1.47  लाख  मी०  टन  फूड  ग्रेंस  दिए  ओर  1984-85  में  1.71  लाख  मौ०  टन  फड  ग्रेन्स

 दिए  ।  यह  सारी  फीगर्ज़  आपको  रिपोर्ट  में  और  अगर  मैं  फूड  एण्ड  सिविल  सप्लाईज़  डिपाट्टमेट  की
 रिपोर्ट  को  कोट  करूंतो  आपको  जो  रिपोर्ट  उप्तसे  बहुत  कम  क्वांटिटी  उसमें  दी  गई  आपकी
 आर०एल०ई०जी०पी०  की  रिपोर्ट  को  भी  यही  हालत  अब  मैं  आपका  ध्यान  एक  लेटर  की  ओर
 आकर्षित  करना  चाइता  कुछ  दिन  पहले  मिनिस्टर  आफ  स्टेट  रूरल  एण्ड  श्री  रामानन्द

 ने  एक  लेटर  स्टेट  गबनेमेंट  को  दिया  है  और  मुझे  भी  दिया  जिसमें  लिखा  है

 [  भ्रनुवाद  ]

 डी०पो०डी  ०ए०  कार्यक्रम  में  सभी  संसद  सदस्यों  को  सम्मिलित  करना  चाहिए  ।

 )

 ]
 मैं  कहूंगा  कि  मेरे  स्टेट  में  हर  डिस्ट्रिक्ट  हैडक्वाटंर  में  कमेटी  जहां  हर  एम०पी०  इन्वायटेड

 हर  एम  ०पो ०  वहां  जा  सकता  वहां  पंचायत  *

 ]
 में  टी-सी०सी०  समिति  की  बात  कह  रहा  आप  भी  टी०सी  ०सी  समिति  के  सदस्य  आप

 जिला  परिषद  ओर  पंचायत  समिति  के  पदेन  सदस्य  हैं  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  व्यवधान  मत  डालिए  ।  अनुमति  नहीं  दूंगा  ।

 )
 **

 ]

 श्री  सेयद  मस्‌दल  हुसेन  :  मैं  इतना  कहूंगा  कि  आपने  डी०आर०डी  ०ए७  प्रोग्राम  की  चिट्ठी  दो

 वहां  इलेक्टेड  मैम्बर  रहने  के  बावजुद  भी  इन्वल्यूड  करने  के  लिए  कह  रहे  मैं  आपसे  विनती  करूंगा  कि

 पहले  आप  माननीय  श्री  जनादंन  को  जहां  भी  जिले  क ेएम०  एल०ए०  और  एम  ०पी ०
 उनको  बुलायें  और  उनसे  सलाह-मश्विरा  कम  से  कम  इतना  तो  काम  करें।**ਂ  ***

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  प्रकार  की  चर्चा  की  अनुमति  नहीं  दे

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कायंवाही  वृत्तांत  में  कुछ  भी  सम्मिलित  नहीं  किया  मैं  किसीं  बात
 की  अनुमति  नहीं  देता  ।

 )
 *

 उपाध्यक्ष  भहोदय  :  कार्यवाही  वृत्तांत  में  कुछ  भी  सम्मिलित  नहीं  किया  जायेगा  ।  माननीय  सदस्यों
 ने  जो  भी  टिप्पणियां  की  उन्हें  कार्यवाही  वृत्तांत  से  निकाल  दिया  केवल  श्री  सैयद  मसूदल  हुसेन
 को  ही  बोलने  की  अनुमति

 )
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  अब  आपको  अनुमति  नहीं  दे  सकता  |  बारी  आने  पर  आप॑  बोल  सकते  हैं  ।

 )

 ]

 श्रो  सैयद  मसदल  हुसैन  :  अब  मैं  आपका  ध्यान  को-आपरेटिव  की  ओर  दिलाना  चाहता
 आपरेटिव  लोग  जानते  हैं  कि  यह  स्टेट  सब्जेक्ट  सेन्ट्रल  सब्जैक्ट  नहीं  लेकिन  जो  नास्से  -

 1.00  मनध्प०

 सेन्ट्रल  गवर्नमैंट  के  नाम्से  से  बाहर  जाना  स्टेट  गवनेमैंट  के  लिए  मुश्किल  एपेक्स  बोडी  आपने

 बनाया  ।  नैवार्ड  के  नीचे  स्टेट  कोआपरेटिव  बेंक्स  उसके  नीचे  डिस्ट्रिक्ट  सेन्ट्रन  कोंआपरेटिव  बैंक्स  हैं
 और  उसके  नीचे  प्राइम री  क्रैडिट  सोसाइटो  आपने  बनाया  है'**ਂ

 [  भ्रन॒वाद

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मेरी  अनुमति  के  बिना  कार्यवाही-वृत्तांत  में  कुछ  भी  सम्मिलित  नहीं  किया

 मेरी  अनमति  के  बिना  जो  कुछ  भी  बोला  गया  है  उसे  कार्यवाही  वृत्तांत  से पूरी  तरह  निकाल  दिया

 जायेगा  ।  केवल  उन्हों  का  भाषण  कार्यवाही-वृतांत  में  शामिल  किया  जाएगा  इसके  अलावा  कुछ  भी

 वाही-वृत्तांत  में  शामिल  नहीं  किया  जायेगा  ।
 )

 *कार्य  वाही-वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 223



 अनुदानों  की  मांगें  '987-88  28  1987

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अगर  कुछ  गलत  बोला  गया  है  तो  उसे  मैं  कार्यवाही-वृत्तांत  से  निकाल  दूंगा  ।
 फिक्र  न  मैं  कार्यवाही-वृत्तांत  देखूंगा  ।  अगर  हर  रोज  मैं  इसी  प्रकार  अनुमति  देता  रहा  तो  वही  लड़ाई
 होती  रहेगी  |  इस  प्रकार  मैं  कँसे  कार्य  कर  सकता  हूं  ?  सैं  कार्यवाही  कैसे  चला  सकता  मुझे  बहुत  खेद

 आप  दोनों  पक्ष  शोर  करते  रहिए  ।  यह  कया  हो  रहा  है  ?  मैं  कसे  संचालन  कर  सकता  हुं  ?  मैं  जब  भो

 कुछ  कहता  आप  सुनते  तक  नहीं  हैं  ।

 )**

 ]

 श्री  सेघर  मसूदल  हुसेन  :  कोआपरेटिव  स्टेट  सबजेबट  लेकिन  नेशनल  लेबिल  पर  आपने  जो
 बोडी  बनाया  हर  कोआपरेटिव  सोसाइटी  को  उसकी  डाइरेक्शन  के  मुताबिक  चलना  पड़  रहा
 एन०्सी०्सी०ए०  के  नीचे  स्टेट  कोआपरेटिव  फेडरेशन  उसके  नीचे  डिस्ट्रिक्ट  ग्होलसेल  कन्ज्यमर्स
 कोआपरेटिव  सोसाइटी  है  और  उसके  नीचे  प्राइमरी  कोआपरेटिव  सोसाइटी  इसी  तरह  से
 एन०सी  ०डी  ०सी०  है  और  एन०सी०यू  ०आई०  ये  जितनी  भी  हैं  ये  सब  एपेक्स  बोडी  हैं  और  इनकी
 डाइरेक्शन्स  के  नीचे  सोसाइटी  चल  रही  हैं  और  स्टेट  गवनंमैंट  करा  इनके  ऊपर  कोई  बस  नहीं  आपकी
 जो  पब्लिक  एकान्ट्स  कप्रेटी  उसकी  रिपोर्ट  में  यह  लिखा  है  :

 ]

 संस्थाओं  से  संबंधिब  लोकलेखा  समिति  की  रिपोर्ट  में  कहा  गया  है  :

 महयूस  करती  है  कि  कुछ  राज्यों  में  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  संबंधित
 बिना  राज्य  सरकारों  को  सम्बद्ध  किये  बिना  सीधे  ही  राज्य  सहकारी  बंकों  को  अनुदान  देती

 रही  है  है।”  |

 ]
 आपने  एन०सी  ०  डी  ०सी०  के  जितने  भी  स्पीनिंग  मिल्स  बनाए  1983-84  3-84  में  आपने  लाइसेंस

 दिया  था  193  का  और  !985  तक  सिर्फ  82  इन्सटाल  हुए  कोआपरेटिव  शूगर  मिलों  का  1983-84  3-84
 में  लाइसेंस  दिया  था  276  का  और  1985  तक  इन्सटाल  हुए  हैं  165  कोआपरेटिव  राइस  मिल के  हैं
 689  जिन  में  से  '  **

 184  कार्य  नहीं  कर  रहे  थे  और  113  घाटे  में  चल  रहे

 ]

 यह  १985  की  रिपोर्ट  यह  आपकी  पब्लिक  एका  उन्ट्स  कमेटी  की  रिपोर्ट
 ॥

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  अध्यक्षगीठ  को  संबोधित  कीजिये  ।

 श्री  सैयद  मसदल  हुसेन  :  लेकिन  वह  कुछ  प्रश्न  पूछ  रहे  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  उन्हें  सम्बोधित  नहीं  कर  अगर  आप  ऐसा  करेंगे  तो

 **का्यवाही-वत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 ह  आपसे  प्रश्न  आप  अध्यक्षपीठ  को  सम्बोधित  कोजिए  ।

 श्री  सेयद  रूसदल  हुसेन  :  स्टेट  गवनेमैंट  जान  नहीं  पाती  है  कि  किस  को  आप  कितना  पैसा  देते

 वे  पैसा  अपनी  मर्जी  से  खर्च  करते  तो  मेरा  इतना  कहना  है  कि  आपकी  डाइरेक्शंस  के

 एपेक्स  बोडी  की  डाइरेक्शंस  के  मृताबिक  इनकों  चलना  पड़  रहा  इन  में  जो  कमंचारी  काम  करते
 उनके  बारे  में  आप  क्या  सोचते  इन  सब  कमंचारियों  की  हालत  खराब  है  ।

 ]

 91,000  में  से  सिफे  60,200  पूर्णकालिक  वेतनभोगी  सचिव

 मैं  यह  और  कहना  चाहता  हूं  कि  नेवार्ड  की  डाइरेक्शंस  के  मुताबिक  आपने  हाई  पावर  कमेटी
 बनाई  थी  1983  में  |  ये  जो  एपेक्स  सोसायटी  के  कमंचारी  हैं  उनकी  सैलरी  के  बारे  में  हाई  पावर  कमेटी
 बनाई  उसकी  रिपोर्ट  का  आपने  अभी  तक  क्‍या  किसी  को  पता  नहीं  मैं  सिर्फ  इतना  कहूंगा
 कि  उस  रिपोर्ट  को  आप  जल्दी  से  जल्दी  सदन  में  लाने  की कोशिश  कीजिए  और  सोसाइटीज  के  कमंचारियों
 को  यूनिफामं  पे  स्केल्स  देने  की कोशिश  की  जिए  ।  सो-काल्ड  कोआपरेटर्स  का  सोसाइटी  उठ  जाने  से  कोई
 नुकसान  नहीं  होता  नुकसान  होता  तो  कर्मचारियों  का  नुकसान  होता  अगर  सोसाइटी  खत्म  हो

 तो  कमंचा री  खत्म  हो  जाएंगे  ।

 इतना  कहते  ये  जो  डिमाण्ड्स  में  इनका  विरोध  करता  हूं  ।

 ]

 श्रो  सोमनाथ  रथ  :  उपाध्यक्ष  क्षि  मन्त्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों  का  मैं
 समर्थन  करता  हूं  ।  सम्पूर्ण  विकासशोल  देशों  में  भारत  ने  क्रृषि  के  क्षेत्र  में  काफी  तीव्र  प्रगति  की  काम  के
 बदले  अनाज  कायंक्रम  में  हमें  सफलता  मिली  क्‍योंकि  इससे  अतिरिक्त  खाद्यान्न  समाज  के  कमजोर  वर्गों  को

 पहुंचा  भारत  ने  एक  लाख  टन  गेहूं  इधोषिया  को  दान  किया  बढ़ती  हुई  जनसंख्या  को  देखते  हुए
 कृषि  क्षेत्र  को  सर्वोच्च  प्राधमिग्ता  दी  गई  है  ।  इसके  अन्य  आदान  जैसे  कि
 समय  पर  ऋण  कीटनाशक  जल  उपलब्ध  कराने  का  वैज्ञानिक  तरीका  आदि  पर  भी
 ध्यान  दिया  गया  सबसे  ज्यादा  आवश्यक  है  कृषकों  को  समय  पर  अच्छे  से  अच्छा  बीज  उपलब्ध  कराना  ।
 अब  हमें  देशी  ,  ब्रीडर  फाउंडेशन  अधिक  उपज  देने  वाले  बीज  तथा  प्रमाणित  बीज  की  किसमें
 पैदा  करनी  ऐसा  किये  जाने  की  आवश्यकता

 न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  के  बारे  में  आपको  जानकर  आश्चय  होगा  कि  !  982-83  से  अन्य  वस्तुओं
 के  स्यूनतम  समर्थन  मूल्य  में  30  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  है

 जबकि  सरकार  ने  ढृ.षि  सम्बन्धी  वस्तुओं  के  लिए
 सिफं  10  से  19  प्रतिशत  की  वृद्धि  की  यह  खेद  की  बात  है  कि  आम  लोगों  की  घारणा  यह  है  कि  देश
 को  सम्पूर्ण  अर्थ-व्यवस्था  के  हित  में  खाद्यान्‍नों  का  मूल्य  कम  रखा  जाना  चाहिए  ।  इसके
 उन्नत  देशों  में  स्थिति  भारत  से  एक  दम  उलट  उन  देशों  में  किसानों  को  उचित  मूल्य  मिलें  इसके  लिए
 वहां  के  उद्योगों  द्वारा  गारंटी  लिये  जाने  का  कुछ  भार  उठाना  पड़ता  यहां  पर  भी  इसी  सिद्धान्त  को
 अपनाया  जाना  चाहिये  |

 1972  में  भूमि  की  अधिकतम  सोमा  का  निर्धारण  किया  गया  इसको  सभी  राज्यों  में
 क्रियान्वित  नहीं  किया  गया  फसल  बीमा  योजना  स्वागत  योग्य  लेकिन  इस  समय  यह  सिर्फ  उन
 किसानों  तक  हो  सीमित  है  जो  कि  सहकारिता  ऋण  संस्थाओं  से  ऋण  लेते  दरमसल  यह  ऋण
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 सोसनाथ

 अदायगी  के  लिए  बी  भा  योजना  यह  सभी  किसानों  को  दी  जानी  इस  बारे  मैं  आए  के  माध्यम
 से  माननीय  मंत्री  जी  का  ध्यान  आकर्षित  करवाना  चाहुूंगा  कि  नाबार्ड  कुछ  सहका  री  सप्रितियों  को
 वार  उड़ीसा  में  ऋण  सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  करवा  रहे  इसके  किपानों  को  ऋण  नहीं
 मिल  रहा  है  तथा  इससे  उन्हें  राज  सहायता  भी  नहीं  मिलती  इससे  उत्पादन  में  कमी  तो  अवश्य  ही
 आयेगी  ।  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मन्त्री  जी  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  कुछ  विशिष्ट  उपाय  करें
 ताकि  उड़ीसा  में  किसानों  को इस  ऋण  सुविधा  का  लाभ  मिल

 गन्‍ने  के  बारे  में  मै ंआपको  बताऊंगा  कि  चीनी  के  आयात  पर  हमें  अत्यधिक  विदेशी  मुद्रा  खर्च
 करनी  पड़ती  इस  वर्ष  चीनी  की  खफ्त  86  लाख  टन  से  लेकर  87  लाख  टन  होने  की  सम्भावना
 लेकिन  इस  बात  की  आशंका  है  कि  हमारे  द्वारा  लगाया  गया  76  लाख  टन  अनुमान  के  प्रति  शायद
 उत्पादन  70  लाख  टन  से  अधिक  न  1981-82  में  चीनी  मिलों  में  84  लाख  टन  चीनी  का  उत्पादन

 हुआ  ।  इससे  पता  चलता  है  कि  चीनी  मिलों  में  84  लाख  टन  या  इससे  अधिक  चीनी  का  प्रति  वर्ष  उत्पादन
 किया  जा  सकता  कारण  कया  है  ?  चीनी  मिलें  अपनी  अधिकतम  क्षमता  को  उपयोग  में  क्यों  नहीं  ला  रही

 हम  चीनी  का  क्या  आयात  कर  रहे  इसका  कारण  है  कि  हमने  गन्ने  के  लिए  समर्थन  मूल्य  17  रुपये
 प्रति  क्विंटल  निर्धारित  किया  इसमें  वृद्धि  की  जानी  चाहिये  और  गन्ना  उत्पादकों  को  लाभकारी  मूल्य
 दिये  जाने  च'हिएं  ताकि  हम  चीनी के  क्षेत्र  में  आंत्म-निर्भर  बन  सकेंगे  ।

 कृषि  लागत  और  मूल्य  आयोग  में  मन्त्रालय  ने  तीन  सदस्यों  को  किसानों  में  से  चुना  है  परन्तु  ये

 पूर्ण-कालीन  सदस्य  नहीं  हैं  ।  ये  अंशकालीन  इन्हें  भी  कृषि  लागत  और  मूल्य  आयोग  के  अन्य  सदस्यों
 की  भांति  का  करना  चाहिये  ।

 उवरक  का  देश  में  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  नये  कारखाने  खोले  जाने  का  प्रयास  किया  जा  रहा
 देशी  तथा  आयातित  उबरक  के  लिए  1986-87  तथा  1987-88  में  निम्न  राज  सहायता  दी  गई  :

 देशी  1986-87  17,00  करोड़  रुपये

 1987-88  1750  करोड़  रुपये

 ग्रायातित  1986-87  193  करोड़  रुपये
 1987-88  8  160  करोड़  रुपये

 भारत  उर्वरक  का  आन्तरिक  उत्पादन  नहीं  है  ओर  इसके  लिए  हम  पूरी  तरह  आयात  पर
 निर्भर  रहते  हमारे  देश  में  पोटासिक  उर्वरक  का  उत्पादन  करने  के  लिए  कदम  उठाये  जाने
 यदि  उवेक  की  उत्पादन  लागत  कम  नहीं  की  जा  सकती  तो  राजसहायता  को  कम  करने  का  एक  ही  उपाय

 है  उबरक  के  बिक्री  मूल्य  में  वृद्धि  करना  जो  कि  कृषक  के  लिए  अलाभकारी

 बजट  पेपर  के  अनुसार  1987-88  में  सरकार  चावल  ओर  गेहूं  की  निम्नलिखित  मात्रा  का
 उत्पादन  होने  की  आशा  रखती

 गेहूं  110  लाख  टन

 चावल  92.67  लाख  टन

 केन्द्रीय  भंडारण  से  खा्ान्नों  क ेबितरण  में  78.76  रुपये  प्रति  क्विंटल  राजसहायदा  दी  जाती  है
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 तथा  वर्ष  के  दौरान  सम्पूर्ण  राजसहायता  2000  करोड़  रुपये  होने  की  औशा  राजसहायता  को
 कितना  कम  किया  जा  सकता  है  यह  देखना  सरकार  का  काम

 पिछले  35  वर्षों  में  कषि  में  लगे  प्रति  व्यक्ति  की  आमदनी  में  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई  है  जबकि  70
 प्रतिशत  आबादी  कृषि  में  लगी  हुई  किलोग्राम  में  प्रति  व्यक्ति  खाद्यान्न  की  खपत  किक्षानों की  किलो
 इस  समय  यह  बढ़कर  सिर्फ  किलोग्राम  पहुंची  है  ।  हेक्टेयर  से  कम  वाले  किक्षानों  की
 यामि  कि  नाममात्र  के  किसान  56.5  आप  देखेंगे  कि  इन  नाममात्र  के  कृषकों  को  कृषि  श्रमिक  बता
 दिया  गया  है  ।  ओर  इससे  श्रमिकों  की  आबादी  बढ़ी  के  दोरान  कृषि  श्रमिकों  की  प्रतिशतता
 22.9  थी  ।  आई है  में  यह  हो  गई  तथा  यानि  कि  में  36.3  इसी  कारण से  गांवों  में  प्रति  व्यक्ति
 आय  में  कमी  आई  है  तथा  हमारे  छोटे  किसान  यानि  कि  सोमान्त  कृषक  केवल  नाममात्र  किसान  बनकर
 रह  गये  नाममात्र  के किसान  मजदूर  बन  गये  हरित  क्रान्ति  को  कुछ ही  क्षेत्रों  मे ंसफलता  मिली

 पिछले  35  वर्षों  में  च्ाद्यानन  के  उत्पादन  में  तीन  ग्रुनी  बढ़ोतरी  हुई  है  |  परन्तु  धान  का  उत्पादन  40  से
 प्रतिशत  के  बीच  हो  स्थिर  बना  वास्तव  में  गेहूं  का  उत्पादन  भी  प्रतिशत  से  बढ़कर  30.3

 प्रतिशत  हो  गया  ।  चने  के  उत्पादन  में  कमी  आई  तिलहन  का  उत्पादन  भी  वास्तव  में  स्थिर  ही  रहा  ।
 तिलहनों  का  उत्पादन  विदेशी  लाख  टन  से  लाख  टन  के  बोच  हो  रहा  जिसको  वजह  से  हमें  खाद्य  तेलों
 के  आयात  पर  भारी  विदेशी  मुद्रा  खर्च  करनो  पड़ी  ।  हुई तथा  तथा  ata  के  बीच  की  अवधि  में
 उत्पादन  में  चार  करोड़  तथा  चार  लाख  टन  की  वृद्धि  हुई  तथा  इसमें  से  तान  चोथाई  तो  पंच

 आंध्र  उत्तर  प्रदेश  तथा  मध्य  प्रदेश  द्वारा  परन्तु
 पश्चिम  बंगाल  तथा  अन्य  राज्यों  में  उत्पादन  में  कोई  सुधार  नहीं  हुआ  है  ।  बढ़ती  हुई  आबादी  के  कारण
 इन  राज्यों  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्रति  व्यक्ति  आय  में  निश्चित  रूप  से  गिरावट  आई  है  ।  यह  बहुत  ही  आश्चयं
 की  बात  है  कि  से  पूर्व  इन  क्षेत्रों  में  कृषि  उत्पादन  सबसे  अधिक  परन्तु  हरित  क्रान्ति  के  बाद
 इसमें  कमी  आई  एक  जमाने  में  जो  क्षेत्र  बहुत  ही  समृद्धशाली  थे  अब  उनके  उत्पादन  में  कमी  हुई  है  ।
 इस  संदर्भ  में  मै ंसिऊं  यह  निवेदन  करूंगा  कि  रिजवं  बेंक  ने  एक  समिति  नियुक्त  की  थी  तथा  श्रो  सेन  ने
 रिपोर्ट  दी  है  जिसमें  कहा  गया  है  कि  इन  सभी  क्षेत्रों  पूर्वी  पव॑तीय  राज्यों
 उठाऊ-सिंचाई  जल  विपणन  सुविधाएं  आदि  प्रदान  करनी  मुझे  आशा
 है  कि  सरकार  सेन  समिति  की  सिफारिशों  को  दक्षिण-पूर्वी  राज्यों  को  सहायता  प्रदान  करने  क॑  लिए  ल।गू

 नहीं  से  पूर्व  ये  क्षेत्र  बहुत  द्वी  समृद्ध  हरित  क्रान्ति  के  बाद  इनके  उत्पादन  में  गिरावट  आई

 उड़ीसा  राज्य  में  गंजम  जिला  एक  कृषि  प्रधान  जिला  लेकिन  वहां  पर  कोई  कृषि
 विद्यालय  नहीं  है  ।  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  को  वहां  पर  एक  कृषि  विश्व  विद्यालय  खोलना  चाहिये  ।
 भारत  सरकार  ने  गंजम  जिले  के  भंजनगर  में  एक  के  ०वी  ०के०  केन्द्र  खोला  है  ।  परन्तु  कई  वर्ष  बीत  जाने  के
 बाद  भी  यह  काय॑े  नहीं  कर  रहा  यह  कब  कार्य  करना  शुरू  करेगा  ?  ये  कृषि  विकास  केन्द्र  ***

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  शोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्द्रो  योगेन्द्र  मकवाना )  :  कृषि
 विज्ञान  कन्द्र  करते  हैं***

 श्रो  सोमनाथ  रथ  :  सुधार  करने  के  लिए  धन्यवाद  ।  हम  इन्हें  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  भी  कह  सकते
 इन  केन्द्रों  का  काय॑  है  कृषकों  क्रो  शिक्षा  देना  तथा  उत्पादन  में  वृद्धि  परन्तु  यदि  एक  क्ृष  विकास
 कंन्द्र  दो  वर्ष  में  पूरा  होना  है और  यह  सात  वर्ष  लेता  है  तो  ऐसे  केन्द्र  के  होने  का  फायदा  क्या  हू  ?
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 सोमनास  रथ  ]

 मद्दोदय  सरकार  ने  कुछ  राज्यों  में  चावल  उगाओ  कार्यक्रम  शुरू  किया  ऐसा  उड़ीसा
 में  भी  नाममात्र  के तथा  सीमान्त  किसानों  को  2  या  तीन  किलो  के  उवंरक  के  छोटे  पैकेट  सप्लाई  नहीं
 किये  गये  उन्हें  40-50  किलोग्राम  के  पेकेट  आपस  में  बांट  लेने  के  लिये  दिये  गये  ये  लोग  इन्हें
 खरीद  नहीं  सकते  और  इस  योजना  का  लाभ  नहीं  उठा  दूसरी  बात  है  बेंकों  की--शी्ष  विपणन

 समितियां  किसानों  को  राजसहायता  नहीं  लेने  दे  रहो  वे  इसका  दुरुपयोग  करते  किसानों  का शोषण
 करते  हैं  तथा  राजसहायता  का  उपयोग  उनके  द्वारा  उठाये  गये  नुकसान  के  लिए  करते  इसी  तरह
 सम्बल  आदि  किसानों  को  दी  जानी  शुरू  में  तो  उड़ीसा  में  यह  अच्छी  तरह  कार्य  कर  रहा  था

 परन्तु  इस  समय  यह  योजना  ठीक  तरह  से  कार्य  नहीं  कर  रही  में  माननीय  मन्‍्त्री  जी  से  अनुरोध  करूंगा
 कि  वे  वहां  पर  एक  समिति  यह  देखने  के  लिए  भेजें  कि  अब  यह  किस  तरह  का  कार्य  कर  रहो

 ]
 श्री  जुझार  सिह  :  उपाध्यक्ष  कृषि  विभाग  की  मांगों  का  समर्थन  करने  के

 लिए  मैं  अपने  विचार  व्यक्त  कर  रहा  हूं  ।  कृषि  विभाग  हमारा  सत्रसे  महत्वपूर्ण  विभाग  देश  की  चालीस
 प्रतिशत  इनकम  हमें  कृषि  क्षेत्र  स ेमिलती  इसलिए  इसके  विकास  के  बारे  में  हमें  बहुत  ध्यानपूर्वक  चलने
 की  आवश्यकता  है  ।  मैं  खास-खास  नुद्दे  हैं  उन  पर  ही  अपने  विचार  प्रकट  करना  चाहूंगा  ।  यह  बात  सही  है
 कि  पिछले  तोन  दशकों  में  हमारे  कृषि  विभाग  ने  उन्‍नति  की  है  |  जो  देश  आज  से  तीन  दशक  पूवं  घाटे  में
 जा  रहा  था  उसको  सरप्लस  में  लाया  गया  द्मारे  पास  आज  काफी  बड़ा  अनाज  का  भंडार  है  ओर  दूसरे
 देशों  को  भी  हम  निर्यात  करने  की  स्थिति  में  ca  उपलब्धि  के  लिए  मैं  क्रषि  विभाग  के  वैज्ञानिकों  और
 कमंचारियों  को  बधाई  देना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  जो  कार्य  किया  है  बह  सराहनीय
 यह  तथ्य  है  हमारी  आज  से  तीस  बरस  पहले  जो  स्थिति  थी  उसमें  काफी  सुधार  भाया  लेकिन  दूसरे  देशों
 से  हम  मुकाबला  करें  ओर  उनकी  प्रोडक्शन  को  देखें  तो  हमें  अभी  बहुत  कुछ  करने  की  आवश्यकता  और
 दूसरे  देशों  के  मुकाबले  हम  अभी  भी  काफो  पिछड़े  हुए  इस  दिशा  में  मैं  आपको  प्रोडक्शन  के  कुछ  आंकड़े
 देना  चाहता  गेहूं  मे ंआयरलैंड  में  सात  हजार  दो  सौ  इक्यानवें  किलोग्राम  प्रति  डेनमाक्क॑  में
 सात  हजार  पच्चानवें  किलोग्राम  प्रति  नीद  रलेंड  में  हजार  770  किलो  ग्राम  प्रति  हेक्टेयर  और
 इसके  मुकाबले  में  भारत  में  एक  हजार  एक  सो  अड़तालीस  किलो  ग्राम  प्रति  हेक्टेयर  पैदावार  होती  है  जो
 फरीब-करीब  '/3  से  कम  आती  इसलिए  यह  प्रश्न  उठता  है  Fe  हमारी  इतनी  उपलब्धि  के  बाद  भी  जो
 हमारा  पर  हेक्टेयर  में  प्रोडक्शन  है  वह  दूसरे  देशों

 के मुकाबले  बहुत  कम  इसको  कंसे  सुधारें  और  कसे
 उत्पादन  बढ़ायें  यह  कृषि  विभाग  को  सोचना  इसी  तरह  से  चावल  के  फिगर्स  मैं  आपके  सामने  पेश
 करना  चाहता  साउथ  कोरिया  मे  हजार  दो  सो  पैंतोस  किलो  ग्राम  प्रति  हेक्टेयर  नाथ  कोरिया
 में  छः  हजार  187  किलो  ग्राम  प्रति  जापान  में  हजार  दो  सो  पैंतीस  किलो  ग्राम  प्रति  हेक्टेयर
 ओर  भारत  में  दो  हजार  पच्चीस  किलो  ग्राम  प्रति  हेक्टेयर  में  चावल  की  पेदावार  है  /3  की  ।  गेहूं  और
 चावल  जो  हमारी  मुख्य  फल  है  उसकी  यह  स्थिति  अन्य  क्षेत्रों  मे ंहमारी  पैदावार  के  बढ़ने  की  गंजाइश

 इसकी  तरफ  सरकार  को  ध्यान  देने  की  जरूरत
 हु

 दूसरी  बात  मैं  जिसके  ऊपर  माननीय  मंत्री  जो  का  ध्यान  आकर्षित  चाहूंगा  वह  है  कि  पिछले  चार
 सालों  में  हमारी  प्रोडक्शन  करीब-करीब  स्टेटिक  1986-87  में  हमारा  टार्गेट  160  मिलियन  टन  का

 उसके  मुकाबले  150-151  मिलियन  टन  हम  पैदा  कर  यह  आंकड़े  पिछले  चार  सालों  से  इतने
 हो  चले  आ  रहे  यह  भी  सोचने  की  बात  जो  लक्ष्य  हमने  निर्धारित  किये  हैं  उनके  पूरा  न  होने  के  भो
 कई  फंक्ट्स  हो  सकते  है  ज॑स  मानसून  का  स्टेडी  न  होना  भादि  इन  कारणों  से  पेंदावार  पर  फर्क  पड़ता  है  ।  पर
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 यह  भी  सही  है  कि  जिस  अनुपात  में  हमें  पर  हेक्टेयर  में  उत्पादन  बढ़ाना  चाहिये  था  वह  हमने  नहीं  बढ़ाया
 सातवों  पंचवर्षीय  योजना  में  180  मिलियन  टन  पैदावार  का  हमारा  लक्ष्य  ह ैउसको  मौजूदा  समय  में

 हम  कंसे  पूरा  कर  यह  भी  चुनौती  का  विषय  मैं  इस  दिशा  में  एक  वात  की  तरफ  सदन  का  ध्यान
 आक्ृष्ट  करना  चाहता  हूं  वह  यह  कि  हिन्दुस्तान  की  एग्रीकल्चर  पापुलेशन  आज  75  प्रत्तिशत  है**  हम
 आजाद  हुए  थे  तब  भी  हपारोी  कुल  जनसंख्या  का  75  प्रतिशत  हिस्सा  कृषि  या  कृषि  कार्यों  से  सम्बन्धित

 परन्तु  उस  समय  उसकी  तादाद  मात्र  25  करोड़  क्योंकि  उन  दिनों  हमारी  जनसंख्या  कम  थी  ।
 आज  क्ुषि  या  कृषि  कार्यों  से  सम्बन्धित  लोगों  को  संख्या  3  करोड़  हो  गई  वह  भी  कुल  जनसंख्या  का
 यह  75  प्रतिशत  के  लगभग  ही  उसके  प्रतिशत  में  आजादी  प्राप्त  होने  के  आज  तक  कोई  कमी

 नहीं  हुई  है  ।  दूसरे  तरीके  से  देखा  जाए  तो  28  करोड़  अधिक  की  बुद्धि  हुई  कृषि  पर  आधारित  लोगों
 की  संख्या  तब  से  अब  तक  लगभग  डबल  हो  गई  और  उसके  प्रतिशत  में  किसी  तरह  का  अन्तर  नहीं  पड़ा

 मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मन्त्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  अप  किस  परसेंटेज  में  इस  देश  में

 एग्रोकल्च रल  पौपूलेशन  को  मेन्टेन  करना  चाहते  क्या  आप  इसी  तरह  से  क्षि  पर  हँवी  पोपूलेगन  को
 डालकर  ?  विकास  करना  चाहते  हैं  और  इस  स्थिति  को  कहां  तक  सस्टेन  कर  मैं  आपको  अमेरिका
 ओर  कनाडा  के  आंकड़े  देना  चाहता  हूं  कि  उन  देशों  में  कृषि  पर  आधारित  जनसंख्या  में  प्रतिशत  की  दृष्टि
 से  कितना  उतार-चढ़ाव  आया

 अमेरिका  में  1970  में  3.7  परसेंट  लोग  कृषि  से  जुड़े  1979  में  उनका  प्रतिशत  घटकर  2.8  रह
 1980  में  वह  और  घटकर  2.10  रह  1982  में  2  परध्षेंट  रह  गया  तथा  198  में  उसमें  ओर

 गिरावट  आई  तथा  वह  मात्र  1.9  प्रतिशत  रह  गया  ।  इसी  तरह  से  +.नाडा  में  जहां  170  में  ४.2  प्रतिशत

 जनसंख्या  कृषि  स  सम्बद्ध  1975  में  उसका  प्रतिशत  घटकर  6.5  रह  1980  में  5.7  तक
 198  2  में  और  घटकर  4.6  पर  आ  गया  ओर  1983  में  उसमें  ओर  ज्यादा  गिरावट  आई  ओर  वह  सिफं
 4.3  प्रतिशत  रह  गया  |  यदि  आप  चाहे  तो  मेरे  पास  7  देशों  के  आंकड़े  मैं  उत  तब  के  फोय्स  कोट  कर
 सकता  रूस  के  बारे  में  बताना  चाहता  जहां  1970  में  25.7  १रसेंट  पोपुल  शन  कृषि  से  सम्बद्ध
 1975  में  वह  अ्तिशत  घटकर  20.5  रह  1980  में  उसमें  ओर  भी  गिरावट  आई  और  वह
 16.4  परसेंट  रह  1982  में  15.1  परसंट  हा  गया  तथा  1983  में  ओर  गिरावट  आकर  14.9  रह
 गई  है  ।

 आपके  साममे  इन  आंकड़ों  को  रखने  का  मेरा  मतलब  यह  है  कि  जिन  देशों  में  ज्यो-ज्यों  आर्थिक
 तरक्‍को  होती  वहां  एग्रीकल्चर  पोपूलेशन  की  परसेंटेज  लगातार  घटता  ही  चला  गया  ओर  तभी  उनका
 जनरल  स्टैंड  आफ  लविंग  बढ़ा  किसो  भा  देश  को  तरक्की  का  भानदंड  यही  होता  है  कि  धीरे-धर

 एग्रीकल्चर  से  पोपूलेशन  दूसरे  फोल्ड्स  में  डाइवर्ट  होती  चाहे  इंडस्ट्रीज  में  बढ़े  या  किश्षी  दूसरे  फोल्ड

 परन्तु  कृषि  से  हट  मैं  नहीं  समझता  कि  आप  इतनो  सारी  पवूलेशन  का  पर  निर्भर
 करके  कंश्व  विकास  कर  वह  कदापि  सम्भव  नहीों  मैं  आपक  माध्यम  से  जानना  चाहूंगा  कि

 आपकी  पोलिसी  क्‍या  है  ओर  अल्टीमेटली  आप  एग्रीकल्चरल  पर  कितने  परसेंट  पोपुलेशन  को  लेकर  चलाना

 चाहते  हैं  ताकि  खाद्यान्न  के  मामले  में  भी  आत्म-निभंरता  बढ़े  ओर  अधिक  जनसख्या  का  दूसरी  तरफ

 व्सिफिकेशन  भी  हो  ।  इस  दिशा  में  हमारे  देश  में  बहुत  ज्यादा  प्रयास  नहीं  किए  गए  इतना  हूं
 एग्रोकल्च  र  से  सम्बद्ध  जितने  दूधर  एलाइड  सब्जेक्ट्स  जंसे  फिश  ओर्चाड

 उनकी  तरफ  भो  हम  अभी  सब्सरटेश्यल  पोपूलेशन  को  डाइवर्ट  नहीं  कर  पाये  वंसे  में  मानता  हूं
 कि  डे  री  की  तरफ  डाइबर्ट  करने  की  काफो  कोशिश  को  गई  हैं  ओर  देश  में  द्रुध  का  उत्पादन  बढ़ा  सातवीं

 पंचवर्षीय  योजना  में  आपने  जो  51  मिलियन  टन  का  टागेंट  रखा  मुझे  पूरी  उम्मीद  है  कि  आप  उस
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 जुकार  सिह  ]

 टार्गेट  को  एचीव  कर  पाएंगे  लेकिन  इन  टम्सं  आफ  उसे  हम  डेयरी  उद्योग  की  ओर  डाइवर्ट  नहीं
 कर  पाये  हैं  ।

 |
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रत्येक  को  अधिक  से  अधिक  केवल  10  मिनट  दिए  गए  इस  समय  भाप

 मिनट  ले  चुके  हैं  ।  संक्षेप  में  कहने  को  कोशिश  कीजिए  ।

 |
 श्री  जुकार  सिह  ।  केवल  5  मिनट  लिए

 मैंने  अभी  शुरू  भी  नहਂ  किया

 |

 अभी  तो  मैंने  शुरू  किया  है  ।

 [  अनुवाद  ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अनेक  वक्‍ता  कृषि  एक  महत्वपूर्ण  विषय  प्रत्येक  इसमें  भाग  लेना

 चाहता

 श्री  जकार  अमी  तो  बो  नने  के  लिए  बहुत  शेष  मैं  यट  कहना  चाहता  था  कि  जब  तक  आप

 यह  टार्गेट  फिक्स  नहीं  करेगे  कि  एग्रीकः  चर  पर  कितने  परसेंट  पोपूलिशन  को  सस्टेन  करता  चाहते  हैं  तब  तक
 आ्िक  विकास  सम्भव  नहीं  है  ।  जब-ज  ब  पोपूलेशन  बढ़ती  हर  टाइम  आप  एक  ही  फार्भूला  लगाते  हैं  कि

 एग्रीकल्चर  लेंड  सोलिग  कम  करो  !  यटि  आबादी  बहुत  हो  गई  परन्तु  आप  आबादी  को  दूसरी  तरफ  डाइबर्ट
 करने  की  क्यों  नहों  सोच  रहे  बढ़ी  पोपूलेशन  को  आप  एग्रीकल्चर  के  काम  में  ही  लगाकर  क्‍यों
 काश्तकारों  के  दिमाग  में  बार-बार  अनस  टी  पेंदा  करना  चाहते  जिन्होंने  काफी  मेहनत  की  मब
 प्रोडक्शन  बढ़ाया  है  और  उसे  निरन्तर  बढ़।ने  की  दिशा  में  प्रयत्नशील  हैं  ।  हर  चौथे  या  पांचवें  साल
 आय  एक  नया  फार्मूला  ले  आते  है  कि  अब  ए प्रोकल्चर  को  लैंड  सीलिग  और  कम  कर  दी  यह  उचित
 ओर  व्यावहारिक  नहीं  है  ।

 उपाध्यक्ष  लेंड  सीलिग  के  बारे  में  भो  में  कुछ  निवेदन  करना  चाहता  गांवों  में  जो

 एग्रोकल्चरल  सेक्टर  मे  रहने  वाल  लोग  है  वे  श  के  क  मुकाबले  में  काफी  पिछड़े  हुए  हैं  दोनों  में  बहुत
 इम्बेलेंस  इसका  नाम  यह  है  कि  एग्रोकल्चर  लेबर  को  डली  वेजेज  मात्र  रु०  2.50  से  लेकर  ।4  रुपए
 तक  यह  इसलिए  है  कि  वह्ा  पर  ज्यादा  वेजेज  देने  की  पोजीशन  नहीं  शहरों  को  इंडस्ट्रियल  लेबर

 दो  हजार  रुपए  तक  पर  मंथ  ले  रहे  है  जा  गाव  के  बड़े  से  बड़े  काश्ईकार  को  भी  नहों  मिलतो  दोनों  का

 श्ेद  आपको  स्वयं  सोचना  चाहिए  ।  आप  तो  एक  बात  सोचते  हैं  कि  एग्रोकल्चर  की  सीलिग  कप  कर  दो

 बढ़ी  जनसंख्या  को  रोजगार  मिल  जाएगा  ।  ०ह  बात  ठीक  है  कि  रोजगार  मिल  लेकिन  उससे

 एग्रोकल्चर  को  काफी  नुकसान  होगा  और  जो  रोज  पर  मिलेगा  वह  फाल्स  भुलान  मात्र  का  राजगार  होगा
 क्योंकि  अपने  जो  अपनी  एमग्रीकल्चर  रिपोर्ट  प्रस्तुत  को  है  उत्तमे  भी  आपने  यह  बताया  है  कि  आप  छोटे  व

 सीमांत  कृषकों  का  पर  कंपीटा  प्र!डक्शन  नहीं  बढ़ा  यह  इस  बात  का  हूं  सबूत  है  कि  आप  छोटे-छोटे
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 टुकड़ों  में  एग्रीकल्चर  का  प्रोडक्शन  नहीं  बढ़ा  पाते  हैं  और  कारण  है  कि  पिछले  “  सालों  में  देश  का
 प्रोडक्शन  स्टेगनेट  हो  भया

 अग्र  में  फिर  सीलिग  के  बारे  में  निवेदन  करना  चाहता  मैं  राजस्थान  से  आता  हुं  ।  देश
 में  राजस्थान  जिओग्राफिकल  एरिया  की  दृष्टि  से  दूसरे  नम्बर  पर  गाता  वहां  लैण्ड  मास  अधिक
 इरिगेशन  काफी  बढ़ा  है  और  प्रदेश  की  जो  पापुलेशन  उसमें  लेबर  पापुलेशन  दूसरों  बेः  मुकाबले  बहुत
 कम

 1.32  म०  प०

 सोमनाथ रथ  पोठासोन  हुए  ]

 सभापति  मैं  लंण्ड  सीलिग  के  बारे  में  बात  कर  रहा  था  ।  राजस्थान  में  सबसे  पहले  |  66
 में  लेण्ड  सीलिंग  लाया  गया  और  सरकार  ने  जो  लेण्ड  सोलिग  लगाया  उसके  अनुसार  मात्र  दो  सौ  मन

 पैदावार  दे  सकने  जितनी  भूमि  पर  लंण्ड  सीलिय  लगाई  ।  पहले  तो  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  किसी  भी

 राज्य  में  पैदावार  पर  सीलिग  नहों  है  राजस्थान  में  ही  फंदावार  पर  यह  लेण्ड  सीलिंग  क्‍यों  लगी  क्या

 200  मांड्स  के  पैदावार  पर  एक  परिवार  ऊपर  प्रापरली  सस्टेन  हो  सकता  है  ?  पिछले  20  वर्षों  में  कृषकों
 ने  उस  लैण्ड  को  मेहनत  ₹रके  इम्प्रव  किया  और  200  मांड्स  की  पैदावार  से  अधिक  उत्पादन  करने  लगे  हैं  तो

 अब  आप  उसको  फिर  डीस्टेबिलाइज  करना  चाहते  हैं  और  उनके  ऊप्रर  नये-नये  लण्ड  सीलिग  के  फार्मूले
 एप्लाई  करने  की  कोशिण  करते  सभापति  राजस्थान  ही  एक  ऐसा  स्टेट  है  जहां  पर  लेण्ड  मास

 अधिक  है  और  लेबर  पापुलेशन  दूसरों  के  मुकाबजे  बहुत  कम  इसके  मैं  कुछ  आंकड़े  आपके  सामने  देना

 चाहता  हूं--आंध्र  प्रदेश  में  एग्रीकल्चर  लेबर  52.90  बिहार  में  44.9  कर्नाटक  में  41.17,

 केरल  में  61.61  और  राजस्थान  में  मात्र  10.63  परसेंट  है  जबकि  हमारे  यहां  एग्रीकल्चर  का  एरिया  बहुत
 अधिक  है  ।  अब  उस  एरिया  में  राजस्थान  कंनाल  भी  आ  गई  इंदिरा  गांधी  कैनाल  आ  गई  ओर  लेबर

 पापुलेशन  बहुत  कम  हो  रहो  इसके  बावजूद  भी  आप  एक  तरह  की  ही  नोति  सब  स्टेट्स  पर  लागू  करते  हैं
 जो  व्यावहारिक  नहीं  है  ।  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  यद्दि  किसी  स्टेट  की  तरफ  से  सीलिंग  की  डिमाण्ड

 यदि  उठती  तो  उस  डिमांड  को  बिना  सोचे  और  बिना  एग्जामिन  किए  हर  स्टेट  के  लिए  लागू  करना

 बिलकुल  ठीक  नहीं  है  ।  अतः  मेरी  प्राथंना  है  कि कोई  भी  पालिसी  कोई  भी  डिमांड  उस

 विजअल  ए्टेट  की  पोजीशन  और  रियलिटीज  को  इंडीविजुअल  स्टेट  के  हिसाब  आप  पालिसी

 निर्धारित  एक  फ्लैट  पेमाने  पर  सामान्य  रूप  से  आप  उसको  सब  स्टेट  पर  एप्खाई  करते  इससे
 लोगों  को  नाराजगी  होती  है  और  उसमें  व्यावहारिकता  भी  नहीं  है  ।

 हैं  यह  भी  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  पिछले  सालों  में  जो  हमारा  प्रोडक्शन  नहों  बढ़  पा  रहा  है
 उसका  कारण  सोयल  इरोजन  भी  वाटर  लागिग  प्राब्लम  भी  हमारे  क्षेत्र  में  दोनों  बहुत  ज्यादा

 जिस  क्षेत्र  से  मैं  आता  हूं  उसमें  काफी  रेन-फाल  होता  है  परन्तु  सरकार  की  लेण्ड  यूज  पालिसी  ठोक  नहीं
 उसकी  वजह  से  रेट  आफ  इरोजन  काफी  बढ़ा  हुआ  है  भौर  पैदावार  कम  होती  जा  रही  में  यह  कहना

 चाहता  हूं  कि सरकार  सोयल  वाटर  लागिंग  और  लंण्ड  यूज  की  पालिसी  पर  ज्यादा  ध्यान  दे  ताकि

 हमारा  एग्रीकल्चर  का  प्रोडक्शन  न

 आप  समय  नहीं  दे  रहे  इसलिये  इतना  ही  कहकर  मैं  आपका  धन्यवाद  करता  हूं  और  कृषि

 मंत्रलय  की  मांग  का  समर्थन  करता  हूं  ।
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 श्री  वककम  पुरुषोत्तमन  :  मैं  क्षि  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों  का  समर्थन

 करता  हूं  ।  स्वतस्त्रता  प्राप्ति  के  पश्चात्‌  पिछले  40  वर्षों
 के

 दोरान  जो  उपलब्धियां  हमने  प्राप्त  की

 उस  पर  कोई  भी  भारतीय  गौरवान्वित  हो  सकता  जहां  तक  खाद्यान्न  उत्पादन  का  संत्रंध  हम  न  केवल

 आत्म  निर्भर  हुए  हैं  वल्कि  हए  सोवियत  संघ  समेत  अन्य  विदेशी  देशों  को  इसका  निर्यात  कर  रहे
 अभी  भी  एक  लम्बा  रास्ता  तय  करना  इस  विशाल  देश  में  सिचित  भूमि  का  दो-तिहाई  अधिक  संभाग

 अभी  भी  अनिश्चित  बरसात  पर  निभर  है  ।  हमें  देश  में  सभी  किसानों  को  सिंचाई  सुविधाएं  प्रदान

 करनी  हैं  ।

 मैं  अपने  सीमित  समय  में  इस  देश  की  कृषि  के  व्यापक  और  सभी  पहलुओं  पर  या  कृषि  के

 संपूर्ण  पहलू  पर  नहीं  जाना  चाहता  मैं  अकेले  अपने  राज्य  की  कुछ  ज्वलंत  समस्याओं  पर  केन्द्रित  रहना

 पसन्द  करूंगा  |  के  रल  वर्ष  में  दो  बहुत  अच्छी  बरसात  होती  थी  ओर  हमारे  कृषि  संबंधी

 कार्य  मख्यतः  बरसात  पर  निर्भर  अब  मेरे  राज्य  में  बरसात  का  होना  बहुत  ही  अनिश्चित

 महोदय  ,  परिस्थिति-विज्ञ  कहते  हैं  कि  यह  बड़े  पैमाने  पर  वनों  को  काटने  के  कारण  हुआ  है  ?  हमारे

 यहां  अक्सर  सूखा  पड़ता  है  या  बाढ़  आती  है  जो  संपूर्ण  खेती  को  तत्राह  कर  देती  अब  के  रल  में  भयंकर

 सूखा  पड़  हा  अधिकांश  कृषि  फसलें  पूर्णतया  या  अंशतः  नष्ट  हो  गई

 रबड  आदि  लगभग  सभी  फसलों  में  भारी  नुकसान  हुआ  अनेक  स्थानों  में  नारियल

 वक्षों  के  पत्ते  पूरी  तरह  सूख  गए  हैं  ओर  कच्चे  फल  गिर  रहे  हम  इन  नारियल के  वृक्षों  से तीन  वर्षो  तक

 कोई  आमदनी  की  आशा  नहों  कर  सकते  ।

 अकेले  मेरे  निर्वाचन-क्षेत्र  सूब्रे  के  कारण  लगभग  20  करोड़  का  नुकसान  हुआ  है  ।
 राज्य  में  कुछ  शह  रों  को  छोड़कर  जहां  कुशल  जल  सप्लाई  प्रणाली  काय्यं  कर  रहो  पेय  जल

 उपलब्ध  नहीं  राज्य  सरकार  ने  अकेले  क्रुषि  क्षेत्र  में  कुल  हानि  का  अनुमान  59  5.90  करोड़  Go

 लगाया  है  ।  उन्होंने  सरकार  के  समक्ष  राहत  काये  के  लिए  विशेष  सहायता  देने  जिसमें  उन्होंने
 281.64  करोड़  रुपये  की  सहायता  की  मांग  रखी  है  ओर  इसके  लिए  अभ्यावेदन  दिया  केरल

 राज्य  को  इस  सूखे  की  गम्भीर  समस्या  से  युद्ध  स्तर  पर  निपटने  के  लिए  तुरन्त  सहायता  दी  जानी  होगी  ।

 यद्यपि  केरल  एक  छोटा  राज्य  उसमें  लगभग  44  नदियां  वास्तव  इस  संबंध  में  हमारा

 राज्य  सौभाग्यशाली  है  ।  लेकिन  दुर्भाग्यवश  इन  न  दियों  का  समूचा  जल  समूद्र  में  गिरता  इन

 नदियों  पर  चेक-बांध  बनाने  के  लिए  शीघ्र  कदम  उठाने  होंगे  जिससे  हम  इस  जल  का  भण्डारण  कर  सके

 और  सूखे  के  समय  प्रयोग  में  ला  सकें  ।  राज्य  सरकार  ने  27.50  करोड़  की  कुल  लागत  से  हमारे  राज्य  में

 लगभग  565  चैक-बांध  बनाने  के  लिए  एक  योजना  तैयार  को  मेरी  विनज्न  प्रार्थना
 है  कि  सरकार  को

 इन  नदियों  पर  ये  चेंक-बांध  बनाने  के  लिए  पर्याप्त  सहायता  देने  हेतु  तुरन्त  कदम  उठाने  मैं  राज्य

 और  केस्द्रीय  सरकारों  को  इन  प्राकृतिक  आपदाओं  के  लिए  राहायता  देने  की  कठिनाइयों  को  अच्छी  तरह

 समझता  हूं  विशेष  रूप  से
 तब  जश  इन  प्राकृतिक  आपदाओं  से  समूचा  भारत  प्रभावित  वर्ष  1986-57

 के  वाधषिक  प्रतिवेदन  यह  कह्दा  गया  कि  सूखे  के  फलस्वरूप  लगभग  1661]  लाख  मनुष्य  और  915  लाख

 पशु  प्रभावित  हुए  प्रायः  सभी  राज्यों  में  सूखा  पड़ा  यह  एक  बहुत  गम्भोर  समस्या

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  भोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  सन्‍्त्रो  योगेन्द्र  :

 वित  व्यक्तियों  सम्बन्धी  आंकड़े  केवल  सूखे  से  ही  सम्बन्धित  नहीं  हैं  बल्कि  सभी  आपदाओं  से  संबंधित

 आओ  वककस  पुरुषोत्तमन  :  मैं  सरकार  से  हमारे  मामले  में  सहृदयता  तथा  अनुकूल  दृष्टि  से  बिचार
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 करने  का  अनुरोध  करता  हूं  और  हमारे  राज्य  में  व्याप्त  इस  गम्भोर  समस्या  से  निपटने  के  लिए  और
 हमारी  पर्याप्त  मात्रा  में  कुछ  राशि  जुटाने  का  निवेदन  करता  हूं  ।

 केरल  की  जनता  चावल  खाती  है  और  इसलिए  राज्य  में  घान  बहुत  महत्वपूर्ण  फसल  लेकिन
 ऊंची  मजदूरी  और  अन्य  आदानों  की  ऊंची  लागत  के  कारण  हमारे  राज्य  में  खेती  करने  के  लिए  धान  एक
 लाभप्रद  फसल  नहीं  किसान  घान  के  खेतों  का  ऐसी  नकदी  फसलें/उगाने  हेतु  जिनमें  श्रम  बहत  कम  लगता

 प्रयोग  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  पी०  कुलनदईबैलु  :  कुछ  लोग  धान  के  खेतों  को  आवास  स्थानों  में  भी
 बदल  रहे  हैं  ।

 श्री  वक्‍कम  पुरुषोत्तमन  :  इन  सबसे  कृषि  सम्बन्धी  मजदूरों  के  रोजगार  अवसरों  पर
 प्रभाव  पड़ेगा  ।  अब  भी  इस  सम्बन्ध  में  उस  वर्ग  द्वारा  विरोध  प्रकट  किया  जा  रहा  अतः  मेरा  बनम्र

 अनु  रोध  है  कि  कुछ  ऐसा  तरीका  तिकाला  जाना  चाहिए  जिससे  घान  की  खेती  की  लागत  में  पर्याप्त  कमी
 की  जा  सके  या  कुछ  अनुदान  या  किसी  भी  रूप  में  सहायता  हमारे  राज्य  में  घान  उत्यादकों  को  अवश्य  दी  जा
 सके  जिससे  वे  धान  के  खेतों  को  बरकरार  रख  सके  ।

 कुटानड  मेरे  राज्य  का  अन्न  भण्डार  यह  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  अल्लेप्पी  में  स्थित
 धान  का  लगभग  दो  लाख  एकड  का  समूचा  क्षेत्र  समुद्र  स्तर  से  नीचे  घान  के  खेतों  से  खेती  के  पूरे  समय
 लगातार  पानी  बाहर  निकालने  की  आवश्यकता  जिसके  कारण  खेती  की  लागत  बहुत  अधिक  आती
 राज्य  सरकार  ने  केरल  भूमि  विकास  निगम  का  तिर्माण  कुटानड  में  पक्के  और  स्थायी  बांघ  बनाने

 हेतु  किया  जिससे  बाढ़ों  पर  कुछ  हद  तक  नियन्त्रण  किया  जा  सके  ।  उस  समथ  शर्त  यह  थी  कि  इन  बांधों  की
 लागत  की  अदायगी  किसानों  द्वारा  आसान  किस्तों  में  की  किन्तु  कृषि  की  अधिक  लागत  और
 अप्रत्याशित  सूखे  और  बाढ़  आने  से  किसान  ऋण  लौटाने  की  स्थिति  में  नहीं  अतः  मेरा  अनुरोध  है  कि
 सरकार  की  कुटानड  में  धान  की  खेती  की  विशषताओं  का  अध्ययन  करना  चाहिए  ।  इन  किसानों  के  ऋणों
 को  बटूटे  खाते  में  डाल  देना  चाहिए  ।  मैं  जानता  हूं  कि  भूमि  विकास  निगम  राज्य  सरकार  के  अंतर्गत  आता
 है  किन्तु  राज्य  सरकार  के  पास  उनके  लिए  घन  नहीं  मेरा  अनुरोध  है  क़ि  केन्द्र  सरकार  को  इस
 बारे  में  केरल  सरफार  को  पर्याप्त  सहायता  देनी  चाहिए  ।

 केरल  में  अधिकांश  किसान  नारियल  की  खेती  करते  हमारे  राज्य  का  ताप
 पेडਂ  से  ही  निकला  मलयालम  में  नारियल  को  हम  नलिकेरम  कहते  नारियल  के  पेड़  को  केरम  या

 केरावक्षम  कहा  जाता  है  ।  के  रल  का  अर्थ  है  केरस  को  भूमि  ।  यह  खेती  करने  वाले  लोग  बहुत  निधन
 होते  भूमि  सुधारों  के सफलतापूव॑ क  कार्यान्वयन  होने  के  बाद  में  अडागरुडडी  या  अडागुडी  के  काश्तकार
 जिनके  पास  भूमि  सुधार  से  हुए  लाभ  के  फलस्वरूप  उसकी  थोड़ी  सी  भूंमि  में  भी  10  से  अधिक  नारियल  के
 पेड़  नारियल  की  खेती  करने  वाले  कृषक  बड़े  उत्पादकों  ज॑से  रबर  उत्पादकों  या  कॉफी  उत्पादकों  या
 चाय  डत्पादकों  की  तरह  शक्तिशाली  अथवा  श्रभावी  नहीं  सरकार  उनकी  सहायता  के  लिए  बहुत  कुछ
 कर  रहो  है  कितु  नारियल  की  खेती  करने  वाले  इन  निधन  कृषकों  की  सहायता  नहीं  कर  रही  नारियल
 के  मूल्यों  में  गिरावट  का  अभिप्राय  है  कि  इस  राज्य  की  समूची  आशिक  व्यवस्था  पर  बूरा  प्रभाव  पड़ा

 हमें  नारियल  उत्पादकों  को  लाभकारो  मूल्य  देने  जनता  तथा  केरल  सरकार  काफो  असे  से  यह
 मांग  कर  रहे  हैं  कि नारियल  के  तेल  का  आयात  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।  नारियल  के  तेल  के  आयात  पर

 प्रतिबंध  लगाया  जाना  चाहिए  ।  नारियल  को  तिलहन  घोषित  किया  जाना

 नारियल  की  केती  के  विकास  के  लिए  भारत  सरकार  ने  नारियल  बोर्ड  का  गठन  किया  है  ।
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 वक्‍कम  पुरुषोत्तमन  ]

 नारियल  बोडे  के  गठन  में  मेरा  भी  कुछ  हाथ  रहा  है  क्योंकि  जब  मैं  प्रभारी  कृषि  मंत्री  था  तब  मैंने  सरकारी
 तंत्र  तथा  पार्टी  के  सदस्यों  के  माध्यम  से  भारत  सरकार  को  नारियल  बोड  के  गठन  के  लिए  दबाव  डालने  में

 पहल  क़ितु  अब  दुर्भाग्यवश  इस  बोर्ड  की  हालत  काफी  खराब  इसके  पास  कोई  अधिकार  नहीं
 कया  कारण  है  ?  अन्य  वस्तुओं  जैसे  रबर  चाय  उद्योग  कॉफी  आदि  को  जो

 अधिकार  मिले  इस  नारियल  बोडड  को  वे  अधिकार  क्‍यों  नहीं  दिए  गए  हैं  ?

 अन्य  बोर्डों  को बहत  से  अधिकार  दिए  गए  हैं  कितु  इस  बोर्ड  जिसका  गठन  निध॑त  कृषकों  की

 सहायता  के  लिए  किया  गया  पर्याप्त  अधिकार  नहीं  दिए  गए  नारियल  बोडे  ने  माननीय  मंत्री
 श्री  ढिल्‍लों  जी  को  एक  अभ्यावेदन  दिया  था  जिसमें  यह  अनुरोध  किया  गया  था  कि  इस  बोड  फो  भी  अन्य

 वस्तुओं  के  बोर्ड  के समान  माना  जाए  ।  हसे  भी  सभी  बो्ड  की  भांति  अधिकार  दिए  जाएं  ।

 अपना  वक्तव्य  समा-त  करने  से  पहले  मैं  एक  बात  और  कहना  चाहता  केरल  के  अन्य  दो
 जिनमें  विकास  की  अत्याधिक  संभावना  है--पयंटन  और  मछली  पालन

 जहां  तक  मछली  पालन  का  संबंध  मैं  जानता  हूं  कि  स्वतन्त्रता  के  बाद  पिछले  30-..  35  वर्षों  में
 हसमें  कितना  विकास  हआ  है  समुद्री  उत्पादों  तथा  अंतर्देशीय  मत्स्य-ग्रहण  में  चार  गुना  से  अधिक  वृद्धि  हुई

 कितु  पिछले  ?5  वर्षों  के दौरान  हमारे  आयात  में  100  गुना  बुद्धि  हुई  1960-61  में  3.92  करोड़
 रुपये  मूल्य  की  मछली  का  निर्यात  किया  जाता  था  कितु  1985-86  5-86  में  398  करोड़  रुपये  का  आयात  हुआ  ।-
 इससे  अजित  होने  वाली  मृल्यवान  विदेशी  मुद्रा  का  बड़ा  अंश  केरल  से  ही  मिल  रहा  मेरे  राज्य  में  अभी
 भी  इस  क्षेत्र  में  वकास  और  इसके  आयात  की  काफी  संभावनाएं  हमारे  राज्य  में  600  किलोमीटर
 तटीय  रेखा  इस  समग्र  तटीय  रेखा  के  साथ-साथ  पृष्ठफल  भी  मेरे  राज्य  मे  अंतर्देशीय  मत्स्य-ग्रहण
 का  अभी  तक  विकास  नहीं  किया  गया  केरल  में  चूंकि  बेरोजगारी  बहुत  अधिक  और  जहां  खेती  के
 लिए  अप्रयुक्त  भूमि  उपलब्ध  नहीं  अंतर्देशीय  जल  मत्स्य  ग्रहण  ऐसा  क्षेत्र  है जिससे  हम  पर्याप्त  रोजगार
 दे  सकते  हैं  और  इस  तरह  लघु  तथा  सीमात  कृषकों  को  इससे  आय  भी  हो  सकती  उसके  लिए  पूरे  राज्य
 में  मछली  बिकास  एजेंसियां  बनाई  जानी  चाहिए  तथा  मअंतर्देशीय  जल  मत्स्य  भ्रहण  के  विकास  के  लिए
 विभिन्‍न  किस्मों  की  मछलियों  के  अंडों  की  सप्लाई  भी  एक  महत्वपूर्ण  पहलू  है  ।

 ह

 केरल  की  अत्यन्त  लम्बी  तटीय  रेखा  होने  से  वहां  समुद्री-मत्स्य  ग्रहण  क्षमता  के  विदोहन  की  काफी
 संभावना  मैं  समझता  हूं  कि

 अब  हम।रे  देश  में  गहरे  समुद्र  स ेमछलो  पकड़ने  के  लिए  १6  नोकाएं  हैं  तथा
 63  नौकाएं  निर्माणाधीन  मेरा  अनुरोध  है  कि  यदि  ज्यादा  नहीं  तो  कम  से  कम  मछली  पालन  के

 विकास  के  लिए  केरल  को  उसका  उचित  हिस्सा  तो  दिया  जाए  ।

 यद्यपि  मेरे  राज्य  में  और  भी  कई  समस्याएं  हैं  कितु  समय  के  अभाव  के  कारण  मैं  उन्हें  विस्तार
 में  नहीं  मैं  पुनः  कृषि  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों  का  समर्थन  करता

 श्रो  राम  बहादुर  सिह  :  सभापति  इस  बात  को  सभी  लोग  मानते  चाहे  इस
 पक्ष  के  हों  या  उस  पक्ष  कि  ग्रामीण  अर्थ-व्यवस्थर  में  सुधार  तभी  आ  सकता  है  जब  कृषि  का  विकास  हो
 भौर  जब  तक  ग्रामीण  अथे  व्यवस्था  में  सुधार  नहीं  तबतक  देश  का  विकास  नहीं  |  कारण  ह्‌
 है  कि  हिन्दुस्तान  गांवों  का  देश  जहां  80  फीसदी  आबादी  गांवों  में  बसती  है  लेकिन  जब  ग्रामीण  अर्थ
 ब्यवस्था  को  सुधारने  की  बात  आती  उसके  लिए  कुछ  करने  का  समय  भाता  तब  बात  उल्टी  हो  जाती

 सातवों  पंचवर्षीय  योजना  में  कुल  पूंजी  निवेश  का  जो  लक्ष्य  ह ैसरकार  उसका  19.1  प्रतिशत  भाग
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 8  190?  अनुदानों  की  मांगें  1987-88 ही कृषि एवं कृषि से संबंधित क्षेत्र के लिए रखा

 ही  कृषि  एवं  कृषि  से  संबंधित  क्षेत्र  के  लिए  रखा  गया  यानी  देश  की  आवादी  के  ९0  प्रतिशत  लोगों
 के  विकास  के  लिए  कुल  पूंजी  निवेश  का  19.1  प्रतिशत  ही  रखा  मेरी  समझ  से  अपर्याप्त
 लेकिन  यह  कोई  नयी  बात  नहीं  है  ।  आज  जिस  तरह  से  इस  देश  में  किसानों  का  शोषण  हो  रहा  है  वह  पहले
 से  होता  आया  है  ।  इसके  अनेक  उदाहरण  देश  के  हमारे  और  आपके  सामने  तथा  इस  सदन  के  सामने

 इसलिए  जबतक  सम्पूर्ण  दृष्टि  स ेकृषि  का  विकास  नहीं  तबतक  देश  का  विकास  नहीं
 किसानों  के  जिसको  मैंने  चर्चा  की  उसके  कई  उदाहरण  उदाहरण  के  लिए  दाम  के  मामले
 में  ही आप  देख  गेहूं  का  समर्थन  मूल्य  166  रुपए  रखा  गया  है  यानि  1970-71  में  जो  गेहूं  का
 समर्थन  मूल्य  था  उसको  यह  2.  18  गुना  अधिक  परन्तु  इसी  बीच  में  गे  र-कृषिजन्य  वस्तुओं  के  मूल्य
 में  चौगुनी  वृद्धि  हुई  1971  में  किसान  अपने  किसी  काम  के  लिए  या  किसी  आवश्यकता  की  पूर्ति  के

 लिए  यदि  एक  क्विटल  गेहूं  बेचता  था  तो  आज  उसको  उसी  काम  के  लिए  दो  क्विटल  गेहूं  बेचता  पड़  रहा
 इस  तरह  से  आज  किसान  की  आय  रोज-रोज  घटती  जा  रही  1970-71  में  कुल  राष्ट्रीय  आय  में

 कृषि  का  योगदान  47.4  प्रतिशत  था  लेकिन  1985-86  में  वह  घर्ट  करके  30.8  प्रतिशत  पर  आ  गया

 1.54  स०  प०

 जेनुल  बशर  पीठासोन  हुए  ]

 यानि  किसानों  की  कृय  किसानों  की  आमदनी  रोज-रोज  बटती  जा  रही  इतना  डी  जो  लोग

 कृषि  क्षेत्र  में  लगे  हुए  हैं  और  जो  लोग  गे  र-क॒षि  क्षेत्र  में  लगे  हुए  उगकी  आमदनी  में  जो  पहले  खाई

 वह  खाई  भी  अब  काफी  चोड़ी  हो  गई  है  ।

 एक  अनुमान  के  अनुसार  1985-86  में  कृषि  और  गेर-कृषि  क्षेत्र  में  आमदनी  के  बारे  में  जो

 मान  लगाया  गया  उस  अनुमान  के  अनुसार  1985-86  में  कृषि  की  आय  60.721  करोड़  रुपए  है  और

 किसानों  की  संख्या  १6.2  करोड़  रही  ठीक  इसके  गेर  कृषि  क्षेत्र  में  1976.77  में  आय  26.069

 करोड़  रुपए  1985-86  में  एक  किसान  की  एक  साल  में  आय  3,748  रुपए  और  1976-77  में

 ही  गैर  कृषि  क्षेत्र  में  जो  लोग  लगे  हुए  उनकी  आय  इसकी  चौगुनी  इसी  साल  24  मार्च  को  एक

 श्री  के०  बी०  जिंदल  जिन्होंने  बड़ी  तफतील  विस्तार  से  एक  लेख  लिखा  है  ।  उस  लेख  के  माध्यम  से

 उन्होंने  चर्चा  की  है  उत्तर  प्रदेश  के  एक  मंत्री  पर  हर  साल  2,6  9,900  रुपए  खर्च  होते  यानि  किसान

 आज  जितनी  आमदनो  उसके  चोगुनी  गैर  कृषि  क्षेत्र  में  लगे  हुए  लोगों  की  आमदनी  हैँ  ओर  एक  मंत्री

 की  आमदनी  सत्तर  गुना  इस  नतीजे  को  देखकर  कृषि  के  क्षेत्र  स  लोगों  का  मन  भ।ग्र  रहा  है  यदि  कोई

 कृषि  के  क्षेत्र  में  लगा  हुआ  तो  मजबूरी  की  वजह  से  लगा  हुआ  क्योंकि  उसके  सामत  ओर  कोई  दूसरा
 विकल्‍प  नहीं  है  ।

 जिस  तरह  से  किसानों  का  शोषण  होता  उस्ती  तरह  से  जमीन  का  भी  शोषण  दाता  हू  ।  जमीन  से

 हम  सोना  ले  सकते  लेकिन  हम  ले  नहीं  पाते  आप  पैदावार  बढ़ी  में  भी  मानता  हू  कि

 बार  बढ़ी  पैदावार  में  बुद्धि  हुई  है  ।  लेकिन  जिस  मात्रा  में  वृद्धि  होनी  चाहिए  उस  मात्रा  में  वृद्धि

 नहीं  हुई  देश  की  कुल  कृषि  भूमि  के  15  प्रतिशत  में  पैदावार  बढ़ी  खास  कर
 पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश  ओर  देश  के  अन्य  सीमित  क्षेत्रों  में  पंदावार  को  वृद्धि  हुई  धाकी  सारी  को  सारो

 जमीन  ज्यों  की-त्यों  पड़ी  हुई  कोई  उसको  देखने  वाला  नष्टों  है  ऑर  उसका  कोई  मां-बाप  नहीं

 आई०  सी०  ए०  आर०  की  रिपोर्ट  के  अनुसार  कृषि  के  लिए  जो  सबसे  आवश्यक  वस्तु  वह

 यदि  केवल  सिंचाई  का  प्रबन्ध  हो  जाए  तो  हमारी  पैदावार  50  प्रतिशत  से  लेकर  100  प्रतिशत  तक  बढ़
 सकती  एक  सर्वे  के  अनुसार  30.5  लाख  हैक्टेयर  सिंचाई  क्षमता  का  ओर  सूजन  हुआ  ओर  पधिंचाई



 अनुदानों  की  मांगें  1987-88  28  1987

 राम  बहादुर  सिह  ]

 होती  है  2:.2  यानि  बाकी  सारी  जमीन  भगवान  के  भरोसे  इन्द्र  को  कृपा  हुई  और  उचित  मात्रा  में
 पानी  तो  खेतों  में  फमल  लहजहाती  है  और  शदि  इन्द्र  कुपित  हो गया  तो  किसान  की  फसल  खत्म  हो
 जाती  है  और  किसान  '  हायਂ  करके  रह  जाता  4?  वर्षों  की  आजादी  के  बाद  क्ृषि  जेसे  महत्वपूर्ण  क्षेत्र
 में  लगे  हुए  लोगों  को  आसमान  के  भरोस्ते  टकटकी  लगाए  रहना  पड़ता  है  और  फिर  भी  हम  कहते  हैं  कि

 हम  कृषि  का  विकास  करते  यह  बात  मेरो  समझ  में  नहीं  आती  इससे  तो  सरकार  की  कथनी  ओर
 कर  नी  में  कहीं  मेल  नहीं  दिखाई  देता

 आपने  कृषि  को  शोषण  किया  और  ऐसा  इसलिए  कहना  पढ़ता  क्योंकि  न  आपने  समय  से
 खाद  न  समय  से  बीज  दिया  दिए  ओर  न  ही  उचित  मात्रा  में  पानी  दिया  ओर  न  ही  आपने  जमीन  की

 हृदवन्दी  कायम  आजादी  के  समय  में  एक  नारा  लगता  था--जमीन  किसफ्री--जोतने  वाले
 लेकिन  यह  नारा  आज  तक  अमल  में  नहीं  आया  ।  कानून  बन  लेकिन  वह  कानूत  छरती  पर  नहीं
 आया  ।  मेरे  बिहार  में  दस  हजार  किसान  ऐसे  जिनके  पास  एक  हजार  एकड़  से  लेकर  दस  हजार  एकड़
 जमीन  है  ।  बिहार  में  मठ-मंदिर  ऐसे  जिनकी  संख्या  पांच  हजार  है  और  उनके  पास  एक  सौ  एकड़  से  लेकर
 दस  हजार  एकड़  तक  जमीन  है  तथा  चीनी  मिन्नों  क ेपस  जो  वह  बात  अलग  मेरे  यहां  10-15  5

 हुआर  मुकहमें  पिछले  पनद्रह  सालों  स ेजमीन  को  लेकर  न्यायालयों  में  लंबित  पड़े  हुए  आपने  सुना
 रोज  बिहार  में  खून  होतां  कत्ल  होते  पिछले  वर्ष  पंजाब  में  जितनी  हत्यायें  हुई  चोगुनो
 व्त्यायें  बिहार  में  हुई  उनके  पीछे  जो  सबसे  बड़ा  कारण  वह  जमीन  जमीन  को  लेकर  आजकल
 गरोबों  में  और  अमीरों  मैं  इन्द  चल  रहा  ओर  जहां  जिसकी  चलती  वह  अपने  मन  के  अनुकूल  विरोधी
 की  बिरोधी  समझ  वःर  उसकी  ह॒त्यां  कर  देता  इसलिए  मैं  चाहता  हूं  कि  भूमि  हृदबन्दो  कानून  को  जल्दो
 से  जल्दी  लागू  करें  यदि  आप  चाहते  हैं  कि  सारे  देश  में  भमन  का  राज्य  कायम  हो  ।

 2.00  स०  प०

 एक  चीज  मैं  जंगलों  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  ।  67  लाख  हैक्टेयर  जमीन  जंगल  विभाग  के  कब्जे
 में  जिसमें  से  30  लाख  हैक्टेयर  जमीन  में  जंगल  हैं  और  बाकी  में  जंगल  नहीं  इसलिए  वहां  जंगल
 लगवाये  जहां  आप  जंगल  कटवाते  वहां  आप  जंगल  लगवाएं  लेकिन  ऐसा  होता  नहीं  है  ।  जहां  जंगल
 कटवाते  वहां  जंगल  नहीं  लगाए  जाते  ओर  दूसरी  जगहों  पर  जंगल  लगाते  मैं  इसका  विरोधी  नहीं  हूं
 लेकिन  मेरा  कहना  यह  है  कि  जहां  आप  जंगल  कटवाते  वहां  अवश्य  ही  जंगल  लगने  चाहिए  ;  जंगलों  का
 मतलब  है  भिश्चित  वनस्पति  लेकिन  आज  कल  अपने  देश  में  केवल  युकलिप्टस  के  पेड़  लगाने  की  होड़  मची

 इसलिए  कि  यह  जल्दी  तैयार  हो  जाता  है  और  इससे  पैसा  भी  ज्यादा  मिलता  है  लेकिन  इससे  जंगल  का
 मकसद  पूरा  नहीं  होता  जगल  का  मकसद  तो  पूरा  होगा  मिश्रित  वनस्पति  से  ।

 एक  बात  और  कहना  चाहता  हूं  कि  प्रधान  मंत्री  जो  ने  अपने  बजट  स्त्रोच  में  कहा  था  कि  लकड़ी  से
 उत्पादित  वस्तुओं  पर  टैक्‍स  लगाने  से  जगलों  की  रक्षा  होगी  और  इसलिए  उन्होंने  लकड़ी  से  उत्पादित
 वस्तुओं  पर  टैक्स  लगाया  है  लेकिन  प्लाईवुड  पर  ज्यादा  टैक्स  लगाया  जो  मेरी  समझ  से  नहीं
 प्लाईवड  की  खपत  बढ़ाने  के  लिए  उस  पर  टेक्‍्स  कम  करना  चाहिए  ताकि  लोग  खिड़कियों  दरकाजों  में
 और  शर्टा*ग  में  उसको  ज्यादा  इस्तेमाल  कर  सके  जहां  कीमती  लकड़ी  लगाई  जाती  जब  उसकी  श्वपत

 तो  कीमती  लकड़ी  का  बचाव  इसलिए  क्रापको  उसमें  कुछ  रियायत  देवी  पड़ेगी  ।

 अन्त  में  एक  वाक्य  मैं  पंचायतों  के  बारे  में  कहना  चाहता  यदि  आप  लोकतंत्र  में  विकेन्द्रीकरण
 में  विश्वास  करते  तो जिस  तरह  से  केन्द्र  सरकार  और  राज्य  सरकारों  के  बीच  में  अधिकारों  का
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 किया  गया  उसी  तरह  से  संविधान  के  तहत  पंचायतों  को  भी  अधिकार  मिलने  चाहिएं  ।  जब  पंचायतों  को
 अधिकार  भोर  जिम्म्रेवारी  दोनों  तो  वे  देश  के  विकास  के  कामों  में  सहयोग  आज  देश  के
 विकास  में  आम  आदमी  का  सहयोग  नहीं  हम  लोग  लाख  चिल्लाएं  सहयोग  के  निए  लेकिन  चह  नहीं
 मिलेगा  जब  तक  उनको  अधिकार  और  जिम्मेबारी  नहीं  दी  इससे  देश  की  भावनात्मक  एकता

 मजबूत  होगी  ओर  देश  के  विकास  के  कामों  में  आम  लोगों  का  संवेदनात्मक  लगाव

 एक  बात  यह  ओर  कहना  चाहता  हूं  कि आर०  एल०  ई०  जी०  एन०  आर०  ई०  पीण्या
 आई०आरण०डी०पी०  के  लिए  आप  जो  पैसा  देते  उसका  उचित  जगह  पर  और  उचित  काम  में  इस्तेमाल
 नहीं  होता  है और  उसमें  लूट  मची  हुई  मैं  चुनोती  देता  हूं  कि  केवल  मेरे  गृह  प्रखंड  में  प्रखंड

 मुख्यालय  के  माध्यम  से  से  जो  काम  एन०आर०ई०पी०  के  तहत  हुआ  उसकी  अगर  जांच  की  तो
 आप  पाएंगे  कि  एक  रुपये  में  चार  आने  ही  काम  हुआ  यह  तो  प्रखंड  की  बात  हुई  ।  मेरा  जिथा  तो  शंकर
 के  त्रिशूल  पर  आज  भी  1986-87  6-8  7  के  करीब  5  करोड़  रुपया  विकास  के  भिन्न-भिन्न  मदों  में  जिला
 कलक्टर  के  पास  पड़े  हुए  है  लेकिन  उनके  पास  न  कोई  स्कीम  है  ओर  न  कोई  योजना  इसलिए  मैं  फिर

 कहूँगा  कि  जो  आप  पैसा  देते  खर्चे  के बाद  उसका  मूल्यकन  करें  कि  कहां  वह  खर्च  हुआ  है  ओर  कितना
 उससे  लाभ  हुआ

 इन  शब्दों  क॑  साथ  मैं  इन  मांगों  का  विरोध  करता  हूं  ।

 श्री  सुरेन्द्र  पाल  सिह  :  सभापति  इसमें  कोई  शुबाह  नहीं  है  कि  कृषि  के
 क्षेत्र  में  जो हमारी  उपलब्धि  वह  काजिले-तारीफ  है  और  उसके  ऊपर  काफी  चर्चा  हो  चुकी  है  और  काफी

 कहा  जा  चुका  हैं  ।  मैं  इसके  बारे  में  यह  कहुंगा  कि  यट  एक  असलियत  है  लेकिन  दूसरी  असलियत  भी
 जिसकी  तरफ  मैं  मंत्री  महोदव  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  ओर  वह  यह  है  कि  पिछले  8-9  सालों  में  और
 माननीय  सदस्यों  ने  भो  कहा  है  कि  हमारा  जो  एग्रीकल्चरल  प्रोडक्शन  वह  उस  गति  से  नहीं  बढ़  रहा  है
 जितना  कि  बढ़ना  चाहिए  था  ।  मेरे  पास  कुछ  आंकड़े  हैं  1970  से  1980  तक  के  ।  जो  हमारी  70  से  लेकर
 80  तक  औसतन  सालाना  बढ़ोतरी  है  वह  1.9  परसेंट  जो  हमारा  लक्ष्य  था  उससे  बहुत  कम  क
 करीब  यहो  स्थिति  अभी  तक  चली  आ  रही  अब  सवाल  यह  है  कि  अगर  यद्दी  रफ्तार  रही  तो  क्या
 इस  वक्‍त  तो  हालत  संतोषजनक  हमारे  पास  गल्ला  भी  हमारे  पास  बफर  स्टाक  भी  है  ।  इप  वक्‍त
 हमारे  सामने  समस्या  कोई  नहीं  लेकिन  भविष्य  को  देखते  जबकि  हम  जानते  हैं  कि  हमारे  देश  को

 आबादी  बढ़  रही  हमारे  जो  गरीब  भाई  हैं  उनको  परचेजिग  मजदूरी  भी  बढ़तो  जा  रही
 है  तो  आने  वाले  जमाने  में  जो  खाद्यान  को  मांग  हमारे  सामने  होगी  उसको  हम  पूरा  नहीं  कर  पायेंगे  ।  हमारे
 सामने  एक  यह  समस्या  है  ।

 अब  सवाल  यह  है  कि  हमारी  पदावार  क्यों  नहीं  बढ़  रही  है  ?  उम्तक  बारे  में  मैं  दो-चार  बातें  कहना
 चाहूंगा  क्योंकि  और  अधिक  कहने  का  मौका  भी  नहीं  वक्‍त  भी  नहीं  क्या  वजह  है  कि  हमारी  पंदावार
 लक्ष्य  के  मृताबिक  नहीं  बढ़  रह्दी  है  ?  सभापति  पहली  बात  तो  यह  है  कि  हमारे  दश  में  दो-तीन

 तरह  के  किसान  हैं  ।  कुछ  बड़े  किसान  कुछ  मध्यम  श्रेणी  के  किसान  हैं  ओर  कुछ  छोटे  किसान  जो  बड़े
 किसान  हैं  उनकी  प्रति  एकड़  पैदावार  अधिक  लेवल  तक  पहुंच  चुकी  वह  अब  उससे  भागे  बढ़न  वाली  नहीं

 जो  छोटी  श्रेणी  क॑  किसान  उनकी  पंदावार  बड़े  किसानों  के  मुकाबले  में  एक-तिहाई  है  ।  जब  हमारे
 देश  में  सीलिग  लायी  गयी  थी  तो  इसोलिए  लायी  गयी  कि  जो  हमारे  देश  में  छोटे-छोटे  किसान  होग  व  बड़ी
 मेहनत  मशक्कत  से  अपने  खेतों  की  पेदावार  को  लेकिन  अब  वास्तविकता  यह  है  कि  छोटे
 किसान  की  पैदावार  बड़े  किसात  की  पैदावार  से  एक  तिहाई

 3237



 अनुदानों  की  मांगें  1987-88  28  1987

 सुरेन्द्र  पाल  सिह  ]

 मेरे  पास  आंकड़े  हैं  जिनसे  मैं  साबित  कर  सकता  मैं  आउको  उत्तर  प्रदेश  की'मिप्ताल  देता  चाहता
 हमारे  प्रदेश  में  गेहूँ  की  बढ़िया-से-बढ़िया  पेदावार  प्रति  एकड़  16  क्विंटल  है  और  छोटे  किसान  की  प्रति

 एव्ड  पैदावार  विवंटल  है  ।  उसकी  वजह  यह  है  कि  जो  हमारे  देश  में  छोटा  किसान  उसके  पास

 साधन  नहीं  उसके  पास  पैसा  लगाने  को  नहीं  खेती  भें  लागत  लगाइये  तो  खेती  होगी  ।  बगेर  लागत

 के  उसमें  पंदावार  नहीं  होती  बड़े-बड़े  जो  किसान  हैं  वे  साधन  सम्पन्न  वे  सरकार  पर  निर्भर  नहीं
 उनके  पास  पैसा  है  ।  वे  पैसा  खर्च  करके  सारे  इनपुट्स  लगा  देते  अगर  बिजली  नहीं  पःनी  नहीं

 मिल  नहा  है  तो  उनके  पास  ट्यूबदेल्स  लगे  हुए  इस  तरीक  से  उन्‍होंने  अपनो  पैदावार  उच्च  लेवल  तक

 पहुंचा  दी

 छोटे  किसान  की  आथिक  हालत  खराब  उसऊा  दारोमदार  सरकार  पर  ही  है  या  कोआ  पप्रेटिव्ज
 पर  उसके  पास  इनपुट्स  लगाने  के  लिए  रुपया  नहीं  दूसरे  साधन  नहीं  मैं  मंत्री  जी  से  पूछना
 चाहुंगा  कि  आपके  पास  क्या  स्क्रीम  है  जिसके  जरिये  से  आप  इन  छोटे  किसानों  की  पेदावार  को  बढ़ा  सकें  ?

 बह  सकी म  हमें  इस  हाऊस  में  आप  यह  बतलाने  की  कृपा  करें  कि  छोटे  किसान  की  पर  एकड़
 पैदाबार  जो  कम  उसको  आप  बड़े  किसान  क  मुकाबले  पर  कंसे  लाएंगे  ?  अगर  आप  ऐसा  कर  सकते  हैं
 तो  बड़ा  अच्छा  होगा  ।  आपकी  फी  एकड़  प्रोडक्शन  एक-दो  साल  के  अन्दर  40  परसेंट  तक  बढ़  सकता
 लेकिन  मैं  यह  देख  रहा  हूं  कि  यह  होने  वाला  नहीं  है  ।  क्‍यों  नहीं  होने  वाला  है  ?  आप  छोटे  किसाद  को  ऋण
 या  लोन  सोफ्ट  लोन  देंगे  फिर  उसकी  वापसी  भी  आप  उप्तकी  पंदावार  की  इतनी  कम  की  मत
 देंगे  कि उसके  पास  आपके  कर्जे  का  वापस  करने  के  लिए  इतना  पैसा  नहीं  होता  जिससे  कि  वह  आपके  कर्जे
 को  वापस  करके  अपनी  जरूरियात  को  पूरा  कर  समझ  में  नहीं  आता  कि  यह  समस्या  कंसे

 हल  होगी  ।

 सभापति  मेरे  पास  इतना  वक्‍त  नहीं  है  कि  मैं  आपको  सारे  आंकड़े  द  सब  इप्त  बात
 को  जानते  हैं  कि  एक  एकड़  मे  गेहू  पैदा  करत  क  पीछे  किसान  को  करोब  साढ़े  चोदह  सौ  रुपये  लागत  आती

 मान  लीजिए  ओसतन  उसका  पंदाबार  पर  एकड़  12  व्विटल  है  तो  उसकी  कीमत  1,944  रुपये  बनती

 है  ।  ढाई  सो-तीन  सो  रुपए  का  वह  भूसा  बेचता  कुल  उसकी  आमदनी  2244  रुपए  हाती  है  और  लागत
 आती  है  ,424  इसका  फर्क  आता  है  तकरीबन  850  रुपए  ।  एक  एकड़  में  गेहूं  पेदा  करने  के  लिए
 850  रुपए  एक  साल  में  बचते  दे  ।  छोटा  कित्तान  जिसके  पास  पांच-छह  एकड़  अगर  दो  एकड़  में  उसके
 पास  गेहू  है  तो सालाना  आमदनी  उसकी  1700  रुपए  होती  एक  एकड़  में  गन्ना  भी  लगा  लेतो
 1300  रुपए  फालतू  मिलते  इस  त  रोके  से  एक  साल  मे  उसकी  आदमनों  तीन  हजार  रुपए  होतो  हे  ।

 मुश्किल  से  ढाई  सो  रुपए  महं।ना  उसका  पड़ता  मत्री  महोदय  मुझे  बता  दें  कि  कोन  सा  किसान  ऐसा  है
 जो  ढाई  सो  रुपए  का  आमदना  पर  आपके  कर्जे  को  वापिस  कर  इन-पुट्स  वक्‍त  पर  ले  अपने  बच्चों
 को  पढ़ा  बीमार  में  इलज  भी  कर  मकान  ओर  शादी  का  प्रबन्ध  भी  तो  खुशहाली  कंसे
 आयेगी  ।  एक  जमाना  ऐसा  जब  आपने  संलिंग  लगाकर  यह  चाहा  कि  इस  तरीके  से  जमीन  बटे  ।  जमीन
 तो  आपने  बांट  दी  है  लाकन  जब  तक  आपको  इकोनोमिक  हूं।ल्डिग  नही  हागी  तब  तक  दश्‌  की  पैदावार  नहीं
 बढ़ेदी  ।  आप  सबका  गरीब  बना  देंग  तो  इसस  आपको  समस्या  हल  ह्ोन  वाली  नहो  है  ।  मेरे  कहने  का  मतलब

 यह  है  कि  अब  वक्‍त  आ  गया  है  कि  सीलिग  एक्ट  को  दोबारा  देखें  ।  माननीय  प्रधान  मंत्री  जो  न  अपनी
 वित्तीय  पालिसी  अपनी  इकोनोमिक  पालिसी  मे  संशोधन  किया  मै  चाहता  हूं  कि  वक्‍त  आ  गया  है  कि
 सीलिंग  की  जो  पालिसी  सरकार  उसपर  गोर  करे  ।  यह  कोशिश  करे  कि  सं।लिग  का  अर्थ  यहू  नही  है  कि
 फ्रंगमेंन्टेशन  आफ  हो।ल्डग्स  होता  छोटा  जोत  बढ़तो  रहे  ओर  देश  को  पंदावार  कम  अगर
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 आपको  मौजूदा  स्तर  रखना  है  तो  मुझे  कोई  एतराज  नहीं  ऐमा  रास्ता  निकालिए  ताकि  छोटे  किसान
 की  पैदावार  बढ़  सके  ।  उमी  लेवल  पर  आ  जाए  जो  बड़े  किसान  की  मैं  समझता  हूं  कि तब  ही  यह  स्कीम
 कामयाब  होगी  ।  अन्यथा  नहीं  तो  आपको  अपनी  नीति  में  संशोधन  करना  और  भी  दो-तीन  बातें

 ऐसी  हैं  जिसमे  पंदावार  रुकी  हुई  जमीन  की  हालत  खराब  होती  जा  रही  सॉयल  का
 फर्टिलिटी  और  सॉयल  का  ह्पूमस  अ!हिस्ता-आहिस्ता  खराब  होता  जा  रहा  है  इसलिए  कि  छोटे  किसान  के  पास

 उपजाऊ  शक्ति  को  कायम  रखने  की  गंजादश  नहीं  जमीन  से  जितना  वह  लेता  उतना  जमीन  को  वाण्सि

 नहीं  दे  सकता  |  अंग्रेजी  में  कहते  वन-वे-ट्फिक  है  ।  जमीन  से  बढ़त  कुछ  ले  रहे  हैं  लेकिन  जमीन  को  वापिस

 नहीं  दे  रहे  इसलिए  नहीं  दे  रहे  हैं  क्यो ंकि  दे  नहीं  सकते  |  बड़े-बडे  किसान  खाद  लाते  हैं  और  क्राप्प  का

 रोटेशन  भी  रखते  हैं  जिससे  साँयल  की  फर्टिलिटी  कम  न  हो  ।  अस्सी  फीसदो  छोटे  किसान  उनके  पास  न

 तो  समय  है  और  न  साधन  है  कि  इन  ग़ब  बातों  को  कर  सके  ।  नतीजा  यह  है  कि  आपके  सॉयल  की  फरटिलिटी

 खत्म  होती  जा  रही  एकतरफा  ट्रैफिक  आज  आप  पांच  किलो  यूरिया  डाल  रहे  हैं  तो अगले  साल  छह
 उसके  बाद  सात  और  फिर  आठ  किलो  डालना  पड़ेगा  |  नतीजा  यह  होगा  कि  आपकी  तमाम  जमीन

 बंजर  होने  वाली  यह  बडे  ध्यान  देने  की  बात  अगर  आपने  यह  तरीका  बंद  नहीं  किया  तो  बहुत  भारी

 नकसान  दस  पन्द्रह  साल  में  देश  को  होने  वाला  यह  जरूरी  है  कि  ग्रीन  मेन्यूरिंग  इस  पर  आपकी

 तवज्जुह  नहीं  छोटा  किसान  है  मजबूर  वह  कुछ  नहीं  कर  सकता  ।  उसको  बताने  वाला  कोई  नहीं
 सॉयल  टैस्टिंग  की  कोई  लैबोरेटरी  गांव  में  नहीं  किसानों  को  यह  मालूम  नहीं  है  कि  जप्रीन  क्या  च/हती
 है  और  क्‍या  डालना  चाहिए  |  ये  सब  छोटी-छोटी  बातें  लेकिन  बड़े  गौर  करने  की  बात  छोटा  किसान

 कुछ  नहीं  कर  सकता  ।  उसको  साधन  उपलब्ध  कराने  कैसे  यह  आपकी  जिम्मेदारी

 समस्या  बडी  गम्भीर  इसपर  आपको  गौर  करना  जहां  तक  कीमत  का  सत्राल  रेम्यनरेटिव

 प्राइस  हम  दे  रहे  हैं  ।  उसके  बारे  में  काफी  कुछ  कहा  जा  चुका  है  ।  यह  कीमत  कतई  गलत  यह  अगर  किसान

 को  जिन्दा  रखने  के  लिए  है  तो  हां  मैं  मान  सकता  लेकिन  आप  समझते  हैं  कि  जितना  मिल  रहा  है  उसके

 अन्दर  खणहाली  आ  यह  कतई  नहीं  मैंने  अभी  आपको  आंकड़े  दिये  250  रुपये  साल  के

 उसे  मण्किल  से  बचते  आप  उससे  उम्मीद  करते  हैं  कि  उसकी  खशहाली  आ  हइृध  कीमत  को

 और  जो  बाजार  से  वह  चीजें  खरीदने  के  लिए  जाता  है  इनमें  न  तो  रिलेशनशिप  है  और  न  ही  कोई  रेशो

 बाजार  में  किसान  खरीदने  के  लिए  जाता  है  तो  हर  दो  महीने  में  चीजों  के  दाम  बढ़  जाते  जब  वह
 दार  से  शिकायत  करता  है  कि  इतने  पैसे  क्‍यों  मांग  रहे  हो  तो  दुकानदार  कहता  है  कि  लेना  है  तो  नहीं
 तो  आगे  जाइये  |  लेकिन  किसान  को  यह  कहने  का  अधिकार  नहीं  है  कि  आप  गेहूं  लें  या  नहीं  सरकार

 तो  उसमे  गेहूं  लेती  जबदेस्ती  लेती  उसके  पास  कोई  विकल्‍प  नहीं  किसान  की  कीमत  और  जो

 बाजार  की  आवश्यक  कीजें  हैं  उसमें  रेशो  ऐसा  होना  चाहिए  कि  बाजार  की  चीजों  के  दाम  बढ़ें  तो किसान

 जो  पैदा  करता  है  उसके  भी  दाम  बढ़ने  दोनों  में  ऐसा  सम्बन्ध  हो  जिससे  उसके  ऊपर  भारी  बोझ

 न  मैं  जानता  हूं  यह  माननीय  मंत्री  जी  के  स्कोप  से  बाहर  लेकिन  मैं  चाहता  हूं  कि  वह  इसक

 बढ़ायें  और  प्रधान  मंत्री  ही  से  बात  करें  कि  इस  पर  ध्यान  देने  की  जरूरत  लेकिन  अगर  इस  पर  ध्यान

 नहीं  दिया  गया  तो  किसान  का  शोषण  होता  ही  रहेगा  ।  इसमें  कोई  शूबा  नहीं  है  ।

 दसरी  बात  मैं  विजली  के  बारे  में  कहना  चाहुंगा  ।  इस  पर  बहुत  चर्चा  हो  चुकी  जैसे  और  क्षत्रों
 में  बिजली  की  जरूरत  है  ऐसे  ही  कृषि  क्षेत्र  में  भी बिजली  के  बिना  काम  चलने  वाला  नहीं  किसान  के
 पास  न  रहट  है  और  न  तनाव  चरख  उसका  सारा  दारोमदार  बिजली  पर  उसके  बिना  उसका  काम

 नहीं  चलता  बिजली  उसे  मिल  नहीं  रही  प्रदेश  सरकारें  आपको  आंकड़े  दे  देती  हैं  कि  हम  आठ-दस

 घंटे  बिजली  दे  रहे  लेकिन  अपने  प्रदेश  की  बात  मैं  करता  हूं  सभापति  आप  भी  उसी  राज्य  से

 गाते  क्या-क्या  बातें  वहां  हो  रही  लेकिन  वायदे  सब  झूठे  ओर  गलत  मैं  अभी  सब  जगह  घमकर
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 सुरेन्न  पाल  सिह  ]

 आया  हूं  ।  कहीं  दो  घंटे  बिजली  मिलती  है  तो  कोई  कहता  है  यहां  चार  घंटे  बिजली  मिल  रही  इससे
 ज्यादा  कहने  वाला  कोई  नहीं  जबकि  सरकार  कहतो

 है  कि  हम  दस  घंटे  बिजली  दे  रहे  किसान
 अपना  काम  कैसे  चलायेगा  ?  बड़े  किसान  हैं  उनके  पास  और  भी  साधन  हैं  सिंचाई  वह  कर  लेते
 लेकिन  आम  कियान  के  लिए  हम  यह  कोशिश  कर  रहे  हैं  कि  दिन-रात  वह  उन्नति  इसके  लिए  आप
 क्या  कर  रहे  छोटा  किसान  जो  गेहूं  पैदा  करता  है  उसको  दो-तीन  पानी  मिलता  जबकि  नये  बीज
 की  फसल  को  आठ-नौ  पानी  आप  कंसे  मदद  करेंगे  कि  उसकी  सिचाई  हो  और  पैदावार  बढ़े  ।
 बिजली  किसान  को  तमाम  साल  में  कम  से  कम  सात-आठ  घंटे  रोजाना  मिलनी  आज  थ्रे  शिंग  का

 काम  चल  रहा  है  इसमे  उसको  ज्यादा  बिजली  मिलनी  लेकिन  वह  नहीं  मिल  रही  मैं  आखिरी

 एक  बात  कहना  चाहूंगा  ।  विपक्ष  के  माननीय  सदस्य  बोल  रहे  थे  कि  किसान  यह  जरूर  महसूस  करता  है  कि
 उसकी  आमदनी  में  और  उसका  भाई  जो  शहर  में  रहता  है  उसकी  आमदनो  में  बहुत  फकं  शहर  वालों
 को  बहुत  सहूलियतें  मिली  हुई  उनकी  आमदनी  बढ़ी  हुई  वह  उसको  समझता  है  और  महसूस  करता

 है  कि  मेरे  साथ  बेइंसाफी  हो  रही  आप  छोटी-छोटी  बातें  देखें  ।  शहरों  में  डाक्टरों  की  सुविधा  मौजूद
 लेकिन  गांवों  में  नहीं  देश  के  दो तिहाई  डाक्टर  शहरों  में  रहते  हैं  और  एक  तिहाई  गांवों  में  रहते

 वह  भी  पहुंचते  नहीं  वहां  न  डाक्टर  मिलते  न  दवाई  मिलती  न  स्कूल  मिलते  न  कालेज  मिलते

 बहुत-सी  ऐसी  समस्याएं  हैं  जिनको  तरफ  मैं  नहीं  जाना  उन  पर  आपको  गौर  करना

 आप  अगर  गांवों  में  खुशहाली  लाना  चाहते  हैं  तो  आपको  यह  सुविधायें  देनी  होंगी  ताकि  हमारा  किसान

 भाई  भी  खशहाल  हो  |  जैंसाकि  और  भाइयों  ने  कहा  कि  किसान  जब  तक  खुशहाल  नहीं  तब  तक  देश

 खुशहाल  नहीं  हो  यह  कृषि  प्रधान  देश  है  और  इसलिए  जंसी  स्थिति  किसानों  की  होगी
 बैसी  ही  देश  को  होगी  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  कृषि  मन्त्रालय  की  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  और  आशा  करता  हूं  कि  मंत्री

 जी  इन  समस्याओं  पर  गोर  करेंगे  ।

 ]

 कृषि  सन्तालय  में  कृषि  झोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  सन्‍्त्रो  योगेत्र  :

 मैं  उन  सभी  सदस्यों  का  आभारी  हूं  जिन्होंने  अब  तक  मेरे  मन्त्रालय  की  अनुदानों  को  मांगों  पर

 चर्चा  में  भाग  लिया  माननीय  सदस्यों  द्वारा  दिये  गये  सभी  महत्वपूर्ण  सुझावों  पर  उचित  ध्यान  दिया

 परन्तु  सभी  सदस्य  जिस  एक  समान  बात  को  चर्चा  में  जिक्र  करते  आये  हैं  वह  है  कषि  क्षेत्र  में

 उन्नति  ।  प्रत्येक  सदस्य  ने  यह  बात  मानी  है  कि  क्ृषि  में  उन्नति  हुई  है  ओर  उत्पादन  में  वृद्धि  हुई  वर्ष

 1950-51  में  देश  में  कुल  उत्पादन  5।  मिलियन  टन  था  जो  अब  बढ़कर  150  मिलियन  टन  तक  हो
 गया  वर्ष  1986-87  में  हम  150  मिलियन  से  अधिक  उत्पादन  की  अपेक्षा  करते  अर्थात  यह  150

 से  15:  5:  .5  मिलियन  टन  के  आस-पास  हो  सकता  इस  वर्ष  यह  आशा

 इससे  स्थिरता  आ  गई  इससे  इस  देश  में  खाद्य।न्नों  की  उपलब्धता  में  स्थिरता  आई  विरोधी

 पक्ष  के  एक  माननीय  मदस्य  इन  देश  में  व्यक्तित  की
 आवश्यकताओं  ,  खाद्यान्‍्नों

 की  प्रति  व्यक्ति  आवश्यकता

 मौर  दूसरी  वस्तुओं  की  आवश्यकता  के  बारे  में  बता  रहे  थे
 और  इनकी  अनुपलब्धता  को  लेकर  वह

 बहुत  निराशावादी  उत्पादन  कभ  है  इसलिए  उपनब्धता  भी
 कम  आंकड़ों  स ेअपने-आप  पता  चल

 जाता  हमारः  उत्पादन  दिन-प्रतिदिन  कैसे  बढ़ता  यह  दश्शाने  के  लिए  मैं  कुछ  आंकड़े  देना  चाहता
 वर्ष  1979  से  1982  तक  के  कमी  वाले  तीन  वर्षों  के दौरान  भी  ओसत  उत्पादन  124.2  मिलियन  टन
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 वर्ष  2-83  जो  भयंकर  सूखे  का  वर्ष  तब  भी  उत्पादन  !  29.5  मिलियन  टन  इससे  पूर्व
 के  तीन  वर्षों  मे ंओसतन  उत्पादन  इस  सूखा  प्रभावित  वर्ष  स ेकम  इससे  प्रतीत  होता  है  कि  उत्पादन
 में  वृद्धि  हुई  और  इसमें  दिन-प्रतिदिन  वृद्धि  हो  रही  वर्ष  1983-84  में  152.2  मिलियन
 टन  का  रिकाड  उत्पादन  हुआ  और  1985-86  में  यह  उत्पादन  150.47  मिलियन  टन  यह  सफलता
 सिर्फ  इस  बात  से  नहीं  मिली  कि  हमारे  किसान  अच्छी  तरह  से  खेती  कर  रहे  थे  बल्कि  कुछ  और  बातें  भी
 थीं  विशेषकर  कृषि  आदान  जो  किसानों  को  न  केवल  आसानी  से  उपलब्ध  कराये  गये  बल्कि  सरकार  द्वारा
 इनको  विभिन्‍न  उपायों  के  माध्यम  से  लोकप्रिय  भी  बनाया  गया  इस  आवश्यक  कृषि  आदानों  में  सात

 मुख्य  वस्तुएं  आती  हैं

 उत्तम  बीज  :  अगर  किसानों  को  उचित  मूल्य  पर  तथा  पर्याप्त  मात्रा  में  ठीक  समय  पर
 उनके  नजदीक  स्थान  पर  बीज  उपलब्ध  नहीं  कराये  जाते  हैं  तो  मुझे  विश्वास  है  कि किसान

 अपना  खेत  नहीं  जोत  सकेंगे  ।

 2.24  स०  १०

 महोदय  पोठासीन  हुए  ]

 इस  देश  में  बीज  उत्पादन  के  बारे  में  मैं  आंकड़े  देना  चाहता  हूं  ।  बीजों  का  उत्पादन  पर्याप्त  है  और
 ये  किसानों  को  दिए  जाते  प्रमाणित  और  उत्तम  किस्म  के  बीजों  का  वितरण  वर्ष  1983-84  3-84  में
 44.97  लाख  1924-85  में  48.46  लाख  1985.86  में  55.01  लाख  क्विंटल  था
 ओर  वर्ष  1986-87  के  लिए  65.59  लाख  विवंटल  का  लक्ष्य  उत्तम  किस्म  के  बीजों  की  उपलब्धता
 से  किसानों  को  पर्याप्त  भादान  मिले  हैं  और  इससे  उत्पादन  में  वृद्धि  हुई  महोदय  दूसरा  प्रमुख  आदान
 प्रौद्योगिकी  अगर  उचित  प्रौद्योगिकी  का  बिकास  किया  जाए  ओर  विस्तारण  सेवाओं  के  जरिए  इसे
 किसानों  तक  पहुंचाया  जाए  तो  वे  इसे  अपना  लेते  हैं  और  उसके  बाद  उत्पादन  में  चमत्कार  दिखाते

 हमने  ऐसा  देखा  इस  तकनीक  का  विकास  हमारे  जिसकी  दोनों  सभाओं  में
 आलोचना  की  जाती  के  व॑ज्ञानिकों  ने  किया  है  जो  प्रशंसा  के  पात्र  परन्तु  इस  देश  में  वेज्ञानिकों  ने

 अद्भुत  कार्य  किया  सिर्फ  प्रौद्योगिकी  के  विकास  में  ही  नहीं  बल्कि  हमें  दीजों  की  ऐसी  नई  किस्में  देने  में
 भी  जो  अल्पावधि  वाले  अधिक  उपज  उन्‍नत  किस्म  के  और  रोग-प्रतिरोधक  हैं  ।  इन  बीजों
 का  विकास  प्रयोगशालाओं  में  किया  जाता  है  और  भारतीय  बींज  निगम  तथा  भारतीय  राज्य  फार्म  निगम
 इनको  ज्यादा  संख्या  में  बनाकर  किसानों  को  देते  इस  प्रकार  स्थान  विशेष  के  लिए  विभिन्‍न  फसलों  के

 अनुरूप  हमारे  वैज्ञानिकों  द्वारा  विकसित  प्रौद्योगिकी  से  भी  हमारे  देश  में  खाद्यान्नों  और  अन्य  कृषि
 उत्पादनों  को  बढ़ाने  में  काफी  सहायता  मिली  है  ।

 तीसरा  प्रमुख  आदान  उवंरक  किसानों  को  उर्वरक  खंड  स्तर  तक  उपलब्ध  कराए  जाते

 सरकार  द्वारा  आथिक  सहायता  दी  जाती  परिवहन  आथिक  सहायता  भी  दी  जाती  है  और  उबंरकों  की

 गुणवत्ता  का  भी  राज्य  सरकार  के  अधिकारियों  द्वारा  निरीक्षण  किया  जश्ता
 है

 ओर  जब  भी  कोई  शिकायत

 होती  है  तो  हम  भी  राज्य  सरकारों  को  निर्देश  देते  चोथा  आदान  कीटनाशक  दवायें  उन्नत  किस्म

 के  बीजों  की  नई  किस्मों  के  साथ  हानिकारक  कीड़ों  और  रोगों  में  भेः  वृद्धि  हुई  है  ओर  इसके  लिए  अच्छे
 किस्म  की  कोटनाशक  दवाओं  की  जरूरत  है  जो  हानिकारक  कीड़ों  ओर  दूसरे  पौध  रोगों  पर  नियंत्रण  कर
 खकें  |  मैं  इन  सभी  वस्तुओं  पर  बाद  में  एक-एक  करके  चर्चा  परन्तु  ये  मुख्य  आदान  पांचवां
 आदान  सिंचाई  अगर  पर्याप्त  सिंचाई  सुविधा  उपलब्ध  है  तो  इससे  भी  कृषि  उत्पादन  में  वृद्धि

 वर्ष  1950-51  में  लगभग  22.6  मिलियन  हेक्टेयर  भूमि  पर  सिंचाई  होती  अब  यह  आंकड़ा
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 योगेन्द्र
 त्जज-जजजतज-त++  5++5++5

 लगभग  67.5  मिलियन  हेक्टेयर  हो  गया  अर्थात  68  हेक्टेयर  भूमि  पर  िचाई  होती
 सिंचाई  इससे  अधिक  भूमि  पर  हो  सकती  ।  3.5  मिलियन  हेक्टेयर  भूमि  पर  सिंचाई,हो  सकती

 तु  हम  को  लगभग  25  से  26  प्रतिशत  तक  भूमि  पर  सिंचाई  उपलब्ध  करताते  यदि  हमारे
 पास  अतिरिक्त  सिंचाई  क्षमता  उपलब्ध  हुई  तो  सातवीं  योजना  के  लिए  12.9  मिलियन  हेक्टेयर  का  लक्ष्य

 है  ।  छठी  योजना  के  लिए  अनुमानित  निवेश  10,786  करोइ  रुपये  का  इस  घनराशि  से  प्रतीत  होता
 है  कि  हमारी  सरकार  देश  में  किसानों  के लिए  अधिक  सिंचाई  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  के  बारे  में  कितनी
 चिन्तित

 छठा  ओर  अन्तिम  महत्वपूर्ण  आदान  ऋण  सुविधा  का  अगर  किसान  के  पाप्त  धन  है  और
 उसको  ऋण  दिया  जाता  है  तो  वह  सारे  आदान  खरोद  सकेगा  और  अपने  खेतों  में  उपयोग  कर

 परन्तु  यदि  उसके  पास  घन  नहीं  है  तो  उसके  लिए  खेती  करना  बहुत  मुश्किल  हो  किसानों  को
 दी  गई  अब  तक  की  आ्थिक  सहायता  के  मेरे  पास  आंकड़े  मैं  स्िफे  पिछले  तीन  वर्षों  के  आंकड़े  दूंगा  ।
 वर्ष  1984-85  5  पें  सहकारी  क्षेत्र  ने  करोड़  रुपये  ओर  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  सहित  वाणिज्यिक

 बैंकों  ने  2560  करोड़  रुपये  प्रदान  किए  |  वर्ष  1985-86  में  सहकारो  क्षेत्र  ने  3206.5  करोड़  रुपये  और

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  सहित  वाणिज्यिक  बकों  ने  3680  करोड़  रुपये  प्रदान  किए  और  वर्ष  1986-87  में

 हमारा  लक्ष्य  सहकारी  क्षेत्र  में  4170  करोड़  रुपए  तथा  वाणिणज्यिक  बैंकों  में  4455  करोड  प्रदान  करने

 का  इसका  अर्थ  यह  है  कि  किसानों  को  9000  करोड़  रुपए  के  ऋण  दिये  गये  हैं  और  इन  ऋणों  से
 किसान  देती  में  काम  आने  वाली  सामग्री  खरीद  सकते  हैं  ओर  अपने  खेत  में  उपयोग  कर  सकते  हैं  ।  यही
 कारण  है  कि  लगभग  सभी  मुख्य  फसलों  के  उत्पादन  में  पर्याप्त  वृद्धि  हुई  मैं  फसलों  के  बारे  में  संक्षेप  में
 बताना  चाहता  हूं  ।  मैं  फिर  से  वि  तीन  वर्षो  के  बारे  में  ही बताऊंगा  ।  वर्ष  1983-84  3-84  में  प्रति

 हेक्टेयर  चावल  का  उत्पादन  1457  किलोग्राम  था  जो  वर्षा  की  कमी  की  वजह  से  कम  होकर  वर्ष
 1984-85  5  में  1417  किलोग्राम  हो  गया  और  वर्ष  1985-86  में  बढ़कर  1568  किलोग्राम  हो

 जहां  तक  गेहूं  के  उत्पादन  का  संबंध  वर्ष  1983-84  3-84  मैं  इसका  उत्पादन  हेक्टेयर  1०43
 किलोग्राम  था  जो  वर्ष  1984-85  5  में  बढ़कर  1870  किलोग्राम  ओर  वषे  1985-86  में  बढ़कर  2032
 किलोग्राम  हो  गया  !

 श्री  एम०  रघुमा  रेड्डी  :  प्रतिशत  वृद्धि  क्‍या  हुई  है  ?

 श्री  योगेन्द्र  मकवाना  :  वह  बताने  जा  रहा  हूं  ।  कुछ  माननीय  सदस्य  हमारे  देश  के  उत्पादन  की
 तुलता  दूसरे  देशों  विशेषकर  पाकिस्तान  ओर  दूसरे  देशों  के  उत्पादन  के  साथ
 करते  माननीय  सदस्य  श्री  जुझार  सिंह  अभी-अभी  आंकड़ों  की  तुलना  कर  रहे  थे  और  यह  बता  रहे  थे
 कि  हमारी  उपज  कम  लेकिन  ऐसी  बात  नहीं  अब  हम  तुलना  करते  मेरे  पास  सारिणी  भारत
 में  धान  की  अधिकतम  उयज  वर्ष  1984-85  में  4509  किलोग्राम  अब  हम  इसको  तुलता  विश्व  के
 अन्य  देशों  से  बंगलादेश  में  2100  किलोग्राम  बर्मा  में  3208  चोन  में  इससे  थोड़ी
 अधिक  :345  इंडोनेशिय्ग  में  हमसे  कम  4052  जापान  में  अधिक  अर्थात  6225
 किलोग्राम  पाकिस्तान  में  2250  किलोग्राम  इस  तरह  से  अनेक  तुलनाएं  की  जा  सकती  हमारा
 गेहूं  को  उपज  3288  किलोग्राम  हम  दूसरे  देशों  से  तुलना  करें  जंसे  बंगलादेश  की  उपज  2166
 किलोग्राम  बर्मा  की  1719  यहां  तफ  कि  पंजाब  में  गेहूं  की  उपज  प्रति  हेक्टेयर  से  तुलना
 करने  पर  चीन  को  इससे  कम  है  ।
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 श्री  एम०  रघुमा  रेड्डी  :  मैं  एक  स्पष्टीकरण  चाहता

 श्री  योगेन्द्र  मकवाना  :  मैं  नहीं  चाहता  कि  आप  बीच  में  अ4र  आप  चाहते  हैं  तो  भाषण  के
 अन्त  में  कोई  भी  प्रश्न  पूछ  सकते  हैं  । अगर  आपका  कोई  संदेह  है  तो  मैं  उसे  स्पष्ट  करूंगा  परन्तु  भाषण  के
 बोच  में  नहों  ।

 उत्पादन  लागत  के  बारे  में  भी  तुलनाएं  की  गई  हैं  ओर  कहा  गया  है  कि  भारत  में  उत्पादन
 लागत  बहुत  अधिक  मेरे  पास  एक  तैयार  की  गई  सारिणी  है  क्योंकि  ये  कुछ  ऐशी  बातें  हैं  जिन  पर  दोनों
 सभाओं  में  आलोचना  होतो  इसलिए  मैंने  आंकड़े  इकट्ठ  किये  हैं  और  मैं  अ+ने  आंकड़े  माननीय  सदस्यों
 को  बताना  चाहता  हूं  ताकि  वे  दूसरे  देशों  की  स्थिति  के  बारे  में  जानकारी  हासिल  कर  सके  ।  अब
 इंगलेंड  ओर  फ्रांस  से भारत  की  स्थिति  की  तुलना  की  भारत  में  वर्ष  1५79  में  गेहूं  की  प्रति  क्विटल
 उत्पादन  लागत  99.32  रुपये  थी  ।  यह  उत्पादन  लागत  जबकि  अमेरिका  में  यह  107.55  रुपये

 श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  क्‍या  यह  उत्पादन  लागत  है  ?

 ]

 शो  राजकुमार  राय  :  ये  डाटा  किसने  निकाले  हैं  ?

 ]
 श्री  योगेन्द्र  मकवाना  :  मैं  ये  आंकड़े  फार्म  सेक्टर  आथिक  सूचक  लागत

 1984,  राष्ट्रीय  आर्थिक  आथिक  अनुसंधान  अमेरिका  *

 )

 श्री  राजकुमार  राय  :  हम  भी  किसान  हम  भी  सब  जानते

 श्री  योगेन्द्र  मकवाना  :  मैं  चर्चा  में  नहों  पड़ना  अगर  आपको  अपने  वैज्ञानिकों  और
 सांख्यिकीविदों  में  कोई  विश्वास  नहीं  है  तो  मुझे  कुछ  भी  नहीं  कहना  है  ।  परन्तु  ये  आंकड़े  विभिन्‍न
 विद्यालयों  द्वारा  और  पूर्व  कृषि  मूल्य  आयोग  फे  नाम  से  जाने  जाने  कृषि  लागत  एवं  मल्य  आयोग
 द्वारा  इकटठे  किये  गये  उनके  ढ्वारा  हिसाब  लगाया  गया  है  ।

 ये  आंकड़े  गेहूं  स ेसम्बन्धित  भारत  वर्ष  1982  में  उत्पादन  लागत  प्रति  क्विटल  |  28.53
 रुपये  थी  ।  अमेरिका  में  यह  145.07  इंगलेंड  में  134  रुपये  और  फ्रांस  में  129  रुपये  वर्ष
 1984  में  हमारी  उत्पादन,लागत  137.44  रुपये  अमेरिका  में  यहू  170.86  रुपये  और  इंगलैंड  में
 137  रुपये  थी  ।

 मैंने  जो  आंकड़े  यहां  पर  दिये  हैं  वे  में  मुख्य  फसलों  की  खेती  की  लागत  के  अध्ययन  के  लि  ए
 व्यापक  अर्थशास्त्र  ओर  सांख्यिकी  कृषि  मंत्रालय  से  लिए  गए  ये  आंकड़े  बहां  के

 लिए  गए  इस  यह  कहना  गलत  है  कि  भारत  में  उत्पादन  लागत  बहुत  अधिक

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  अपने  समय  पर  बोलना  ।  अब  व्यवधान  मत  डालिए

 ओ  योगेन्द्र  भकवाना  :  अब  मैं  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  विषय  पर  आता  हुं  जो  माननीय  प्रदस्थों  को
 उद्वैलित  कर  रहा  वे  प्रायः  इसकी  शिकायत  करते  विशेषकर  लाभकारी  मुल्यों  के  बारे  में  जिन्हें  हम
 घोषित  करके  किसानों  को  दे  रहे  इस  सभा  तथा  दूसरी  सभा  में  बहुत  चर्चा  उनका  कुह्दना  है  कि
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 [  भो  योगेन्द्र  सकवाना  ]

 मुल्य  लाभकारी  नहीं  मैं  सिद्ध  करूंगा  कि  ये  लाभकारी  किसी  ने  यह  बात  वास्तव  में  दूसरी
 सभा  में  कही  थी  कि  यह  समर्थन  मूल्य  जी  हम  कहते  हैं  कि  यह  समर्थन  मूल्य  है  परन्तु  यह  लाभकारी

 मूल्य  लेकिन  से  आपका  क्या  तात्पयं  लामकारी  स्तर  पर  यह  समथन  मूल्य
 दिया  जाता  न  कि  बिल्कुल  न्यूनतम  स्तर  अर्थात  उत्पादन  लागत  का  हिसाब  लगाकर  उस  स्तर  पर

 समर्थन  मूल्य  देना  |  इसे  बिल्कुल  न्यूनतम  स्तर  कहा  जाता  है  ।  लेकिन  यह  लाभकारी  स्तर  पर  समर्थन  मूल्य
 कृषि  लागत  ओर  मूल्य  आयोग  के  सबसे  पहले  निदेश  पद  के  अनुसार  :  मोटे  तौर  पर  राष्ट्रीय  आवश्य  :

 कताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  बेहतर  तकनीकी  अपनाने  तथा  उत्पादन  पद्धति  के  विकास  के  लिए  उत्पादक़ों
 को  प्रोत्साहन  देने  की  पहले  ही  निदेश  पद  के  अनुसार  मूल्य  किसानों  को  प्रोत्साहित  करने
 वाले  हों  ।  दूसरा  निदेश  पद  जल  ओर  अन्य  उत्पादन  संसाधनों  का  उचित  उपयोग  सुनिश्चित  करने
 की  आवश्यकता  के  बारे  में  तोसरा  निदेश  पद  मृल्य  नीति  बाकी  की  विशेषकर

 निर्वाह  वेतनों  का  औद्योगिक  लागत  ढांचा  इत्यादि  पर  सम्भावित  प्रभाव  के  बारे  में  है  ।

 अगला  विषय  व्यापार  से  संबंधित  जिसका  हमेशा  माननीय  सदस्यों  द्वारा  उल्लेख  किया  जाता  है  ।

 वे  कहते  हैं  कि  व्यापर  को  शर्त  किसानों  के  पक्ष  में  नहीं  यह  बात  ठोक  नहीं  है  ।  मूल्य  निर्धारित

 करते  समय  हम  बहुत  सारी  बातों  को  ध्यान  में  रखते  पहले  उत्पादन  लागत  का  अनुमान  लगाया

 जाता  आप  पृछ  सकते  हैं  कि  लागत  कह  निकाली  जाती  कृषि  लागत  और  मूल्य  आयोग  ।  8

 मदों  को  ध्यान  में  रखता  माननोय  सदस्यों  के  लाभ  के  मैं  यहां  उनका  उल्लेख  करना  चाहूंगा  :

 किराये  के  मानव  श्रम  का  स्वयं  के  बेलों  के  श्रम  का  किराये  के  बेल  श्रम  का
 किराये  पर  लो  गई  मशीनों  का  स्वयं  को  मशीनों  के  का  का  बीजों  का  मूल्य  खेत  से
 दित  तथा  खरीदे  गए  दोनों  प्रकार  के  बीजों  का  कीटनाशक  तथा  कूमिनाशक  दवाइयों  का
 स्वयं  की  तथा  खरीदी  गई  देशी  खाद  का  रासायनिक  उवंरकों  का  उपकरणों  तथा  फार्म  भंवनों
 का  सिंचाई  भूमि  राजस्व  उपकर  तथा  अन्य  कार्यकारी  पूंजी  पर  मिश्रित

 कारोगरों  को  अदायगी  पट्टं  पर
 ली  गई  भूमि  का  स्वयं  की  पूंजी  आस्तियों  के  मूल्य

 पर  ब्याज  जिसमें  अपनो  भूमि  का  आंकलित  किया  गया  किराया  मूल्य  सम्मिलित  नहीं
 इस  पर  दिया  गया  भू-राजस्व  तथा  आंकलित  पारिवारिक  श्रम  |  यहां  तक  कि  लागत  का  हिसाब

 लगाते  समय  पारिवारिक  श्रम  को  भी  ध्यान  में  रखा  जाता  कौन  से  घटक  हैं  जिन  पर  विचार
 किया  जाता  है  ?  वे  इस  प्रकार  लागत  मूल्य  पर  विचार  किया  जाता  आदानों  के  मल्यों  के
 परिवतंन  पर  भी  विचार  किया  जाता  अगर  कीटनाशक  बीजों  तथा  अन्य

 ब्रस्तुओं  के  मूल्यों  में  परिवतंन  होता  है  तो  उन्हें  भी  ध्यान  में  रखा  जाता  आदान  उत्पादन  मूल्य
 अर्थात  व्यापार  की  बाजार  के  मुल्यों  के  मांग  ओर  सप्लाई  को  बीच  को  फसल  के

 मूल्य  में  ओद्योगिक  लागत  ढांचे  पर  सामान्य  मूल्य  स्तर  पर  निर्वाह  लागत  पर
 अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  मूल्य  स्थिति--इसे  शामिल  किया  गया  था  क्योंकि  ऐसे  सदस्य  थे  जो  शिकायत

 करते  थे  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  मूल्य  बहुत  ऊंचे  हम  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  मूल्य  स्थिति  पर
 भी  ध्यान  रखते  हैं  तथा  किसानों  द्वारा  दिये  गये  मूल्यों  तथा  उनके  द्वारा  प्राप्त  मुल्यों  क ेबीच  समानता  पर
 भी  ध्यान  रखा  जाता  ये  घटक  हैं  जिन  पर  विचार  किया  जाता

 अतः  व्यापार  को  शर्तों  के  संबंध  भर्थात  छिसानों  द्वारा  दिये  गये  मूल्य  तथा  उनके  द्वारा  प्राप्त
 मूल्यों  उचित  रूप  से  विचार  किया  जाता  मैं  एक  बात  स्प&्ट  करना  चाहूंगा  कि  लागत  का  हिसाब
 लगाते  लागत  को  वस्तुओं  में  लाभ  नहीं  जोड़ा  जाता  क्‍योंकि  लाभ  नहीं  दिया  जाता  लाभ
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 उद्यमी  द्वारा  कमाया  जाता  क्‍योंकि  वह  जोखिम  उठाता  है  और  इसके  लिए  गुणवत्ता  का  जो  जोबिम
 उठाया  जाता  उद्यमी  को  इनाम  के  रूप  में  लाभ  प्राप्त  होता  लागत  का  हिसाब  करते
 लाभ  को  शामिल  नहीं  किया  जाता  है  ओर  हम  शुद्ध  रूप  से  लागत  निकालते  लेकिन  लाभकारी  मूल्य
 घोषित  करते  समय  तथा  मूल्यों  को  सिफारिश  करते  समय  सी०  ए०  सो०  पी०  खुदरा  उत्पादन  लागत  में
 लाभ  को  भी  जोड़ा  जाता  और  उसके  बाद  वे  मूल्य  का  सिफारिश  करते  हैं  और  सरकार  भी  मूल्य  घो(षत

 करते  इम  पहल  पर  ध्यान  रखती  है  कि  किसानों  को  लाभ

 मैं  मानरीय  सदस्यों  को  व्यापार  की  शर्त  के  बारे  में  बताना  किसानों  द्वारा  दिया  गया

 मूल्य  तथा  उनके  द्वारा  प्राप्त  मूल्य  कंसे  तय  किया  जाता  मैं  गत  पांच  वर्षो  क ेसमय  वर्ष  !  980-8  |
 से  शुरू  करके  लेना  चाहूंगा  और  प्राप्त मूल्यों  में  किप्तानों  द्वारा  अद्दा  किये  गये  मल्य  तथा  उनके  द्वारा  प्राप्त

 मूल्य  को  आधार  मातकर  उसे  के  बराबर

 के  दौरान  प्राप्त  मूल्यों  का  सूचकांक  घाटा  .2  था  जबकि  कितानों  द्वारो  अदा  किये  गये

 मूल्यों  का  सूचकांक  प्रतिशत  यह  प्रतिशत  का  घाटा  है  क्योंकि  हिसाब  से  व्यापार  की  शर्त  98.5
 आती  यह  प्रतिशत  घाटा  यह  कम  आंकड़ा  क्यों  ?  किसान  को  कैसे  पुरस्कृत  क्रिया  जाता  है  ?
 उत्पादकता  सूचकांक  के  से  बढ़कर  से  प्रतिशत  हो  गया  वर्ष  का  उत्पादकता  सूचकांक  यह  है  ।

 वर्ष  प्राप्त  मुल्य  प्रदायगी  मूल्य  उत्पादकता  सचकांक

 इस  उत्पादकता  सूचकांक  से  क्‍या  पता  चलता  है  ?  उत्पादकता  को  केसे  प्राप्त  किया  जाता
 उत्पादकता  प्राप्त  करने  के  पीछे  बहुत  से  कारण  होते  बहुत  सारी  बातें  होतो  हैं  जिन्हें  सरकार  द्वारा  किया
 जाता  सिनाई  सुविधाएं  उपलब्ध  कराई  जाती  नये  आदान  उपलब्ध  कराये  जाते  आदानों  तथा

 हमारे  वैज्ञानिकों  द्वारा  विकसित  को  गई  तकनीकी  पर  दी  गई  राज  सहायता  ।  इन  सबको  ध्यान  में  रखते  हुए
 इस  लाभ  का  कुछ  अंश  उपभोक्ता  तक  भो  पहुंचना  चाहिए  और  हमें  उपभोक्ता  और  उत्पादक
 दोनों  के  बीच  समन्वय  रखना  पड़ता

 इसके  ये  मूल्य  तय  करते  कभी-कभो  कुछ  सदस्यों  ने  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  को  भी
 ध्यान  में  रखने  की  वकालत  की  इस  समय  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  को  श्रम  मंत्रालय  द्वारा  तैयार  किया
 जाता  यह  वेतन  भोगियों  के  लिए  है  किसानों  **  यह  वेतन  भोगियों  के  लिए  है  अर्थात्‌  औद्योगिक
 तथा  क॒बि  श्रमिकों  लिए  अतः  ये  सूचकांक  किसानों  के  लिए  नहीं  हैं  तथा  किसानों  को  प्रभावित  नहीं
 करते  इन्हें  ध्यान  में  रखा  जाता  आप  देखते  है  कि  सरकार  द्वारा  जो  मूल्य  तय  किये
 जाते  हैं  वेन  केवल  लाभकारी  हैं  बल्कि  किसानों  को  कुछ  ल!भ  भी  प्रदान  करते  किसी  का  भी  यह
 कहना  गलत  है  कि  किसानों  को  दिये  गये  मूल्य  लाभकारी  नहीं  मैंने  हिसाब  लगाया  कल  मैंने
 अपने  अधिकारियों  से  वर्ष  में  2-83,  उत्पादन  और  124.7  के  लिए
 गेहूं  और  घान  की  उत्पादन  लागत  का  हिसाब  लगाने  के  लिए  कहा  था  !  आंकड़ों  को  दर्शाने  के  उद्देश्य  से
 तथा  ठीक  आंकड़े  देने  के  प्रयोजन  वर्ष  में  में  पंजाब  में  उत्पादन  लागत  रुपये  रुपये  प्रति
 क्विटल  थी  ।  उत्तर  प्रदेश  में  यह  गई  रुपये  प्रति  क्विटल  यह  गेहूं  के  बारे  में  खरीद  मल्य

 रुपये  प्रति  क्विटलख  था  ।  वर्ष  2  में  उत्परदन  लागत  उत्तर  प्रदेश  में  रुपये  से  बढ़कर

 95 रुपये प्रति ब्विटल पहुंच गई इसका आशय है प्रतिशत वृद्धि ओर किसानों को जो 245
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 बोः.न्द्र  समकबाना  |

 मल्य  प्राप्त  हआ  अर्थात  खरीद  मल्य  रुपये  गत  वर्ष  के  लाभकारी  मूल्य  पर  9  प्रतिशत

 तरी  दी  गई  है  मैंने  हिस्ताब  लगाया  मैं  अधिक  समय  नहीं  लेना  चाहता  क्योंकि  हमारे
 मंत्रालय  के  पास  चर्चा  के  लिए  कम  समय  है  और  बहुत  सारे  सदस्य  चर्वा  में  भाग  लेना  चाहते  लेकिन

 अगर  कोई  सदस्य  इन  आंकड़ों  में  अधिक  रुचि  रखते  हों  तो  वे  मेरे  यास  व्यवितगत  रूप  से  आ  सकते  हैं  ।

 उसके  साथ  बेठकर  उसे  आश्वस्त  कर  सकंगा  कि  इस  मल्य  के  लेने  में  किसान  को  कोई  घटा  नहीं  हो  रहा
 मूल्य  लाभकारी  हैं  ओर  सरकार  किसानों  को  लाभकारी  मूल्य  देने  को  बहुत  उत्सुक  ये  ऐसे  मित्र

 हैं  जिनका  किसानों  को  भड़का  कर  राजनीतिक  फायदा  उठाने  के  अलावां  कोई  उद्देश्य  नहों  ये  सड़कों

 पर  जाकर  शोर  मचाते  रहते  किसान  इसके  पीछे  उनके  उद्देश्य  को  नहीं  समझते  यही  कारण  है

 ये  गरीब  किसान  सड़कों  पर  आते  मैंने  उन्हें  आमन्त्रित  किया  जा  सी०ए०सी०पी०  के  साथ  इस  पर

 बातचीत  करना  चाहते  हैं  उनके  लिए  स्थायी  आमंत्रण  है  *  हम  उन्हें  आमंत्रित  करते  उन्हें

 हमारे  पास  आने  दें  ++  हम  उन्हें  आश्वस्त  कर  सकेंगे***  )

 उपाध्यक्ष  महोवय  :  आप  इसका  विरोध  करें  *-

 )

 श्रो  योगेन्द्र  मकवाना  :  70  प्रतिशत-खेती  सूख  क्षेत्र  में  की  जातो  है'**

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  अधिक  वक्‍ताओं  को  बोलने  का  अवसर  प्रदान  कर  रहा  उस  समय

 उन्हें  बोलना  चाहिए  ।

 थ्रो  योगेन्द्र  सकवाना  :  शष्क  भूमि  क्षेत्र  ऐसे  क्षेत्रों  को  कहते  हैं  जहां  पर  कृषि  वर्षा  पर  आधारित

 है  ।  70  प्रतिशत  खेती  शुष्क  भूमि  पर  की  जाती  है  जिसका  लगभग  प्रत्येक  एक-तिहाई  भाग  वहाँ  पर
 सामान्य  वर्षा  पर  और  क्रम  वर्षा  पर  आधारित  कृषि  क्षेत्र  में  70  प्रतिशत  भूमि  संवेदनशील  क्षेत्र
 अर्थात  शुष्क  भूम  खेती  के  रूप  में  उल्लेख  को  जा  सकती  इस  क्षेत्र  की ओर  सरकार  का  ध्यान  जा

 रहा  है  और  सरऊार  ने  इन  शुष्क  भूमि  क्षेत्रों  को  सुविधाएं  और  नई  तकनोक  देने  की  अनेक  योजनार्ये
 बनाई  वर्षा  पर  आधारित  क्षेत्र  प्रमुख  रूप  से  आंध्र  मध्य  महाराष्ट्र  और
 स्थान  राज्यों  में  उन्नत  प्रोद्योगिकी  से  कृषि  उत्पादन  में  धुधार  करने  तथा  इसे  कायम  रखने  के  लिए
 शूष्क  भूमि  कृषि  पर  अखिल  भारतीय  समन्वित  अनुसंधान  परियोजना  को  वर्ष  1971  में  मंजूरी  मिली

 ये  सभी  राज्य  अखिल  भारतीय  समन्वित  अनुसंधान  परियोजना  के  अन्तगंत  आते  आन्ध्र  प्रदेश
 मध्य  महाराष्ट्र  और  गुजरात  जेसे  राज्यों  को  कम  से  कम  पांच  और  इससे  अधिक  केन्द्रों  की

 भी  व्यवस्था  की  गई  हैं  |  मुझे  बताया  गया  है  कि  एक  वहां  कर्नाटक  में  तीन  केन्द्र  हैं  ।  आन्ध्न  प्रदेश  में  दो
 केन्द्र  मध्य  प्रदेश  में  दो  हैं  ।  महाराष्ट्र  में  दो ओर  उत्तर  प्रदेश  मे  चार  केन्द्र  हैं  )  राजस्थान
 में  दो  हैं  ।  श्री  व्यात  हमेशा  राजस्थान  के  बारे  में  चिन्तित  रहते  हैं|

 शुष्क  भूमि  कृषि  सम्बन्धी  इस  अखिल  भारतीय  समन्वित  अनुसंधान  परियोजना  के  अत्यधिक

 त्वपूर्ण  घटक  कंटूर  खेती  अपनाने  के  लिए  बांध  बनाकर  समृचित  भूमि  पर  प्रबन्ध  ढलान  के  पाट
 सम्रय समय  पर  जताई  बुवाई  जल्दो  उचित  ओर  विविध  फसलों  का  चुनाव  इष्टतम  पौध
 स्टेन्ड  की  समय  पर  छरपतवार  निकालना  और  नाशी  जीव  पर  नियन्त्रण  और  उदबंरकों  क 5९%  का
 सामान्य  प्रयोग  ये  कुछ  घटक  ऐसे  हैं  जिनका  कार्यात्मके  अनुसंधान  परियोजना  क्षेत्रों  में  मूल्यांकन  ओर
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 निर्धारण  किया  जा  रह  है|  जिन्हें  47  स्थानों  में  शुरू  किया  गया  है  जिसमें  ऐसे  किसानों  को शामिल  किया

 गया  है  जो  केवल  शिक्षित  ही  नहीं  है  अपितु  जिन्होंने  उस  क्षेत्र  की कृषि  जलवायु  स्थिति  के  अनुकल
 गिकी  का  प्रदर्शन  भी  किया  है  ।  इससे  कुछ  फसलों  में  उपज  में  शत-प्रतिश॒त  वृद्धि  हुई  है  और  कुछ  क्षेत्रों  में

 यह  50  से  75  प्रतिशत  जहां  शुष्क  भूमि  में  ये  उन्नत  तरीके  अपनाए  जाते  हैं  वहां  किसानों  द्वारा  उपज

 में  वद्धि  की  गई  कृषि  विश्वविद्यालय  भी  कुछ  आदर्श  जलसंभर  प्रबन्ध  कार्यक्रम  चला  रहे  विश्व

 बैंक के  तत्वावधान  में  वर्षा  पर  आध्रारित  खेती  में  उपलब्ध  उन्नत  प्रौद्योगिकियों  के  परीक्षण  के  लिए  आंध्र
 मध्य  प्रदेश  और  महाराष्ट्र  प्रत्येक  राज्य  में  25000  हे०  बाले  चार  बड़े  जलसंभरों  का

 चयन  किया  गया  वर्ष  1986-87  से  भारत  सरकार  ने  वर्षा  पर  आधारित  क्षेत्रों  क ेलिए  एक  राष्ट्रीय
 जलसंभर  विकास  कार्यक्रम  16  राज्यों  में  पचास-पचास  प्रतिशत  धनराशि  वहन  करने  के  आधार  पर  शुरू
 किया  है  जिसका  कुल  परिव्यय  239  करोड़  रुपये  ह ैऔर  वर्ष  1986  के  कार्यक्रम  के  दूसरे
 जो  शुष्क  भूमि  खेती  के  सम्प्रन्ध  में  के अनुरूप  इससे  शुध्क  भूमि  में  उत्पादन  बढ़ाने  में  मदद  मिलेगी  ।

 कुछ  योजनाओं  को  भारत  सरकार  ने  शुरू  किया  है  जिनसे  किसानों  को  कुछ  लाभ  प्राप्त  होता

 कृषि  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  छोटे  और  सोमान्त  किसांनों  को  मदद  देने  की  प्रति  विकास  खण्ड  पांच  लाख

 रुपये  की  एक  योजता  इस  योजना  के  अन्तगंत  3.50  लाख  रुपये  करी  राज  सहायता  छोटे  सिचाई  कार्यों
 के  लिए  दी  जाती  50,000  रुपये  की  राशि  विशेषकर  मतिलहन  और  दालें  के  बीजों  के  मिनीकिट

 के  वितरण  के  लिए  और  भूमि  जिम  में  स्‍्टाफ़  पर  व्यय  भी  शामिल  एक  लाख  रुपया  इस
 प्रकार  जहां  योजना  लागू  वहां  शुष्क  भूमि  क्षेत्रों  और  अन्य  क्षेत्रों  मे ंकिसानों  को  5  लाख  रुपये  प्रति  खंड
 के  हिसाब  से  दिए  जाते  हैं  ।

 मैं  अमी  कृषि  आदान  निवेश  के  बारे  में  उल्लेख  कर  रहा  उवंरक  एक  महत्वपूर्ण  कृषि  आदान

 उबंरक  की  खपत  पर्याप्त  रूप  से  बढ़ी  प्रत्येक  वर्ष  उवंरक  की  खपत  में  वृद्धि  होती  इसके  लिए  हमें
 सरकारी  नीतियों  और  विस्तार  सेवाओं  की  को  धन्यवाद  देना  हमने  कृषि  मेले  हमने  कृषि
 भादान  पखवाडे  मनाए  और  राज्य  विस्तार  सेवाओं  में  उवंरक  के  प्रयोग  के  बारे  में  भी  प्रधार  किया

 वर्ष  1985-86  में  -7.37  लाख  टन  उवंरक  का  प्रयोग  किया  गया  जबकि  वर्ष  1986-87  में  यह  लगभग
 ०0.02  लाख  टन  अब  तक  यह  देश  में  50  किलोग्राम  प्रति  हेक्टेयर  के  स्तर  पर  आ  चुका  3

 1986  कौ  सम्पूर्ण  देश  में  किसानों  को  उवंरक  प्रदान  करने  के  लिए  1.6  लाख  बिक्री  केन्द्र  वर्ष

 1986-87  केवल  उर्वरक  पर  2000  करोड़  रुपये  की  राजसहायता  दी  गई  अब  शुष्क  भूमि  के

 मामले  हम  उव ॑रकों  के  प्रयोग  को  बढ़ावा  देना  चाहते  अतः  जो  डिपो  का  एजेंट  किसानों  के  लिए  उवंरक

 रखता  चाहती  हैं  और  उन्हें  समय  पर  उवंरक  उपलब्ध  कराना  चाहते  हैं  उन्हें  इन  फुटकर  दुकानों  में  अग्निम

 माल  का  स्टाक  रखने  के  लिए  राजसहायता  दो  जाएगी  ।  विकास  खंड  मुख्यालय  से  गांव  तक  उर्वरक  पहुंचाने
 के  लिए  परिवहन  खर्चा  भी  दिया  यह  शुष्क  भूमि  के  लिए  है  विशेषकर  इन  क्षेत्रों  में  उवंरकों  के

 प्रयोग  को  बढ़ावा  देने  के  लिए

 जैसा  मैंने  कहा  कि  70  प्रतिशत  खेती  वर्षा  देवता  पर  निर्भर  है  और  इसलिए
 अक्सर  ओना  हिमपात  की  घटनायें  होती  रहती  अनेक  मामलों  में

 पहाड़  क्षेत्रों  में  अधिक  वर्षा  होने  के
 कारण  भूस्खलन  होंते  हैं  और  इससे  समस्‍यायें  पैदा  हुई  इन

 तिक  आपदाओं  के  एक  माननीय  सदस्य  श्री  वक्‍कम  जब  वह  बोल  रहे  केरल  के

 लिए  वकालत  कर  रहे  1986-87  87
 वर्ष

 में  20  राज्य  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  सूखे  से  प्रभावित

 हुए  हैं  और  बड़ी  संख्या  में  राज्य  और  संघ
 राज्य  क्षेत्र  ओला  हिमपात  आदि  से

 वित  हुए  इन  प्राकृतिक  आपदाओं  के  कारण  राज्य  ध्रकार  का  यह्‌  प्राथमिक  कतंव्य  है  कि  केवल
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 राहत  ही  नहीं  बल्कि  मानपून  से  पृ्वं  की  स्थिति  को  बनाए  रखे  और  विशेषकर  छोटे  और  सीमांत
 तथा  भूमिहीन  किसानों  जो  रोजगार  से  वंचित  हो  गए  इस  सूखे  के  कारण  रोजगार  प्रदान

 उन्हें  रोजगार  दिया  जाना  चाहिए  ।  कुछ  क्षेत्रों  में  पेयजन  की  आवश्यकता  है  और  अनेक  क्षेत्रों  में  चारे  को
 आवश्यकता  अतः  यह  राज्य  सरकारों  की  पहुंच  में  नहीं  उनके  संसाधन  भी  सीमित
 आठवें  वित्त  आयोग  ने  यद्यपि  यह  कार्य  उन्हीं  को  सौंपा  भारत  सरकार  उनके  प्रयासों  में  योगदान  देना

 चाहतो  है  और  हम  उनके  प्रयासों  को  जहां  तक  सम्भव  हो  सकता  पूरा  करते  हैं  और  यही  कारण  है  कि
 1985-86  में  राहत  के  लिए  खच॑ं  की  सीमा  ),035  करोड़  रुपये  मंजर  की  गई  1986-87

 यह  1,046,24  करोड़  रुपये  थी  ।  यह  प्राकृतिक  आपडाओं  के  कारण

 1986-87  में  जहां  तक  सूखा  का  सम्बन्ध  यह  16  राज्यों  में  पडा  ह ैऔर  317.48  करोड़  ६०
 की  राशि  प्रदान  की  गई  1986-87  में  आदि  के  ।7  राज्यों  में  355.71  करोड़  रुपये

 मरम्मत  और  पुनर्वास  कार्यों  क ेलिए  मंजूर  किये  गये  अतिरिक्त  धनराशि  में  भी  वृद्धि  हुई
 यह  240.75  करोड़  करीब-करीब  दुगनी  है  ।  राज्य  सरकारों  के  लिए  कोई  कठिनाई  नहीं  होनी
 चाहिए  और  डो०  पी०  ए०  पी०  और  ढी०  डी०  पी०  जैसे  कार्यक्रप  सरकार  द्वारा  शुरू  किये  जाने

 चाहिए  ।

 डी०  पी०  ए०  पी०  छठी  योजना  के  अन्त  13  70  जिले  और  511  छण्ड  शामिल
 किये  गये  यह  केन्द्र  प्रायोजित  योजना  प्रतिशत  राज्य  सरकार  द्वारा  और  50  प्रतिशत  केन्द्र
 सरकार  द्वारा  और  शत-प्रतिशत  केन्द्रीय  योजना  भी  अर्थात  रेविस्तान  विकास  कार्यक्रम  ।  छठी  योजना
 के  अन्त  5  2]  जिले  और  ।26  खण्ड  इस  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  शामिल  किये  गये  अतः

 भारत  सरकार  देश  में  वर्षा  पर  आधारित  क्षेत्रों  को  दशा  के  बारे  में  अवगत  है  जो  किसानों  को
 आवश्यक  सहायता  प्रदान  करती  है  और  राज्य  सरकारों  को  सलाह  देती

 3.00  सम०  प०

 पशुपालन  भी  कृषि  क्षेत्र  का  एक  महत्वपूर्ण  अंग  अनेक  माननीय  सदस्य--मैं  प्रसन्‍तर  हूं  कि  मेरे
 मित्र  श्री  भानु  प्रताप  सिह  अब  आ  गए  हैं--पशुपालन  के  बारे  में  विस्तार  से  उल्लेख  कर  चुके  इस  क्षेत्र
 में  सरकार  ने  बहुत  काम  क्रिया  1985-86  में  423  लाख  टन  दूध  का  उत्पादन  हुआ  और  वर्ष
 1986-87  में  440  लाख  टन  उत्पादन  1985-86  15.4  बिलियन  अंडों  का  उत्पादन  हुआ
 जबकि  वर्ष  1986-87  में  15.9  बिलियन  अंडों  का  उत्पादन  हुआ  |  का  उत्पादन  वर्ष  1085-86
 में  700  लाख  था  और  अब  800  लाख  हो  गया  !985-86  में  398  लाख  किलोग्राम  ऊन  का
 दन  हुआ  जबकि  वर्ष  1986-87  में  410  लाख  किलोग्राम  ऊन  का  उत्पादन  हुआ  अर्थात  3  प्रतिशत  बृद्धि
 दर  वर्ष  1985-86  में  85  लाख  पशुओं  में  कृत्रिम  गर्भाधान  का  कार्यक्रम  पूरा  हुआ  जबकि  वर्ष
 1986-87  में  92  लाख  पशुओं  पर  यह  प्रयोग  हुआ  ।

 केवल  यही  इत  क्षेत्र  में
 नये  अविष्कार  किये  गये  हमारे  वेज्ञानिकों  ने  भ्रूण  आरो१ण  पर

 प्रयोग  किये  हैं  ओर  भ्रूण  का  गर्भाधान  होना  प्रारम्भिक  चरण  में  इस  समय  वे  भ्रूण  को  दो  या  तीन  या
 चार  हिस्से  में  विभक्त  कर  रहे  हैं  क्‍योंकि  फ्रांस  जैसे  देश  में  एक  भ्रूण  को  चार  या  पांच  भागों  में  विभकत  -
 किया  जाता  है  और  उसका  आरोपण  किया  जाता

 )  **

 वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहों  किया
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 भी  पी०  कुलनदईबेल  :  उन्हें  अनुमति  क्‍यों  दी  जा  रही  है  ?

 श्री  एम०  रघुमा  रेह्टो  :  यह  क्या  श्रीमन्‌  ।  आपने  हमें  अनुमति  नहीं  दी  ।

 )
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  उन्हें  अनुमति  नहीं  दी  कार्यवाही  वृत्तांत  में  कुछ  भी  सम्मिलित  नहीं

 किया

 भी  योगेन्द्र  सकवाना  :  यह  निर्णय  मुझे  लेना  है  कि  किस  की  बात  मानूं  ओर  किसकी  मैं
 शोर  के  आगे  बल्कि  तक  के  आगे  झुकता  हूं  । अगर  कोई  माननोय  सदस्य  कोई  बात  कहना  चाहते  हैं
 तो  मैं  सुनने  को  लेकिन  मैं  शोर  सुनने  का  आदी  नहीं  मैं  उनकी  बात  नहीं  मान

 रहा  हूं  ।

 हमारे  वज्ञानिकों  द्वारा  कई  क्षेत्रों  मे ंअनुसंघान  किया  जा  रहा  है  ओर  मैं  कह  रहा  कि

 ट्रांसपसान्टे शन  के  क्षेत्र  में  भी  उन्होंने  कुछ  काय्ये  किया  है  ।

 मेरे  मित्र  श्री  भानु  प्रताप  सिंह  ने  सिंधी  का  उल्लेख  किया  उन्होंने  कहा  था  कि  यह
 10,000  लीटर  दूध  देती  मेरे  पास  आंकड़े  ऑफ  रॉ  वोल्यूम  VI;  पशु
 धन  और  मुर्गीपालन  पर  सी०एस०आई०आर०  (1983  में  पुनः  प्रकाशन  सेन्ट्रल  केटल  ब्रीडिंग
 ओर  इृण्डो  स्विस  केरल  (1983  का  में  यह  आंकड़े  दिए  गये  इन  प्रकाशनों  में  यह
 आंकड़े  दिये  गये  सिंधीਂ  गाय  अधिकतम  5440  किलोग्राम  न  कि  लोटर  दृध  देती  है  ।  हडे  नस्ल
 की  गाय  का  औसत  1725  कि०  ग्राम  दूध  देती  पाक्स्तान

 के  सिंध  क्षेत्र  में  यह  नई  नस्ल  इस
 नस्ल  की  कुछ  गाएं  हमारे  पास  भी

 एक  वर्ष  में  305  दिन  तक  दूध  देने  वाली  साहिबाल  नस्ल  की  गाय  का  अधिकतम  रिकार्ड  4,335
 कि०  ग्राम  हर्ड  नस्ल  का  औसत  2725  से  3175  कि०ग्रा०  वह  भी  पाकिस्तान  में

 थारपारकर  नस्ल  की  एक  वर्ष  में  305  दिन  दुध  देकर  4,375  कि०ग्रा०  दूध  देती  हड
 का  ओसत  1815  से  2720  कि०्ग्रा०

 ये  नस्ल  भी  ज्यादातर  पाकिस्तान  में  हमारे  यहां  भी  इसकी  कुछ  गायें  मेरे  राज्य
 गुजरात  में  दिर  नस्ल  की  गाय  का  दूध  का  अधिकतम  रिकार्ड  3175  कि०ग्रा०  है  और  नस्ल  का  औसत
 1675  कि०भ्रा०  ।  यह  भारत  मे

 इसके  अलावा  एक्सौटिर  पशु  होलस्टेन  नस्ल  की  प्रति  गाय  का  अधिकतम  रिकार्ड  4690
 किं०ग्रा०  और  हडें  नस्ल  का  ओसत  3,956  कि०ग्रा०  यह  रेड  साहिवाल  आदि  से  कम  यह्‌
 सब  स्थानोय  नस्‍्लों  के  विषय  में  भारत  सरकार  ने  कुछ  चुनींदा  नस्‍लों  के  सुधार  का  कार्यक्रम  बनाया
 है  ।  हम  इन  गायों  की  असली  अनुवं  शिकी  को  बनाए  रखना  चाहते  हैं  और  इनकी  संख्या  को  बढ़ाना  चाहते

 इसलिए  हमने  इनके  विकास  के  लिए  कार्यक्रम  बनाया  है  ओर  हम  नस्‍्लों  से  मेल  नहीं
 कराते  ।  यह  पशुपालन  ओर  मर्गोपालन  के  सम्बन्ध  में

 कृषि  का  एक  अन्य  क्षेत्र  है  डेयरी  डेयरी  विकास  एक  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  इससे  छोटे  और
 सीमांत  किसानों  को रोजगार  और  अतिरिक्त  आमदनी  प्राप्त  होती  हमने  इस  देश  में  डेयरी  विकास
 कार्य क्र  आरम्भ  किया  ढेयरी  विकास  का  मुख्य  उद्देश्य  बिचोलियों  को  हटाने  के  लिए  किसानों  को
 सहकारी  आधार  पर  संगठित  होने  की  प्रेरणा  देकर  पशु-ब  डेयरी  बिकास  की  समेकित  नीति  के  माध्यम  से
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 योगेन्द्र  भमकवाना  ]

 उत्पादन  में  वृद्धि  करना  और  दूध  उपलब्ध  कराना  आनन्द  डेयरी  के  आधार  पर  इस  कार्यक्रम  को
 भारम्भ  किया  गया  है  और  तीन  चरणों  का  कार्यक्रम  श्वेत  क्रान्ति  काये  क्रम  167  दुर्ध  केन्द्रों

 में  लागू  किया  जा  रहा  47,230  सहकारी  डेरियां  काम  कर  रही  जिनमें  49.15  लाख
 किसान  परिवार  भाग  ले  रहे  1986  में  इन  डेरियों  द्वारा  प्रतिदिन  करीब  94  लाख
 ग्राम  दूध  प्राप्त  किया  जा  रहा  था  ।  जबकि  मेट्रो  डेंयरियों  का  औसत  उत्पादन  प्रतिदिन  करीब  3]  लाख
 लीटर  डेयरी  सहकारी  समितियों  द्वारा  9081  गांवों  को  कृत्रिम  गर्भाधान  की  सुविधाएं  प्रदान  की

 24826  सोसाइटियां  संतुलित  पशु  चारे  का  विपणन  कर  रही  वे  किसानों  को  पशु  चारा  उपलब्ध
 करा  रहो  हैं  ।  अब  हम  श्वेत  की  ओर  अग्रसर  हो  रहे  हम  इस  विषय  में  यूरोपीय  देशों  और
 विश्व  बंक  से  बातचीत  कर  रहे  विश्व  बक  का  रवैया  काफी  सहानुभूतिपृर्ण  हम  इस  विषय  पर

 यूरोपियन  साक्षा  बाजार  के  देशों  से  भी  बातचीत  कर  रहे  इस  योजना  की  कुल  लागत  681.29  करोड़
 रु०  इसे  हम  इस  प्रकार  पूरा  करना  चाहते  हैं  :---

 दूसरे  चरण  का  शेष  जिसेतीसरे  चरण  में  शामिल  238.18  करोड़  रु०
 किया  गया

 आई  ०डी  ०ए०  को  पहले  ट्रेन्चऋ्र  डिट  का  शेष  25.17  करोड़  रू०

 आई“०डी०सो०  के  आंतरिक  स्रोतों  93.24  करोड़  रु
 की  परियोजना

 विश्व  बेंक/|ई०  ई०  सी०  से  मिलने  वाली  324.70  करोड़  २०
 सम्भावित  सहायता  --.......  -..

 कुल  681..29  करोड़  रु०

 शहरी  क्षेत्रों  को  असली  दूध  उपलब्ध  करवाने  और  छोटे  और  सीमान्त  किसानों  और  भूमिहीन
 श्रमिकों  को  रोजगार  और  अतिरिक्त  आमदनी  मुहैया  कराने  के  लिए  श्वेत  क्रान्ति]ए  परियोजना  आरम्भ
 की  जा  रही

 इस  मंत्रालय  का  एक  अन्य  प्रभाग  है  मत्स्य  उद्योग  ।  इस  देश  में  समुद्रों  में  अपार  मत्स्य  सम्पदा
 विद्यमान  है  ।  हम  इसका  उपयोग  करना  चाहते  इस  समय  हमारे  पास  मछली  पकड़ने  के  113  पोत
 काम  कर  रहे  हम  इनकी  संख्या  में  वृद्धि  करना  चाहते  हम  इनकी  संख्या  1500  तक  बढ़ा  सकते  हैं
 क्योंकि  हमारा  विशिष्ट  आर्थिक  क्षेत्र  बहुत  बड़ा  है  ।  इस  देश  का  ई०ई  ०जेड०  दो  मिलियन
 वर्ग  किलोमीटर  इस  क्षेत्र  में  4.5  टन  की  क्षमता  है  ।  हम  अपने  आर्थिक  जोन  में
 1,500  पोत  चला  सकते

 जैसा  कि  मैंने  अभी  113  पोत  कार्य  कर  रहे  सातवीं  योजना  के  अन्त  तक  हमारा  करीब
 500  पोतों  का  बेड़ा  हो  जायेगा  ।  इसके  लिए  हमने  अभी  पुनरक्षित  चार्टर  नीति  की  घोषणा  को  है  इसके
 लिए  संयुक्त  क्षेत्र  में काम  अभी  तक  पोतों  को  किराये  पर  लेने  में  भारतीय  पक्ष  को  पकड़ी  गई
 मछली  का  केवल  15%  ही  हिस्सा  मिलता  लेकिन  संशोधित  नोति  के  अन्तगंत  भारतीय  हिस्सेदारों
 को  20  प्रतिशत  भाग  यह  एक  वर्ष  के  लिए  होगा  ।  इस  अवधि  को  बाद  में  बढ़ाया  भी  जा  सकता

 यह  संयुक्त  उद्योग  में  बदल  संयुक्त  उद्यम  में  भारतीयों  ओर  विदेशियों  का  अंश
 60:40  का  हो  जहां  तक  मत्स्य  उद्योग  का  नई  चार्टरिंग  नीति  को  यह  रूपरेखा
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 मछली  जोकि  में  24.44  लाख  टन  1925-86  85-86  में  बढ़कर  28.76
 लाख  टन  हो  यानि  इसमें  18  प्रतिशत  की  वृद्धि  समुद्री  उत्पाद  का  निर्यात  इसी  अवधि  में
 286.36  करोड़  रु०  से  बढ़कर  398  करोड़  रु०  हो  198  1-82  में  यांत्रिकृत  मछली  पकड़ने  वाले
 पोतों  की  संख्या  17,000  थी  जो  1985-86  में  बढ़कर  23,000  हो  गई  ।  पिछले  15  वर्षों  में  अंतर्देशीय
 मछली  उत्पादन  में  भी  काफो  वृद्धि  हुई  यह  50  कि०  ग्रा०/हैक्टेयर  से  बढ़कर  80  कि०  ग्रा०/हैक्टेयर
 हो  भया

 मरस्य  पालन  क्षेत्र  क ेलिए  हमने  कई  कल्याणकारी  योजनाएं  बनाई  मछुआरों  के  लिए  सामूद्विक
 बीमा  योजना  आरम्भ  को  गई  है  ।  इसका  प्रीमियम  9  रु०  है  जोकि  बराबर-बराबर  राज्य  सरकारों  और
 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  वहन  किया  मछुआ  कल्याण  निधि  भी  बनाई  गई  जिसके  अन्तगंत  हम
 मछुआरों  के  लिए  आदर्श  गांव  बना  रहे  जिनमें  सभी  प्रकार  की  नागरिक  सुविधाएं  जैसे--पीने  का

 सामुदायिक  टट्टियां  आदि  की  सुविधाएं  मुहैया  करायी  जायेंगी  ।  संक्षेप  में  कृषि  मंत्रालय

 यह  सब  काये  कर  रही

 माननीय  सदस्यों  ने  जो  कुछ  मुद्दे  उठाये  मैंने  उनका  उत्तर  देने  की  कोशिश  को  माननीय
 सदस्य  श्री  सुरेन्द्र  पाल  सिंह  अभी  उठने  वाले  मुझे  याद  लेकिन  मुझे  खेद  है  कि  मैं  उनका
 उत्तर  देना  भूल  गया  ।  उन्होंने  छोटे  किसानों  का  जिक्र  किया  उनका  उत्पादन  कंसे  बढ़ाया  जाए  ?
 अगर  उनके  खेत  का  क्षेत्रफल  न  भी  बढ़  वे  अच्छे  नई  तकनोक  और  नये  बादानों  मौर  अन्य

 सुविधाओं  से  उत्पादन  में  वृद्धि  कर  सकते  हैं  ।  सरकार  ने  छोटे  और  सीमान्त  किसानों  के  लाभ  के  लिए  कई
 कार्यक्रम  आरम्भ  किए  उन्होंने  कहा  है  कि  भूमि  के  छोटे-छोटे  भाग  हो  रहे  हां--इसका  कारण  है
 भारतीय  परिवार  प्रणाली  ।  हमारे  यहां  बच्चों  को  खानदानी  भूमि  लेकिन  वे  अन्य  कार्यों  में  नहीं
 लगते  ।  इसका  एक  ही  उत्तर  है  ग्रामीण  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ही जाएं  ताकि  वे  इस  पर  निभर  हो  सके  ।

 मैंने  लाभकारी  मूल्यों  को  चर्चा  की  माननीय  सदस्य  ने  एक  अन्य  महत्त्वपूर्ण  महा  बिजली  के
 बारे  में  उठाया  है  |  कई  राज्यों  में  बिजली  की  स्थिति  अच्छी  नहीं  होने  के कारण  किसानों  को  बिजली
 लब्ध  नहीं  हो  रही  राज्यों  में  बिजली  की  कमी  वे  किसानों  को  पर्याप्त  मात्रा  में  बिजली
 लब्ध  कराने  में  समर्थ  नहों  हैं  ।

 शी  सुरेन्द्र  पाल  सिह  :  क्‍या  मंत्री  जी  की  यह  राय  है,कि  भारत  में  अलाभकारी
 जोत  नहों  है  ?

 भरो  योगेन्र  सकवाना  :  हो  सकती  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  देश  में  अलाभकारी  जोत  नहों  इस
 उद्देश्य  क ेलिए  राज्य  सरकारों  ने  चकबन्दी  कार्यक्रम  आरम्भ  किया  है  ।

 19.86-8  7  के  दौरान  की  गई  कुछ  महत्त्वपूर्ण  बातें  हैं  जो  इस  प्रकार  हैं--प्रधान  मंत्री  के  निदेश
 नुसार  दालों  की  खेती  के  लिए  तकनीकी  मिशन  तथा  राष्ट्रीय  दाल  विकास  राष्ट्र  तिलहन  विकास

 कार्य  क्रम  आदि  आरम्भ  किया  इसके  अलावा  कई  अन्य  कायंक्रम  जितका  मैं  उल्लेख  कर
 सकता  हूं  ।

 मैंने  सभा  का  पहले  ही  काफी  समय  ले  लिया  अभी  मेरे  वरिष्ठ  सहयोगी  मंत्री  ने  भो  चर्चा  का
 उसर  देना  हैं  ओर  मुझे  विश्वास  है  कि  वे  माननीय  सदस्यों  के  सभी  मुद्दों  का  भी  उत्तर

 )  **

 में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 उपाध्यक्ष  भहोदय  :  यहां  चर्चा  समाप्त  नहीं  हो  रही  कृषि  मंत्री  जी  अब  चर्चा  का  उत्तर  देंगे
 गो  अन्त  में  आप  प्रश्न  पूछ  सकते  अभी  अनुमति  नहीं  है  ।

 )  **

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अनुमति  नहीं  है  ।

 श्री  एम०  रघुमा  रेड्डी  :  मैं  दिये  गये  उत्तर  से  संतुष्ट  नहीं  हूं  भर  मैं  सभा  से  बाहर  जा  रहा  हूं  ।

 3.17  स०्प०

 तत्पश्चात  थ्री  एम०  रघमा  रेड्डी  समा-भवन  से  बाहर  चले  गये  ।

 श्री  पी०  कुलनदई वेलु  )  :  उपाध्यक्ष  कृषि  हमारे  देश  का  आधार  है
 और  इससे  अधिकतम  लोगों  को  रोजगार  मिलता  कृषि  के  क्षेत्र  में रोजगार  के  अवसरों  के  सृजन  से
 गरीबी  पर  भी  प्रभाव  पड़ता

 अपनी  निरन्तर  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  द्वारा  हम  हर  वर्ष  अपने  कृषि  उत्पादन  को  सुधार  सके  हैं
 ओर  हमने  5..0  लाख  टन  प्रति  वर्ष  से  1510  लाख  टन  प्रति  वर्ष  को  वृद्धि  की  यह  एक  महान
 लब्धि  वास्तव  में  यह  मतत्रा  वृद्धि  इसी लिए  हम  इसे  हरित  क्रांति  कहते  आज  हम  खाद्य  उत्पादन
 में  आत्म-निर्भर  फिर  भी  खाद्य  तेलों  में  कमी  और  हमें  तिनहत  तथा  दालों  के  उत्पादन  में  अभी

 बहुत  कुछ  करना  इसमें  भी  हम  पीछे  ।

 तिलद्टन  के  उत्पादन  के  संबंध  में  हमारे  पास  अधिक  उत्पादन  देने  वाली  किसमें  नहीं  भारतीय
 कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌  तथा  अन्य  अनुसंधान  संस्झाएं  अधिक  उत्पादन  देने  वाली  किस्मों  का  पता  नहीं
 ख्गा  पायी  हैं  ।  इसी  कारण  खाद्य  तेल  तथा  तिलहन  के  उत्पादन  में  कमी  है  ।

 विभिन्‍न  राज्यों  के  कृषि  विश्वविद्यालय  विभिन्न  फसलों  की  अधिक  पैदावार  देने  वाली  किस्मों  की
 खोज  कर  रहे  कितु  मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  वास्तव  में  अधिक  उत्पादन  देने  वाली  किसमें  गरीब
 किसानों  को  मिल  रहो  हैं  ?

 हमारे  पास  टु  लैंडਂ  से  नामक  कार्यक्रम  भी  मुझे  संदेह  है
 कि  क्‍या  इसे  पूर्णतया  कार्यान्वित  किया  वास्तव  में  यह  गरीब  किसानों  को  नहीं  मिल  रहा  है  और
 इसी  कारण  गरीब  किसान  को  अधिक  उत्पादन  देने  वाली  किस्प्र  नहीं  मिल  रही  वह  उन  सभी  आदानों
 का  उपयोग  नहीं  कर  सकता  जो  उसे  उपलब्ध  कराए  जायें  ।

 अनुप्रंघान  तथा  विकास  के  संबंध  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌
 में  भी  राजनीति  का  बोलबाजा  है  और  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌  के  कुछ  अधिकारी  अच्छे  परिणामों
 के  लिए  प्रेरित  नहीं  हैं  । इसी  कारण  हम  तिलहन  में  पोछे  हैं  ओर  अधिक  दालों  का  भी  उत्पादन  नहीं  कर
 सकते  हैं  ।  यहो  मुख्य  समस्या

 कृषि  मूल्य  आयोग  के  सम्बन्ध  कुछ  सदस्य  अपने  राजनीतिक  प्रभाव  से  आयोग  में  जा  रहे  हैं
 भोर  यही  लोग  सारो  गड़बड़  कर  रहे  वह  विभिन्न  कृषि  उत्पादों  का  उचित  मुल्य  निर्धारित  नहीं  कर
 सकते  हैं  ।  गेहूं  तथा  अन्य  कृषि  उत्पादों  क ेलिए  भी  उत्पादन  लागत  के  अनुसार  उचित  मृल्य  निर्धारित
 नहीं  किए  जाते  हैं  ।  उत्पादन  को  लागत  तो  अलग  बात  है  कितु  वास्तव  में  आप  न्यूनतम  समर्थन

 ++कार्यगाही-वुत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 मूल्य  देते  और  साथ  ही  आप  कृषि  मूल्य  आयोग  की  सिफारिश  पंर  मूल्य  निर्धारित  करते
 मंत्री  ने  भी  अपने  उत्तर  में  कहा  है  कि  धान  का  प्रति  क्विटल  उत्पादन  मूल्य  120  रु०  है  किंतु  आप  130
 रु०  निर्धारित  करते  इसका  क्‍या  अर्थ  आपके  आंकड़ों  के  अनुसार  भी  किसान  को  केवल  लगभग
 9  से  10  रु०  मिलते  होंगे  ।  बस  ।  क्या  इससे  किसान  को  सहायता  मिलती  है  ?  क्या  कोई  किसान  केवल
 9  या  10  रु०  के  लाभ  पर  जी  सकता  है  ?  ऐसा  किसान  कंसे  जी  सकता  है  जिसके  पास  केवल  एक  या  दो
 एकड़  जमीन  है  ?  क्‍या  यह  लाभकारी  मूल्य  है  ?  आप  सुनिश्चित  कीजिए  भोर  देखिए  कि  गरीब  किसान
 को  उसके  उत्पाद  के  लिए  अच्छा  मूल्य  कितु  में  समझता  हूं  कि आप  इसका  कोई  समाधान  नहीं
 निकाल  रहे  आप  सदा  आंकड़ों  पर  निर्भर  करते  हैं  और  कुछ  आंकड़े  दिश्वाते  क्या  आप  समझते  हैं
 कि  क्‍या  किसान  आंकड़ों  से  संतुष्ट  होते  हैं  ?  मैं  भी  राज्य  में  कृषि  मंत्री  था  ओर  मैं  अच्छो  तरह
 जानता  हूं  कि  किस  प्रकार  लाभप्रद  मूल्य  तथा  समर्थन  मूल्य  किए  जाते

 कृषि  मूल्य  आयोग  ओर  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌  के  सम्बन्ध  में  मैं  मंत्री  को  यह  सच्चा

 सुझाव  देता  हूं  कि  वह  स्पष्ट  तथ्य  लेकर  सामने  अनुसंधान  और  विकास  से  आपको  अच्छे  परिणाम
 प्राप्त  हो  सकते  हैं  कितु  यह  लाभ  किसानों  को  नहीं  मिल  रहे  आप  विभिन्‍न  रूपों  में  समेकित
 ग्रामीण  विकास  पश्चिमी  घाट  विकास  प॑तीय  क्षेत्र  विकास  योजना
 आदि  में  आथिक  सहायता  देते  हैं  ।  कितु  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  यह  आ्थिक  सहायता  उन  किसानों  को
 मिलती  है  जिनको  इनकी  आवश्यकता  है  ?  मुख्य  बात  तो  यह  है  कि  आशिक  सहायता  का  50
 प्रतिशत  भी  गरीब  किसान  को  नहीं  मिलता  हमें  एक  उचित  प्रक्रिया  तेयार  करनी  चाहिए  जिससे  यह
 गरीब  किसान को  प्राप्त  हो  ।  कपल  ऐसा  करने  स  उसका  लाभकारी  मूल्य  श्राप्त  होना  ओर  उत्पादन  को
 लागत  के  अनुरूप  उसको  मूल्य  प्राप्त  केवल  तब  उत्तको  कुछ  लाभ  मिल  सकता

 गरीबी  मिटाओ  कार्यक्रम  के  संबंध  में  मैं  अपने  माननीय  अधान  मंत्री  को  श्रशंसा  करता  हूं  कि

 उन्होंने  गत  वर्ष  को  तुलना  में  अधिक  राशि  आबंटित  की  गत  वंष  के  आबंटन  63  प्रतिशत  अधक
 आबंटन  किया  गया  यह  भारी  वृद्धि  जहां  तक  गरीबी  मिठाओ  कार्यक्रम  का  संबंध  मैं  र/ष्ट्रीय
 ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  क॑  सम्बन्ध  में  एक  सुझाव  देना  चाहूंगा  ।.  कुछ  कार्य  दिवस  निर्धारित  करन  से

 रोजगार  ढंढने  वाले  मरीब  लोगों  की  सहायता  नहीं  क्योंक  आप  कंवल  सुजित  कार्य  दिवसों  को  ही
 गिनते  हैं  ।  ऐसा  भी  हो  सकता  है  कि  जहां  एक  व्यक्ति  को  बार-बार  रोजगार  मिलता  भौर  किसी  अन्य
 व्यक्ति  को एक  बार  भी  अवसर  नहीं  मिलता  आप  लोग  भिनते  हैं  नकि  कार्य  दिवस  ।  कृपया
 पता  लगाइए  कि  कितने  लोगों  को  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कारयेक्रम  के  अतगंत  लाभ  होता  वास्तव
 में  आपके  आंकड़ों  से पता  चलता  है  कि  आप  ४882  लाख  कार्यंदिवस  सुजित  करते  हैं  |  इनका  क्या  लाभ

 है  ?  कितने  लोगों  को  लाभ  होता  है  ।  मुख्य  बात  तो  यही  हमारे  पास  किसी  प्रकार  के  आंकड़े  नहीं  हैं
 कि  कितने  लोगों  को  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  ग्रामीण  भुमिहीद  रोजगार  गारटी  कायंक्रम  अथवा
 समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  द्वारा  लाभ  होता  वास्तविक  लाभभोगियों  का  हिसाब  हमें
 लगाना  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  लिए  आप  33.3  प्रतिशत  आर्थिक  सहायता  देते

 कभी-कभी  25  प्रतिशत  भाथिक  सहायता  दी  जाती  द्वै  ।  अनुमु चित्र  जातियों  तथा  अनुसूचित  जन  जातियों

 के  लिए  आप  50  प्रतिशत  आथिक  सद्दायता  देते  कितु  वास्तविक  लाभभोगियों  का  कोन  देखता  है  ?

 क्या  पशु  गरीब  लोगों  को  दिए  जाते  हैं  अथवा  इन्हीं  पशुओं  को  बार-बार  दिखाया  जाता  है  ओर  इन्हें
 में  बेचा  जाता  है  ?  कृपया  तथ्यों  का पता  लगाइए  ।  इन  सब  बातों  का  पता  लगाने  के  लिए  एक  मूल्यांकन
 समिति  होनो  चाहिए  ।

 बजट  में  आपने  केवल  बाढ़  के  लिए  राशि  आबंटित  की  है  ।  सिंचाई  तथा  बाढ़  वियंत्रण  के  लिए
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 भापने  लगभग  !6"  करोड़  रुपये  आबंटित  किए  हैं  ।  कितु  सूखे  के  संबंध  में  बजट  में  आपने  कोई  राशि  अलग

 नहीं  रखी  में  माननीय  मंत्री  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वित्त  मन्‍्त्री  को  राजो  करें  क्रि  सूखे  के  लिए  भी  राशि
 माबंटित  ऐसा  किया  जाना  वर्ष  में  सूखे  के  लिए  कम  से  कम  500  करोड़  रुपये  आबंटित

 किए  जाने  केवल  ऐसा  करके  ही  हम  उन  राज्यों  को  शीघ्र  कुछ  रकम  दे  सकते  हैं  जहां  वास्तव  में

 सूखा  पड़ा

 तमलनाड़ में  गत  तीन  बर्षों  से  सूखा  पड़  रहਂ  वास्तव  में  न  हमारे  पास  पर्याप्त  पेय  जल  है
 और  न  ही  पर्याप्त  सिंचाई  क्षमता  हम  गम्भीर  सूखे  का  सामना  करते  हैं  ।  168  तालूुकों  में  |  28
 गम्भीर  सूखे  से  प्रभावित  लगभग  सभी  जिलों  में  सूखा  पड़ा  हमने  पहले  ही  जनवरी  में  और  फिर
 मार्च  में  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  एक  केन्द्रीय  दल  तमिलनाड  में  सूखे  की  स्थिति  का  अध्ययन  करने
 इसने  भी  एक  रिपोर्ट  दे  दी  राज्य  सरकार  स्तर  पर  हमने  केन्द्रीय  सरकार  से  347  करोड़  रुपये  का
 आबंटन  करने  का  निवेदन  किया  कितु  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  स्वीकृति  की  प्रतीक्षा  किए  बिनः
 राज्य  सरकार  ने  अभो  तक  कुएं  खोदने  ओर  हैण्ड  पम्प  क ेलिए  अपने  आप  ही  लगभग  50  करोड़  रुपये
 खर्च  किए  ओर  वह  अन्य  कायेंक्रमों  का  भी  कार्यान्वयन  कर  रहे  मैं  माननीय  मन्त्री  से  निवेदन
 करता  हूं  कि  तमिलनाडु  के  लिए  347  करोड़  रुपये  का  आबंटन  करने  की  छू  ग

 तमिलनाडु  में  गत  तीन  वर्षों  से  वर्षा  वर्ष  प्रति  वर्ष  कम  होती  जा  रही  है  ।  हम  सदा  दक्षिण-पश्चिम
 मानसून  अर्थात्‌  जून  से  सितम्बर  तक  तिभंर  करते  यह  नहीं  आया  हम  भी  उत्तर-पूर्वी  मानसून
 अर्थात्‌  अक्तूबर  से  जनवरी  की  वर्षा  पर  निर्भर  करते  यह  भी  गत  तोन  वर्षो  से  नहीं  आया  है  ।  भववंर्ती
 शूष्क  अवधि  फरवरी  से  मई  तक  अब  तो  भोषण  गर्मी  वास्तव  में  हमारे  यहां  जल  ही  नहीं  है  ।
 वर्ष  1986  में  दक्षिण-पश्चिम  मानसून  भी  नहीं  आया  ।  जोसत  वर्षा  942.8%  मि०्मी०  कितु  यहां
 केवल  648  8  कि०मी०  हुई  |  इससे  सभी  जिले  प्रभावित  हुए  ,  केन्द्रीय  सरकार  को  राज्य  सरकार
 को  सहायता  तथा  बचाव  करना  चाहिए  ।

 सिंचाई  के  मामले  में  हम  सदा  मेटूर  पर  निर्भर  करते  मेटूर  में  कावेरी  नदी  से  पानी  पहुंचाया
 जाता  आप  जानते  हैं  कि  कर्नाटक  और  तमिलनाडु  के  बीच  कावेरी  के  सम्बन्ध  में  विवाद  इस  विवाद
 का  अभी  समाधान  नहीं  किया  गया  गत  दो  वर्ष  स ेहम  सरकार  पर  न्यायाधिकरण  बनाने  के  लिए  जोर
 देते  हैं  कितु  उन्होंने  नहीं  बनाया  है  ।

 मेरे  माननोय  मुख्य  मंत्री  द्वारा  झाननीय  प्रधान  मन्‍्त्री  ओर  सिंचाई  मंत्री  के  पास  जाने  के  बावजद
 उन्होंने  न्‍्यायाधिकरण  नहीं  बनाया  है  ।  मैं  कन्द्रोय  सरकार  से  निवेदन  करता  हूं  कि  समस्या  का  समाध्तान
 करने  के  लिए  न्‍्यायाधिक रण  का  निर्माण  करने  का  यह  उचित  समय  यदि  न्यायाधिक रण  का  गठन  किया
 भी  जाता  है  फिर  भो  अन्तर्राज्यिक  जल  विवाद  अधिनियम  में  कमी  धारा  4  के  अनुसार  यदि
 करण  द्वारा  कोई  निर्णय  दिया  जाता  है  तो  निर्णय  को  कार्यान्वित  नहीं  किया  जा  सकता  अधिनियम
 में  संशोधन  होना  चाहिए  और  संशोधन  इसी  सत्र  में  होना  चाहिए  ।  मैंने  जल  संसाधन  मंत्री
 क्री  बो०  झ्ंकरानन्द  से  निवेदन  किया  कि  अन्तर्राज्यिक  जल  विवाद  1956  में  संशोधन
 मेरे  विचार  में  वह  इसी  सत्र  में  संशोधन  पेश  करेंगे  ।

 जिलों  में  पेय  जल  के  संबंध  में  हमारे  पास  लगभग  53  हजार  निवासी  हैं  जिनमें  से  26  हजार
 निवासियों  के  पास  सूखे  के  कारण  पेय  जल  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  राज्य  सरकार  इस  समस्या  को
 सुलझाने  के  लिए  तमिलनाडु  जल  तथा  विकास  बोढं  द्वारा  सुलझाने  के  लिए  प्रत्येक  उपाय  कर  रहो  है  ।
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 वह  जनता  को  पीने  का  पानी  गाड़ियों  में  भी  ले  जा  रहे  मद्रास  नगर  में  भी  सूखा  पढ़ा  आपको  यह

 पूरी  तरह  मालूम  मेरे  विचार  में  आंध्र  प्रदेश  के  सदस्य  भी  यहां  तेलुगु  गंगा  परियोजना  में
 कंन्द्रीय  सरकार  द्वारा  विलम्ब  किया  जा  रहा  है  और  उन्हें  पानी  नहीं  मिल  रहा  वह  पेय  जल  के  लिए
 पूंडी  चोलावरम  और  हिलਂ  प्रणालो  पर  निर्भर  करते  मानसून  न  आने  के  कारण  तालाब  खाली

 पड़े  हैं  । उनमें  पानी  ही  नहीं  गत  तीन  वर्षों  से वह  इस  स्थिति  का  सामना  कर  रहे  जहां  तक

 तमिलनाड  में  सूखे  का  संबंध्र  है  केन्द्रीय  सरकार  की  राज्य  सरकार  को  सहायता  के  लिए  347  करोड़  रुपये
 देकर  इसकी  सहायता  करनी

 ]

 श्री  उमाकान्त  सिश्र  :  उपाध्यक्ष  समय  ज्यादा  नहीं  है  हालांकि  विषय  बहुत  बड़ा
 कुछ  मुख्य-मुख्य  बातें  आपकी  सेवा  में  निवेदन  कर  1952  में  इस  देश  में  खाद्यान्न  का  उत्पादन

 500  लाख  मीट्रिक  टन  था  ओर  पिछले  वर्ष  के  आसपास  1500  लाख  टन  अन्न  का  उत्पादन  हो
 इस  तरह  से  इस  देश  में  अनाज  खाद्यान्न  का  उत्पादन  बढ़ा  है  ओर  बहुत  बढ़ा  काम  हुआ  इसके
 लिए  पं०  जवाहर  लाल  श्री  लालबहादुर  श्रीमतो  इन्दिरा  श्री  राजोव  कृषि

 कृषि  ३:थि  कार्यकर्ता  ओर  सबसे  अधिक  हमारे  किसानों  को  मैं  बधाई  देना  चाहता  हूं
 जिनके  परिश्रम  के  कारण  गल्‍्ले  का  उत्पादन  बढ़ा  है  ओर  यह  देश  अनाज  के  मामले  में  अपने  पेरों  पर  खड़ा
 हो  गया  आत्म  निर्भर  हो  गया  किन्तु  श्रीमान  अफसोस  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  खेती  का  उत्पादन
 तो  लेकिन  किसानों  को  हालत  नहीं  सुधरी  ।

 1971  में  किसानों  की ओसत  आय  एक  सो  रुपए  थी  और  दूसरी  तरफ  रोजगार  करने
 नौकरी  करने  उद्योगों  में  काम  करने  वाले  लोगों  की  औसत  आय  234  रुपए  थी  ओर  अब  इस

 समय  किसान  की  औसत  आय  वही  सौ  रुपए  ही  है  और  गैर-किसान  को  आय  442  रुपए  हो  गई  इस
 प्रकार  से  गैर-किसान  की  आय  पहले  से  दोगुनी  हो  गई  है  जबकि  किसान  जहां  का  तहां  किसान  की
 आर्थिक  स्थिति  ठीक  नहीं  इसका  कारण  यह  है  कि  किसान  परिश्रम  करता  मेहनत  करता  पैदा
 करता  किन्तु  उसकी  उपज  का  उपयुक्त  दाम  नहीं  मिलता  किसान  मोटा  पहनता  मोटा  खाता  है
 और  मेहनत  करके  देश  की  जनता  का  पेट  भरता  लेकिन  उसके  जीवनस्तर  में  कोई  तरक्की  नहीं  हुई  ।

 यह  एक  शोचनीय  बात  इसलिए  इस  देश  का  किसान  निदत्साहित  हो  रहा  इस  देश  का  किसान
 डिस्करेज  हो  रहा  इसलिए  इस  देश  का  किसान  अब  आवाज  उठाने  लगा  आपने  देखा  होगा

 गुजरात  में  किसानों  के  आन्दोलन  हुए  अब  तो  पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश  में  हमारे  शामली  का

 उदाहरण  किसान  ने  अपनी  गदंन  उठानी  शुरू  कर  दी  वह  कब  तक  बर्दाश्त  करेगा  ।  इसलिए  सरकार
 को  सावधान  हो  जाना  चाहिए  और  किसान  को  उसके  परिश्रम  का  फल  देना  और  किसान

 जोर  रहेगा  तो  देश  की  अ्थंव्यवस्था  कमजोर  होगी  और  फिर  हम  भिखमंगे  हो  1967  की  तरह  से  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  क ेओर  किसानों  के  विकास  में  इसमें  संदेह  नहीं  है  कि  पंचवर्थीय  योजनाओं
 के  द्वारा  बड़ा  भारी  विकास  हुआ  इन  योजनाओं  के  द्वारा  गांवों  का  भी  विकाप्  हुआ  लेकिन  जिस
 औसत  से  गांव  का  विकास  होना  चाहिए  था  और  जिस  उत्साह  से  सन्‌  !952  में  इसे  शुरू  किया  गया  था

 वह  उत्साह  अब  नहीं  रहा  उसमें  कमी  आई  मैं  आपके  सामने  आधिक  आंकड़े  पेश  करना  चाहता  हूं
 ग्रामीण  क्षेत्रों  के  बारे  में  व्यय  का  जो  प्रावधान  वह  मैं  आपके  सामने  पेश  करना  चाहता  1951  से

 पहले  जो  योजना  शुरू  उसमें  कृषि  ग्रामीण  विकास  पर  14.81  छर्च  सातवीं  योजना  में  जो

 एलाटमैंट  जो  इन्वेस्टमैंट  है  वह  10.9

 सिंचाई  पर  पहली  योजना  में  22.2  परसेंट  है  ओर  अब  9.4  परसेंट  ग्रामीण  शिक्षा  में
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 पहली  शोजन्ग  में  7.6  परसैंट  था  और  इस  समय  3.5  परसेट  ग्रामीण  चिकित्सा  पर  पहली  योजना  में
 5  परतैंट  था  और  सातवीं  योजना  में  3.7  परसेंट  फर्क  आया  है  कि  नहीं  आया  है  ?  आज  जो  गांव  के
 विकास  किसानों  की  मद  पर  अगर  खर्च  कम  करेंगे  तो उनका  विकास  नहीं  तरवकी  नहीं  होगी  ।

 3.36  म०प०

 शरद  दिधे  पीठासोन  हुए  ]

 सभापति  कुछ  ओर  आंकड़े  भी  मैं  आपकी  सेवा  में  पेश  करता  सातवीं  योजना  में  कुल
 पूंजी  कंपिटल  इन्वेस्टमैंट  32,23,066  करोड़  पब्लिक  सेक्टर  को  छोड़कर  जिसमें  ग्रामीण
 कार्यक्रमों  में  61,622  करोड़  रुपए  रखा  गया  है  यानि  कुल  पंजी  जो  निवेश  होगी  उसका  19  परसैंट  यांव
 के  लिए

 जो  टैक्स  आप  लगाते  उसका  भी  विवरण  आप  सुन  पहली  योजना  की  निस्बत  इस  समय
 प्रत्यक्ष  कर  का  बोझ  उद्योग  पर  पड़ता  है  ओर  जो  परोक्ष  कर  लगाया  जाता  उसका  असर  किसान  पर
 पड़ता  गांव  पर  पड़ता  तो  अप्रत्यक्ष  कर  बढ़ा  है  ओर  प्रत्यक्ष  कर  घटा  मगर  किसानों  पर  और
 गांव  के  विकास  पर  कम  खर्च  हुआ  है  ।

 कऋ्रश-क्राप  की  बात  चल  रही  एडिबल  आयल  का  आयात  हो  रहा  देश  में  तिलहन  का
 उत्पादन  होगा  हो  आयात  घटेगा  और  विदेशी  मुद्रा  की बचत  होगी  और  किसान  की  उन्नति  किसान
 से  तिलहन  के  उत्पादन  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  कट्दा  गया  ।  पिछले  एक  वर्ष  पहले  हमारे  पूर्वी  क्षेत्र  में
 तिलहन  का  दाम  700  रुपए  प्रति  क्विंटल  था  और  इस  वर्ष  एक  साल  बाद  550  रुपए  प्रति  क्विंटल  हो

 आप  बतायें  कि  किसान  क्‍यों  तिलहन  पैदा  करे  ?  चने  का  दाम  डेढ़  वर्ष  पहले  600  रुपए  क्विंटल
 इस  साल  250  रुपए  क्विंटल  हो  गया  ।  इसी  तरह  अरहर  ओर  उड़द  को  दाल  पहले  750  रुपए  क्विंटल

 थो  और  हस  साल  400  रुपए  क्विंटल  हो  ऐसी  स्थिति  में  किसान  क्यों  पेदा  करे  ?  किसान  गन्ना
 बोना  नहीं  चाहता  इस  कारण  आप  चोनी  का  आयात  करते  इस  देश  का  किसान  किसी  साल  गन्ना
 ज्यादा  बोता  है  तो  उसका  गन्‍ना  सस्ता  हो  जाता  इससे  वह  यह  सोचता  है  कि  वह  इसे  क्‍यों  बोये  ?
 इससे  किसान  को  तरक्‍्को  नहीं  हो  सकती  इसी  तरह  से  जब  किसान  क्रेश-क्राप  का  अधिक  उत्पादन
 करता  है  तो  भी  उसके  दाम  घट  जाते  आप  इस  देश  में  जी  चोजें  आयात  करते  उनका  आयात  अगर
 बन्द  करना  चाहते  हैं  तो  आप  उसके  द्वारा  उत्पादित  को  गई  चीजों  का  उसे  उचित  दाम

 आज  कपास  की  यह  स्थिति  है  कि  फाइबर  का  प्रयोग  होने  लगा  एक  हमारे  माननीय  सदस्य  कह
 रहे  थे  कि  फाइबर  का  उपयोग  होने  से  कपास  की  खपत  कम  हो  रही  इस  पर  कपास  का  किसान
 क्या  करें  ?  आप  किसान  को  डिसक्रेज  करते  हैं  और  उद्योगपतियों  शहर  के  लोगों  नौकरी  वालों
 को  ओर  पैसे  वालों  को  प्रोत्साहित  करते  रहते  बड़े-बड़े  पैसे  वालों  की  आमदनी  बढ़ती  जा  रही  है  और
 गरीब  किसान  दरिद्र  पड़ता  जा  रहा  अगर  वह  नकद  फसल  बोना  चाहता  है  तो  भी  डिसक्रेज  हो  जाता
 है  ।  आज  किसान  का  भविष्य  अच्छा  नहीं  है  ओर  खेती  का  भविष्य  भी  अंधकारमय  आज  ]  50  0  लाख
 मीट्रिक  टन  अनाज  हमारे  देश  में  ह ैओर  हमारे  गेहूं  के  भंडार  भरे  पड़े  लेकिन  सन  2000  में  खाने  के  लिए
 दो  हजार  लाख  मीट्रिक  टन  अनाज  की  जरूरत  होगी  क्‍योंकि  हमारी  आबादी  बहुत  तेजी  से  बढ़  रही
 इस  कारण  देश  फिर  भिखमंगा  न  हो  जाये  इस  पर  आपको  ध्यान  देना  होगा  ।  अगर  किसानों  ने  खेती  करना
 बन्द  कर  दिया  तो  हमें  अच्छो  आमदनी  नहीं  होगी  ओर  देश  का  भविष्य  अंधकारमय  हो  मेरा
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 आपसे  निवेदन  है  कि  आप  किसानों  की  तरफ  ध्यान  दें  क्‍योंकि  देश  की  अथंव्यवस्था  की  आधार  कृषि  है
 ओर  इस  देश  का  रीढ़  भी  हमारा  किसान  इसलिये  उसको  प्रोत्साहन  दिया  जाये  और  उसकी  उपज  का

 दाम  बढ़ाया

 आपने  गेहूं  का  दाम  165  रुपये  प्रति  क्विंटल  तय  किया  आप  देहातों  में  जाकर  देखें  कि
 किसानों  को  गेहूं  80-90  रुपये  क्विंटल  में  बिक  रहा  छोटे  किसान  ज्यादा  दिन  तक  गल्‍्ला  नहीं  रख
 सकते  हैं  क्योंकि  उनको  अपने  बच्चों  की  शादी  करनी  कपड़ा  लेना  दवा  देनी  है  और  बच्चों  की  फीस
 देनी  ऐसी  स्थिति  में  वह  उसे  ज्यादा  दिन  तक  रख  नहीं  पाते  हैं  और  मजबर  होकर  बेच  देते  इससे
 बिचोलिए  फायदा  उठा  लेते  हैं  ।  इतना  ही  नहीं  हमारे  यहां  तो  यह  65  रुपये  प्रति  क्विंटल  बिक  रहा
 इस  प्रकार  किसानों  की  दशा  बहुत  ही  खराब  इस  सम्बन्ध  में  मेरा  आपसे  आग्रह  है  कि  अगर  आप
 समर्थन  मल्य  तय  करते  हैं  तो  कम  से  कम  न्याय  पंचायतों  में  ऐसे  केन्द्र  खोलें  कि  वहां  से  ही  उचित  दाम  पर
 वह  गल्‍ला  इससे  व्यापारी  वर्ग  भी  किसान  को  उचित  दाम  लेकिन  राज्य  सरकार  ऐसा  कर
 नहीं  पा  रही  अतः  इस  ओर  आप  पूरा  ध्यान  मैं  कषि  नीति  की  आलोचना  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  हमारी
 कृषि  नीति  बहुत  अच्छी  है  लेकिन  उसका  पालन  ठीक  से  नहीं  हो  रहा  है  ।  आप  गेहूं  का  समर्थन  मूल्य  कम  से
 कम  200  रुपये  प्रति  धान  का  175  रुपये  प्रति  क्विंटल  कर  दीजिए  !  इसके  साथ  ही
 गन्‍ना  और  कपास  की  भी  ऊंची  कीमत  निर्धारित  करें  और  कोई  ऐसी  व्यवस्था  की  जाये  जिससे  किसान  की
 ही  उपज  खरीदी  जा  ऐसी  व्यवस्था  न  होने  से  हमारा  किसान  दास  हो  जायेगा  और  अगर  किसान
 का  अहित  होगा  तो  देश  का  भी  अहित  होगा  और  देश  भिश्वमंगा  हो  जायेगा  :

 अब  मैं  दुग्ध  उत्पादन  के  बारें  में  कुछ  निवेदन  करना  देश  में  दृध  का  उत्पादन  बढ़ा  है  ।

 किन्तु  हमारे  उत्तर  प्रदेश  के  पूर्वी  क्षेत्र  में  दुग्ध  उत्पादन  की  ठीक  व्यवस्था  नहीं  वहां  दूध  का  अच्छा
 उत्पादन  नहीं  हो  पाता  कहा  जाता  है  कि  प्राचीन  काल  में  दूध  की  नदियां  बहती  लेकिन  आज  दूध :  का  अच्छा  उत्पादन  नहीं  हो  पाता  दूध  स्वास्थ्य  ओर  समृद्धि  का  द्योतक  अगर  कहीं  सूखा  पड  जाये
 तो  दूध  मिलता  नहीं  मैं  आपसे  निवेदन  करूंग्रा  कि  पूर्वी  उत्तर  भ्रदेश  में  दूध  का  उत्पादन  बढ़ाने  की
 व्यवस्था  करें  ।  इसमें  भारत  सरकार  उत्तर  प्रदेश  सरकार  की  मदद  कर  सकती

 बोल  तुलसोराम  :  पानी  तो  है  आप  दूध  की  बात  कर  रहे

 झ्रो  उसाकास्त  सिश्र  :  अब  मैं  भूमि  सुधार  के  बारे  में  कुछ  निवेदत  करूंगा  ।  भूमि  सुधार  के  बारे
 में  कई  सटस्यों  ने  जिक्र  किया  ।  भूमि  सुधार  अत्यन्त  आवश्यक  क्‍योंकि  इससे  छोटी  होल्डिग  हो  जाएगी
 को  उत्पादन  घटेगा  मैं  और  सीलिग  नहीं  चाहता  मैं  इस  पक्ष  का  आदमी  हूं  कि  जो  सोलिग  की  जमीन  अधिक
 चोषित  हुई  जो  ग्राम  समाज  की  जमीन  जो  खाली  पड़ी  हुई  जमीन  है  उसको  गांवों  के  भूमिहीनों  में
 तेजी  से  बांदा  जाये  और  कब्जा  दिलाया  जाये  ताकि  कम  से  कम  गांवों  के  गरीब  आदिवासी  को
 बसने  के  रहने  के  रास्ते  क ेलिए  जमीन  मिल  जाये  ।

 भूमि  सुधार  के  काम  में  तेजी  न  गांव  में  क्रान्ति  फैलाना  जिस  प्रकार  से  इत्दिरा  जी
 ने  भूमि  सुधार  के  काम  को  प्राथमिकता  दी  तेजी  से  चलाया  था  उसी  प्रकार  मैं  आउसे  भी  निवेदन
 करूंगा  कि  भूमि  सुधार  के  कार्यक्रमों  को  तीव्रता  से  अमल  में

 अन्तिम  बात  -  कृषि  विभाग  बहुत  बड़ा  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  यह  कृषि  विभाग  अलग  किया

 जाये  और  ग्राम  विकास  अलग  किया  ग्राम  विकास  का  फाम  बहुत  ज्यादा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  राष्ट्रीय
 समीण  रोजगार  भूमिहोन  मजदूर  रोजगार  गारंटी  एकौक्कत  ग्राम  विकास  योजना  और
 बिक्षित  बेरो  जगार  ये  अत्यन्त  उत्तम  योजनाएं  इनका  नियन्त्रण  केन्द्र  सरकार  को  करना
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 उसाकान्त  सिश्र

 चाहिए  ताकि  रुपये  का  दुरुपयोग  न  हो  और  जिस  काम  के  लिए  रुपया  दिया  जाए  उस  काम  में  वह
 इस  रुपये  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  स्कूल  सष्टक  एत्यादि  उपयोगी  परिस्थितियां
 तैयार  ग्रामीण  क्षेत्रों का विकास  हो  और  गांव  के  किसानों  को  अगर  आप  प्रोत्साहन  देना  चाहते  हैं  तो
 गांवों  के  किसानों  की  उपज  का  दाम  किसानों  के लिए  अधिक  से  अधिक  सिंचाई  मुहैया  कीजिए  ।
 क्षभी  तक  हस  देश  में  जो  कृषि  योग्य  भूमि  मुश्किल  से उसका  30  प्रतिशत  सिंचित  शेष  असिचित
 तो  भूमि  जब  तिचित  नहीं  होती  तो  वे  खेती  क्या  करें  ?  इसलिए  अधिक  से  अधिक  सिचाई  बीज  की
 व्यवस्था  बिजली  की  व्यवस्था  करें  और  कीटनाशक  दवाओं  की  व्यवस्था  करें  ।  पेय-जल

 विद्यालय  इत्यादि  की  व्यवस्था  प्राथमिकता  के  आधार  पर  करें  ताकि  किसान  गांव  का

 आदमी  समझे  कि  उसके  विकास  के  लिए  कुछ  काम  किया  जा  रहा  इस  देश  के  75  प्रतिशत  लोग  गांवों

 में  रहते  25  प्रतिशत  लोग  शहरों  में  रहते  75  प्रतिशत  लोगों  की  ज्यादों  दिन  तक  उपेक्षा  मत

 काम  हो  रहा  उस  पर  और  ज्यादा  ध्यान  उनका  हिस्सा  हक  दें  ताकि  गांव  के  लोग  विकसित

 देश  विकसित  देश  का  भला  हो  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अनुदानों  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 एक  सानतीय  सदस्य  :  संस्कृत  का  श्लोक  तो  बोले  ही  नहीं'**

 ]

 समापति  सहोदय  :  कृपया  उन्हें  और  समय  लेने  के  लिए  उत्तेजित  मत  करिए  ।

 श्री  उसाकान्त  सिश्व  :  एक  श्लोक  बोल  दूं  ।  प्राचीन  काल  में  राजा  का  मुख्य  कत्तंव्य  होता  था  कि
 जनता  के  सारे  दु:खों  को  दूर  कालीदास  ने  रघुवंश  में  सूर्यवंशी  आदर्श  राजाओं  का  वर्णन  करते  हुए
 कहा  हे  :

 प्रजानाम्‌  विनया  ध्यान्गत्‌  रक्षणात्‌  भरणादपि  |
 स  पिता  पितरस्तासांम्‌  केवलम्‌  जन्म  ॥

 प्रजा  को  शिक्षा  देने  भरण-पोषण  करने  प्रजा  का  दु.ख  दूर  करने  से  राजा  प्रजा  का  पिता

 होता  था  ओर  प्रजा  के  पिता  माता  केवल  जन्म  के  कारण  होते  शेष  काम  राज्य  की  तरफ  से  होता
 यह  आदर्श  राज्य  रामराज्य  रघुवंश  का  राज्य  चाहे  जिस  तरह  की  आज की  प्रणाली  हो
 छ्लेकिन  राज्य  से  यही  अपेक्षा  को  जाती  है  कि  शासन  उनकी  जिम्मेदारी  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अनु
 दानों  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 ]
 श्री  उत्तम  राठौड़  )  :  सभापति  मैं  बड़े  भारी  दिल  से  क्रृषि  मंत्रालय  की  मांगों

 पर  बोल  रहा  मैं  एक  कृषक  परिवार  से  आया  मैं  कृषकों  का  प्रतिनिधित्व  करता  हूं  इसलिए  जब  मैंने
 मांगों  को  देखा  तो  महसूस  किया  कि  मुझे  उन  लोगों  की  शिकायतों  की  चर्चा  जरूर  करनी  चाहिए  जो  हमारी
 खाद्यान्न  सम्बन्धो  जरूरतों  हमारी  प्रमुख  जरूरतों  को  पूरा  करते  हैं  ।

 संसद  ने  इस  देश  का  सबसे  बड़ा  नुकसान  वस्त्र  नीति  जिसे  दुर्भाग्य  से  हमने  स्वीकार  कर
 अपना  कर  किया  वस्त्र  नीति  को  अपना  कर  सरकार  कपास  उत्पादकों  को  सबसे  अधिक  हानि  पहुंचा  रही

 कपास  से  केवल  रेशा  हो  नहीं  मिलता  बल्कि  बिनोला  भो  मिलता  है  और  उस  बिनोले  से  7  प्रतिशत
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 खाद्यान्न  तेल  हमें  मिलता

 दो  साल  पहले  आप  खाद्य  तेल  का  आयात  करते  खाद्य  तेलों  में  हमारा  योगदान  7  प्रतिशत  है  ।
 हमारा  योगदान  रेशे  में  भी  हम  खाद्य  तेलों  में  भी योगदान  कर  रहे  यही  नहीं  गाय  और  भैंसों  को
 ठीक  से  रखकर  हम  दूध  में  भी  योगदान  कर  रहे  हैं  ताकि  वे  अधिक  दूध  दें  ।  इसका  इस्तेमाल  उनके  लिए
 चारे  के  रूप  में  किया  जा  सकता  यह  इसका  तीसरा  उपयोग  इसकी  डालियों  से  आप  हार्ड  बोर्ड  बना
 सकते  हैं  ओर  रासयनिक  गृदे  स ेआप  कागज  की  फैक्टरी  लगा  सकते  बताइए  क्‍या  मानव  निर्भित  रेशें  के
 कच्चे  माल  से  आप  रेशे  के  अलावा  आप  इस  तरह  की  कोई  वस्तु  तेयार  कर  सकते  हैं  ?  क्या  दूध  का  उत्पादन
 कर  सकते  हैं  ?  क्या  खाद्य  तेल  का  उत्पादन  कर  सकते  क्‍या  कागज  का  उत्पादन  कर  सकते  हैं  ?  अगर
 नहीं  तो  मैं  पूछता  चाहता  हूं  कि आप  किसानों  को  क्‍यों  मारना  चाहते  हैं  ?  माननीय  मंत्रो  इसका  उत्तर  दें  ।
 दुर्भाग्य  स ेवह  अबोहर-फा  जिल्का  निर्वाचन  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व  करते  हैं  जो  भारत  में  कपास  का  सबसे
 बड़ा  खरीद  केन्द्र  आशा  है  वे  कपास  उत्पादकों  की तकलीफ  को  समझते  हैं  ।

 )

 हमारे  साथ  बहुत  से  धोखे  किए  जा  रहे  ऐसा  ही  एक  धोखा  ए०  पी०  सी०  इसे  कृषि  मूल्य
 आयोग  के  नाम  से  जाना  जाता  आशा  की  जाती  है  कि  यह  हमें  लाभकारी  मूल्य  एक  बुद्धिमान
 व्यक्ति  की  तरह  गुजरात  के  श्री  मकवाना  का  कहना  है  कि  समथ्थेन  मूल्य  लाभजञ्यरी  मूल्य  ही  होता  क्या
 आप  इस  पर  विश्वास  कर  सकते  हैं  ?  आप  वकील  रह  चुके  क्या  आप  विश्वास  करेंगे--दूस रे  विवाह  की

 अनुमति  नहीं  मिलने  पर  कुछ  राज्यों  में  लोगों  ने  करारਂ  करना  शुरू  कर  दिया  |  क्या  आप  उन्हें  एक
 पत्नी  या  पति  के  रहते  दूसरा  विवाह  करने  संबंधी  अधिनियम  के  अन्तगंत  सजा  दे  सकते  यह  सरासर
 धोखा  मकवाना  जी  भी  हमारे  साथ  वही  धोखा  कर  रहे  मेरे  ख्याल  से  वे  सफल  नहीं  होंगे  ।  कृषि
 मूल्य  आयोग  ने  पहले  कहा  हम  काश्तकारों  को  2000-3000  करोड़  रुपए  की  आधथिक  सहायता  देते  हैं  ।
 सेकिन  क्या  कीमत-निर्धारण  के  समय  इसका  पता  चलता  है  ऐसा  किया  जाता  है  |  किया  गया  ।  एक  प्रश्त  के
 उत्तर  में  उन्होंने  कहा  है  कि  कीमतों  का  निर्धारण  करते  समय्र  उवंरक  किसान  द्वारा  वहन  की
 गई  वास्तविक  लागत  पर  विचार  किया  जाता  है  '  अच्छी  बात  है  ।  आप  केवल  वास्तव  में  भुगतान  की  गईं
 कोमत  को  शामिल  करते  हैं  ।  यह  अच्छी  बात  आने  हमें  आथिक  सहायता  दी  आथिक  सहायता  का
 कुछ  हिस्सा  आप  हमसे  खाद्यान्नों  को  नियंत्रित  मूल्य  पर  खरीद  कर  वापस  ले  रहे  हम  बाजार  में  नहीं
 जा

 मुख्य  बात  यह  है  कि  भाप  जानते  हैं  कि  कृषि  में  क्या  कठिनाइयां  होती  आप
 जानते  हैं  कि  हम

 कृषि  से  प्रेम  करते  हम  कोई  और  व्यवसाय  नहीं  कर  आप  जानते  हैं  कि  जो  कुछ  हम  उगाते  हैं
 वहू  तोसरे  साल  नष्ट  हो  जाता  इसी लिए  आप  हमारे  साथ  यह  धोखा  कर  रहे  हैं  ।

 उन्होंने  ऋण  सुविधाओं  के  बारे  में  बताया  सहका री  समितियों  के  माध्यम  से  ऋण  सुविधाएं  दी
 जाती  उन्होंने  बीमा  के  बारे  में  भी  बताया  है  ।

 बहुत  से  देशों  में  खाद्यानव  उगाने  के  लिए  दिए  गए  ऋण  पर  ब्याज  नहीं  लिया
 जाता

 ।  हम  ऐसा
 क्यों  नहीं  कर  सकते  ?  क्‍या  हमें  परेशानी  नहीं  हुई  है  ?  क्या  हमने  पी०

 एल०
 4$0  के  अ-तगंत  खाद्यान्न

 का  आयात  नहीं  किया  है  ?  हम  ऐसा  क्यों  नहीं  कर  सकते  ?  अगर  कोरिया  जैसा  छोटा  सा  देश  ऐसा  कर
 सकता  है  तो  हम  क्यों  नहीं  कर  सकते  ?  पर  हम  तैयार  नहीं  हम  हर  वस्तु  उससे  लेना  चाहते  हम
 अभो  भो  सामंतवादी  युग  में  हैं  ।  हम  अभी  भी  उसे  उस  स्तर  पर  रखना  चाहते  हैं  जिस  स्तर  पर  वह  केवल
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 जीवन  निर्वाह  कर  सके  ।  आप  नहीं  चाहते  कि  वह  आगे  यह  स्थिति  ज्यादा  समंय  तक  नहीं  रहनो
 चाहिए  ।  इससे  हमारे  देश  को  अधिक  नुकसान  मेरा  निवेदन  है  कि  कृषि  मूल्य  आयोग  ने
 जो  कुछ  मूल्य  वृद्धि  दी  है  वह  मामूली  अब  कृषि  मूल्य  या  लागत  आयोग  अपना  काम  कर  रहा
 महोदय  निर्मित  वस्तुओं  और  अन्य  वस्तुओं  की  कीमतों  में  वृद्धि  कृषि  उत्पादों  की  कीमतों  में  वंद्धि  से  कहाँ
 अधिक  198  2-९3  और  1986-87  के  बीच  हमने  देखा  कि  कृषि  मूल्य  आयोग  ने  कृषि  हत्पादों  के
 मामले  में  अधिकतम  वृद्धि  19.3  प्रतिशत  दी  लेकिन  वस्तुओं  के  मामले  में  वृद्धि  का  प्रतिशत  कक  था  ?
 31.6  प्रतिशत  था  और  अन्य  वस्तुओं  के  मामले  में  30.6  प्रतिशत  था  जबकि  कृषि  उत्पादों  के  मामले  में

 यह  बहुत  कम  केवल  19.5  प्रतिशत  यह  भेदभाव  क्‍यों  ?

 कीमत  निर्धारण  करते  समय  वे  सिचित  और  गंर-सिचित्त  फार्मों  के  उत्पादों  की
 गणना  करते  आप  महाराष्ट्र  सरकार  में  मंत्री  भी  रह  चुके  शायद  आप  जानते  होंगे  कि
 स्थान-स्थान  की  और  गांव-गांव  की  भूमि  की  प्रकृति  में  अन्तर  होता  यहां  तक  की  एक  थेेत  से  दूसरे  खेत
 की  भूमि  में  भी  अन्तर  होता  सारे  राज्य  के  लिए  भूमि  राजस्व  निर्धारित  नहीं  किया  जाता  |  एक  गांव  से
 दूमरे  गांव  और  यहां  तक  की  एक  फामम  से  दूसरे  फाम  में  भूमि  राजस्त्र  में  अन्तर  होता  लेकिन  वे  केवल
 मानक  उत्प.दन  पर  ही  विचार  करते  स्वाभाविक  है  कि  किसी  क्षेत्र  विशेष  में  यह  मानक  बहुत  ऊंचा
 होता  लेकिन  अधिकत र  क्षेत्रों  में  मानक  समान  नहीं  होता  इन  स्थितियों  में  मालूम  नहों  कि  इसका
 निर्धारण  किस  प्रकार  किया  जाता  है  वे  हमें  सदी  में  ले  जाना  चाहते  हैं  ।  लेकिन  हम  अभी  भी

 शताब्दी  में  हम  चाहते  हैं  कि  हमारे  बच्चे  पढ़े  लिखेंओऔर  उनकी  देश्षभाल  अच्छो  तरह  से  हो  ।
 अपनी  मौजूदा  आय  से  क्‍या  हम  ऐसा  कर  सकते  हैं  ?  आप  हमारे  साथ  दूसरे  दर्जे  के नागरिक  जैसा  व्यवहार
 कर  रहे  हैं  :

 किसान  अपने  उत्पादों  क ेलिए  अधिक  कीमतों  की  मांग  कर  रहे  हैं  ।  हमारे  अपने  राज्य  में
 ही  10-20  लोगों  की  मौत  हो  गई  ।  निर्दोष  लोग  पुलिस  द्वारा  गोली  चलाने  से  मारे  किसानों  का
 कहना  है  कि  उनके  उत्पादों  के  लिए  सरकार  द्वारा  निर्धारित  कीमतें  लाभकारी  नहीं  महोदय  मेरे  अपने
 क्षेत्र  अर्थात्‌  मराठवाड़ा  में  4  लोग  मारे  तो  क्या  आप  इस  तरह  से  निद्रोष  व्यक्तियों  को  मारना  चाहते
 हैं  ?  हमें  अपनी  नई  कपड़ा  नीति  पर  विचार  करना  होगा  क्यों कि  कपास  से  हमें  खाद्य  दुधारू  पशुओं
 के  लिए  चारा  और  कच्चे  माल  से  कागज  और  हाड-बोड  मिलता  इसलिए  कपास  उत्पादकों  के  लिए  नए
 मानव  निर्मित  फाइबर  यूनिटों  की  स्थापना  नहीं  की  जानी  चाहिए  और  किसी  नई  यूनिट  की  स्थापना  कौ
 अनुमति  नहीं  दी  जानी  उत्पादकों  के  हित  में  नई  यूनिटें  नहीं  खोली  जानी  चाहिए  ।

 अन्त  महोदय  महाराष्ट्र  भयंकर  सूखे  की  चपेट  में
 ह ैऔर  पेय  जल  की  कभी  का  सामना  कर  रहूाहै  ।

 राज्य  सरकार  पिछले  6  महो  ने  से  केन्द्र  सरकार  के  दरवाजे  खटखटा  रही  राज्य  सरकार  ने  पहली  मांग  सूखा
 राहत  के  लिए  476  करोड़  रुपए  की  लेकिन  राज्य  को  क्या  धनराशि  दी  गई  ?  केवल  36  करोड़
 रुपए  दिए  सरकार  रोज  इृप  उद्देश्य  स ेअधिकाधिक  धनराशि  खर्च  कर  रही  हमारे  मुख्य  मंत्री  बहुत
 अवसरों  पर  यहां  उपस्थित  हुए  और  उन्होंने  सरकार  से  अनु  रोध  किया  कि  वह  तत्काल  धनराशि  जारी
 मुझे  विश्वास  है  कि  आप  जल्दी  ही  वित्तीय  प्तहायता  की  दूरी  किस्त  जारी  कर  इस  तरह  क्या  आप
 जनसंख्या  को  कम  करना  चाहते  हैं  ?  ऐसा  मत  1942  में  बंगाल  में  हमने  ऐसा  देखा  हम  नहीं
 चाहते  कि  भारत  के  किसी  दूसरे  हिस्से  में  ऐसा  दोबारा  हो  ।  इतलिए  कृपा  करके  वित्तीय  सहायता  की  दूसरी
 किस्त  तत्काल  जारी  करिए  ।

 अन्त  में  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  हममें  से
 अधिकतर  ग्रामीण  क्षेत्रों  का  प्रतिनिश्चित्व  करते  कुछ
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 नारियल  उत्पादन  क्षेत्र  कुछ  गेहूं  उत्पादन  क्षेत्र  का  और  कुछ  चावल  उत्पादत  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व  करते
 हम  सब  एकजुट  होकर  किसानों  के  लिए  लाभकारी  मूल्य  को  मांग  करते  हैं  ताकि  वे बिना  किसी  परेशानों

 के  अपने  खेतों  में  अधिक  से  अधिक  उत्पादन  करते  रहें  ।

 ]

 श्री  रामाश्य  प्रसाद  सिह  :  सभापति  कृषि  मंत्रालय  की  मांगों  पर  चर्चा  करते

 हुए  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि सभी  माननीय  सदस्यों  ने  एक  स्वर  से  इस  बात  को  स्वीकार  किया  है  कि  हमारा
 देश  कृषि  प्रधान  देश  है  ।  इस  संबंध  में  मुझे  यह  कहना  है  कि  जब  हमारा  देश  क्षषि  प्रधान  देश  तो  हम
 कृषि  के  मामले  में  इतने  पिछड़े  हुए  क्यों  हैं  ।

 4.00  भ०  प०

 ऐसा  हम  कहते  हैं  कि  हमने  अन्न  के  मामले  में  आत्मनिर्भ रता  प्राप्त  कर  ली  है  लेकिन  आत्मनिर्भरता
 में  बहुत  सी  चीजें  आती  सिर्फ  एक  अन्न  का  सवाल  ही  उसमें  नहीं  उठता  मेरा  कहना  यह  है  कि  हम
 उपभोक्ता  के  मामले  में  आगे  1984-85  के  दोरान  अनुमानित  कृषि  योग्य  क्षेत्र  155  मिलियन

 हैक्टेयर  के लगभग  हो  सकता  इसलिए  मैं  कहता  हूं  कि  पैदावार  में  ज्यादा  वृद्धि  होनी  जितनी

 हमारे  पास  उपजाऊ  जमीन  अगर  हम  उस  जमीन  को  सिंचित  किये  तो  हम  आज  जितना  पैदा  करते

 उससे  तीन  गुना  पैदा  कर  सकते  थे  क्योंकि  हमारे  यहां  की  जमीन  बहुत  ही  उपजाऊ  हमारे  यहां  जो

 कृषि  का  उत्पादन  वह  बढ़ता  रहता  कुछ  ऐसे  क्षेत्र  जो  पूर्ण  सिचित  हैं  और  जो  एरिया

 सिचिद  नहीं  वहां  वर्षा  पर  हमें  निर्भर  रहना  पड़ता  मैं  मंत्री  जी  से  यह  कहना  चाहूंगा  कि  हमारे  यहां
 ज्यादा  से  ज्यादा  सिंचाई  की  व्यवस्था  होनी  चाहिए  ।  कृषि  में  जितना  हम  कर  सकते  उतना  कर  नहीं

 पाए  हैं  ओर  इसको  ज्यादा  से  ज्यादा  पीछे  रखा  अगर  कृषि  को  एक  उद्योग  का  रूप  दिये  होते  तो आज

 जो  कृषि  पर  निर्भर  लोग  वे  लोग  ज्यादा  से  ज्यादा  इसमें  रुचि  लेते  लेकिन  आज  के  जो  हालात  उनमें

 लोग  इसमें  ज्यादा  रुचि  नहों  ले  रहे  इसके  कई  कारण  इसका  सबसे  बड़ा  कारण  तो  यह  है  कि  कृषि

 को  उन्‍नत  करने  के  लिए  जो  बीज  निकाले  कुछ  दिनों  तक  तो  अच्छे-अच्छे  बोज  जिनसे  ज्यादा

 वैदाबार  हुई  लेकित  बाद  में  बीजों  में  मिलावट  हो  गई  ओर  अच्छा  बीज  लोगों  को  नहीं  मिल  रहा  है  ओर

 उसके  चलते  किसानों  को  बहुत  नुकसान  हो  रहा  हैं  ।  हम  यह  बात  कहना  चाहते  हैं  कि  जो  बीज  ब्लाक  स्तर

 पर  उसको  हालत  यह  हैं  कि  उसमें  से  50  परसेन्ट  यानी  आधा  बीज  जन्म  ही  नही  लेता  है  और

 इससे  किसानों  को  काफी  नुकसान  हो  रहा  है  और  इसका  कारण  यह  है  कि  भ्रष्टाचार  इतनी  तेजी  से  बढ़

 रहा  है  कि  यह  सिर  से  ऊपर  चल  रहा  इसी  तरह  से  पौधों  को  बचाने  के  लिए  दवाइयों  का  अगर  प्रबन्ध

 करते  तो  उत्तम  किस्म  की  दवाएं  हम  किसानों  को  नहीं  दे  रहे  दवाइयों  मे  भी  सिलाबट  है  और

 आपको  इस  बारे  में  बराबर  शिकायत  मिली  होगी  कि  बहुत  सी  दवाइयों  जिनसे  कीड़ों  को  मरना  चाहिए
 उनसे  कोड़े  मरते  नहीं  हैं  ओर  कितानों  की  फसल  को  कोड़  था  जाते  हैं  और  इस  तरह  से  किसानों  को

 घाटा  होता  इस  पर  भी  आए  कोई  पाबन्दी  नहीं  लगा  रहे

 हमारे  देश  में  नदियों  की  भरमार  है  भौर  उसको  कोई  कमी  नहीं  है  लेकित  नदियों  के  पानो  का  सही

 इस्तेमाल  हम  नहीं  कर  पा  रहे  देश  की  एक-एक  इंच  भूमि  को  अगर  हम  सिंचित  बना  तो  हम

 आर्थिक  मामले  में  बहुत  मजबूत  बन  सकते  हैं  लेकिन  हम  यह  काम  नहीं  कर  पा  रहे  हैं  ।

 बजट  में  क्ुषि  के विकास  के  लिए  जो  आपने  पैसा  रखा  वह  बहुत  कम  है  ओर  इससे  ऐसा  लगता

 है  कि  कृषि  के  हालात  में  कोई  खास  सुधार  होने  वाला  नहीं  दूध  मांस  है  ओर  मछली  इसको  भी

 आपने  बहुत  कम  मात्रा  में  पूरा  किया  है  ।

 3261
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 -  रामाश्नय  प्रसाद  सिह ]

 एक  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हमारा  जो  क्षेत्र  है और  जिस  क्षेत्र  से  में  आता  उस  क्षेत्र  में
 नदियों  से  बाढ़  हर  एक  दो  साल  के;बाद  आ  जाती

 4.05  म०प०

 सोमनाथ  रथ,पीठासोन  हुए  ]

 उसने  वहां  की  जमीन  को  नष्ट  कर  दिया  यहां  तक  कि  जो  वहां  प्रथम  श्रेणी  की  भूमि  वह  सब

 बालू  से  भर  गयी  है|  वह  अब  खेती  योग्य  नहीं  रही  है  ।  वहां  एसे  किसान  रहते  हैं  जिनके  पास  जी  विका  का
 कोई  दूसरा  साधन  नहीं  है और  वे  अब  इसकी  वजह  से  बेकार  हो  गये  ये  सब  लघु  और  सीमांत  किसान

 मैं  ऐसे-ऐसे  गांव  बता  सकता  हूं  जिनकी  हजारों  एकड़  जमीन  बालू  से  भर  गयी  उस  जमीन  से  इस

 बालू  को  निकालना  राज्य  सरकार  के  बृते  को  बात  नहीं  राज्य  सरकार  उस  जमीन  को  उपजाऊ  नहीं
 बना  सकती  इसलिए  मैं  चाहुंगा  कि  हम।री  केन्द्रीय  हमारे  मंत्री  जी  इसके  लिए  कोई  योजना

 बनाएं  ।  घोसी  प्रखंड  के  दोलतपुर  मैंम्रा  को
 रामगंज  ये  सब  गांव  हैं  जो  कि  नदी  के

 किनारे  पर  इन  सब  गांवों  की  जमीन  में  बालू  भर  गया  कहीं  भी  खेती  के  लायक  जमीन  नहीं  रही
 ऐसी  स्थिति  में  यहां  स ेएक  योजना  बने  और  उस  योजना  के  माध्यम  से  उसमें  से  बालू  निकालने  का  काम

 हो  |  बालू  निकाल  कर  उस  जमीन  को  कृषि  योग्य  बनाथा  इसके  लिए  मैं  मंत्री  जी  से  निवेदन  करूंगा  ।

 साथ-ही-साथ  मैं  आपको  बताना  चाहता  हूं  कि  जहां-जहां  हमारे  क्षेत्र  में आपने  नलकूप  लगाए  हैं  वे
 सभी-के-सभी  बेकार  पड़े  लगता  है  कि  कोई  देखने  वाला  नहीं  उन  पर  सरकार  का

 करोड़ों  रुपया  खर्च  हुआ  है  और  उनसे  कहीं  कोई  लाभ  नहीं  मित्र  रहा  है  ।  क्योंकि  कहीं  नलकृए  की  मशीन
 खराब  कहीं  बिजली  की  सप्लाई  नहों  आप  बताइये  कि  इतना  रुपया  खर्च  होने  के  बाद  भी  उनसे  लाभ

 नहीं  मिले  तो  देश  मे  क्या  होने  वाला  आप  यहां  बंठे  हुए  वहां  उनको  कोई  देखने  वाला  नहीं
 हजारों  नलकूप  ऐसे  हैं  जिनके  में  नाम  बता  सकता  यहां  तक  हुआ  है  कि  हमारे  क्षेत्र  में  1974  में  तोन

 नलकपों  के  लिए  छेद  वे  आज  भी  उसी  तरह  से  पड़े  हुए  उनका  कहीं  भी  कोई  विकास  नहीं  किया
 गया  है  ।  ये  गांव  हैं  घोसी  प्रखण्ड  के  अतिआमा  ।  ये  तोन  गांव  ऐसे  हैं  जिनमें  नलकूपों
 के  लिए  जो  काम  किये  गये  थे  वे  ऐसे  हो  पड़े  हुए  राज्य  सरकार  की  तरफ  से  इनको  कोई  नहीं

 साथ  ही  साथ  मैं  यह  भी  कहूंगा  कि  मसोढ़ो  प्रखंड  में  बेरागांव  है  जो  कि  नदी  के  किनारे  उसमें

 हरिजन  बसे  हुए  हरिजनों  का  वह  गांव  नदी  के  किनारे  कट  रहा  उस  जगह  नदी  के  छोर  को  आप

 मजबूत  वहां  किनारे  पर  बोल्डर  कीजिए  |  अगर  आप  यह  नहीं  करते  हैं  तो  हम  समझते  हैं  कि  आने
 वाले  दिनों  में  वहां  की  जो  उपजाऊ  जमीन  है  वह  जमीन  मरुभूमि  बन  जाएगी  ओर  गरीब  किसान  बेकार  हो
 जाएंगे  ।

 आप  गरीब  किसानों  ओर  मजदूरों  के  उत्थान  क ेलिए
 डो०आर०डी०ए०  जैसे  प्रोग्राम  चना  रहे  ये  बहुत  अच्छे  प्रोग्राम  हैं  जिनके  बारे  में  प्रधान  मन्त्री  जी  ने
 ओर  राष्ट्रपति  जी  ने  भी  कहा  है  कि  हम  इतने  पँसे  खर्च  कर  रहे  मैं  नहीं  जानता  कि  वह  पैसा  कहां  जा

 रहा  या  तो  कहीं  योजना  में  गड़बड़ी  या  योजना  की  क्रियान्विति  में  कहीं  गड़बड़ी  मैं  मानता  हूं
 कि  इसको  क्रियान्विति  में  गड़बड़ी  हो  रही  यह  क्रियान्विति  का  काम  राज्य  सरकार  का  है  लेकिन
 राज्य  सरकार  इस  पर  ध्यान  नहीं  दे  रह्दी  है  ।
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 मैं  आपके  सामने  उदाहरण  पेश  करना  चाहता  हुं  कि  गरीब  लोगों  की  आधथिक  तरक्की  की  क्‍या

 ग़लत  आपने  दुधारू  जानवर  दिये  अगर  वे  दुधारू  जानवर  मर'जाते  हैं  तो  उनका  इंश्योरेंस  कम्पनी
 पे  पैसा  मिलना  है  वह  नहीं  मिलता  वहां  पर  सैंकड़ों-सेंकडों  ऐसे  केसिज  हैं  जिनके  लिए  चार-चार  साल
 पै  कागज  पड़े  हुए  उन  गरीबों  को  जिनके  कि  दुधारू  जानवर  मर  गये  हैं  इंश्योरेंस  का  पैसा  नहीं  मिल

 इंश्योरेंस  कम्पनी  में  कागज  चले  गये  इंश्योरेंस  कम्पनी  के  पास  जब  क्लेम  लेने  जाते  हैं  तो  कहा
 ब्राता  है  कि  पहले  आधा  पेसा  यहां  जमा  करा  तब  यहां  से  चेक  आप  देखिए  कि  कितना
 प्रष्टाचार  आज  नतीजा  यह  है  कि  गरोब  आदमी  जो  खेती  करता  हल  चलाता  आज  बैंक  का
 वोन  के  लिए  उसको  मजदूरी  करनी  पड़  रही  एक  उदाहरण  और  देना  चाहता  मैं  अपने

 हलाके  में  परसों  घूम  रहा  एक  मोची  रामबलि  मेरे  पास  आया  और  दर्ख्वास्त  उसने  बताया  वह
 इक  गया  उसका  जानवर  1985  में  मर  उसकी  सारी  ओपचारिकताएं  पूरी  कर  दी  गई
 प्रार्टंस  मुखिया  और  सरपंच  को  रिपोर्ट  सब  भेज  दी  गई  बेंक  वाले  भी  कहते  हैं  कि  उन्होंने

 पुनाइटेड  इंश्योरेंस  कम्पनी  के  पास  भेज  दिया  लेकिन  अभी  तक  कोई  कार्यवाही  नहीं  हुई  मैं  परेशान

 ही  गया  यह  दरुवास्त  मैं  आपके  पास  भेज  रहा  हूं  और  चाहता  हुं  कि  आप  इसकी  जांच  वित्त
 विभाग  का  मामला  है  इसलिए  वित्त  विभाग  के  किसी  अधिकारी  को  भेजकर  जांच  इस  तरह  से

 पारा  मामला  पकड़ा  जा  सकता  सारा  रिकार्ड  पकड़ा  जा  सकता  ऐसे  अधिकारी  को  आप  जैल  में

 हालिए  तभी  इस  तरह  की  चीजों  को  रोक  सकते  हैं  ।
 ह

 तीसरी  बात  मैं  मजदूरों  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  मजदूरी  करता  उसको  जो  मजदूरी
 मिल  रही  उससे  उसको  लाभ  नहीं  मिल  रहा  बल्कि  जो  सम्पन्न  आदमी  उसको  लाभ  मिल  रहा

 आज  इन  सब  चीजों  की  तरफ  ध्यान  देने  का समय  आ  गया  अगर  इनकी  ओर  अब  ध्यान  नहीं  दिया

 एया  तो  आने  वाले  समय  में  हमको  पश्चाताप  करना  यही  मैं  कहना  चाहता  हूं  ।

 श्रीमती  ऊषा  चौधरी  :  सभापति  महोदय  का  ध्यान  रखते  हुए  मैं  अपनी  बात

 कहना  चाहतो  हूं  । आजादी  के  बाद  यदि  किसी  को  हादिक  बधाई  देनी  होगी  या  किसी  के  उपकार  मानने

 होंगे  तो  एक  तो  देश  की  रक्षा  करने  वाला  जवान  और  दूसरा  फसल  उगाने  वाला  किसान  जिसने  आजादी
 के  बाद  से  अपनी  आवश्यकताओं  का  ध्यानन  रखते  हुए  पूरी  ईमानदारी  और  लगन  से  देश  की  सेवा

 की  आज  इतनी  जल्दी-जल्दी  हम  बात  करने  की  कोशिश  करते  अगर  संसद  का  समय  गिना  जाए  तो

 जो  लोग  शांति  और  व्यवस्था  को  बिगाड़ते  अपनी  तंख्वाह  के  फैसिलिटीज  बढ़ाने  के  लिए  सड़कों
 पर  आते  हैं  और  शांति  तथा  अमन  बिगाड़ने  की  कोशिश  करते  आन्दोलन  करते  उनके  लिए  हम  यहां
 पर  घंटों  चर्चा  करते  लेकिन  जो  शांति  से  देश  की  तरक्की  कर  रहा  शांति  कायम  रखने  का  प्रयास  कर

 रहा  उस  किसान  के  लिए  हम  कितना  समय  देते  यह  सवाल  आज  हमारे  मत  में  आता  हम  कितनी

 जल्दी-जल्दी  बात  करते  अगर  पूरा  समय  गिना  जाए  तो  इनके  लिए  काफी  कम  समय  यहां  पर  बात  की

 जातो  इसलिए  इतने  कम  समय  में  मैं  आपका  ध्यान  आकथधित  करते  हए  कुछ  बातें  कहना  चाहती  हूं  ।

 मन्त्री  महोदय  ने  जो  भाषण  दिया  उसमें  उन्होंने  बताया  कि  कृषि  उत्पादन  के  खर्च  को  देखते  हुए
 अच्छी  तरह  से  कीमत  अदा  कर  रहे  पूरी  नहीं  लेकिन  ठीक  तरह  से  हम  कीमत  अदा  कर  रहे  लेकिन

 हमारे  सांसद  भाई  श्री  राठौर  जी  ने  जो  आंकड़े  दिए  हैं  वे  सही  हम  19  परसेट  किसान  की  फसल  का

 दाम  देते  हैं  और  20--  36  परसेट  अदर  कमोडिटीज  पर  दाम  देते  यह  आज  कृषि  की  हालत  हम

 क्रषि  को  उद्योग  समझते  हैं  या  आज  हर  किसान  यह  पूछता  काफी  आंकड़े  दिए  लेकिन  मैं  यह
 समझती  हूं  कि  हम  इंट  पर  इंट  रखते  जा  रहे  लेकिन  यह  नहीं  देख  रहे  हैं  कि  कहीं  दोवार  टेढ़ो  तो  नहीं
 बन  मकान  टेढ़ा  तो  नहीं  बन  रहा  ।  कितनी  इंट  रखी  जाती  इस  बात  महत्व  नहीं  महत्व  सीधी
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 दीवार  बनने  का  है  ।  हम  कितनी  तरक्की  करते  यह  देछने  की  चीज  सोचने  और  समझने  की  चीज  है  ।
 जो  आंकड़े  पेश  किए  गए  उनको  देखने  से  पता  चलता  है  कि  आज  हमारा  किसान  मेहनत
 फसल  उगाते-उगाते  इस  मुकाम  पर  पहुंच  गया  है  कि अगर  एक  साल  अकाल  भी  पड़े  तो  बह  देश  की  जनता
 को  अनाज  दे  सकता  यह  स्थिति  किसान  के  लिए  अभिनंदनीय  है  और  इसके  लिए  मैं  सरकार  को  भी
 धन्यवाद  देना  चाहती  मैं  णह्‌  कहना  चाहती  हुं  कि  हम  अपनी  तरक्की  आंकड़ों  से  नहीं  गिने  ।  वह
 किसान  जो  फसल  उगाता  फिर  बेचने  जाता  है  और  वही  अनाज  खरीदने  जाते  हैं  तो  दुगुनी  कीमत  में
 क्यों  हमें  खरीदना  पड़ता  यह  जो  अन्तर  दूरी  यह  किसान  का  सवाल  जिसका  जवात्र  मांगने  के

 लिए  हम  यहां  खड़े  हुए  हम  आंकड़ों  से  नहीं  गिनना  चाहते  हम  दूसरे  देशों  की  तरक्की  से  किसान
 की  ऊंचाई  नहीं  देखना  चाहते  शहरी  सम्पत्ति  बढ़ती  चली  गई  और  देहात  सूने  पड़  गये  और  पूरे  देहात
 से  लोग  वहां  आने  लगे  ।  उसका  जवाब  अपने  पास  क्‍या  हमप्ते  लोग  जवाब  मांगते  हैं  कि  शहरी  सीलिग
 अभी  तक  किसी  तरह  से  नहीं  हो  हमने  जमीत  के  टुकड़े  यानि  बंटवारा  कर  हमें  नाज  है  कि
 इन्दिरा  जी  हमारी  कांग्रेस  सरकार  ने  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण  जमीन  की  सीलिग  शहरी
 सम्पत्ति  बढ़  रही  है  क्योंकि  एक  ही  परिवार  में  दस-दस  लोग  नौकरियां  कर  रहे  देहात  में  जो  बच्चे
 शिक्षा  में  ड्राप-आउट  के  शिकार  बन  उनके  लिए  कोई  व्यवस्था  नहीं  कर  पाये  यह  समस्या  दूर
 होनो  हमारा  आरोप  है  कि  कृषि  मूल्य  आयोग  हो  या  फूड  कार्पोरेशन  आफ  इनमें  ऐसे
 सोगों  का  प्रतिनिधित्व  ह ैजिनका  इतना  नियंत्रण  है  कि  उसमें  किसानों  के  बहुत  ही  कम  प्रतिनिधि  नजर
 आते  मूल्य  निर्धारित  करने  से  पहले  यह  बात  ध्यान  में  रखी  जानी  चाहिए  कि  कृषि  मूल्य  आयोग  में
 कितने  किसानों  के  प्रतिनिधि  जो  मजदूरी  किसानों  को  देते  हैं  या  जो  बीज  अथवा  श्वाद  उसको  देते

 उसके  खर्च  के  दाम  पर  हमें  फसल  का  दाम  भी  निर्धारित  करना  यहां  मन्त्री  महोदय  ने  अच्छे
 बीज  और  अच्छे  खाद  के  बारे  में  हम  उनको  धन्यवाद  देना  चाहते  हैं  जिन्होंने  भारत  की  तरक्की
 के  लिए  कड़ा  प्रयत्न  किया  |  इसके  साथ-साथ  मैं  यह  भी  बताना  चाहती  हूं  कि एक  तिहाई  जमीन  को  खाद
 मिलती  पूरी  जमीन  को  नहीं  मिलती  जो  खाद  हमें  चाहिए  वह  हम  अपने  देश  में  पूरी  नहीं  कर  पाते
 जोर  बाहर  से  मंगाते  यह  सच्चाई  एक  तिहाई  जमीन  में  इतना  इम्बेलेंस  बजट  के  समग्र
 मानमीय  प्रधान  मन्त्री  जी  ने  भी  जिक्र  किया  था  कि  हमारा  लक्ष्य  रहेगा  कि  असंतुलन  न  आज  की
 स्थिति  यह  है  कि  हम  तरक्की  कर  रहे  हमारा  उत्पादन  बढ़  रहा  है  और  दूसरी  तरफ  किसान  फसल  के
 दाम  मांग  रहा  आन्दोलन  छेड़  रहा  है  ओर  आप  नई-नई  व्यवस्थाएं  पैदा  रहे  हैं  तथा  सुशिक्षित
 व्यक्ति  नौकरी  मांग  रहा  यह  जो  व्यक्ति-व्यक्ति  में  विधमता  आती  जा  रहो  वह  दूर  होनी  चाहिए  ।
 जो  खाद  दी  जा  रही  है  ओर  पंजाब  में  यदि  150  प्रतिशत  मदद  करेंगे  तो  उसका  असर  गुजरात
 में  भी  होगा  चाहे  वह  इरीगेशन  या  कोई  अन्य  मामला  हो  ।  हमें  देखना  चाहिए  कि  पिछड़े  क्षेत्रों  में  छितने
 इरंगिशन  के  प्रोजेक्ट  बना  सकते  यह  असंतुलन  जो  बना  हुआ  वह  किस  तरह  से  दूर  हो  सकता  यह
 भी  देखना  चाहिए  और  संशोधन  आवश्यक  हो  तो  वह  भी  होना  उत्तर  राठौड़  जी  ने  जो  राष्ट्रीय
 कपड़ा  नीति  के  बारे  में  मैं  उसका  समर्थन  करती  हमारे  महाराष्ट्र  में  22  से  30  मिलें  बंद  पड़ी

 यह  देखना  चाहिए  कि  क्‍यों  बन्द  पड़ी  किसानों  को  कहा  जाता  है  कि  रो  मैटेरियल से  पूरे  प्रोसेश्तिग
 तक  उसको  मदद  वह  धागा  कपड़ा  बनायेगा  और  उसके  क्षेत्र  में  मिलें  खड़ी  आज
 की  राष्ट्रीय  कपड़ा  नोति  की  वजह  से  हमारी  मिलें  बन्द  पड़ी  जिसे  गन्ने  का  टैक्स  देना  पड़ता

 वह  गन्ना  बोना  बन्द  कर  इसो  प्रकार  हमारे  यहां  तेल  की  पैदावार  बहुत  कम  होती  इसका
 कारण  यह  है  कि  हमें  इसका  उचित  मूल्य  भी  नहीं  मिलता  है  इसलिए  तेल  का  उत्पादन  किसान  ने  बन्द  कर
 दिया  ।  हो  सकता  है  कल  को  कपास  या  गन्ना  बोना  भी  बन्द  कर  इसलिए  इस  ओर  अवश्य  ध्यान  दिका

 264
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 जाना  राष्ट्रीय  कपड़ा  नीति  यानि  नई  टेक्सटाइल  पालिसी  सरकार  ने  बनाई

 उसकी  वजह  से  किसानों  को  कपास  उगाने  ओर  इस  व्यवसाथ  पर  असर  पड़ा  इस  बारे  में  दुबारा
 सोचने  की  आवश्यकता

 आदिर  में  मैं  किसानों  के  लिए  चार  आयोग  बनाने  की  सरकार  से  मांग  करूंगी  ।  पहला  है
 कल्चर  इंफ्रास्ट्रवबर  डवलपमेंट  कार्प  दूसरा  है  एग्रीकल्चर  क्रेडिट  तीसरा  है  एग्रीकल्चर
 टेबनोलोजी  डवलपमेंट  कार्पोरोेशन  और  चौथा  है  एग्रीकल्चर  इनफर्मेंटिक्स  कार्पोरेशन  ।  जिससे  किसानों  को

 मार्कोटंग  और  एडवांस  आदि  की  व्यवस्था  दी  यह  किसानों  के  लिए  चार
 आयोग  उनके  कृषि  व्यवसाय  और  कृषि  के  विकास  के  लिए  आवश्यक  है  इनकी  मांग  करते  हुए  मैं  अपनी
 बात  समाप्त  करती  हूं  ।

 ]

 कृषि  मन्त्रालय  में  उर्वरक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  सभापति  मैं  वर्ष
 1987-88  के  लिए  कृषि  मंत्रालय  के  बारे  में  अनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा  सुन  उवंरकों  के
 उपयोग  उवरक  उत्पादन  और  उवंरक  उद्योग  में  कुछ  बातें  कही  गई  सदस्यों  द्वारा  उठाये
 गये  महों  का  दुबारा  उत्तर  देने  का  प्रयास  करूंगा  ।

 चर्चा  के  दौरान  सदन  के  सब  तरफ  से  विभिन्‍न  विरोधी  विचार  व्यक्त  किए  गये  लेकिन  सदन  की
 सर्वंसम्मति  हैं  कि  हमने  खाद्य  उत्पादन  का  एक  रिकाडं  प्राप्त  कर  लिया  है  और  हम  अन्न  उत्पादन  में
 आत्मनिभेर  वास्तव  में  हमने  1983-84  3-84  में  रिकाडे  अन्न  उत्पादन  किया  था  और  वह  उत्पादन
 15240  लाख  टन  था  यह  ही  नहीं  बल्कि  हमने  अन्न  सुरक्षा  प्रणाली  को  विकसित  किया  है  और  अन्न
 वितरण  प्रणाली  को  भी  जिससे  कई  विकासशील  राष्ट्रों  और  विकासशील  देशों  को  ईढ्या  है  यद्यपि  वर्षा  के
 देवता  हमारे  प्रति  कठोर  हो  गये  हैं  और  लगातार  तीन  मानसून  बेकार  गये  लेकिन  फिर  भी  हमने
 अपने  अन्न  उत्पादन  को  बनाये  रखा  इसका  कारण  यह  है  कि  इस  देश  में  किसानों  ने  आधुनिक  कृषि
 तकनीकों  और  आधुनिक  कृषि  विज्ञान  प्रक्रियाओं  को  अपनाया  है  ।

 आधुनिक  कृषि  में  रसायनिक  उवंरकों  का  उपयोग  एक  मुख्य  निवेश  है  ।  मैं  बहुत  संक्षेप  में  बोलूंगा  ।
 मैं  अधिक  समय  नहीं  लूंगा  क्योंकि  बोलने  के  लिए  अभी  बहुत  सदस्य  हैं  और  मंत्री  जी  को  भी  उत्तर
 देना  लेकिन  मैं  उर्वेरकों  के  बारे  में  एक  या  दो  मुद्दे  उठाना  चाहूंगा  ।  वर्ष  1980-81  में  छठी  योजना  के
 प्रथम  वर्ष  में  उवंरकों  की  खपत  55.16  लाख  टन  1985-86  की  सातवों  योजना  में  यह  87.37

 लाख  टन  थी  ओर  पिछले  वर्ष  यह  90  लाख  टन  यद्यपि  उ्वरक  को  एक  आवश्यक  वस्तु  माना  गया

 है  ।  मूलतः  उवरक  में  तीन  पौष्टिक  तत्व  होते  हैं  जो  उर्वरक  में  सक्रिय  कारक  है  दूसरा
 तीसरा  पोटाशियम  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  इसे  उठाया  था  मेरा  विचांर  है  आपने  उठाया

 था  ।  हमें  देश  में  पोटासिक  उवंरक  पर  ध्यान  देना  चाहिए  ।  मैं  आपको  यह  चाहूंगा  कि  हमारे  पास

 म्यूरिएट  आफ  पोटाश  प्राप्त  करने  का  कोई  ज्ञात  स्वदेशी  स्रोत  नहीं  है  । आजकल  हमें  पोटाशिक  उर्वरक  का
 आयात  करना  पड़ता  लेकिन  जैसा  कि  आप  भली  प्रकार  जानते  हैं  कि  उर्वरक  फसल  सापेक्ष  और
 सापेक्ष  होटे  एक  विशेष  प्रकार  की  भभि  में  और  विशेष  प्रकार  की  फसल  में  विशेष  प्रकार  के  उर्वरक
 का  उपयोग  किए  जाने  की  आवश्यकता  जेसा  कि  मैंने  कहा  हमारे  देश  में  उत्यादित  कोई
 शिक  उवंरक  नहीं  लेकिन  हमने  नाइट्रोजन  ओर  फासफ्रोरिक  उवंरकों  का  उत्पादन  बढ़ाया  है  ।

 पिछले  कुछ  वर्षों  के  उवंरक  उद्योग  के  विकास  को  दिखाने  के  लिए  मैं  आपके  समक्ष  कुछ  आंकड़े

 रखूंबा  ।  छठी  योजना  शुरू  होने  से  पहले  1979-80  में  हमारी  उवंरक  पौष्टिकता  का  उत्पादन  केवल
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 धझ्रार०

 29.83  लाख  टन  1984-85  5  में  छठी  योजना  के  अन्तिम  वर्ष  में  उर्वरक  की  उत्पादन  पौष्टिकता  का
 51.8  लाख  टन  छठी  योजना  के  दौरान  उवेरक  उद्योग  को  विकास  दर  73  65  प्रतिशत  हो
 सातवीं  योजना  के  प्रथम  दो  वर्षों  के  दोरान  उवरक  उद्योग  में  और  अधिक  विकास  किये  गये  वास्तव  में

 1985-86  5-86  के  दौरान  हमारा  उत्पादन  57.56  लाख  टन  हो  1986-87  में  उत्पादन  70.60  लाख
 टन  हो  गया  ।  इस  वर्ष  के  अन्त  में  उर्वरक  उत्पादन  में  22.6  प्रतिशत  वृद्धि  यह  उवंरक  उद्योग  के

 विकास  की  दर  यह  हमारे  औद्योगिक  क्षेत्र  क ेविकास  की  दर  को  प्रभावित  करेगा  जो  पिछले  वर्ष
 लगभग  8  प्रतिशत  था  और  जी  ०एन०पी०  के  विकास  की  दर  4.5  प्रतिशत  थी  ।

 श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  खपत  का  प्रतिशत  क्या  है  ?

 श्री  श्रार०  मैं  उस  पर  आ  रहा  हूं  आप  मुझसे  यह  आशा  नहीं  कर  सकते  हो  कि  मैं  सब  कुछ

 तुरन्त  ही  कह  सातवीं  योजना  के  शेष  समय  के  दोरान  में  आशा  करता  हूं  प्रतिवर्ष  उर्वरक  उद्योग  की
 विकास  दर  10  प्रतिशत  हो  भपने  उवंरक  के  स्वदेशी  उत्पादन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  हमने
 15  उबरक  परियोजनाएं  जिसमें  नई  और  विस्तार  योजना  भी  शामिल  को  शूरू  करने  की  योजना

 नौ  नाइट्रोजनयुक्स  उर्वरक  परियोजनाएं  और  फासफोरिक  उवेरक  परियोजनाएं  क्रियान्वयन  के  अधीन
 1990  से  1991  तक  चरणों  में  शुरू  हो  जाएगी  ।  तब  अधिष्ठापित  क्षमता  124  लाख  टन  के  रिकार्ड

 स्तर  पर  पहुंच  जाएगी  ।  जबकि  आज  अधिष्ठापित  क्षमता  केवल  89.1  लाब  टन  है  ।  इनमें  से  मुख्य  छः

 परियोजनाएं  जो  कि  एच०बी०जे०  पाइपलाइन  के  साथ-साथ  है  और  तीन  परियोजनाएं  शीघ्र  पुरी  होने
 जा  रही  मध्यप्रदेश  के  गुना  में  नेशनल  फर्टिलाइजर  लिमिटेड  भोजेक्ट  दिसम्बर  1987  में  पूरी  हो
 जायेगी  ।  ओर  उत्तर  प्रदेश  के  भांवला  की  परियोजना  अप्रैल  1988  में  प्री  हो  जायेगी  और  उत्तर  प्रदेश
 में  जगदीशपुर  में  भी  जुलाई  1988  में  पूरी  हो  यहां  मैं  यह  भी  कहना  चाहूंगा  कि  इन
 योजनाओं  को  बिना  किसी  अतिरिक्त  लागत  के  और  समय  पर  पूरा  किया  अन्य  तीन

 नाएं  जो  कि  एच  ०बी  ०आई०  पाइपलाइन  के  साथ-साथ  हैं  एक  राजस्थान  के  सवाई  माधोपुर  में  ओर  अन्य
 दो  उत्तर  प्रदेश  में  1990  में  पूरा  होने  की  संभावना  है  ।

 ५...  श्रीमन्‌  दूसरा  मुद्दा  जो  कल  श्री  रेड्डी  जी  ने  उवरकों  के  आयात  के  बारे  में  किया  निसंदेह
 उरबरकों  के  विकास  की  दर  में  आश्चयंजनक  वृद्धि  हुई  लेकिन  हमारे  स्थानीय  उत्पादन  और  खपत  के
 अन्तर  को  कम  करने  के  लिए  हमें  उवरकों  की  एक  निश्चित  मात्रा  आयात  करनी  पिछले  कुछ
 वर्षों  से  ।  1984-85  में  हमने  कुल  36.24  लाख  टन  की  कुल  मात्रा  आयात  की  जिसका  वित्तीय  मल्य
 1500  करोड़  रुपये  1985-86  5-86  में  हमने  33.99  लाख  टन  आयात  किया  जिसका  वित्तीय  मल्य  ।  40  5
 करोड़  650  में  जनवरी  इन  तक  हमने  20.43  लाख  टन  पौष्टिक  मात्रा  आयात की  जिसका
 वित्तीय  मूल्य  650  करोड़  रुपये  इन  सब  आयातित  उबंरकों  में  प्रत्येक  वर्ष  लगभग  9  से  तक  लाख  टन
 पोटाशिक  उवेरक  शामिल  होता

 एक  साननोय  सदस्य  :  आत्मनिर्भरता  के  बारे  में  क्या  स्थिति  है  तथा  किस  समय  तक
 निर्भरता  हो  जाएगी  ।

 श्री  ग्लार०  मेरे  विचार  से  हम  इस  योजना  काल  में  आत्मनिभभंरता  प्राप्त  नहीं  +र  सकते  और  हमें
 स्थानीय  स्वदेशी  उत्पादन  तथा  आयात  को  अनुकूलतम-निधि  के  आधार  पर  प्राप्त  करना  होगा  ।
 मेरे  विचार  से  स्वदेशी  उत्पादन  का  80-85

 प्रत्तिश्त ओर आयातित लगभग प्रतिशत अधिकतम अपने संसाधनों की कपर्याप्तता के कारण हम भात्मनिर्भरता प्राप्त नहों कर सकते और जैसा कि 266: *
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 आप  जानते  हैं  उवंरक  संयंत्र  बहुत  मंहगे  होते  जा  रहे  हैं  ओर  पूंजीग्तਂ  लागत  बहुत  ज्यादा  लेकिन

 सदस्यों  के  मन  में  किसी  प्रकार  को  आशंका  रखने  की  आवश्यकता  नहीं  है  कि  किसी  उत्पादक  संघ  के  शिकार

 होकर  हम  नष्ट  हो  जो  हमारे  ऊपर  अपने  उवं  रकों  का  भार  डाल|  देंगे  और  हमें  ऊंचे  मूल्यों  परे
 उ्वरकों  का  आयात  करना  पड़ेगा  ।

 श्री  मन्‌  यद्यपि  सदस्यों  द्वारा  विशेष  रूप  से  इस  मुद्दे  को  नहीं  उठाया  गया  आज  उवंरक  उद्योग
 में  इस  आधिक्य  की  स्थिति  के  बारे  में  कुछ  वाक्य  कहना  विभिन्‍न  सदस्यों  ने  तारांकित  ओर
 झतारांकित  प्रश्नों  द्वारा  पूछे  हैं  । लेकिन  वास्तव  में  तारांकित  प्रश्न  अभी  तक  नहों  पहुंच  मैं  इस  संबंध
 में  स्थिति  का  स्पष्टीकरण  करना  आज  हमारे  पास  आरम्भिक  भण्डारं  1-4-8  7  को  हमारे
 पास  देश  में  35  लाख  टन  का  पोषाहार  का  आरम्भिक  भण्डार  कई  वर्षों  से अधिक  आयात  होने  के
 कारण  ग्रह  स्थिति  विकसित  हुई  पिछले  दो  वर्षों  में  हमारे  यहां  मानसून  आया  नहीं  है  ओर  पूर्वानुमान
 से  कुछ  कम  खपत  खरीफ  या  रबी  मौसम  के  प्रारम्भ  में  अधिकतम  15  से  15  लाख  टन  उर्वरक  का

 स्‍्टाक  मैं  आपको  कुछ  वर्ष  पहले  की  बात  बताता  1-4-1984  को  हमारे  यहां  9.92  लाख

 उबंरक  का  भण्डार  उस  समय  इसके  अभाव  की  स्थिति  उवंरक  की  बिक्रो  में  गलत  तरीके

 अपनाये  जा  रहे  थे  तथा  किसानों  को  उवं  रक  आवश्यकता  के  समय  नहीं  मिलता  हम  उस  स्थिति  की

 पुनरावृत्ति  नहों  कर  सकते  ।  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हमारे  देश  को  अर्थ-व्यवस्था  एकदम  किनारे  पर

 यदि  हमारे  यहां  15  प्रतिशत  अधिक  स्टाक  होगा  तो  अधिकता  हो  जाएगी  और  यदि  ,5  प्रतिशत
 कम  होगा  तो  अभाव  हो  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  यह  सरकार  अभाव  को  स्थिति  नहों  पैदा  होने
 देगी  अधिकता  होने  से  तो  ठोक  है  +रन्तु  इसके  अभाव  में  देश  को  काफो  नुकसान  मैं  यह  भी  कहूंगा
 कि  यदि  कोई  गलती  करनी  भी  है  तो  सरकार  हमेशा  कित्तानों  का  ही  पक्ष  लेगे  कि  बजाय  उत्पादकों  या

 मापातकों  का  पक्ष  लेने  के  ।

 हम  वास्तव  में  यह  कोशिश  कर  रहे  हैं  कि  हमारे  यहां  उवंरक  की  अधिकता  हो  ताकि  किसानों  को

 उचित  की  मत  पर  बिता  किसी  कठिताई  के  उर्वरक  हर  समय  मिल  सके  ।  यह  सब  कहने  का  यह  अर्थ  नहीं

 है  कि  सरकार  अधिकता  की  स्थिति  से  ओर  उन  कठिनाइयों  से  वाकिफ  नहीं  है  जिसका  देश  में  इस  उद्योग

 द्वारा  सामना  किया  जा  रहा  इस  समस्या  को  सुलझाने  के  लिए  हमने  इस  वर्ष  उबेरक  के  आयात  को

 काफी  कम  कर  दिया  है  तथा  पहले  छह  महीनों  में  डी०  ए०  पं०  का  कोई  आयात  नहीं  किया

 जाएगा  ।  हन  1987  में  ह्थाते  को  समीक्षा  करेंगे  ।

 हमारे  वर्तम'न  में  आंकड़ों  से  पता  चलता  है  कि  हमें  अक्तुबर  में  उर्वरक  का  भायात  न  करना  पड़े  ।

 परन्तु  हमें  कम  मात्रा  में  तो
 आयात  करना  ही  पड़ेगा  इसका  कारण  है  विभिन्‍न  अन्तर्राष्ट्रीव  समझोते  एवं

 द्विपक्षीय  व्यापार  परन्तु  सरकार  यह  सुनिश्चित  करेगी  कि  जहां  तक  हा  सके  हम  भायातित

 उर्वरक  को  बाजार  में  तब  तक  नहीं  लायें  जब  तक  देशी  उवं  रक  छटाक  में  है  ।

 एक  और  विषय  जो  आपने  उठाया  दै  वह  है  किसानों  की  रियायत  दिए  जाने  के  बार  में  ।  जंत्षा  कि

 मैंने  पहले  कहा  है  हमारी  सरकार  किसानों  के  प्रत्ति  वचनबद्ध  है  किसानों  को  जिस  की  मत  पर

 उवरक  उपलब्ध  हू  उसको  उत्पादव  लागत  देश  में  कह्टीं  ज्यादा  पश्चिम  बंगाल  के  एक  सदस्य  न  सुबह

 कहा  था  कि  दिन-प्रतिदिन  उर्वरक  को  कीमत  बढ़ती  जा  रहो  गौर  इसीलिए  खपत  50  किलाग्राम  अति

 हैक्टेयर  से  ज्यादा  नही  हू।गं  ।  मैं  इन  दोनों  बातों  से  सहमत  नहीं  हूं  क्योंकि  सदस्यगण  जानते  हू  कि  दश  में

 उवे रक  की  खपत  4  किलांग्राम  से  150  किलोग्राम  श्रति  हैक्टेयर  है  तथा  पंजाब  में  यह  150  क़िलाग्राम

 प्रति  हेक्टेयर  राष्ट्रीय  औसत  लगभग  50  किलोग्राम  श्रति  हैक्टेयर  ओर  मैं  इसत  भी  सहमत  नहीं ०4 जज

 हू ंके  उबरक  क  दाम  दिन-भ्रति  दिन  बढ़ते  जा  रहे  हैं  क्योंकि  उर्व रक  को  कीमत  आज  भो  वद्ा  है  जोक
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 नदानों का

 झ्रार०

 अनुदानों  की  मांगें  1987-38  28  1987

 के  मध्य  में  यरिया  की  कीमत  2350  रुपये  प्रति  टन  डी०ए०पी०  की  कौमत  3600
 रुपये  प्रति  टन  है  तथा  उर्वरक  की  कीमत  !300  रुपये  प्रति  टन  ये  वही  कीमतें  हैं  जोकि

 1981  में

 हमारे  यहां  देशी  उवंरक  की  उत्पाएत  लागत  काफी  ज्यादा  हैं  लेकिन  किसारों  को  दी  जाने  वाली

 उर्वरक  की  की  मत  कम  होती  है  ।

 श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  कृपया  हमें  बताएं  कि  जनता  शासन  के  दौरान  1979-60  में  क्‍या  दरें

 श्री  आार०  1979-80  के  आंकड़े  तो  अभी  मेरे  पास  नहीं  हैं  ।

 समापति  महोदय  :  श्री  जंगा  कृपया  बीच  में  मत  उन्हें  अपनी  बात  पूरी  करने

 दीजिए  |  मंत्री  जी  से  यह  आशा  नहों  रखनी  चाहिए  कि  उनके  पास  सभी  आंकड़े  उपलब्ध  हों  ।

 श्री  झ्रार०  मैं  एकदम  अभी  सदस्य  की  बात  पर  कुछ  नहीं  कह  सकता  ।  लेकित  मैं***

 श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  इस  समय  1987  है  और  मंत्री  जी  1981  की  बात  कर  रहे  मैं  सिर्फ

 1979-80  के  आंकड़ों  के  बारे  में  पूछ  रहा  हूं  ।

 श्री  प्रार०  प्रभु  :  मैं  सदस्य  की  बात  पर  कुछ  बोलता  खास  तौर  पर  कीमत  पर  लेकिन  इस  समय

 मेरे  पास  आंकड़े  नहीं  लेकिन  मैं  उन्हें  बताना  चाहुंगा  कि  पिछले  सात  वर्षो  से  देश  में  कांग्रेस  सरकार

 का  राज  हैन  कि  जनता  सरकार  1५80  से  &7  तक  मुद्रा  स्फिति  हुई  है  परन्तु  उवंरक  के  दाम

 1981  वाले  ही  इसका  मतलब  हुआ  मुद्रा  स्फिति  के  कारण  हमने  उवंरक  की  कीमत  में  कोई  वृद्धि
 नहीं  की  जहां  तक  रियायत  का  सम्बन्ध  है  तो  देश  में  उवंरक  का  किस  कीमत  पर  उत्पादन  किया

 जाता  है  वह  उससे  बहुत  ज्यादा  है  जिस  कीमत  पर  यह  किसानों  को  दिया  जाता  यूरिया  की  और

 उत्पादन  कीमत  3390  हपये  प्रति  टन  है  तथा  डी  ०ए०पी०  की  कीमत  4780  रुपये  प्रति  टन

 आपने  स्वयं  कुछ  आंकड़े  उद्धुत  किए  मैं  उन्हें  दोहराना  नहीं  1985-86
 में  कुल  आर्थिक  सहायता  1926  करोड़  रुपये  की  दी  गई  थी  तथा  1486-87  6-87  में  1893  करोड़  रुपये  की
 इसमें  आयातित  उवेरक  भी  शामिल  यह  आर्थिक  सहायता  काफी  ज्यादा  है  इसमें  कोई  संदेह  नहीं
 है  परन्तु  इस  आधथिक  सहायता  के  बारे  में  हम  क्या  कर  सकते  हैं  ?  यह  आथिक  सहायता है  क्या  ?  हमें
 इसे  समझना  चाहिए  ।  प्रत्येक  वर्ष  लगभग  2000  करोड़  रुपये  की  आर्थिक  सहायता  दी  जाती  यदि
 आप  देश  में  उर्वरक  उद्योग  का  इकट्ठा  मुनाफा  देखें  यानि  कि  75  प्रतिशत  सावंजनिक  क्षेत्र  तथा
 कारिता  क्षेत्र  का तथा  25  प्रतिशत  गर-सरकारी  तथा  संयुक्त  क्षेत्र  का तो  पिछले  वर्ष  का  इन  दोनों  का

 इकट्ठा  मुनाफा  250  कराड़  रुपए  से  अधिक  नहीं  इस  वष॑  यह  बहुत  ही  कम  यह  हमारी
 रियायत  का  सिफं  15  प्रत्तिशत  ही  बाकी  घन  का  क्‍या  होता  है  ।  बाकी  बचे  हुए  धन  को  उवंरक
 कम्पनियों  द्वारा  तेल  एवं  प्राकृतिक  गेस  आयोग  अथर  भारतीय  गैस  प्राधिकरण  तथा  ऐसी  कम्पनियों
 जोकि  उवंरक के  क्षेत्र  में  विभिन्‍न  उपकरण  प्रदान  करती  है  तथा  राज्य  सरकारों  विद्युत  प्रभार  के
 लिए  दिया  जाता  है  ।  यदि  विभिन्‍न  उपकरणों  की  कीमतें  स्थिर  रखी  जातो  हैं  या  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर
 रखी  जाती  हैं  तो  आथिक  सहायता  कम  दी  जायेगी  क्‍योंकि  जिस  कीमत  पर  उबंरक  बेचा  जाता  है  वह
 1981  से  वही  मैं  नहीं  समक्षता  कि  यह  बड़ी  समस्या  है  क्योंकि  उर्वरक  कम्पनियों  के  माध्यम  से  यह्‌
 पैसा  सरकार  की  एक  जेब  से  दूसरी  जेब  में  जा  रहा  लेकिन  सरकार  इस  अधिक  आथिक  सहायता  पर
 निगरानो  रख  रही  है  तथा  स्थिति  की  बराबर  पुनरीक्षा  कर  रही  है  तथा  इस  आर्थिक  सहायता  को  कम
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 है  1909  अनुदानों  की  मांगें  1987-88

 करने  के  लिए  कोई  तरीका  निकालने  की  कोशिश  कर  रही  है  क्योंकि  यह  काफी  ज्यादा  रकम

 उर्वरक  उद्योग  भी  इसकी  उत्पादन  जागत  को  कम  करके  आर्थिक  सहायता  में  कमी  लाने  के  लिए
 प्रयास  कर  रहा  ऐसा  क्षमता  उपयोगिता  को  बढ़ाकर  एवं  इसकी  खपत  को  कम  करके  किया  जा  रहा  है
 तथा  साथ  ही  ऊर्जा  के  बारे  में  कुशलता  से  काम  किए  जाने  की  भी  कोशिश  की  जा  रही  मैं  बताऊंगा
 कि  पिछले  वर्ष  अप्रैल  में  उवं रक  उद्योग  की  क्षमता  उपयोगिता  50.69  प्रतिशत  थी  तथा  दिप्तम्बर  में  यह
 सबसे  अधिक  96-34  प्रतिशत  हो  गई  तथा  1987  के  शुरू  के  तीन  महीनों  में  यह  89  प्रतिशत  बनी  रही  ।
 इससे  1986-87  के  79.3  प्रतिशत  का  औसत  बना  बहुत  से  व्यक्ति  यह  नहीं  जानते  होंगे  परन्तु
 उर्वरक  उद्योग  में  बहुत  ज्यादा  ऊर्जा  की  खपत  होती  है  तथा  85  ट्रीलियन  किलो  कैलोरीज  विद्युत  8.45

 मिलियन  टन  तेल  के  बराबर  इसमें  लगती  आजकल  की  दरों  के  मुताबिक  एक  टन  यूरिया  का  उत्पादन
 करने  के  लिए  150  रुपए  प्रति  मिलियन  किलो  कैलोरी  वाली  8  मिलियन  कंलोरी  चाहिए  होती  है  और

 इसमें  प्रत्येक  एक  प्रतिशत  की  बचत  से  प्रतिवर्ष  हमें  12.75  करोड़  रुपए  की  बचत  मुझे  सदन  को

 यह  बताते  हुए  प्रसन्‍तता  हो  रही  है  कि  सावंजनिक  क्षेत्र  की  इकाइयां  ऊर्जा  का  लेखा-जोखा  रख  रही  है
 तथा  ऊर्जा  का  संरक्षण  करने  की  कोशिश  कर  रही  है  ।  तथा  ऊर्जा  की  बचत  के  लिए  विभिन्‍न  योजनाएं
 लागू  की  गई  इन  उपायों  से  दी  जाने  वाली  आर्थिक  सहायता  में  कपी

 मैं  नहीं  समझता  कि  कोई  और  भी  मुद्दा  उठाया  गया  है  परन्तु  समाप्त  करने  से  पूर्व  मैं  समी  सदस्यों
 का  धन्यवाद  करना  चाहूंगा  जिन्होंने  उवंरक  मंत्रालय  तथा  उवंरक  उद्योग  के  बारे  में  बहुत  से  मुद्दे  उठाए
 तथा  सदन  में  मैं  सभी  सदस्यों  से  निवेदन  करूंगा  कि  वे  उवं रक  मंत्रालय  की  मांगों  में  विवा  कोई  कटोवी

 किए  उन्हें  पारित  करें  ।

 ]

 श्री  राज  कुमार  राय  :  सभापति  आपने  कृषि  विभाग  की  मांगों  पर  बोलने  का
 जो  अवसर  उसके  लिए  आपको  घनन्‍्यवाद  देता  मैं  कृषि  मन्त्रालय  की  अनुद्वान  मांगों  का  समर्थन
 करता  हूं  ।

 भारत  एक  कृषि  प्रधान  देश  इस  देश  को  लगभग  70-80  फीसदी  आबादी  गांवों  में

 रहती  है  और  खेती  और  किसानी  पर  आधारित  इसलिए  जब  इस  देश  के  विकास  की  बात  आती
 उसकी  बेहतरी  की  बात  आती  है  तो  सबसे  पहले  हमारे  सामने  गांव  और  वहां  के  किसान  आते  मैं
 मंत्री  जी  से  निवेदन  करूंगा  कि अगर  आप  इस  देश  की  बेहतरी  चाहते  हैं  तो  सबसे  प&ले  किसानों  की  तरफ
 ध्यान  माननीय  इन्दिरा  जी  कहा  करती  थीं  कि  अगर  इस  देश  को  विकसित  होते  देखना  है  तो  सबसे

 पहले  किसानों  और  गांवों  की  तरफ  देखना  मैं  2-3  बातों  की  तरक  कृषि  मंत्री  जी  का  ध्यान  दिलाना

 चाहता  खेती  एक  ऐसा  पेशा  है  जिसकी  पहले  बहुत  सराहना  होती  इसके  बारे  में  हमारे  गांव  में

 कहा  जाता  था  कि  खेती  मध्यम  नीच  चाकरी  भीख  निदानਂ  यानी  कि  सबसे  ऊंचा  काम  खेती
 का  माना  जाता  वैसे  भी  इसमें  कोई  दो  राय  नहीं  हो  सकता  हैं  कि  आज।दी  के  बाद  देश  का

 कांग्रेस  सरकार  ने  किसानों  की  भलाई  के  बारे  में  बहुत  कुछ  किया  यही  कारण  है  कि  इस  देश  में  हरित
 ऋन्ति  आई  |

 मान्यव  आप  किसानों  को  हालत के  बारे  में  तो  जानते  हो  किसानों  की  दिक्‍कतें  अभी  खत्म

 नहीं  हुई  आज  न  तो  कोई  गांव  में  रहना  चाहता  है  और  न  ही  बहां  किसान  बनकर  रहना  चाहता
 आखिर  क्‍यों  ?  यही  सवाल  आज  क्ृृषि  मंत्रालय  भौर  कृषि  मंत्री  जी  के  समक्ष  इप्त  विषय  पर  हर  साल
 डिबेट  होती  है  ओर  कई  माननीय  सदस्य  इस  पर  भ्रकाश  डालते  कौन  सा  ऐसा  कारण  है  जिसकी  व  जह्‌
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 ._+_ विद नन  न दाम  एएएएएछएनछए

 राज  कुमार

 से  इतना  सब  करने  के  बाद  भी  किसान  आज  गांवों  में  खुश  नहीं  हैं  ओर  गांवों  में  रहना  नहीं  चाहता  इस
 पर  हम  सबको  विचार  करना  हो  गा  ।  जाज  आप  किसानों  को  उसके  द्वारा  पैदा  की  हुई  चीजों  के  अच्छे  दाम
 दे  रहे  समर्थन  मूल्य  दे  रहे  रिम्युनरेटिव  प्राइस  दे  रहे  अगर  यह  सारी  चीजें  अप  टू  स्टेंडडं  हैं  तो
 भी  वह  खुश  क्‍यों  नहीं  हैं  इस  सबका  आपको  हल  निकालना  होगा  और  इस  पर  तहेदिल  से  विचार  करना

 होगा  ।  आप  कहते  हैं  कि  1981  से  फटिलाइजर  के  दाम  नहीं  बढ़ाये  गये  हैं  लेकिन  फिर  भो  किसान  को
 सबसिडी  देनी  होगी  ।  इसके  साथ  ही  आप  किसान  को  समय  पर  बिजली  नहों  देते  मेरा  आपसे  निवेदन

 है  कि  आप  किप्तानों  को  आवश्यकतानुसार  बिजली

 मेरा  अपना  अनुभान  यह  है  कि  फटिलाइज र  के  दाम  बढ़े  हैं,तीड्स  और  कीटनाशक  जो  दवायें  हैं  उनके
 दाम  बहुत  बढ़  गये  किसान  को  यह  सब  चीजें  उचित  दाम  पर  उपलब्ध  नहीं  हो  पाती  हमारे  यहां  पूर्वी
 उत्तर  प्रदेश  में  कृषि  चारे  की  एक  समस्या  खड़ी  हो  गई  है  ।  मैंने  इस  सम्बन्ध  में  एक  377  के  अधीन  सूचना
 भी  दी  थी  लेकिन  वह  स्टेट  सबर्जक्ट  मानकर  रिजेक्ट  कर  दिया  हमारे  यहां  एक  नील  यायें  झेता
 इन  नीज  गायों  को  पहल  मुसलमान  ओर  मेशाकार  मार  देते  थ  और  हवाई  फायर  करके  भगा  देते
 लेकिन  चूंकि  वह  हिन्दू  धर्म  को  मानने  लगे  इस  कारण  उनको  मारना  छोड़  दिया  नतीजा  यह  हो  रहा
 है  कि  सेकड़ों-हजारों  एकड़  हरी  फतल  चट  हो  रही  अब  इन्हें  जो  भी  हांकने  जाता  है  उन्हें  भी  वह  गायें
 मार  रही  हैं  और  पीछा  कर  रही  इससे  किसान  को  बहुत  परेशानी  होती  अ!प  इसमें  कोई  ऐसी
 व्यवस्था  करें  कि  आपका  हरित  क्रान्ति  का  जो  सपना  है  वह  पुरा  हो  नहीं  तो  यह  नील  गायों  के  कारण
 सफल  नहीं  हो  सकता

 दो-तीन  बातें  ओर  कहूंगा  ।  क्ष  विज्ञान  केन्द्र  की घोषणा  माननीय  बूटा  सिंह  जो  जब  कृषि  मन्त्री
 थेतो  उन्होंने  की  थी  कि  उत्तर  प्रदेश  के  प्रत्येक  जिले  में  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  कर  मैं  सयोग  से  उत्तर
 प्रदेश  पालियामेंट्री  पृ्ठी  का  उन  दिनों  कन्वीनर  मुमसे  बड़ा  नजदीकी  रिश्ता  था  मीटिस्स  में
 ओर  मैं  धन्यवाद  दूंगा  श्री  प्रसाद  साहब  उन्होंने  कहा  कि  अगर  पचास  एकड़  जमीन  मुफ्त  दे  दें  तो  हम
 उस  पर  विचार  कर  सकते  तो  परैंने  अपने  क्षेत्र  में  गोरघपुर  ओर
 देवरिया  का  लाभ  हो  सकता  इत  दृष्टिकोण  से  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  खोलने  के  लिए  50  एकड़  की  जगह
 55  एकड़  जमीन  क्रा  ग्राम  सभा  का  प्रोपोजल  लाकर  दे  उसका  खसरा-खतोनी  दे  गांव  सभा  ने

 यूनानिमस  पास  किया  कि  यह  कृषि  विज्ञान  क.न्द्र  परधा  तहसील  जिला  उत्तर  प्रदेश
 में  खोल  दिया  जाय  जो  पहले  मोहम्मदाबाद  तहसील  का  नाम  हम  जमीन  डोनेट  कर  रहे  पर  जब
 फाइल  कृषि  मंत्री  के  यहां  साहब  ने  भी  मुझसे  कहा  था--जब  फाइल  गई  तो  ब्हाई  नाट

 व्हाइ  नाट  सच  ऐड  सच  स्टेट  इस  तरह  से  करके  दिक्कत  हो  रहो  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इन
 सब  चोीजों  में  हमारी  रंकेमेंडशन  का  क्या  हुआ  ?  बड़ी  उपेक्षा  हो  रही  है  मान्यवर  ।

 में  बताऊं  हमारे  फंजाबाद  में  कृषि  की  इकाई  है  ओर  वहां  कृषि  विद्यालय  वहां  लेबट  लैंड
 प्रोग्राम  चलता  है  ओर  वहां  जो  वाइसचांध्षलर  जाते  हैं  हृ५।री  कांस्टीच्यएंसी  में  तो  मेम्बर  असेम्बली  या
 मंम्बर  पालियामेंट  को  कंसल्ट  नहीं  इन्वाल्व  नहीं  कोई  नाटिस  नहीं  देते  ।  पता  नहीं  कौन  सा
 प्रोग्राम  वह  करते  हम  लोक  सभा  के  चुने  हुए  विधान  सभा  के  चुने  हुए  लोग  जो  हैं  हमारा  सीधा
 रिश्ता  है  किसानों  हनारा  सांधा  रिश्वा  है  कषि  गांवों  से  तो  हम  उम्मीद  करते  क्रषि  मंत्री  से  कि
 जब  सभी  इस  किस्म  के  प्रोग्राम  गांवों  में  हों  तो  हम  लोगों  को  कम  से  कम  नोटिस  तो  द  और  कुछ  नहीं
 कर  सकते  हैँ  तो  इतना  तो  कर  में  एक  दो  चोजें  ओर  निवेदन  करूंगा:**  )  *““एक-दा  मिनट
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 भौर  नहीं  दे  सकते  ।  तो  मैं  आपकी  बात  खत्म  करता  *

 ॥  श्री  ज़मिस्दर  सिह  :  सभापति  यहां  मैम्बर  पालियामेंट  बतने  से  पहले  मैं
 अपने  हाथों  अपना  ट्रेक्टर  चलाया  करता  अपनी  प्रोड्यूस  खुद  माकिट  में  बेचा  करता  था  और  खुद  लाइन
 में  लगकर  फटिलाइजर  मैंने  लिया  तो  मेरे  को  बोलने  का  टर्न  कब  दिया  जब  शंच  मिनट  बाकी  हैं  ओर
 बीस-बीस  मिनट  यहां  संस्कृत  के  श्लोक  सुन  रहे  यहां  स ेइसका  पता  चलता  है  कि  खेती  के  लिए  या
 किसानों  के  लिए  इनका  कितना  ख्याल  है  और  किस  तरह  से  इनका  इरादा  बना  हुआ  है  ?  मंत्री  जी  आते

 बड़ी-बड़ी  लग्बी  चिटें  ले  आते  हैं  अफसरों  से  कि  हमने  यह  वह  दिया  किसानों  मैम्बर  साहबान
 थपथपाहट  कहते  हैं  और  यह  पास  करवाकर  चले  जाते  हैं  ।  पिछले  35  वर्षों  से ऐसा  मजाक  किसानों  के  साथ

 हो  रहा  है  |  क्‍या  है  ?  रिअलिटी  यह  है  कि  जब  किसानों  को  जय  जय  किसान  का  नारा

 हमारी  सरकार  ने  दिया  तो  वहां  हमारे  कृषि  विद्यालयों  में  बेठे  साइंसदानों  आइ०  सी०  ए०  आर»  ने
 उनकी  मदद  की  और  उन्होंने  इस  मुल्क  को  जो  पी०  एल०  480  के  तहत  कमी  भिखारी  हुआ  करता

 उसको  आज  भंडारी  बना  दिया  ।  लेकिन  आज  उसकी  अपनी  खुद  की  हालत  क्‍या  है  यह  सभी  जानते
 मैं  दो  मिनट  में  एक्सप्लेन  कमंगा  कि  जो  21  हजार  में  ट्रेक्टर  लिया  करता  चार  सौ  रुपये  क्विटल

 काटन  बेचता  18  रुपये  क्विटल  गन्‍ना  बेचता  था  वह  आज  एक  लाख  रुपये  का  ट्रैक्टर  लेते  हैं
 और  26  रुपये  देते  हैं  उतका  और  उसके  बाद  जो  खाद  सब्सिडी  उसके  लिए  देते  हम  क्‍या
 भिखारी  हैं  जो  सब्मिडी  दे  रहे  हैं  या  यह  दे  रहे  हैं  वह  दे  रहे  गवनंमेंट  से  कोई  भीख  मांग  रहे
 हैं  किसान  जो  यह  कहते  हैं  कि  हम  यह  दे  रहे  हैं  वह  दे  रहे  देता  तो  किसान  है  सरकार

 ऊंचा  सिर  तो  किसान  ने  किया  है  और  आप  क्या  दैते  अगर  कोई  कुदरती  आफत  आ  जाती

 कोई  मारी  आ  जाती  गड़ेमारी  आ  जाती  तूफान  आ  जाता  है  तो  उसमें  कहते  हैं  हम  यह  दे  रहे

 बह  दे  रहे  हैं  तो  सरकार  की  मर्जी  ।  दिल्‍ली  वाले  जब  तक  भेजते  हैं  और  स्टेट  वाले  जब  तक  देते  हैं
 तब  तक  किसान  की  क्‍या  हालत  होती  है  ?  अब  पिछले  दिनों  गड़ेमारी  हमारे  सब-डिवोजन  में  आज

 तक्र  किसी  को  एक  पैसा  नहीं  मिला  जबकि  दूसरी  फसल  होने  का  समय  हो  ग्या  तो  वे  कहां  से  पैसा

 लायेंगे  और  कंसे  सफल  हो  पायेंगे  बात  का  कोई  ख्याल  नहीं  करता  आप  पत्ता  देते  हैं  तो  एक

 खेवट  में  ।  खेवट  तो  25-30  एकड़  का  भी  हो  सकता  लेकिन  देते  हैं  खेवट  का  पैसा  ।  जब  एक  एकड़
 एक  किले  में  बिजाई  हुई  तो  एक  किले  में  फर्टिलाइजर  डाला  तो  उसका  जो  कम्पेन्सेशन  देना  है  वह  खेवट

 में  यह  क्या  अंधाधुंधी  करने  वालो  बात  जो  है  वह  बड़े  लम्पसम  में  करनी  चाहिए  गवनंमेंट  को  ।

 आप  हमारे  कृषि  विश्वविद्यालयों  आई०  सी०  ए०  आर०  को  मदद  खब  खुले  दिल  से  पैसा  दें  ।

 यह  जो  किसान  के  लिए  आप  सपोरट्ट-प्राइस  देते  उसका  हिसाब  आप  कहां  से  लगाते  हैं  बात

 आज  तक  मेरी  समझ  में  नहीं  आई  ।  इसका  420  रुपया  लगा  दी  सपोर्ट  इसकी  480  लगा  दी  और

 उसकी  510  लगा  दी  सारी  चारसोबीसी  मैं  आपसे  कहना  चाहता  हूं  कि
 जब

 किसी  भी  मुजरिम  को

 सजा  देनी  दो  फरीकों  का  फैसला  किसी  जज  ने  देना  तो  जज  दोनों  की  बातें
 सुनता  है

 ओर
 फिर  उसके

 बाद  सजा  देता  लेकिन  यहां  पर  जो
 एग्रीकल्चरल  प्राइसेज  कमीशन

 बनता
 उसमें

 किसानों  का  कौन-सा

 नमाइन्दा  होता  वह  एअरकण्डीशन्ड  कमरे  मेंਂ  बैठकर  किसानों  की  किस्मत  का
 फैसला

 कर  देता  है  ।  ये

 क्‍यों  नहीं  भारतीय  किसान  यूनियन  का  कोई  उसके  अन्दर  बिठाते  ?
 जबकि

 फैसला  किसान  की

 किस्मत  का  करना  तो  क्या  वह  फेसला
 सैक्रेटरी

 और  मिनिस्टर  करेगा  ?
 उसमें  किसान  का  नुमाइनदा

 क्यों  नहीं  हो  ?  ये  फैसला  करें  क्योंकि  ये  गवर्नमेंट
 लेकिन  किसानों  के  नुमाइन्दों  किसानों  की  युनियन

 को  साथ  लेकर  फैसला  तभी  आप  किसानों  की  कोई  भलाई  कर  सकते

 .  आज  बहुत  जरूरी  है  आयलसीड्स  का  आज  बहुत  जरूरी  पल्सेज  का  प्रोडक्शन  ।
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 शमिन्दर

 इसके  लिए  कुछ  और  करने  की  जरूरत  नहीं  हमारे  क्रषि  विश्वविद्यालयों  हमारे  साइन्सदानों  ने

 दुनिया  भर  में  अपनी  रिसर्चेज  की  धाक  जमा  दी  आप  उनसे  कहें  कि  वे  बीज  की  नई-नई  किसमें  तेयार
 करके  किसानों  को  दें  ।  जहां  तक  सपोर्ट-प्राइस  की  बात  उसके  लिए  आप  किसानों  के  नुमाइन्दे  को  अन्दर
 बिठाकर  प्राइज  फिक्स  करें  |  भले  ही  आप  5  परसेन्ट  प्रोफिट  दें  जबकि  दृण्डस्ट्रियलिस्ट  25  परसेन्ट  कमाता

 है  और  व्यापारी  50  परसेन्ट  कमाता  मैं  कहता  हुं  आप  उसको  5  परसेन्ट  प्राफिट  8  परसेन्ट
 प्राफिट  दें  या  10  परसेन्ट  प्राफिट  जितना  भी  दें  लेकिन  प्राफिट  तो  उचित  मूल्य  देखने  के  बाद
 आप  उसकी  कोमत  फिक्स  आप  कहें  कि  पल्सेज  इतने  में  आयलसीडस  इतने  में  पड़ेंगे
 ओर  इस-इस  थाव  पर  इनको  खरीद  लिया  इसमें  तो  यह  भी  होता  है  कि  एक  सपोर्टे-प्राइस  दे
 दी  जाती  लेकिन  क्या  गवनेंमेंट  यह  भी  देखती  है  कि  मार्कट  में  उस  सपोर्ट-प्राइस  पर  कितनी  पर्चेज  की
 गई  ?  काटन  पें  सी०  सी०  आई०  आ  जाती  है  लेकिन  सी०  सी०  आई०  कया  है  ?  इसको  तो  एक
 बल  इदारा  बनाकर  रखा  हुआ  उपमें  तो  मैनेज  के  बिल्स  भी  घुस  जाते  हैं  प्राफिट  में  ।  सी  ०सी  ०आई ०
 तो  जब  तक  प्राफिट  में  मिलता  है  तब  तक  लेती  इस  बार  क्या  हुआ  काटन  के  साथ  ?  जो  सपोर्ट-प्राइस

 उससे  50  रुपये  कम  पर  पंजाब  की  मण्डियों  में  काटन  बिक  रहा  कहां  गई  थी  सी  ०  सी०  भाई  ०
 और  कहां  सो  रही  थी  हिन्द  की  सरकार  ?  मैं  कहता  हुं  प्रोडक्शन  में  सब्सीडी  देने  की  जरूरत  नहीं
 क्योंकि  किसान  दाता  भिखारी  नहीं  किसान  अन्नदाता  उसे  सब्सीडी  की  जरूरत  नहीं  जरूरत

 है  तो  इस  बात  की  कि  पूरे  मल्क  में  उसके  साथ  चारसौबीसी  न  की  उसको  आप  पूरी  कीमत  दो  और

 पूरी  कीमत  देकर  पल्‍्सेज  और  आयलसीड्स  तो  सिर्फ  हिन्दुस्तान  के  लिए  तो  हिन्दुस्तान  के
 किसान  से  बेशक  दुनिया  भर  के  लिए  आप  पैदा  करवा  लेकिन  5-10  परसेंट  प्राफिट  आप  उसको
 जरूर

 एक  दूसरी  बात  और  कहकर  समाप्त  आज  तक  आप  आप-इंश्योरेंश  स्कीम  नहीं
 तब  तक  ये  जो  थोड़े-थोड़े  पेसे  इनसे  पूृथा  नहीं  होगा  ।  बड़े  शर्म  की  बात  है  कि  दस  वर्षों  स ेआप

 इंश्योरेंस  की  बात  कर  रहे  हैं  लेकिन  अभी  तक  वह  लागू  नहीं  हो  सकी  इस  बार  क्राप-इंश्योरेंस  लागू
 हो  जांनी

 ह

 कृषि  मन्त्रो  जो०  एस०  :  लागू

 श्रो  शमिन्दर  सिह  :  मिली  है  नहीं  ढिल्‍लों  अभी  तक  ?

 डा०  जी  ०एम०  ढिल्‍लों  :  एक  पंजाब  ही  ऐसा  प्रदेश  है  जो  नहीं  बाकी  सारे  देश  में  लागू

 श्री  शमिन्दर  सिह  :  हम  भी  पंजाब  से  हैं  और  आप  भी  पंजाब  से  यह  गड़ेवारी  जो  हुई  है
 उसका  पैसा  भी  नहीं  मिला  है  हमारे  मलोट  क्षेत्रों  में  ।  कौन  नहीं  मानता  है  ?  हम  कहते  हैं  तो  मान
 ऋ्राप-इंए  गरेंस  होनी  चाहिए  ।

 और  जहां  तक  मिल्क  प्रोडक्शन  की  बात  इसमें  इतने  हजार  गायें  लेकर  कुछ  नहीं  बनेगा  ।  अगर
 करना  है  तो  एकदन  से  सभी  नसलें  चेंज  करनी  बाहर  से  अच्छे  किस्म  के  जानवर  लाये  में
 समझता  हूं  दो  साल  में  ही  मिल्क  प्रोडक्शन  बहुत  बढ़

 बस  इतना  ही  कहकर  मैं  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  राम  भगत  पासवान  :  सभापति  कृषि  भारत  की  सबसे  महत्वपूर्ण  सम्पत्ति
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 बहुत  प्रसन्‍नता  होती  भारत  सरकार  के  प्रयासों  से  आज  देश  ख/्द्यानत  के  मामले  में  आत्मनिर्भर  है  ।

 कृषि  के  मामले  में  सरकार  ने  बहुत  सुधार  किया  खेती  का  विस्तार  किसानों  को  खाद  भी  मुहैया
 कराई  गई  |  इन  सबके  बावजूद  भी  किसानों  की  हालत  दयनीय  आज  खेती  पर  जो  संकट  जो  आपकदायें
 हैं,,सका  निवःरण  अभी  तक  अच्छी  तरह  से  नहीं  किया  गया  भारत  की  भूमि  बहुत  उपजाऊ  खासकर
 उत्तर  बिहार  की  लेकिन  प्रकृति  का  प्रकोप  भो  वहां  बहुत  होता  है  ।  कभी  तो  कभी
 तो  कभी  तो  कभी  बाढ़  ।  इन  सबकी  चपेट  में  आकर  हर  साल  हजारों  एकड़  जमीन  की  फसलें  बर्बाद
 होती  उत्तर  बिहार  में  तो  पानी  को  जितनी  आवश्यकता  प्रकृति  उससे  सौ  गुना  अधिक  पानी  दे  रहो

 यदि  इस  पर  कंट्रोल  कर  लें  तो  आपको  इरिगेशन  की  थ्ुविधा  देने  कर  कोई  जरूरत  नहीं  लेकिन
 आपको  आश्चय  होगा  कि  यह  क्षेत्र  एक  महीने  पानी  से  प्लावित  है  और  दूसरे  महीने  वहां  पर  सूखाड़
 उत्तर  बिहार  के  लिए  योजनायें  बहुत  बनी  लेकिन  उनका  कोई  फायदा  नहीं  ज॑से  कमलाबलान
 वेस्टने  कोसी  गंडक  योजनाएं  और  दूसरी  भी  योजनाएं  जिन  पर  भारत  सरकार  का  काफी  रुपया
 ख्  हुआ  इतना  रुपया  खर्च  होने  के  बावजूद  भी  बाढ़  के  दिनों  में  बांध  टूट  जाता  जब  बांघ  टूट  जाता

 तो  हजारों  एकड  को  फसलें  बर्बाद  हो  जाती  गरीबों  के  घर  गिर  जाते  हैं  और  उनके  पशु  मर  जाते
 आपको  आश्चयं  जब  योजनाएं  नहीं  उस  समय  इतनो  क्षति  नहीं  होती  अब  जबकि  फल्‍्ड

 कंट्रोल  के  लिए  योजनाएं  बनी  तो  अधिक  से  अधिक  क्षति  होने  लगी  है  ।  पहले  एक-दो  हजार  एकड़  में
 फसलें  नष्ट  होतो  लेकिन  अब  बीस  हजार  एकड़  में  फसलें  नष्ट  होती  अब  आपसे  हम  आग्रह  करेंगे
 कि  कमलावलान  बांध  को  आगे  बढ़ाया  वैस्टनं  कोसी  कंनाल  को  पूरा  किया  उत्तर  बिहार  में

 एक  सब्से  बड़ी  बात  है  कि  एक-एक  मील  पर  नदियां  लेकिन  वे  सूख  जाती  यदि  उनको  गहरा  कर
 दिया  तो  उन  में  पानी  रहेगा  और  किसानों  को  सुविधा

 4.59  स०  प०

 महोदय  पीठासीन  हुए  ]

 अध्यक्ष  आज  हालत  यह  जो  जमीन  जोतना  जानता  उसके  पास  भूमि  नहीं  जो

 खेती  करना  नहीं  च्राहते  उनके  पास  हजारों  एकड  जमीन  अभी  एक  ऐसा  परिवार  जिसके  पास

 हजारों  एकड़  जमीन  है  और  एक  ऐसा  परिवार  जो  खेती  नहीं  करता  है  ओर  उसके  पास  500  से  लेकर

 एक  हजार  एकड़  तक  जमीन  उन्हीं  को  बिजनेस  उनके  लड़के  को  सविस  जो  आदमी

 खेती  करता  खून-पसीना  एक  करता  उसका  भरपेट  भोजन  भी  नहीं  मिलता  आप  लैंड  सी लिग  का

 कानन  गरीबों  जमीनें  दी  गई  लेकिन  बाद  में  पता  जिसको  पोजंशन  नहीं  दिया

 उससे  अब  जमीन  खाली  करने  के  लिए  कह्दा  जा  रहा

 5.00  म०  प०

 लोग  क्‍या  करते  हैं  कि  उसको  क्रिमिनल  साबित  कर  देते  हैं  और  इस  तरह  से  उनको  जमीन  नहीं
 मिलती  इसलिए  मेरा  कहना  यह  है  कि  जो  जमीन  आपने  दी  उसकी  प्राटेक्शन  होनी

 आपने  रूरल  सी लिग  तो  लगाई  लेकिन  अबंन  सो लिग  नहीं  लगाई  कितने  ही  राजा-महाराजा

 बड़े-बड़े  लोग  जिनकी  शहरों  में  हजारों  एकड़  जमीन  है  और  उनके  पास्त  जमीन  के  टुकड़े  जो

 50-50  वर्ष  से  ऐसे  ही  पड़े  हैं  उन  पर  खेती  नहीं  हो  रही  इस  तरह  से  देश  को  बहुत  सी  जमीन

 बेकार  पड़ी  हुई  उनसे  भूमि  लेकर  सघन  खेती  हो  ताकि  अन्न  की  कमी
 न  रहे  ।

 देश  खाद्यान्न  के  मामले  में  आत्मनिर्भर  है  लेकिन  व्यक्ति  श्वाद्यान्न  के  मामले  में  आत्मनिर्भर  नहीं
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 राम  मगत  पासवान  ]

 लाज  5  करोड  व्यक्ति  अल्पाहार  पर  रहते  हैं  और  5  करोड़  व्यक्ति  निराहार  रहते  इसलिए  उन
 तक  भी  हमको  अन्न  पहुंचाना  आज  जिसके  पास  10-15  एकड़  जमीन  वह  अनाज  को  नहीं
 बेचता  है  और  जिसके  पास  हजारों  एकड़  जमीन  वह  अनाज  बेचता  इसलिए  मेरा  कहना  है  कि
 अनाज  की  प्राइस  उतनी  ही  बढ़नी  चाहिए  जितनी  कि  लोगों  की  परचेजिग  कैपेसिटो  हो और  लोग  उसको
 छरीद

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  मंत्रालय  की  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 शी  गिरधारो  लाल  व्यास  :  अध्यक्ष  हमें  भी  बोलने  के  लिए  समय  देना
 ताकि  हम  राजस्थान  की  समस्या  यहां  सदन  में  रख  सके  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  पास  टाइम  नहीं  है  ***  जितना  टाइम  उतना  अब  मैं
 टाइम  बना  नहीं  सकता  ।  टाइम  तो  भगवान  बनाता

 श्री  के०  डी०  सुल्तानपुरो  :  यहां  शोर-शराबे  में  बहुत  सा  टाइम  चना  जाता  है  और
 रमें  बोलने  क ेलिए  टाइम  नहीं  मिलता  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  6  बजे  गिलोटीन  होना  आप  इन  का  जवाब  नहीं  चाहते  हैं  तो  ठीक
 toe  **'  दो  ओर  दो-चार  हो  सकते  पांच  नहीं  हो  सकते  और  न  तीन  हो  सकते

 श्री  गिरघारी  लाल  व्यास  :  हां  बोलने  का  दिया

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  समझ्षदार  हैं  ब्यास  इस  समय  पांच  बजे  हैं  और  ज्यादा  टाइम  मेरे
 पास  नहीं  है  ।

 श्री  गिरधारो  साल  व्यास  :  हमारा  नम्बर  पांचवां  था  ***

 प्रष्यक्ष  महोदय  :  यह  क्‍यों  यह  तो  आप  मैंने  इसको  कैसे  यह  मैं  जानता
 सारा  टाइम  दूसरे  कामों  में  जाया  हो  जाता  मैं  क्या

 श्री  प्रकाश  वी०  पाटिल  ।

 थी  प्रकाश  वो०  पाटिल  :  अध्यक्ष  मैं  क्रषि  मंत्रालय  की  मांगों  का  समर्थन
 करता  हम  लोग  फूडग्रेन्स  के  मामले  में  सेल्फ  सफी  शियेन्ट  हैं  लेकिन  अभी  हमें  आगे  भी  देखना  है  क्योंकि
 हमारी  जो  डिफीकल्टी  है  वह  पापूलेशन  की  डिफीकल्टी  है  और  नेशनल  केलेमिटीज  की  डिफीकल्टी
 उसको  देखते  हुए  हमें  भविष्य  में  कृषि  उत्पादन  को  बढ़ावा  देना  देखा  जाए  तो  रूस  की  पापुलेशन
 हमारी  पापूलेशन  से  50  परसेन्ट  कम  है  और  वहां  का  फूड  प्रोडक्शन  250  मिलियन  टन  है  पापूलेशन  कम
 होते  हुए  भी  उनकी  रिक्वायरमेंट्स  पूरी  नहीं  हो  पाती  हमारा  प्रोडक्शन  150  मिलियन  टन  है  और
 उसमें  हम  गुजारा  करने  को  कोशिश  करते  लोगों  को  न्यूट्येन्ट  वेल्यू  ज्यादा  मिले  और  श्वाने  की  .  खपत
 ज्यादा  इसके  लिए  प्रोडक्शन  में  और  भी  बढ़ोतरी  करने  की  जरूरत  है  ।

 एक  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हमारे  जो  वाटर  रिसोस्सेज  उनमें  इरींगेशन  में  ज्यादा
 तरी  नहीं  हुई  1951-52  में  जो  स्कीम्स  दी  उसमें  से  एक-चौथाई  स्कीम  भी  अभी  तक  कम्पलीट
 नहीं  हो  पाई  है  ओर  जो  कम्पलोट  हुई  उनमें  25  परसेन्ट  पानी  ही  हमको  मिलता  है  यह  जो  ट्रेडीशनल
 तरीका  एग्रीकल्चर  का  इसको  बदल  कर  साइंटीफिक  तरीका  हमें  अपनाना  अभी  हम  पुराने
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 लेकित  प्रोडक्शन  ---+  छलਂ  को

 जमाने  की  ही  खेती  करते  हैं  और  बुलककार्ट  को  इस्तेमाल  करते  हैं  लेकित  प्रोडक्शन  को  बढ़ाने  के  लिए  मशीनों
 का  यूज  करना  चाहिए  और  साइंटीफिक  तरीके  जपनाने  एक  बात  यह  भी  कहूंगा  कि  लेंड  का  जो
 डिवीजन  होता  जा  रहा  उपको  फरदर  डिवीजन  किसी  देश  के  लिए  यूजफुल  नहीं  होगा  ।  खेती  पर  जो  लोग
 डिपेन्डेंट  उनको  दूसरी  इंडस्ट्रीज  में  डालना  नेशनल  कान्सेसनैंस  बढ़ाने  के  लिए  जैसे  एजूकेशन  में
 नारा  दिया  बसे  ही  खेती  में  सुधार  लाने  क ेलिए  आल  ओवर  इंडिया  एक  डिबेट  होनी  राष्ट्र  में
 शिक्षा  के  बारे  में  इसका  मन्धन  हो  इसी  तरीके  से  इसका  भी  मन्‍्यन  होना  एग्रीकल्चर
 पर  डिस्कशन  करने  के  लिए  हाऊस  में  बहुत  कम  टाइम  मिलता  है  और  अभी  बहुत  सारे  लोग  बोलने  वाले

 हैं  लेकिन  टाइम  नहीं  है  ओर  मिनिस्टर  साहब  अपना  भाषण  सवा  पांच  बजे  शुरू  कर  इसलिए  मेरा

 कहना  यह  है  कि  एग्रीकल्चरल  इश्‌  का  ग्रास-रूट  लेविल  पर  साइंटीफिक  तरीके  से  मन्यन  होना  चाहिए  ।
 एग्रीकल्चर  के  ऊपर  बराबर  लोग  बोलते  रहेंगे  और  उसमें  ज्यादा  सुविधाएं  देने  क ेलिए  फोशिश  करते

 रहेंगे  ।  |

 अभी  एग्रीकल्चर  की  प्राइस  के  बारे  में  लोग  बोलते  लेकिन  हमको  सोचना  चाहिए  कि  अगर

 हम  प्रोडक्शन  में  बढ़ोत्तरी  करेंगे  ती  हमारो  प्रोडक्शन  कास्ट  कम  आयेगी  ।  जितना  ज्यादा  प्रोडक्शन
 उतना  उसका  कास्ट  कप  हमारी  प्रोडक्शन  कास्ट  कम  होने  से  हमको  उसकी  प्राइस  भी  अच्छी
 मिलेगी  ।  यह  प्राइस  सीलिग  है  यह  भी  हमको  बहुत  अच्छी  लगेगी  ।

 मैं  पिछले  महीने  इटली  गया  इटली  में  मैंने  देखा  कि  जेसा  कि  हम  इनपुट्स  पर  सब्सीडो  देते  हैं
 तो  वहां  सेल्स  पर  सब्सीडी  देते  मैं  वहां  औरेंज  का  सर्वे  करने  के  लिए  गया  वहां  औौरेंज  की  कीमत

 साढ़े  तीन  रुपये  स'ढ़े  तीन  रुपये  में  दो  रुपये  सरकार  त्रियर  करती  ५  और  डेढ़  रुपये  ही  प्रोड्यूसर  का

 लगता  इस  तरह  से  प्रोइयुसर  को  उसमें  डेंढ्र  रुपये  का  फायदा  हो  जाता  जब  किसान  को  प्राइस
 ज्यादा  मिलता  है  तो  वह  प्रोडक्शन  करता  हम  इनपुद्स  में  जो  सब्मीडी  देते  हैं  वह  अच्छे  तरीके
 से  इस्तेमाल  होती  है  या  यह  हमको  मालूम  नहीं  पड़ता  ।

 सोयल  कंजरवेगशन  के  बारे  में  प्राइम  मिनिस्टर  ने  बोला  है  कि  इसका  रेपिडली  डवलपमेंट  होता

 चाहिए  ।  अगर  हन  सोयल  कंज  रवेशन  मनुष्य  के  बल  पर  करते  हैं  तो  इसमें  बहुत  साल  लगते  इस  तरह
 से  हम  50  बर्ष  में  सोयल  कंजरवेशन  पर  सकते  लेनि  अगर  मशीन  से  सोयल  कंजरवेशन  किया  जाए  तो

 वह  बहुत  जल्दी  होता  है  ओर  उससे  ज्यादा  से  ज्यादा  फायदा  होता  वाटर  स्टोरेज  भी  अच्छी  से  हो

 जाएगा  और  लेण्ड  यूज  भी  जल्दों  हो

 जहां  तक  एप्रीकल्चर  की  मा्किटिंग  का  सवाल  जो  एग्रीकल्चर  मेटीरियल  हम  बनाते  हैं  उसकी

 सेल्स  पर  भी  हमें  ध्यान  देता  उसमें  ट्रांस्पोटं  और  प्रिजरवेशन  की  धुविधा  भो  दी  जानी

 एग्रीकल्चर  में  बहुत  सारा  पेरिशेबल  गुड्स  होने  की  वजह  से  उसमें  नुकसान  होता  हम  पब्लिक  सैक्टर

 की  तरफ  ध्यान  देते  हमें  एग्रोकल्चर  इनपुट्स  की  तरफ  भी  ध्यान  देना  यह  कहते  हुए  मैं  इन

 डिमाण्ड  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 ]
 श्री  पीयूष  तिरकी  :  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  का  ध्यान  कुछ

 समस्याओं  की  ओर  दिलाना  चाहता  ,

 सरकार  ने  कहा  है  कि  हमने  रिकार्ड  उत्पादन  केया  किन्तु  साथ  ही  हमारी  आधी  जनसंख्या

 गरीबी  रेखा  से  नीचे  अथवा  गरीबी  रेखा  पर  जीवन  यापन  कर  रही  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  लोगों  को  कम

 कंलोरी  मिलने  से  बच्चे  बहुत  कम  उम्र  में  द्वी  अंधे  हो  जाते  वहां  ऐसो  स्थिति  जबकि  हम  रिकार्ड
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 पीयूष  तिरको  )

 उत्पादन  की  बात  कर  रहे  वितरण  प्रणाली  खराब  है  ।  यही  कारण  है  कि  रिकार्ड  उत्पादन  के
 जनता  अभी  भी  गरीबी  रेखा  से  नीचे  जीवन  यापन  कर  रही  है  ओर  उन्हें  आवश्यक  मात्रा  में  कैलोरी  नहीं
 मिल  रही

 सरकार  को  इस  ओर  भो  ध्यान  देगा  चाहिए  कि  हमारे  देश  को  जनता  का  जीवन  स्तर  विश्व  में
 सबसे  नीचा  है  ।  हमें  इस  बाठ  की  जांच  करनी  होगी  कि  अच्छा  उत्तादन  होने  के  बावजूद  हमारा
 जीवन  स्तर  विश्व  में  निम्नतम  क्यों  हमारे  यहां  बहुत-सी  भूमि  बंजर  सरकार  को  इस  बात  की
 जानकारी  नहीं  है  कि  हमारे  देश  में  कितने  हेवटेयर  बंजर  भूमि  न  ही  सरकार  उस  बंजर  भूमि  को  कृषि
 योग्य  बनाने  का  प्रयत्न  करतो  बंजर  भूमि  ऐसे  ही  पड़ी  है  ।

 नगर  बनाने  या  उद्योग  लगाने  के  लिए  कृषि  भूमि  का  अतिक्रमण  किया  जा  रहा  सरकार  को

 यह  समप्तना  चाहिए  कि  हमारी  कृषि  भूमि  का  क्षेत्रफल  कम  न  हो  ।  इसके  अलावा  हमें  बंजर  भूमि  को  कृषि
 योग्य  बताना  कृषि  मन्त्रालय  सिंचाई  मन्त्रालय  से  सम्बद्ध  दोनों  मंत्रियों  को  एक  साथ  बैठकर
 स्थिति  का  अध्ययन  करना  चाहिए  ताकि  हम  दोनों  दिशाओं  में  --  चाहे  जल  का  मामला  हो  या  विचाई
 प्रगति  कर  सकें  ।  उवं  रकों  का  अ्रयोग  भी  यों  ही  नहीं  करना  सरकार  को  इस  बात  पर  भी  विचार
 करना  चाहिए  कि  हमारे  स्वास्थ्य  पर  इससे  कंसे  कुप्रभाव  पड़  रहा  है  ।

 कुछ  ऐसे  वेज्ञानिक  तरीके  होने  चाहिए  जिससे  आपको  यह  पता  लगाने  की  कोशिश  करनी  चाहिए
 कि  इससे  हमारे  स्वास्थ्य  पर  कया  प्रभाव  पड़  रहा  है  क्योंकि  हमारी  जनता  का  स्वास्थ्य  खराब  हो  रहा  है  ।

 जब  हम  कीटनाशक  या  खाद  या  कुछ  अन्य  चीजों  का  इस्तेमाल  करते  हैं  तो  उनमें  भी  कुछ  खराबी

 होती  है  और  जनता  के  स्वास्थ्य  पर  उसका  भी  असर  पड़ता  अतः  सरकार  को  ऐसे  कार्यक्रम  अपनाने

 चाहिए  जिससे  हमारे  देश  की  जनता  के  स्वास्थ्य  पर  बुरा  असर  न  पड़े  और  यह  देखना  चाहिए  कि  देश  की
 जनता  का  स्वास्थ्य  अन्य  देशों  की  जनता  की  तुलना  में  अच्छा  सरकार  कषि  के  विकास  के  लिए  बहुत
 कुछ  कर  रही  उन्हें  अन्य  ऐसी  बातों  को  भी  ध्यान  में  रखना  चाहिए  जो  हमारे  क्रषि  के  विकास  में

 सहायक  है  ओर  उन्हे  तदतुसार  आगे  काम  करना  चाहिए  ।  इस  तरह  वे  कृषि  में  और  सुधार  ला  सकते  हैं  ।

 ]
 श्रो  वढ्धि  चन्द्र  जेन  :  माननीय  अध्यक्ष  आन्भ्र

 गुजरात  ओर  मध्य  प्रदेश  में  सर्वाधिक  अकाल  की  स्थिति  परन्तु  सबसे  अधिक  अगर  भयंकर
 अकाल  at  स्थिति  है  तो  वह  राजस्थान  में  है  और  राजस्थान  में  भी  सबसे  ज्यादा  सूखे  की  स्थिति  मेरे
 निर्वाचन  क्षेत्र  बाड़मेर  में

 भी  सेयद  ससूदल  हुसेन  :  अध्यक्ष  आप  भी  राजस्थान  के  नुमाइंदे  आप  भी  देखिए  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  सारे  राजस्थान  का  ख्याल  सारा  राजस्थान  पीड़ित

 श्री  वढ़ि  चन्द्र  जन  :  मैंने  पहले  वाक्य  में  यही  कहा  य ेसमझने  की  कोशिश  ही  नहों  कर  रहे  हैं  तो
 मैं  क्या  करूं  ।

 अध्यक्ष  राजस्थान  में  2  करोड़  52  लाख  जनता  अकाल से  प्रभावित  3  करोड़  मवेशी
 अकाल  से  प्रभावित  राजस्थान  सरकार  ने  345  करोड़  82  लाख  रुपए  की  मांग  की  है  और  मैं  इस
 अवसर  पर  विशेष  रूप  से  यह  कहना  चाहता  हूं  कि अगर  राजस्थान  की  जनता  को  सूखे  से  बचाना  चाहते
 पशुओं  को  बचाना  चाहते  हैं  तो इस  ओर  शीघ्र  कार्यवाही  करने  की  आवश्यकता  पहले  आपने  3  लाख
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 टन  अनाज  हमको  दिया  अब  साढ़े  5  लाख  टन  अनाज  सप्लाई  फ्री  सप्लाई  करें  और  पशओं  को
 बचाने  के  लिए  संवर्धन  के  लिए  32  करोड़  रुपए  और  पशु  आहार  के  लिए  18  करोड़  रुपए  की  व्यवस्था करें|

 ॥

 पीने  के  पानी  के  लिए  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  सातवीं  पंचवर्षीय  यो  जना  में  भी  इसके  लिए  पूरी
 तरह  से  व्यवस्था  नहीं  हो  जब  तक  इसके  लिए  7  हजार  7  मौ  करोड़  रुपए  की  व्यवस्था  नहीं  हो
 तब  तक  केन्द्र  सरकार  ओर  राज्य  सरकार  मिलकर  भी  इस  प्मस्या  का  समाधान  नहीं  कर  सकते  ।  इसलिए
 में  यह  चाहता  हूं  कि  जब  अप्रेजल  आफ  प्लान  हो  तब  इसके  लिए  राशि  को  बढ़ाया  अभी  जो  पीने  के
 पानी  का  इंतजाम  करने  के  लिए  जो  फार्मूला  बनाया  गया  है  वह  राजस्थान  के  हितों  के  विरुद्ध  है  ।  50
 शत  जो  जनसंख्या  को  आछार  माना  जाता  वर्षा  कम  हो  इसको  आधार  माना  जाना  आपने
 जनसंख्या  को  आधार  बना  लिया  यह  गलत  इसलिए  इस  आधार  को  बदलने  की  आवश्यकता
 छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  राजस्थान  में  पीने  के  पानी  के  लिए  सबप्ते  ज्यादा  राशि  दी  गई  अब  भी  सबसे
 अधिक  राशि  दी  जानी  चाहिए  और  रेगिस्तानी  क्षेत्रों  को सबसे  अधिक  प्राथमिकता  दो  जानी
 श्री  बूटा  सिंह  जी  ने  भी  इस  बारे  में  भाश्वासन  दिया  मैं  चाहता  हूं  कि  पीने  के  पानी  के  लिए  पूरी
 व्यवस्था  की  जानी

 इस  अवसर  पर  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  कोआपरेटिव  सोसाइटीज  के  माध्यम  से  स्माल
 ओर  माजिनल  फामंस  को  जो  ऋण  दिए  गए  4-5  साल  सूखा  पड़ने  के  कारण  वे  उनको  अदा  करने  की
 स्थिति  में  नहीं  है  ।  शार्ट  टमं  लोत  को  मिड  टर्म  लोन  में  परिणित  कर  दिया  गया  है  और  उसमें  भी  2-4
 साल  का  फेस-आउट  कर  दिया  गया  फिर  भी  वे  उस  कर्ज  को  अदा  करने  की  स्थिति  में  नहीं  इस
 अकाल  की  स्थिति  में  आपको  उनकी  मदद  करनी  चाहिए  और  उनके  ऋण  माफ  कर  देने  नहीं  तो
 डिफाल्टर  होने  की  स्थिति  में  उनको  और  भी  कोई  लोन  प्राप्त  नहीं  हो  अगर  उतका  कर्ज  माफ

 नहीं  किया  जाएगा  तो  किसी  भी  तरह  से  उनकी  स्थिति  में  सुधार  नहीं  हो  इसलिए  उनके  ऋण
 माफ  कर  दिए  जाएं  और  अकाल  तथा  सूखे  की  स्थिति  को  सुधारने  की ओर  अधिक  से  अधिक  ध्यान  दिया

 इन्हों  शब्दों  क ेसाथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता

 ]
 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  माननीय  अध्यक्ष  मैं  सभी  माननीय  सदस्यों  द्वारा  उठाए

 गए  अधिकांश  मुद्दों  से  सहमत  वे  सब  मुद्दे  संगत  हैं  और  सभी  सदस्यों  की  भांति  मैं  भी  जानता  हूं  कि
 सम्बन्धित  मंत्रियों  को  भी  हमारी  भांति  इन  मुद्दों  मे ंबहुत  दिलचस्पी  लेकिन  उनकी  अपनी  कठिनाइयां

 मैं  यहां  ऋण  पर  ब्याज  की  दरों  से  सम्बन्धित  प्रश्न  के  बारे  में  कुछ  मुद्दों  का  जिक्र  करना  चाहता
 जब  कभी  फसल  खराब  हो  जाती  तो  ऋण  चुकाने  की  अवधि  भुगतान  की  अवधि  बढ़ा  दी  जानी

 और  उस  पर  कोई  जुर्माना  नहीं  लगाया  जाना  चाहिए  और  जिन  क्षेत्रों  में  फसल  अच्छी  होती
 वहां  जो  भी  किसान  समय  पर  ऋण  चुका  देते  हैं  उन्हें  प्रोत्साहन  के  रूप  में  अगली  फसल  के  लिए  ब्याज  की
 कम  दर  पर  अग्रिम  ऋण  दिया  जाना  चाहिए  ।

 यह  उचित  समय  है  जबकि  कृषि  मूल्य  आयोग  का  पुनगंठन  किया  जाना  चाहिए  जिसमें  लघु  कृषकों
 और  कम  से  कम  खेतिहर  मजदूरों  के  एक  प्रतिनिधियों  ऐसे  किसानों  जिनकी  अपनी  जमीन
 प्रतिनिधियों  को  शामिल  किया  जाना  वायदे  किए  गए  हैं  किन्तु  अभी  पूरा  नहीं  किया  गया  है  ।
 उबं  रक  और  कीटनाशकों  के  सम्बन्ध  में  मैं  कहूंगा  कि  मिलावट  को  रोकने  के  लिए  हमने  कानून  बनाया  है
 किन्तु  इसे  उचित  तरीके  से  कार्यान्वित  किया  जाना

 पूरे  देश  मे ंफसल  कटाई  के  बाद  विपणन  ही  सुविधाएं  होनो  चाहिए  ।  विपणन  बोडं  तथा  खुले
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 एन०  जी

 बाजारों  की  व्यवस्था  को  जानी  चाहिए  |  साथ  ही  यह  देखने  के  लिए  भो  कदम  उठाये  जाने  चाहिए  कि  न्यूनतम
 मूल्य  अथवा  समन  मूल्य  निर्धारित  किए  किसानों  को  न्यूनतम  मूल्य  निश्चय  ही  दिये  जाने  चाहिए
 तथा  जब  ऊभी  उन्हें  उचित  मूल्य  न  मिलें  तो  उत्पादों  के  भंडारण  के  लिए  आवश्यक  सुविधाएं  उपलब्ध
 कराई  जानी  चाहिए  ताकि  किसान  अपने  उत्पादों  को  वापस  ले  जाने  अथवा  उसे  बहुत  कम  मूल्यों  पर
 बेचने  की  बजाय  अपने  उत्पाद  विपणन  बोड  क्षेत्रों  में  रख

 अब  इन  कृषि  वज्ञानिकों  का  भी  प्रश्न  उठता  उन्हें  बहुत  कठिनाई  यहां  बहुत  से  वैज्ञानिक

 हैं  किन्तु  हर  वर्ष  केवल  कृषि  वैज्ञानिक  ही  आत्महत्याएं  कर  रहे  उनके  साथ  ठीक  व्यवहार  नहीं  हो  रहा
 है  ।  इस  पर  सावधानीपूर्वक  विचार  करना  होगा  ।

 अन्त  हम  सब  यह  कहते  रहते  हैं  !  कुछ  नहीं  किया  जा  रहा  जादि  आदि  ।”  हम
 सभा  के  अधिकांश  सदस्य  ऐमा  कहते  वह  क्‍यों  नहीं  किया  जा  रहा  है  ?  कुछ  किया  जा  रहा  बहुत
 कुछ  किया  जाना  मैं  कृष्षि  म/त्री  को  शुभकामनाएं  देता  हूं  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  मन्त्री  महोदय  ।

 |
 श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  अध्यक्ष  कृषि  मंत्रालय  को  अनुदान  मांगों  पर  मैं  बोलना  कहता  हूं  ।

 जिस  वक़्त  मैं  तम्बाकू  के  बारे  में  सदन  में  बोल  रहा  था  तो  आपने  कहा  था  कि  डिमांड्स  पर  बोल  लेना***
 )

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  बेठ  जाइये  ।  अब  टाइम  नहीं  **
 )

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  आपको  कोई  मोशन  दिलवा  देंगे

 थ्रो  सी०  जंगा  रेड्डी  :  हम  बेठ  जाएंगे  नहीं  तो  चले  **
 )

 ]

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  अब  ठीक

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  बस  अब  ठीक  है  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  अपनी  सीट  ग्रहण  करने  के  लिए  कह  रहा
 श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  मैं  बेठ  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  लेकिन  मेरे  पास  बहिगंमन करने  के  अलावा  और  कोई  विकल्प  नहीं

 |

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  ठोक

 5.21  म०प०

 थ्री  सो०  जंगा  रेड्डी  समा-मवन  से  बाहर  चले  गए )
 कृषि  सनन्‍्त्री  जी०  एस०  :  अध्यक्ष  मैं  आपका  आभारी  हैं  कि  आश्विर  इस

 बाद-विवाद  के  लिए  कुछ  समय  निश्चित  किया  गया  )
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 मेरे  विचार  से  आपकी  इसमें  दिलचस्पी

 मैं  इस  बारे  में  बड़ा  जागरूक  हूं  कि  शुरू  में  इस  चर्चा  के  लिए  जितना  समय  निर्धारित  किया  गया
 उतना  समय  नहीं  दिया  गया  है  ।  हमें  केवल  6  घंटे  दिए  गए  मुझे  अपने  समय  से  15  मिनट  कम

 देने  के  लिए  राजी  किया  गया  था  लेकिन  अब  20  मिनट  कम  हो  गए  मैं  सदस्पों  का  बहुत  आभारी  हूं
 कि  उन्होंने  इस  वाद-विवाद  में  बहुत  रुचि  कई  मुह  उठाए  मेरे  दो  सहयोगियों  ने  बहुत  से  मुद्दों
 का  जवाब  दे  दिया  वाद-विवाद  की  शुरूआत  श्री  एम०  रघुमा  रेड्डी  ने  की  थी  और  मैंने  उनकी  बात

 उन्होंने  पूरे  मामले  का  बड़ा  निराशाजनक  वर्णन  किया  है  और  मैं  चाहता  था  कि  जब  मैं  जवाब  दूं  तो

 बह  यहां  उपस्थित  मैंने  उनसे  बेठे  रहने  का  अनुरोध  भी  किया  उन्होंने  कहा  कि  उत्पादन  बहुत
 स्थिर  लेकिन  मैं  उन्हें  बता  दूं  कि  1985  में  खरीफ  की  फसल  वाले  जिन  जिलों  में  पर्याप्त  वर्षा  हुई
 1986  में  ऐसे  जिलों  की  संख्या  20%  कम  होने  के  बावजूद  खाद्यान्तों  का  उत्पादन  1985  में  खरीफ  की

 फसल  के  बराबर  ही  होगा  ।  पूरे  वर्ष  में  ख्लाद्यान्‍्नों  का  उत्पादन  1985-86  के  150.47  मिलियन  टन  से

 अधिक  ही  होने  का  अनुमान  यदि  इस  साल  उत्पादन  1983-84  में  हुए  152.37  मिलियन  टन

 रिकार्ड  जबकि  मौसम  बहुत  अच्छा  रहा  के  बराबर  या  उससे  अधिक  हो  तो  इसमें  हैरानी  की

 बात  नहीं  उपलब्ध  जानकारी  से  पता  चलता  है  कि  तिलहनों  का  उत्पादन  पिछले  वर्ष  की  अपेक्षा  कम  से

 कम  11%  अधिक  इस  बात  के  भी  संकेत  हैं  अंतिम  आंकड़े  1984-85  के  129.5  लाख  से  बढ़कर

 एक  नया  रिकार्ड  स्थापित  कर  सकते  यह  सब  इसलिए  सम्भव  हुआ  है  क्योंकि  हमने  बहुत  से  विस्तार

 कार्य  किए  हैं  और  आदान  सप्लाई  कार्यक्रम  चलाए  जिनसे  उवंरकों  की  सप्लाई  में  तथा  सिंचाई

 और  अन्य  सेवाओं  में  काफी  प्रसार  हुआ  मैं  सदस्थों  द्वारा  उठाये  गये  कुछ  तथ्यों  और  कृषि

 लागत  और  मल्य  आयोग  के  बारे  में  भी  तथ्यों  को  मेरे  साथी  श्री  मकवाना  ते  सारी  पृष्ठभूमि  का

 विस्तार  में  जिक्र  किया  है  और  उल्लेख  किया  है  कि  1965  से  हमने  खेती  के  लिए  इतनी  अधिक  हेक्टेयर

 भमि  को  शामिल  किया  है  कि  विस्तार  के  लिए  अब्र  अधिक  गुंजाइश  नहीं  मैं  इस  सभा  में  स्वयं  कई  बार

 इस  बात  का  जिक्र  करता  रहा  हूं  कि  आयोग  ने  केवल  एक  छोर  से  शुरू  किया  था  और  यह  केवल  मूल्य
 आयोग  नहीं  है  अपितु  कृषि  लागत  ओर  मृल्य  आयोग  भी  मुझे  पंजाब

 के  श्री  शभिन्दर  सिंह  द्वारा  की

 गई  टिप्पणियों  को  सुनकर  आश्चये  हुआ  जिनका  न  कोई  सिर
 हैन

 न  हो  उसमें  कोई  उचित  तथ्य

 यदि  वह  इस  सभा  में  बेठे  रहते  तो  उन्होंने  वे
 सभी  विस्तृत  वर्णन  सुने  होते  कि  मूल्य  कैसे  निर्धारित

 किये  जाते  उन्होंने  कहा  है  कि  यह  कुछ  मुट्ठोभर  लोगों  का  काये  है  जो
 केवल  बांहदार  कुर्सियों  पर  बंठे

 रहते  केवल  वातानुकूलित  कमरों  में  बंठ
 ध

 रहते  यह  ठोक  नहीं  उन्होंने  कहा  है  कि  किसानों  से

 बरामर्श  नहीं  लिया  जाता  इसी  सभा  में  मैंने
 कहा  था

 कि  जब  आयोग  पहले  से  मूल्यों  का  निर्धारण

 करता  है  तब  वे  न  केवल  लागत  के
 सम्बन्ध

 में  आंकड़े  इकट्ठ  करते  हैं  अपितु  अन्य  सम्बद्  आंकड़े  भी  एकल

 करते  वे  राज्य  सरकारों  से  पराग्श  करते  वे
 विभिन्‍न

 कृषक  संगठनों  से  परामर्श  करते  वे

 उन्हें  लिखते  हैं  ओर  उनकी  राय  श्राप्त  होती  सम्पूर्ण  प्रश्त
 के

 सभी
 तकनीकी  ओर  अन्य  पहलुओं  पर

 गौर  करने  के  पश्चात  वे  मूल्यों  का  निर्धारण  करते  हैं  ।  आयोग  द्वारा  मुल्यों  की
 सिफारिश

 करने  के  :

 राज्यों  को  पुनः  सूचित  किया  जाता  है  कि  हमारा  यह  विचार  है  और  यह  मूल्य  स्तर  हमने  निर्धारित  किया

 है  ।  जब  यह  सूचता  समय  पर  मिल  जाती  है  तो  उसके  पश्चात्‌  कृषि  लागत  और  मुल्य  आयोग  द्वारा

 रिश  किये  गये  इन  मूल्यों  को  योजना  वित्त  मन्त्रालय  को  पेश  किया  जाता

 कं

 और  मंत्रिमंडल

 के  जरिये  पारित  किया  जाता  मंत्रिमंडल  उसे  स्वीकार
 कर  सकता  है  या  उन्हें  अस्वोकृत  कर  सकता

 है  या  यदि  वे  चाहते  हैं  कि  वह  इतने  संतोषजनक  नहीं  हैं  तो  उसमें  कुछ  जोड़  सकते
 वि

 इस  तरह  मूल्य

 निर्धारित  किये  जाते  जैसे
 कि

 आप  पहले  ही  जानते  ये
 किली  मद  के  अन्तिम  मूल्य  नहीं  है  ।  मेरे  साथी

 मे  जो  कुछ  कहा  है  मैं  उसमें  केवल  इजाफा  कर  रहा  वे  न्यूनतम  मूल्य  हैं  जिनसे  तोचे  इन्हें  नहीं  आने  देना
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 [ B10  जी०  एस०  ढिल्‍लो ं]

 चाहिए  क्योंकि  वे  उत्पादन  की  लागत  के  साथ-साथ  उचित  पारिश्रमिक  पर  निर्धारित  किये  जाते  परन्तु
 जैसा  कि  कुछ  समय  पहले  मैंने  इस  मभा  में  उल्लेख  क्रिया  कितनी  ही  मर्दों  में--/-लगभग  99  प्रतिशत

 मदों  का  बाजार  में  चल  रहा  मुल्य  स्तर  कृषि  लागत  और  मूल्य  आयोग  द्वारा  निर्धारित्र  मूल्य  स्तर  से  काफी

 ऊंचा  था|

 कुछ  सज्जनों  ने  पंजाब  के  एक  हिस्से  कुछ  दिनों  तक  कपास के  मूल्यों  के  बारे  में  पूछा  यह  केवल

 एक  बाजार  विशेष  की  बात  थी  |  उसके  पश्चात  हमारी  सी०सी०आई०  के  साथ  एक  चर्चा  हुई  भारत
 सरकार  द्वारा  निर्यात  की  अनुमति  देने  के  उपरान्त  मूल्य  स्थिर  हो  गये  सिवाय  कुछ  स्थानोय
 स्थितियों  के  या  समस्या  के  निपटान  उसके  बारे  में  कोई  समस्या  न  परन्तु  अन्य  सभी  मामलों  में

 मूल्य  काफी  स्वीकार्य  थे  ।

 दुग्घ  उत्पादन  के  बारे  में  एक  प्रश्न  उठाया  गया  हम  तीसरी  दुग्ध  कान्ति  शुरू  करने  जा  रहे
 आंकड़े  यहां  दिये  गये  थे  *

 *  *

 श्री  मधुसदन  बेराले  :  कपास  के  मूल्य  किसानों  को  स्वीकार्य  नहीं  केवल  छह  लाख
 गांठों  का  निर्यात  करना  भारत  ज॑से  देश  के  सागर  में  एक  बूंद  के  समान  इस  पर  पुनविचार  किया
 जाना  चाहिए  ।

 डा०  जी०  एस०  ढिल्लों  :  मैंने  टिप्पणियां  देने  के  लिए  नहीं  कहा  मैं  केबल  वास्तविक
 कारी  दे  रहा  हूं  ।

 यह  तीसरी  दुग्ध  क्रान्ति  हम  यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  से  बातचीत  कर  पाये  विश्व  बैंक  ने
 150  करोड़  रुपये  से  300  करोड़  रुपये  तक  देना  मंजूर  किया  है  और  हम  इसे  प्रारम्भ  करने  ही  वाले

 मछली  का  उत्पादन  20  प्रतिशत  बढ़ा  तालाब  मत्स्य  ग्रहण  और  गन्दा  पानी  टैंक  मत्स्य  ग्रहण
 के  विकास  के  लिए  दो  नये  कार्यक्रम  शुरू  किये  गये  हम  सबको  यह  मालूम  है  कि  गहन  समुद्र  मत्स्य
 ग्रहण  संयुक्त  उद्यमों  आदि  के  लगाये  जाने  गहन  समुद्र  मत्स्य  ग्रहण  को  प्रोत्साहित  करने  के
 लिए  नई  नीति  की  पहल  की  गई  है  ।  उन  सबका  पहले  उल्लेख  किया  गया

 भाई  शमिन्दर  सिंह  ने  उल्लेख  किया  है  कि  फसल  बीमा  इतना  अधिक  उपयोगी  है  तो  इसे  क्यों  नहीं
 अपनाया  जा  रहा  मैं  उनकी  अनभिज्ञता  पर  चकित  मात्र  वह  नहीं  जानते  कि  हमने  1985  से  फसल
 बीमे  को  अपनाया  केवल  पंजाब  में  ही  हमने  इसे  नहीं  अपनाया  वे  कहते  हैं  कि  हमारा  85  प्रतिशत
 सिचित  क्षेत्र  हम

 कभी  भो  प्राकृतिक  आपदा  आदि से  पीड़ित  नहीं  हुए  परंतु  उसके  बावजूद  जेसा  आप
 जानते  हैं  हमने  पहले  मानदंड  निर्धारित  किया  था  तथा  उसमें  पांच  वर्षों  की  कटाई  को  देखा  जाता  था  और
 फिर  हमने  औसत  निकाल  कर  इसे  घटाकर  तीन  वर्ष  कर  दिया  और  इसे  उन  राज्यों  में  जारी  करने  के  लिए
 जहां  वे  फसल  बोमे  को  स्वीकार  नहीं  कर  रहे  हमने  इसे  80  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  85  प्रतिशत  कर

 फिर  हमने  इसकी  जांच  करने  के  लिए  विशेष  समिति  समिति  ने  इसे  90  प्रतिशत  तक
 पंजाब  से  फिर  क्या  उत्तर  मिला

 ?
 मैं  वर्तमान  मुख्य  मन्त्री  का  या  पिछले  मुख्य  मंत्री  का  नाम  नहीं

 लूंगा  क्योंकि  हम  काफी  समय  से  उनसे  इस  बात  पर  विचार  कर  रहे  वे  कहते  हैं  कि अब  इसे  100
 शत  कर  दिया  अब  यदि  आपको  100  प्रतिशत  मिल  जाता  है  तो  फसल  बीमे  की  आवश्यकता  कहां
 है  ?  हमने  उन्हें  राजी  करने  की  कोशिश  की ।  मैंने  उन्हें  मैं  उन्हें  मिला  और  उनसे  कहा  कि  कृपया
 धमझदारी  की  बात  यह  योजना  जो  हमने  देश  में  आरम्भ  को  है  एक  अनिवाय॑  योजना  आश्चर्य
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 की  बात  यह  है  कि  विपक्षी  दल  के  एक  सदस्य  थोड़ा-ता  भी  यह  जाते  थगेर  कि  उनके  अथने  रैज्य  में  क्या

 हुआ  है  इसके  बारे  में  ऐसे  ही  बोल  रहे  मैं  समझता  हूं  कि  वे  इस  प्रकार  के  उपयोगी  मसलों  पर  सोचने

 की  बजाय  अन्य  मामलों  में  बहुत  अधिक  व्यस्त  रहते  हैं  ।

 श्री  बालासाहेब  बिखे  पाटिल  :  क्‍या  आप  मौजूदा  फसल  बीमा  योजना से  संतुष्ट  हैं  ?
 आप  ऐसा  नहीं  समझते  हैं  कि यह  फसल  बीमा  योजना  नहीं  है  बल्कि  ऋण  गारन्‍न्टी  योजना  हे  ?

 डा०  जो०  एस०  ढिल्लों  :  जब  मैंने  गुजरात  के  लाभांश  भोर  जो  धन  हमें  उन्हें  पिछले  वर्ष  भुगतान
 करना  पड़ा  उसे  तो  पाया  कि  यह  कभी  भी  बहुत  आशाप्रद  न  लेकिन  बाद  में  मैं  इसके
 भविष्य  के  प्रति  बहुत  आशावान  हो  गया  यह  काफी  अच्छा  चल  रहा  है  ओर  मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि

 गुजरात  में  भी  यदि  इस  बार  मानसून  सामान्य  रहा  तो  हम  अपने  ऋण  के  पैसे  की  वसूली  कर  पाएंगे  ।  यदि
 '

 हम  अपने  ऋण  के  पैसे  की  वसूली  नहीं  करते  हैं  तो  वे  हमसे  अधिकाधिक  पैसे  की  मांग  नहीं  कर  सकते  हैं  ।

 श्री  के०  एस०  राब  :  कुछ  तकनीकी  कारणों  को  वजह  से  किसानों  को  फसल

 बीमा  योजना  के  लाभ  से  वंचित  नहीं  रखना  आन्ध्र  में  किसानों  को  बीमा  नहीं  करने  दिया  जा

 रहा  है  ।

 डा०  जो०  एस०  ढिललों  :  मैंने  इसके  बारे  में  सुना  है और  मुझे  यह  कहते  हुए  खेद  है  कि  कुछ  स्थानों
 पर  घन  की  अदायगी  में  देर  की  गई  ऐसे  ही  लाभांश  की  भो  स्थिति  है  ।

 श्री  के०  एस०  जब  आप  फप्तल  बीमा  योजना  लाये  तब  समस्त  देश  खुश  हुआ  लेकिन

 विक  रूप  से  हानि  उठाने  वाले  को  यह  नहीं  मिल  रहा  क्योंकि  वे  कहते  हैं  कि  मण्डल  या  खण्ड  इसका

 आधार  है  और  इसी  प्रकार  की  ठुछ  अन्य  बातें  कहते

 डा०  जी०  एस०  ढिल्लों  :  हमें  इसे  खंड  स्तर  पर  करना  है  नकि  ग्राम  स्तर  पर  ।  पहले  यह

 वार  बाद  में  हम  खण्डवार  करने  लगे  ।  इसे  ग्राम  स्तर  तक  नीचे  लाना  असम्भव  वे  जो  कहते  हैं  हमें
 स्वीकार  करना  पड़ता  मैं  इस  बारे  में  बहुत  निश्चित  हूं  कि

 इन  थोड़ी  हानियों  के  बावजूद  हम  घाटे  में  नहीं

 होंगे  ।

 ग्रामीण  विकास  विभाग  दुर  करने  का  कार्यक्रम  चला  रहा  जैसे  कि  आप  जानते  हैं  10:5-  6

 में  समेकित  ग्रामीण  विकास  रार्यक्रम  के  अन्तगंत  30.6  लाख  परिवारों  को  सहायता  दी  गई  थी  जबकि

 लक्ष्य  22.7  लाख  परिवारों  का  रोजगार  के  5540  लाख  से  अधिक  कार्य  दिवस  उत्पन्न  किये  गये  --

 लक्ष्य  से  28  प्रतिशत  अधिक  1986-87  में  प्रगति  संतोषजनक  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के

 अन्तगंत  साल  के  समाप्त  होने  के  दो  माह  पहले  राज्यों  को  केन्द्र  के  हिस्से  का  लगभग  90  प्रतिशत  भाग

 जारी  किया  गया  और  एन०आर०ई०पी०  तथा  आर०एल०  ई०जी०पी०  के  अन्तगंत  उपजब्धि  ]  55

 शत  और  135  प्रतिशत  जहां  तक  आदिवासियों  के  कल्याण  का  सम्बन्ध  आप  जानते  हैं  कि

 माननीय  सदस्यों  को  इस  विशेष  कल्याण  कार्यक्रम  के  लिए  एक  प्रकार  की  आसकित  1987-58  में  हम

 खामियों  को  दूर  करने  के  लिए  ओर  आदिवासी
 Aly  के  हस्तान्तरण  को  रोकने  और  उनके  कृषि  उत्पादों

 को  बिक्री  हेतु  विपणन  व्यवस्था  सुदृढ़
 करने

 के  लिए  विशेष  ध्यान  देना  चाटते  मैं  इस  पर
 इसलिए

 जोर

 दे  रहा
 हूं

 क्योंकि  कई  लालची  निगाहें  चार  ओर  से  इस  भूमि  पर  लगी  हैं  हमें  इन  प्रयासों  द्व।रा  उनकी

 भमि  को  बचाने  के  लिए  विज्लेष  प्रयत्न  करने  यह  भ्रस्ताव  है  कि  ग्रामीण  गोदामों  के  निर्माण  क  लिए

 आदिवासी  क्षेत्रों  को  दी  जाने  वाली  राजसहायता  को  25
 प्रतिशल

 सर  बढ़ाकर  50  प्रतिशत  किया

 माननीय  सदस्यों  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  सरकार  गांवों  में  पीने  के  पानी  की  व्यवस्था  के
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 जो०  एस०  ढिल्‍लों  ]
 लिए  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  पर  अधिक  बल  देती  इस  प्रयोजन  के  लिए  एक  प्रौद्योगिकी  मिशन
 पित  किया  गया  प्रत्येक  50  समस्या  प्रधान  क्षेत्रों  क ेलिए  वैकल्पिक  लागत  प्रभावी  तकनीकी  मिशन
 बनाये  जा  रहे  1987-९8  में  ऐसे  50  हजार  से  अधिक  समस्याग्रस्त  गांवों  की और  दाद  में  सातवीं
 योजना  के  अन्त  तक  सभी  2:27  लाख  बच  रहे  समस्याग्रस्त  गांवों  की सहायता  करने  की  आशा  करते

 हमने  यह  भी  फैसला  लिया  है  कि  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  में  कम  से  कम  30  प्रतिशत
 औरतों  फो  शामिल  किया  जाये  ताशि  उनमें  आत्मविश्वास  पैदा  हो मोल  भाव  करने  की  क्षमता  आये  तथा
 वे  घर  में  भी  कुछ  नियन्त्रण  बनाये  रखने  में  सफल  हों  ।

 नवीन  प्रशिक्षण  तकनीक  क्षेत्रीय  स्तर  के  कार्यकर्त्ताओं  जेसे  खंड  विकास  अधिकारियों  को
 प्रशिक्षित  करने  के  लिए  अपनाया

 मेश  समय  काट  दिया  गया  है  मैं  जल्दी  खत्म  करूंगा  ।

 फसलों  की  उत्पादकता  बढ़ाने  के  लगातार  प्रयाप्तों  के  नये  प्रयास  भी  किये  गये  एक
 नया  बागवानी  डिवीजन  आई०सी०ए०आर०  मुख्यालय  में  बनाया  प्रया  है  और  दो  नये  आठ

 राष्ट्रीय  अनुसंघान  केन्द्र  तथा  एक  परियोजना  निदेशालय  भी  खोले  पूर्वी  क्षेत्र  में  एक  नया  जल
 प्रौद्योगिकी  केन्द्र  स्थापित  किया  गया  फसल  की  कटाई  के  पश्चात्‌  इंजी  नियरी  तथा  तकनीक  विषयक

 एक  केन्द्रीय  संस्था  खोलने  का  भी  प्रस्ताव  है|

 )

 केवल  दो  मिनट  बाद  मैं  दूसरे  विषयों  की  बात  करूंगा  ।

 पशु  विज्ञान  अनुसंधान  भी  पीछे  नहीं  पश्‌  अनुवांशिकी  पर  एक  नया  संस्थान  तथा  मांस  और
 मांस  उत्पादों  पर  राष्ट्रीय  अनुसंधान  केन्द्र  खोला  भैंस  पर  अनुसंधान  हेतु  केन्द्रीय  संस्थान  और
 पशु  अनुवांशिक  संसाधन  के  राष्ट्रीय  ब्यूरो  तथा  याक  आदि  पर  राष्ट्रौय  अनुसंधान  केन्द्र  ने  कार्य
 करना  आरम्भ  कर  दिया  है  ।

 हमारे  यहां  स्वच्छ  ठंडे  जल  के  लिए  कई  मत्स्यपालन  अनुसंघान  केन्द्र  भी  हैं  और  इन  सभी
 क्षेत्रों  में  हम  अच्छा  कार्य  कर  रहे  हैं  ।

 विशेषज्ञता  प्राप्त  मानव  शक्ति  उत्पन्न  करने  के  लिए  पर  खर्चा  किया  गया
 रायपुर  ओर  में  |तोन  नये  विश्वविद्यालय  स्थापित  किये  गये  प्रौद्योगिकी  के

 हस्तान्तरण  पर  निगरानी  रखने  के  लिए  परिषद  को  प्रत्येक  समन्वय  इकाई  को  प्रभा  वी  रूप  से  स्थापित
 किया  गया  है  ।  ह

 भावी  प्रयासों  उत्पादन  में  स्थिरता  लाने  के  शुष्क  पहाड़ी  कृषि
 ऊर्जा  तथा  बायो  प्रौद्योगिकी  के  अन्य  उपयोग  शामिल

 कई  प्रश्न  पूछे  गये  थे  ।

 श्री  रघुमा  रेड्डी  समझ  रहे  थे  कि  उत्पादन  किसी  एक  बिन्दु  पर  स्थिर  छठी  योजना  में  खाद्यान्न
 का  औसत  उत्पादन  पांचवीं  योजना  के  1181  लाख  टन  के  मुकावले  1381  लाख  टन  यह  पांचवीं
 योजना  से  260  लाख  टन  अधिक  इसे  स्थिर  केसे  कहा  जा  सकता  है  ?  1985-86  6  के  दौरान  खाद्यान्न
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 उत्पादन  में  रिकार्ड  उपलब्धि  हुई  थी  चावल  का  उत्पादन  1984-85  के  580  लाख  टन  से  बढ़कर
 198  5-8  6  में  640  लाख  टन  हो  गया  जबकि  गेहूं  का  उत्पादन  उसी  समय  में  44  लाख  टन  से  बढ़कर
 469  लाख  टन  हो  गया  है|

 अध्यक्ष  श्रीमान्‌  मेरे  विचार  में  आपको  अच्छी  खबर  सुना  ही  देनी  चाहिए  ।  राजस्थान  से
 माननीय  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  वहां  पर  न  तो  कोई  उवंरक  का  रखाना  है  और  न  कोई  दूसरा  प्रतिष्ठान

 हमने  आपके  निर्वाचन  क्षेत्र  में  एक  उद्योग  स्थापित  करने  का  निर्णय  लिया  इसके  लिए  एक
 प्रस्ताव  मेरे  दिल  में  अपने  उत्तराधिकारी  के  प्रति  विनम्नता  होनी

 ]

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  लगवा  दें  तो  बात  मानी  )

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  पक्का  वायदा  करो  |

 डा०  जो०  एस०  ढिल्‍्लों  :  अगर  सीट  पर  बेठा  हुं  तो  पक्का  ही  समझो  ।

 ]

 सलादीपुर  में  सुपर-फास्फेट  और  सल्फ्यूरिक  अम्ल  का  संयंत्र  स्थापित  करने  का  एक  प्रस्ताव
 श्री  रघुमा  रेड्टो  न ेऋण  सुविधाओं  के  बारे  में  समस्या  पर  ध्यान  दिलाया  मैं  उन्हें  बदाता  हूं  कि

 वर्ष  '984-°5  में  यह  सिरे  10  प्रतिशत  थी  |  वर्ष  1985-86  5-86  में  यह  24  प्रतिशत  ओर  1986-87  में

 28%  मैं  यह  नहीं  समझ  सका  कि  किस  आधार  पर  उन्होंने  यह  बयान  दिया  माननीय  सदस्य

 श्री  भानु  प्रताप  शर्मा  ने  *  निर्यातों  के  मुख्य  भाग  के  लिए  बागबानी  की  मदों  के  बारे  में  उल्लेख  किया

 वर्ष  ।9  55-86  में  द्वारा  किए  गए  कुल  79-42  करोड़  रुपये  के  निर्यात  में  से  52.50  करोड़

 रुपये  के  बागबानी  मदों  का  हिस्सा  था  जो  70  प्रतिशत  इस  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  प्रयास  किए
 जा  रहे  इस  तरफ  बैठे  मेरे  माननीय  साथी  श्री  मधुसुदन  वेराले  ने  एक  बहुत  ही  रोचक  मद्दा
 उठाया  इस  सभा  में  मैंने  उनको  दूसरी  बार  सुना  है  ।  कृषीय  मूल्म  निर्धारण  करते  जिन्हें

 कृषि  लागत  एवं  मूल्य  आयोग  द्वारा  निर्धारित  किया  जाता  अगर  कई  दूसरी  बातों  को  भी  ध्यात  में  रश्ष

 लिया  जाए  तो  बहुत  अच्छा  रहे  ।  परन्तु  ये  ज॑से  भी  औद्योगिक  मूल्यों  तथा  कृषीय  मूल्यों  के  बीच  समता

 होनी  चाहिए  ।  जैसा  कि  अपने  साथी  ने  उल्लेख  किया  है  कि  दूसरे  तत्वों  के  अतिरिक्त  हमने  ट्रेड  टम्सं  को

 भो  शामिल  कर  लिया  है  अर्थात  किसान  को  क्‍या  प्राप्त  होता  है  और  क्या  उसे  देना  पड़ता  इस  पर  भी

 विचार  किया  जाता  भारत  सरकार  द्वारा  प्रकाशित  किए  गए  एक  अध्ययन  से  उन्होने  कुछ  आंकड़े

 प्रस्तुत  किए  मैं  इसे  फिर  से  दोहराता  हूं  क्योंकि  बाद  में  इस  सभा  में  यह  बात  उठाई  गई  थी  अगर  वर्ष

 1979-80  में  मल्यों  को  आधार  (100  के  रूप  मान  लिया  जाए  तो--प्राप्त  किए  गए  मूल्य  भी

 100  थे  और  दिए  गए  मूल्य  भी  100  थे  और  व्यापार  दर  भी  एक  समान  द्वी  थी  वर्ष

 1980-81  में  मूल्य--सूचकांक  के  अनुसार  यह  115.2  थी  ओर  दी  गई  कोमतें  117  अन्तर  सिर्फ

 1.5  का  अर्थात्‌  व्यापार  दर  9.5  वर्ष  1981-९2  में  कोमत  सुचक्रांक  के  अनुप्तार  यह  20.1

 थी  और  दी  गई  कीमतें  129.2  थीं  और  व्यापार  दर  93  बर्ष  1982-83  2-83  में  कीमत  सूचकांक  127.8

 ओर  दी  गई  कीमतें  133.7  व्यापार  दर  कुछ  ऊपर  उठ  गई  अर्थात्‌  95.6  हो  इन  सभी  वर्षों  के

 पश्चात  वर्ष  198  2-84  में  कोमत  दर्ज  सूचकांक  144.6  तक  पहुंच  गया  ओर  दी  गई  की  मतों  का  सूचकांक
 144.5  था  और  100  को  पुरानी  ट्रेड  टम्सं  फिर  से  आ  गई  ।  थोड़ा-सा  कम

 अतिशत
 के  साथ  ठोक  अब  से

 ही  अगर  यह  उसी  आंकड़े  के  साथ-साथ  चलता  रहता  है  तो  मेरे  विचार  में  इससे  प्राननीय  सदस्य  को

 संतुष्टि  मिलनी  चाहिए  क्योंकि  उन्होंने  ही  इस.बात  को  उठाया  था  जोकि  उचित  मूल  बात  जो  यह्‌
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 जाना  खै  ेक्‍झ  ये  ऊ

 जो०  एस०  ढिल्लो ं]
 सभा  जानना  चाहेगी  वह  यह  है  कि  कृषि  कौ  उद्योग  के  समान  दर्जा  दिया  जाना  यह  एक  उद्योग

 होना  चाहिए  ।  आजकल  उद्योग  में  सीमित  शेयर  क्षेत्र  और  कुछ  बाजार  वगैरह  होते  कृषि  अब  इस  देश
 सभी  राज्यों  फंली  हुई  इसलिए  वे  एक  उद्योग  की  तरह  इकट्ठा  क॑से  हो  सकते  परन्तु  राज्य
 सभा  में  इस  तकनीकी  कमी  और  तकनीकी  कठिनाई  को  दूर  करने  के  लिए  मैंने  यह  टिप्पणी  की  थी  और
 उस  पर  मैं  कायम  हुं  कि  हमारे  दृष्टिकोण  में  कृषि  उतनी  ही  महत्वपूर्ण  और  श्रेष्ठ  ह ैजितना  कि  उद्योग  ।
 जब  तक  हमारा  लक्ष्य  पूर्णतया  प्राप्त  नहीं  हो  जाता  है  तो कम  से  कम  इसे  उचित  महत्व  देने  के  लिए  यह्‌
 पर्याप्त  होना  चाहिए  |  दूसरे  माननीय  सदस्य  ने  मैं  उनका  नाम  भूल  रहा

 पुराने  जप्राने  में  तो  कृषि  प्रधान  होती  थी  ।

 [  प्रनुवाद  ]

 ओर  उनका  बहुत  आदर  ओर  सम्मान  मैं  उनको  बताता  हूं  कि  अब  भी  कृषि  का  बहुत  आदर
 और  सम्मान  होता  अगर  हम  अपना  उत्पादन  बढ़ाते  रहते  हैं  तो सारा  विश्व  हमारे  मान-सम्मान  और
 प्रतिष्ठा  के  बारे  में  जान  जायेगा  ।  यह  वर्ष  अथवा  50  वर्ष  पुरानी  हल  से  की  जाने  वाली
 खेती  नहीं  है  **

 श्री  राजकुमार  राय  :  मैंने  यह  कहा  कि  गह  वह  सम्मान  नहीं  रह  गया  उत्तम
 खेती  नहीं  रह  गई

 डा०  जो०  एस०  ढिल्‍लों  :  उत्तम  तो  पता  लग  आप  पेदा  करोगे  तो  उत्तम  हो
 आप  पैदा  करते  आपकी  सब  इज्जत  करते  आपका  मान  करते

 ]

 उन्होंने  सहकारी  क्षेत्र  द्वारा  दिये  गये  ऋणों  के  बारे  में  कहा  ।  जब  मैं  माननीय  सदस्य  के  प्रश्नों  का
 उत्तर  दे  रहा  था  तो  मैंने  पहले  ही  इस  बात  का  उत्तर  दे  दिया  कृषि  विज्ञान  केन्द्रों  के  बारे  में  एक  प्रश्न
 किया  गया  यहां  पर  89  क्ृषि  विज्ञान  केन्द्र  इस  बात  का  मुझ  पर  बहुत  दबाव  है  कि  सदस्य  तथा
 कई  संगठन  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  चाहते  का  अर्थ  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  मैं  इनको  बताता

 हूं  कि सातवीं  योजना  के  लिए  योजना  आयोग  ने  हमें  अधिक  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  नहों  दिए  जो  हमारे
 पास  थे  वे  हमने  पहले  ही  आबंटित  कर  दिए  परन्तु  जब  भी  कोई  रिक्त  स्थान  होता  है  तो  मैं  उस  पर
 ढोक  ध्यान  देता  हूं  ।  मुझे  यहां  पर  यह  कहते  हुए  बड़ा  खेद  होता है  कि  उड़ीसा  में  हमने  5  या  6  कृषि  विज्ञान
 केन्द्र  दिए  थ ेओर  वे  सभी  ठोक  तरह  से  कार्य  नहीं  कर  रहे  हम  देखेंगे  कि  उनका  कार्यनिष्पादन  कैसा  है
 ओर  अगर  वे  ठीक  तरह  से  कार्य  नहीं  कर  रहे  हैं  तो  मैं  दूसरे  राज्यों

 के  कुछ  अन्य  सदस्यों  को  संतुष्ट  कर
 सकता  किन्तु  मैं  नहीं  चाहता  कि  इनको  बापस  लिया  कुछ  करने  से  पहले  हम  इन  केंद्रों  को  चलाने
 का  भरसक  प्रयास  करेंगे  ।  बलियापाल  में  एक  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  में

 -  श्री  सोमनाथ  रथ  :  उड़ीसा  में  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  ठोक  तरह  से  काम  नहीं  कर  रहे
 इसका  कारण  यह  है  क  हालांकि  भूतपूर्व  कृषि  मन्‍्त्री  ने  उनको  40  लाख  या

 इससे अधिक रुपये देने का वायदा किया था परन्तु सिर्फ 4 लाख रुपये दिये गये । यहा वजह ( स्यवधान ) 284
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 डा०  जी०  एस०  ढिल्‍लों  :  मैं  इसका  पता  लगाऊंगा  ।  हमने  रिपोर्ट  देखी  अगर  देश  में  वे  सभो
 ठीक  प्रकार  से  कार्य  कर  रहे  हैं  सिर्फ  इन्हीं  लोगों  के  खिलाफ  भेदभाव  नहीं  होना  बालियापाल
 में  हमने  उनको  एक  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  दिया  वे  इसे  आरम्भ  नहीं  कर  रहे  स्थानीय  राजनीति  और

 भूमि  के  बारे  में  कुछ  झगड़ा  होने  के  कारण  इस  बारे  में  कुछ  समस्‍यायें  हैं  ओर  मेरे  विचार  में  हमें  उनसे
 बातचीत  करनी  होगी  ।  अगर  वे  इसे  यहां  चलाना  नहीं  चाहते  हैं  तो  हम  इसे  किसो  दूसरे  स्थान  पर
 रित  कर  सकते  यह  मेरी  टिप्पणी  अगर  वे  इस  बारे  में  सुनते  हैं  तो  शायद  वे  उनकी  समस्या  का
 समाधान  कर  सकते  उनमें  से  कुछ  लोगों  ने  कहा  है  कि  सहकारी  बैंकों  द्वारा  दिए  ऋणों  पर  बहुत  कम
 ब्याज  दर  होनी  चाहिए  या  वर्तमान  दर  जारी  रहनी  मैं  माननीय  सदस्यों  का  ध्यान  इस  ओर
 दिलाता  हूं  कि  घन  जमा  करने  की  प्रक्रिया  के  माध्यम  से  सहकारी  बेंक  ऋण  देने  क ेलिए  धन  इकट्ठा  करते

 क्योंकि  इन  बैंकों  को जमा  घन  को  ब्याज  सहित  वापस  देना  पड़ता  है  इसलिए  बैकों  से  कुछ  निश्चित
 अदायगी  के  मामले  के  इनके  लिए  नीची  दर  पर  ब्याज  लेना  बहुत  मुश्किल  मुझे  इस  बात्त  का

 बड़ा  खेंद  है  कि  कई  राज्यों  में  मैंने  देखा  है  कि  और  मैंने  इस  बारे  में  एक  प्रश्न  के  उत्तर  में  पहले  भी  बताया

 है  कि  सहृका री  बैंकों  में  चुनाव  नहों  हुए  मैं  इस  बारे  में  उनको  लिखता  रहा  हालांकि  यह  राज्यों
 का  मामला  है  परन्तु  हमें  इस  बारे  में  कुछ  कदम  उठाने  पड़ेंगे  ।  उन्हें  सभी  सहकारी  बेंकों  का  लोकतंत्रीक रण
 करना  कई  जगहों  पर  इनका  प्रबन्ध  नौकरशाहों  द्वारा  किया  जाता  जहां  तक  इन  अतिदेयों
 का  सम्बन्ध  मुझे  यह  कहते  हुए  प्रसन्‍नता  होती  है  कि  क्‍योंकि  हमने  यह  मामला  राज्यों  के  साथ  उठाया

 तो  कुछ  राज्यों  ने  रुचि  दिखाई  है  और  अब  ये  अतिदेय  घटते  जा  रहे  परन्तु  फिर  भी  ये  काफी  मात्रा
 में  मुझे  आशा  है  कि  जैसे  ही  सहकारी  संस्थाओं  में  चुनाव  हो  जायेंगे  और  सामान्य  काम-काज  पुनः
 आरम्भ  होगा  तो  ये  अतिदेय  स्वतः  ही  समाप्त  हो  जायेंगे  ।

 ]

 भरी  राजकुमार  राय  :  अध्यक्ष  एक  बात  रह  गई  क्लेरिफ्रिकेशन  के  लिए  उत्तकों  मन्त्री  जी  ने
 नोट  भी  किया  मैंने  377  के  अन्तर्गत  भी  इस  बात  को  उठाना  चाहा  था  लेकिन  स्टेट  सब्जेक्ट  मानकर

 आपने  एक्सेप्ट  नहीं  नील  गायों  का  प्रकोप  बहुत  हो  रहा  है  जिससे  कृषि  की  रक्षा  नहीं  हो  प

 रही  हर  जगह  सेँंकड़ों  एकड़  फसल  बर्बाद  हो  रही  इसके  बारे  में  मन्‍्त्री  जी  क्‍या  करेंगे--यह  बताने

 की  कृपा

 ]
 क्रो  सोमनाथ  रथ  :  सहकारी  बैंकों  |के  बारे  में  मैंने  एक  बात  का  उल्लेख  किया  उड़ीसा  में

 सहकारी  बैंकों  को  ऋण  नहीं  दे  रहा  है  ।  किसानों  को  इन  ऋणों  ओर  राजसहायता  से  वचित  रखा

 जा  रहा  इस  समस्या  का  समाधान  करने  के  लिए  सरकार  क्या  करने  जा  रहो  है  ?

 डा०  जो०  एस०  ढिल्लों  :  मैं  आपको  बताता  हूं  कि  कषि  क्षेत्र
 में  राबसहायता  की  बात

 हमारे  लिए  कुछ  हृद  तक  असाधारण  परन्तु  मैंने  पश्चिमी
 देशों

 में  देखा  है  कि
 वहां

 पर
 क्र्षि  क्षेत्र  मूलतः

 राजसहायता  पर  आधारित  उनको  आधी  भूमि  खाली  रख
 नी  पड़ती  वहां  पर  किसानों  को

 सहायता  किसी  फसल  की  बुआई  करने  या  उपज  करने  के  लिए  दो
 नहीं

 जाती  बल्कि  भूमि  को  परती  छोड़ने

 के  लिए  दी  जाती  यद  संतुलन  परन्तु  विषणन  के  सम्बन्ध  में  आपका  सुझाव  मेरे  पास  आया  मैं

 इस  पर  गौर  करूंगा  ओर  फिर  आपको  व्यक्तिगत  तौर  पर  बताऊंगा  ।

 माननीय  सदस्य  श्री  कुलतदईवेलू  ने  एक  बात  कह  है  कि  सूखे  से  राहत  देने
 क ेलिए  500  करोड़

 रुपये  नियत  किए  जाने  वास्तव  सभी  प्राकृतिक  विपदाओं  के  लिए  वित्त  मन्त्रालय  बजट  में
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 जी०  एस०  ढिल्लों  ]
 नियतन  करना  वित्त  मन्त्रालय  ने  वर्ष  1987-88  के  लिए  500  करोड़  रुपये  निर्धारित  किए
 रिक्त  कर  की  अकार  शिकार  करके  4  छू  500  ऋरोड़  रुफये  की  घतराशि  सिर्फ  म्रछे  के  लिए  झकथव  एक

 राज्य  क  लिए  नहीं  है  परन्तु  यह  हमें  दिया  गया  समूच्रा  धन  परन्तु  धिर्फ़  एक  राज्य  इसके  लिए  मांग
 कर  रहा  जहां  तक  तमिलनाडु  के  गामले  सम्बन्ध  दक्षिण  पश्चिमी  मानसून  के  बारे  में  हमने  तथ्यों
 का  पता  लगाने  का  प्रयास  किया  है  और  मौसम  विज्ञान  विभाग  के  अनुसार  वहां  पर  लगभग  सामान्य  वर्षा

 हुई

 भरी  सुरेश  क्ुरूप  :  केरल  को  दी  जाने  वाली  वित्तीय  सहायता  के  बारे  के  आपके  क्या
 विचार  हैं  ?

 डा०  जी०  एस०  ढिल्‍लों  :  हमिलनाडु  ने  1986  में  ज्ञापन  दिया  31.77  करोड़  रुपये
 की  धनराशि  इसके  लिए  स्वीकृत  की  गई  थी  ।

 श्रो  सुरेश  कुरूष  :  सूखे  की  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिए  केरल  राज्य  को  वित्तीय  सहायता
 दिये  जाने  के  बारे  में  आपका  क्‍या  विचार  है  ?

 डा०  जो०  एस०  ढिल्‍लों  :  आपने  इस  बारे  में  व्यक्तिगत  तोर  पर  भी  मुझसे  बातचीत  की  थी  ।

 हमारे  दल  ने  उस  राज्य  का  दौधा  क्रिया  रिपोर्ट  आ  गई  उनकी  सिफारिश  का  इन्तजार  किया
 जाना  मेरे  दिच्चार  गत  वर्ष  से  हम  पहले  से  ही  उनको  सहायता  दे  रहे  मेरी  समस्या  यह  है
 कि  बाढ़  ओर  सूखा  कभी  भी  नहीं  रुकते  भौर  मेरा  सिर  दर्द  बढ़ता  जा  रहा

 श्री  सुरेश  कूरूप  :  सरकार  को  रिपोर्ट  सौंपे  जाने  क ेबाद  स ेलगभग  तीन  सप्ताह  गुजर  चुके  हैं  ।

 डा०  जी०  एस०  ढिल्‍्लों  :  मैं  कितना  समय  ले  सकता  मेरे  मंत्रालय  की  मांगों  को
 गिलोटी न  में  फास  किये  जाने  को  अलृुमति  नहीं  दी  जानी  मैं  उनमें  से  बचो  हुई  मांगों  को  छोड़
 सकता  हूं  ।  परन्तु  अब  इस  पर  मतदान  किया  जाये  ।

 श्री  सुरेश  कूरूप  हमें  बताया  था  कि  केरल  राज्य  के  बारे  में  प्रश्त  उठाये  जा  सकते
 यहां  तक  कि  माननीय  मनन्‍्त्री  आश्वाक्षन  तक  भी  नहीं  दे  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आपको  प्रश्न  करन  से  नहों  रोका  ।  आप  इसे  बाद  में  भी  उठा  सकते

 डा०  जी०  एस०  ढिल्लों  :  उन्होंने  आई०आर०डी  ०पी०  मूल्यांकन  के  बारे  में  कहा  वर्तमान
 मुल्यांकद  जारी  इससे  हमें  वतंमान  स्थिति  के  बारे  में  जानकारी  मिली  उन्होंने  मुझसे  प्रश्न  पूछा  था
 और  मैंने  उनके  सुझाव  को  नोट  कर  लिया  परन्तु  उनका  मूल  प्रश्न  यह  था  कि  जब  हमे
 एन०आर०ई०पी०  और  आर०एल०ई०जी०पी०  से  इतनी  अधिक  अपेक्षा  थी  तो  कया  मापदड  हैं  और  इनसे
 कितने  लोगों  को  फायदा  हुआ

 मेरे  पास
 कोई

 भी  आंकड़ा  नहीं  है  परन्तु  अगर  मुझ्न  कोई  भी  आंकड़ा
 मिला  तो  मैं  माननीय  सदस्य  को  इसको  सूचना  दे  दूंगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  लगता  है  इससे  आपको  लाभ  नही  हुआ  ।

 डा०  जो०  एस०  ढिल्लों  :  समवर्ती  मूल्यांकन  हर  तीन  छः  नौ-महीन  के  बाद  और  एक
 वध  में  एक  रिपोर्ट  आती  रही  है  ।

 समवर्ती  मूल्यांकनों  की  जांच  विभिन्‍न  स्वे  च्छिक  सगठनों  द्वारा  की  जाती  उनमे  से  लगभग  29
 डर
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 अथवा  30  विश्वविद्यालयों  ओर  विशेषज्ञ  समितियों  से  लिए  गए  हैं  जो  विशेषतौर  पर  कुछ  महत्वपूर्ण  पहलुओं
 से  सम्बन्ध  रखते  हैं  और  जिनका  सम्बन्ध  इन  सभी  कार्यक्रमों  आर०एल०ई०  जी०्पी०
 और  आई०आरण०डी०पी०  से  भेरे  विचार  में  सैम्पल  हमारे  लिए  बहुत  अधिक  सहायक
 अगर  माननीय  सदस्य  भी  इन  रिपोर्टों  को  नियमित  रूप  से  देखें  तो--ये  म॒द्रित  हैं--इनको  पढ़ना  बहुत
 अच्छा  है--अगर  कोई  गलत  मूल्यांकन  है  अथवा  अनावश्यक  ढंग  से  लक्ष्यों  स ेहटाया  गया  है  तो  माननीय
 सदस्य  सुझाव  दे  सकते  मुझे  इससे  बहुत  प्रसन्‍्नता  होगी  ।  वे  मुझे  सूचना  भी  दे  सकते

 शो  वो०  तुलसी  राम  :  अध्यक्ष  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  कि  किसान
 द्वारा  उत्पादित  वस्तुओं  की  कीमतें  आफिसर  लोग  एयर-कंडीशन्ड  कमरों  में  बेठकर  फिक्स  करते
 किसान  को  उससे  कोई  मतलब  नहीं  चाहे  एयर-कंडीशन्डढ  कमरे  में  बैठकर  तय  करें  या  कहीं  पर  भी
 बैठकर  करें  |  किसान  चाहता  है  कि  उसको  अपनी  मेहनत  का  बराबर  दाम  उसके  लिए  आप  क्‍या
 कर  रहे  एयर-कंडोशन्ड  कमरे  में  हम  यह  कहते  हैं  कि किसान  को  रेट  कम  मिल  रहा  उसके

 लिए  आप  कर  रहे  हैं  ?

 [  झमुवाद  |
 ह्ा०  जो०  एस०  ढिल्‍लों  :  क्या  मैं  माननीय  सदस्य  को  जानकारी  दे  सकता  हूं  ?  मैंने  कहा  है  कि

 जब  वे  बैठ  होते  हैं  तो  ऐसा  नहीं  वे  राज्य  सरकार  से  परामर्श  करते  वे  विभिन्न  किसानों  के
 संगठनों  से  परामर्श  करते  वे  विशेषज्ञों  के  पास  भी  जाते  इसकें  अब  मैंने  बता  दिया  टे  कि  मैं

 यह  भी  कहना  चाहता  था  कि  विभिन्‍न  विषयों  में  पहले  किशानों  का  क्िर्फ  एक  प्रतिनिधि  ओर  तीन
 चारी  प्रतिनिधि  विशेषज्ञ  होते  थे  ।  अब  तीन  किसानों  के  प्रतिनिधि  और  तीन  सरकारी  प्रतिनिधि

 होंगे  जो  विभिन्त  विषयों  के  विशेषज्ञ  होगे  और  मुझे  आशा  है  कि  भविष्य  में  संतुलित  विचार  भौर  निर्णय

 श्रो  सुरेश  क्रूप  :  माननीय  मन्त्री  महोदय  ने  देश  में  विशेषकर  केरल  में  सूखे  को  स्थिति  के

 बारे  में  नहीं  बताया  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  कहा  था  कि  वह  इसको  जांच  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  सुरेश  कुरूप  :  यह  उन्होंने  तीन  सप्ताह  पहले  कहा  था  ।

 डा०  जी०  एस०  मैंने  आपको  बताया  था  कि  सूधा  या  बाढ़  जैसी  प्राकृतिक  आपदाओं  के
 मामले  में  प्रक्रिया  कि  राज्य  सरकार  ज्ञापन  भेज  सकती  ज्ञापन  प्राप्त  करने  के  बाद  हम  स्थल  पर
 अध्ययन  कर  अपना  प्रतिवेदन  देने  के लिए  एक  दल  भेजते  जब  दल  आता  तो  उनके  प्रतिवेदन  को
 प्रतिविदन  के  विवरणों  का  अध्ययन  करने  के  लिए  तथा  राज्यों  को  दी  जाने  वाली  राहत  के  बारे  में  कुछ
 जायजा  लेने  के  लिए  उच्च-स्तरीय  समिति  के  पास  भेजा  जाता

 श्री  सुरेश  कुरूप  :  आपको  प्रतिवेदन  पर  कार्यवाही  करनी

 6.00  मण्प  ०

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  कृषि  मन्त्रालय  से  सम्बन्धित  अनुदानों  की  मांगों  पर  प्रस्तुत  किए  गए
 सभी  कटौती  प्रस्तावों  को  एक  साथ  सभा  में  मतदान  के  लिए
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 समो  कटोतो  प्रस्ताव  मतदान  के  लिए  रखे  गये  तथा  प्रस्वोकृत  हुए  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  कृषि  मन्त्रालय  से  सम्बन्धित  अनुदानों  की  मांगों  को  सभा  में  मतदान  के

 लिए

 प्रश्न  यह  है  :

 कार्यंसूची  के  स्तम्भ  2  में  कृषि  |मन्त्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  से  5  के  सामने
 दिखाये  गये  मांग  शीर्षों  के  सम्बन्ध  में  31  1988  को  समात्त  होने  वाले  वर्ष  में  संदाय  के
 दोरान  होने  वाले  खर्चों  को  अदा  क  रने  हेतु  आवश्यक  राशियों  को  पूरा  करने  के  लिए  कार्यसूची  के
 स्तम्भ  4  में  दिखाई  गई  राजस्व  लेखा  तथा  पूंजी  लेखा  सम्बन्धी  राशियों  से  अनेधिक  सम्बन्धित
 राशियां  भारत  की  संचित  निधि  में  से  राष्ट्रपति  को  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  !

 लोक  समा  हारा  स्वीकृत  वर्ष  1987-88  के  लिए  कृषि  संत्रालय  से
 सम्बन्धित  श्रन॒दानों  की  मांगें

 मांग  मांग  का  नाम  13,  1987  को  सदन  द्वारा  सदन  द्वारा  स्वीकृत  अनुदान
 संख्या  स्त्रोकृत  लेबानुदान  की  मांग  मांग  को  राशि

 की  राशि

 1  2  3  4

 राजस्व  पूंजी  राजस्व  पूंजी
 रुपये  रुपये  रुपये  रुपये

 कृषि  मंत्रालय
 1.  कृषि  42,10,00,009  2,06,00,000  1,84,99,00,000  10,28,00,000
 2*  कृषि ओर  36,17,00,000  21,63,00,000  1,80,87,00,000  1,08,17,00,000

 कारिता  विभाग
 को  अन्य  सेवाएं

 3,  कृषि  अनुसंघान  28,82,00,000  vee  1,44,12,00,000  ओर शिक्षा  2,00,000
 ओर  शिक्षा

 ह

 विभाग

 जे  .  ग्रामीण  विकास  6,03,000  30,00,000
 विभाग

 श्भ  «  उवरक  विभाग  4,62,10,00,000  72,11,00,000  23,  !0,53,00,000  3,60,53,00,000

 प्रष्यक्ष  महोदय  :  कृषि  मंत्रालय  से  संबंधित  अनुदानों  की  मांगें  पारित  हुईं  ।
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 ;
 वालिज्य  संचार  मंत्रालय,,पर्यावरण  झौर  वन  झ्ादि

 ]

 एक  माननोय  सदस्य  :  गिलोटिन  नाम  किसने  दिया  ?

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  किसी  ने  फ्रांस  की  क्रांति  को  देखा  होगा  और  वहां  से  इसे  लिया  होगा  ।  केवल
 फ्रेंच  ही गिलोटिन  तरीके  का  प्रयोग  करते  )

 ह

 झ्रष्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  मंत्रालयों/विभागों  की  शेष  अनुदानों  को  मांगों  को  सदन  में  मतदान  के
 लिए

 ह

 प्रश्त  यह  है  :

 के  स्तम्भ  2  में  निम्नलिखित  मंत्रालयों  से  सम्बन्धित  मांग
 संख्याओं  के  सामने  दिखाये  गये  मांग  शीर्षों  के  सम्बन्ध  में  31  1988  को  समाप्त  होने  वाले
 वर्ष  में  संदाय  के  दोरान  होने  वाले  खर्चों  को  अदा  करने  हेतु  आवश्यक  राशियों  को  पूरा  करने  के

 :
 लिए  कार्यसूची  के  स्तम्भ  4  में  दिलाई  गई  राजस्व  लेखा  तथा  पूंजी  लेखा  सम्बन्धी  राशियों  से
 घिक  सम्बन्धित  राशियां  भारत  की  संचित  निधि  में  से  राष्ट्रपति  फो  दी  जाएं  :--

 (1)  वाजिज्य  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  6  और  7;

 (2)  संचार  मंत्रालय  के  सम्बन्धित  मांग  संख्या  8  से  10

 (3)  पर्यावरण  ओर  वन  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  20;

 (4)  वित्त  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  22  से  25,  27,  28  और  30  से  34

 (5)  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  35  ओर  36;

 (6)  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  37  और  38;

 (7)  उद्योग  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  48  से  5।

 (8)  विधि  ओर  न्याय  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  :  5;

 (9)  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  56;

 (10)  लोक  शिकायत  ओर  पेंशन  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  57;

 1  )  योजना  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  59  और  60;

 (12)  कायेक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  61;

 (13)  विज्ञान  ओर  भ्रौद्योगिको  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संक्या  62  से  64

 ्
 -  ९३१
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 (14)

 (15)

 (16)

 (17)

 (18)

 (19)

 (20)

 (21)

 (22)

 (23)

 (24)

 (25)

 (26)

 (27)

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  से  सन्‍्बन्धित  मांग  संख्या  65  और  66;
 बस्त्र  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  67;

 पयंटन  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  68;

 जल  भू-तल  परिवहन  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  69  से  71;

 नागर  विमानन  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  72;

 शहरी  विकास  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  73  से  75

 कल्याण  मंत्रारुय  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  77;

 परमाणु  ऊर्जा  विभाग  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  78  और  79;

 इलेक्ट्रानिकी  विभाग  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  80;

 महासागर  विकास  विभाग  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  81;

 अन्तरिक्ष  विभाग  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  82

 लोक  सभा  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  83;

 राज्य  सभा  से  सम्बन्धित  भांग  संख्या  84  और

 उप-राष्ट्रपति  सचिवालय  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  861

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।
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 विनियोग  3)  विधेयक  28  1987

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मंत्रालय|विभागों  से  सम्बन्धित  शेष  अनुदानों  की  मांगें  पारित  हुई  ।

 6.05  भ०  प०

 विनियोग  3)  विधेयक*

 ]
 वित्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  बो०  के०  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 हूं  कि  वित्तीय  वर्ष  1987-88  की  सेवाओं  के  लिए  भारत  की  संचित  निधि  से  ओर  में  स ेकतिपय

 राशियों  के  संदाय  और  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 वित्तीय  वर्ष  1987-88  की  सेवाओं  के  लिए  भारत  की  संच्ति  निधि  से  और  में  से

 कतिपय  राशियों  के  संदाय  और  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने

 की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वोकृत  हुआ  ।

 श्री  बो०  के०  गढ़वो  :  मैं  विधेयक**  को  पुर:स्थापित  करता

 मैं  प्रस्ताव**  करता  हूं  :

 वित्तीय  वर्ष  1987-88  की  सेवाओं  के  लिए  भारत  की  संचित  निधि  से  ओर  में  से
 कृतिपय  राशियों  के  संदाय  और  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 शो  सो ०  माघव  रेड्डी  :  मुझे  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठाना  मेरा
 व्यवस्था  का  प्रश्न  यह  काफी  समय  से  हमारी  यह  परम्परा  रही  है  कि  वित्त  विधेयक  को  पारित  करने
 पै  पहले  हम  विनियोग  विधेयक  पारित  करते  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  यह  है  कि  विनियोग  विधेयक  को
 वित्त  जिसमें  कर  प्रस्ताव  से  पहले  पारित  करना  हमारे  लिए  उचित  नहीं  अगर  वित्त
 विधेयक  में  फ़रोई  नया  कर  प्रस्ताव  नहीं  जिससे  रोजकोष  को  अतिरिक्त  राजस्व  प्राप्त  तो  यह्‌
 बिल्कुल  ठोक  लेकिन  यहां  यह  वित्त  विधेयक  है  जिसमें  कर  प्रस्ताव  है  और  हमें  उससे  लगभग  300
 करोड़  रुपये  के  लगभग  प्राप्त  जब  तक  वह  घन  आपको  नहीं  मिलिगा  तब  तक  आप  राशि  का
 योग  किस  प्रकार  मेरा  मुद्दा  यह  है  कि  ऐसे  सभी  मामलों  में  जहां  कोई  कर  प्रस्ताव  वित्त
 विधेयक  में  कोई  नया.कर  प्रस्ताव  तो  वित्त  विधेयक  पर  पहले  विचार  किया  जाना  ओर  इसके
 पारित  करने  के  विनियोग  विधेयक  को  लिया  जाये  ।  अन्यथा  यह  बिल्कुल  ठीक  नहीं  होगा  ।  फिर

 28-4-1987  के  भारत  के  असाधारण  भाग  2,  खंड  2  में  प्रकाशित  ।

 राष्ट्रपति  को  सिफारिश  से  पुर:स्थापित/प्रस्तुत  ।

 298
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 कि

 इस  परम्परा  का  बहुत  समय  से  अनुसरण  किया  जा  रहा  और  चंकि  इसका  पालन  बहुत  समय  से  किया
 जा  रहा  इसका  यह  अर्थ  नहीं  है  कि  यह  एक  अच्छी  परम्परा  संविधान  के  अनुच्छेद  ।4  और
 प्रक्रिया  सम्बन्धी  नियमों  क ेनियम  219  के  हम  इस  विनियोग  विधेयक  पर  विचार  करने  जा  रहे

 अनच्छेद  !  14  के  अन्तर्गत  सिर्फ  यह  कहा  गया  है  कि  जंसे  ही  अन॒दानों  की  मांगें  पारित  हो  जायें  वे  से
 ही  विनियोग  विधेयक  पुर:स्थापित  किया  जाये  तथा  उस  पर  विचार  शुरू  किया  बस  इसमें  यह  नहीं
 कहा  गया  है  कि  आप  पहले  वित्त  विधेयक  को  और  इसके  बाद  विनियोग  विधेयक  को  नहीं  आप
 इसकी  जांच  कर  सकते  हैं  और  अगर  ठीक  समझें  तो  हम  उस  प्रक्रिया  में  परिवर्तन  कर  सकते  हैं  जिसका  हम
 अभी  तक  अनुसरण  क रते  रहे

 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  माधव  बजट  के  सम्बन्ध  में  क्रम  संविधान  के  अनच्छेद  112  से  115  तक  में

 दिया  गया  है  और  क्रम  को  प्रक्रिया  सम्बन्धी  नियमों  के  204  से  221  तक  के  नियमों  में  किया  गया

 धनुच्छेद  113  के  अन्तगगंत  अनुदानों  की  मांगें  प्रस्तुत  करने  के  बाद  अनुच्छेद  1!4(1  के

 बिनियोग  विधेयक  को  पुर:स्थापित  और  पास  किया  जाता  है  और  कर  प्रस्ताव  वाले  वित्त  विधेयक

 अनुदानों  की  मांगें  स्वीकृत  होने  ओर  कुल  व्यय  का  पता  होने  के  पश्चात्‌  लोक  सभा  द्वारा  विचार  और  पास
 किया  जाता  है  ।

 ञ्री  सौ०  माधव  रेड्डी  :  लेकिन  इसका  संविधान  में  उल्लेख  नहीं

 झध्यक्ष  महोदय  :  यही  इस  बारे  में  संविधान  बिल्कुल  स्पष्ट  आप  इसे  पढ़िये  और  अगर

 कुछ  कमी  है  तो  आप  मेरे  पासआ  सकते  हम  फिर  चर्चा  कर  सकते  इसमें  कोई  कठिनाई

 नहों  है  ।

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 वित्तीय  वर्ष  1987-88  की  सेवाओं  के  लिए  भारत  की  संचित  निधि  से  और  में  से

 कतिपय  राशियों  के  संदाय  और  विनियोग  को  प्राधिकृृत  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया
 जाये  ।”

 श्री  बनातवाला  ।

 श्री  जी०  एम०  बतातवाला  अध्यक्ष  वस्त्र  मंत्रालय  से  संबंधित  अनुदानों  को

 इस  मांगें  अन्य  कई  मंत्रालयों  की  अनुदानों  की  मांगों  की  तरह  चर्चा  के  लिए  प्रस्तुत  नहीं  की  जा  सकी  ।  अत

 मैं  अवसर  जबकि  मानतीय  प्रधान  मन्त्री  भी  इस  सभा  में  उपस्थित  सरकार  का  ध्यान  देश  के

 करघा  उद्योग  के  बहुत  पुराने  तथा  गम्भीर  संकट  को  तरफ  दिलाना  केवल  एक  विद्युतकरघा  केन्द्र

 अर्थात्‌  महाराष्ट्र  के  में  आज  की  एक  अनुमान  के  अनुसार  यह  है  कि  कुल  5000

 विद्यतकरधों  में  से  2000  बन्द  हो  ये  हैं  जिससे  विद्युतीकरघा  मालिकों  तथा  हजारों  श्रमिकों  को  बहुत

 कठिनाई  हो  रही  मध्य  प्रदेश  के  बरहानपुर  के  विद्युतकरघा  उद्योग  से  संबंधित  20,000  लोग  बहुत

 बड़े  संकट  में  हैं  ।

 अतः  मैं  सरकार  से  स्थिति  को  हल  करने  के  लिए  शीघ्र  तथा  दीधंकालीन  उपाय
 :  करने  का  आग्रह  करता  धागे  को  सस्ती  दरों  पर  उपलब्ध  कराथा  आसान  ऋण  सुविधाएं  दी

 :  जाएं  तथा  सरकारी  एजेंसियों  सहित  बेहतर  विपणन  सुविधाएं  उपलब्ध  कराई  मैं  कहना
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 विनियोग  3)  विधेयक  28  1987

 चाहता  हूं  कि  राष्ट्रीय  कपड़ा  नीति  के  संदर्भ  में  विद्यतकरघा  उद्योग  की  मांगों  पर  भी  सरकार  द्वारा
 नुभूतिपूर्वक  विचार  किया  जाना  अपना  भाषण  समाप्त  करने  से  महोदय  मैं  सरकार  से  इस
 विद्युतकरघा  संकट  जो  लगातार  काफी  समय  से  बहुत  ही  गम्भीर  संकट  के  रूप  में  बार-बार  आता
 रहता  अध्ययन  करने  ओर  इस  उद्योग  के  विकास  तथा  उत्थान  के  लिए  उपायों  का  सुझाव  देने  के  लिए
 एक  उच्च  शक्ति  प्राप्त  केन्द्रीय  समिति  स्थापित  करने  का  आग्रह  करता  हूं  ।  महोदय  ।

 श्री  श्यामलाल  यादव  :  इसे  हश्रकरघों  की  कीमत  पर  नहीं  किया  )
 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  मत  विभाजन  की  अनुमति  नहीं  है  ।

 )
 थी  जी०  एम०  बनातवाला  :  मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  हथक्रधा  उद्योग  को  नुकसान  पहुंचाने

 का  सवाल  ही  नहीं  मैं  सहमत  हूं  कि  हथक  रघा  उद्योग  को  बिल्कुल  भी  कोई  न्‌कसान  नहीं  होना  चाहिए  ।
 ओर  प्रश्न  यह  है  कि  हयकरधा  उद्योग  को  पूरक  के  तौर  पर  लेना  चाहिए  न  कि  प्रतिकल  ।

 भध्यक्ष  महोदय  :  बिल्कुल  ठीक  ।  )
 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  प्राइम  मिनिस्टर  साहब  से  एक  दर्ख्वास्त  जरूर  करना  चाहता  यह
 जो  काटन  का  मिक्‍्सचर  यह  जरूर  करना  चाहिए  अपने  को  ।  सिथेटिक  फाइबर  बना  रहे  हैं  सारे  के
 सिथेटिक  ही  सिथेटिक  जाता  रहा  इसको  जरूर  देख  लें  जरा  ।

 ]
 शी  बो०  के०  गढ़वी  :  सरकार  का  सम्बन्ध  सम्पूर्ण  कपड़ा  उद्योग--हथक  विज्युतक रघा  और

 वस्त्र  से  हम  माननीय  सदस्य  द्वारा  दिए  गए  सुझाव  को  संबंधित  विभाग  के  पास  भेज  देंगे  ओर  वह
 निश्चित  ही  इस  पर  गोर

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  न  केवल  उनके  सुझाव  बल्कि  हमारे  सुझावों  को  भी  भेजा
 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 वित्तीय  वर्ष  1987-88  की  सेवाओं  के  लिए  भारत  को  संचित  निधि  से  ओर  में  से
 कतिपय  राक्षियों  के  संदाय  और  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |
 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  सभा  अब  विधेयक  पर  खंडवार  विचार  आरम्भ  प्रश्न  यह

 2  से  4  भौर  अनुसूची  विधयक  के  अंग
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  2  से  4  तथा  उक्‍्रनुसची  विधेयक  में  जोड़  दिये
 खंड  |,  ह्भिनियसन  सत्र  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 भरी  बो०  के०  गढ़बो  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :
 विधेयक  पारित  किया

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :
 पारित  किया  जाये  ।””

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।
 अध्यक्ष  महोदय  :  सभा  कल  ||  बजे  म०पू०  पर  पुन:समवेत  होने  के  लिए  स्थगित  होती

 घन्यवाद  ।
 म०प७०

 तत्पश्थात्‌  लोक  29  पुन:समवेत  के  के
 स्यारह  बजे  म०१०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 मुब्रक  :
 विस्ध्यवासिनी  पैकेजिंग  सोलमपुर
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